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 कर  मदन  लाल  खराना  अध्यक्ष  कलकत्ता  में  जो  कुछ  हुआ  उसके
 बारे  में  सदन  में  स्टेटमैंट  होना  चाहिए  ।  यहू  एक  गम्भीर  घटना

 बम्बई  के  अब  कलेकत्ता  में  इसी  तरह  की  घटना  हुई  है  और  देश  में  बराबर  ऐसे  कांड  हो
 रहे

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  बम्बई  ओर  कलकत्ता  के  ये  बम  को  घटनाएं  दूसरे
 बड़े  शहरों  में  भी  हो  सकती  हैं  ।  इसलिए  सरकार  को  तुरन्त  कार्यवाही  करनी  चाहिए  और  सदन  में
 मैंट  करता  चाहिए  कि  वह  क्या

 करने  जा  रहो  यह  वास्तव  में  गम्भीर  चिल्तन  का  विषय  श्री
 आडवाणी  जी  ने  बम्बई  में  हुए  बम  कांड  की  चर्चा  के  समय  यह  चेतावनी  दी  थी  ।

 हरी  सदन  साल  प्रधानमन्ती  जी  भी  सदन  में  आ  गए  मैं  आपके  माध्यम  से  उनते
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वेਂ  तुरन्त  सदन  में  कलकत्ता  को  घटना  के  सम्वस्ध  में  बयान  दें  ।

 थ्रो  राजबोर  सिह  :  ऐसी  धटनाएं  कहीं  भी  हो  सकती  हैं  इसलिए  सरकार  को  तुरन्त
 आवश्यक  कदम  उठाने  चाहिए  ।  )

 हो  बाऊ  इयाल  जोशी  कलकत्ता  में  100  से  अधिक  लोग  मारे  गए

 थी  नीतीश  कुमार  अब  तो  दिल्ली  पालियामेंट  की  बारी

 धो  सूरण  सण्डल  :  पटना  में  भी  बम  मारने  को  ट्राई  की  गई

 |

 भी  मिभ्ल  कास्ति  घटजों  :  क्या  सरकार  प्रश्नकाल  को  स्थगित  करने  के  लिए  तैयार
 है  ?

 क्री  संफुह्दीत  चोधरोी  :  हम  सरकार  से  बक्तब्य  चाहते
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 क्रो  राम  बिलास  पासवान  :  मैंने  प्रश्नकाल  निलम्बित  करने  +  लिए  सूचना  दी

 क्रो  असुदेव  भायाय  सरकार  को  वक्तथ्य  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कलकत्ता  में  हुई  चटना  सचमुच  एक  ऐसी  घटना  है  जिससे  हम  सभी
 हर होंगे  ओर  इसके  लिए  हम  सभी  को  खेद  है  और  इसलिए  पहली  बात  हम  यह  चाहेंगे  कि  हम  उन  परिवार

 के  प्रति  अपनी  शोक  संवेदना  व्यक्त  करें  जिनके  सदस्य  मारे  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  सदस्यों  की  भावनाओों  को  समझ  सकता  हूं  और  हम  समझ  सकते  हैं  कि  वे

 इस  मामले  पर  चर्चा  करना  थे  इस  पर  केवल  चर्चा  ही  नहीं  करता  चाहेंगे  बल्कि  इस  प्रकार

 चर्चा  करना  चाहेंगे  जिससे  कुछ  परिणाम  सामने  आ  सके  जोकि  संसद  ओर  लोगों  के  लिए

 सहायक  यदि  हमारो  प्रणाली  में  कोई  कमी  है  तो  उन  पर  प्रकाश  डाला  जा  सकता  है  और  हम

 उन्हें  दूर  करने  के लिए  कदम  मैं  प्रश्नकाल  के  तत्काल  पश्चात  चर्चा  की  अनुमति  देना  चाहता  हूं
 झोर  मैं  सदस्यों  को  अपने  विचार  झभिव्यवत  करने  की  अनुमति  कुमारी  ममता  बनर्जी  क्रापको  भी

 बोलने  को  अनुमति  दी  जाएगी  |  आप  जितना  समण०  मैं  आपको  दूंगा  ।

 कुमारी  ममता  बनलजों  अभी  आप  बोल  रहे  यदि  आप  अनुमति
 देंगे  तो  मैं  अपनी  बात  कहूंगी  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  मामला  35  से  अधिक  लोग  मारे  गए
 प्रधान  मन्त्री  यहां  उपस्थित  प्रधान  मन्त्री  जी  को  स्थल  का  दौरा  करना  कम  से  कभ  लोगों

 को  खुशी  तो  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  इस  मुह  पर  थोलने  के  लिए  पर्याप्त  समय  दूंगा  ।  इतना  ही  नहीं  ।

 हम  इस  पर  प्रश्नकाल  के  तुरन्त  बाद  विचार  लेकिन  कुछ  वरिष्ठ  ओर  माननीय  सदस्यों  और
 नेताओं  ने  मामलों  जिन  पर  सरकार  के  साथ  चर्चा  की  जा  सकती  के  बारे  में  मुझे  कुछ
 सुझ्ाब  दिए  मैं  निश्वय  हो  सरकार  के  साथ  विचार-विमश  करूंगा  और  आज  हम  इस  पर  चर्चा
 करेंगे  ।  लेकिन  यदि  आप  इस  १२  व्यापक  परिप्रेक्ष्य  में  इस  दृष्टि  से  चर्चा  करना  चाहती  हैं  कि किस  बात
 की  सम्भावना  आधुनिकोकरण  के  लिए  क्या  आवश्यक  है  और  हमे  इन  बातों  से

 सामाजिक  और  अस्तर्राष्ट्रीय  दृष्टि  से  कंसे  निपटना  इन  सब  पर  चर्चा  की  जा  सकती
 मैं  इस  मामले  प९  सरकार  के  सरकार  और  नेताओ  से  चर्चा  ककूगा  ।  हम  इस

 मुद्दे  पर  साथंक  कर्चा  करेंगे  ।  लेकिन  हमें  प्रश्तकाल  जारी  रखने  दें  ।  प्रश्नकाल  के  समाप्त  होने  के  तुरन्त
 बाद  मैं  आपको  अनुमति  दूंगा  ।

 )

 क्रो  पोषृष  तीरको  :  मैं  शारखण्ड  क्षेत्र  के आधथिक  नाकेबदी  फो  आपके  ध्यान
 में  लाना  चाहता  हूं  ।  लोगों  को  पुलिस  ने  मारा  ।  पुलिस  ने  चार  लोगों  को  बहां
 भातंकवाद  बढ़ता  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  मामले  को  कल  उठाने  की  अनुमति  दी  थी  ।

 )
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 भो  पोयूष  तोरको  :  चार  दलों  के  नेता  इस
 क्षेत्र  को  अलग  करने  में  लगे

 ]
 झारखण्ड  में  पुलिस  का  आतंक  मचा  हुआ  |  यहां  पर  सभी  दल  के  लोगों  ने  समर्थन

 किया  है  tc  हम  लोगों  की  आवाज  को  नहों  सुना  जा  रहा  है  ।'''  )

 थो  ऐडीटर  को  ग्यूज  छापने

 |

 थ्रो  बसुदेव  आचाय  :  आपको  कलकता  में  हुई  हृत्याओं  के  प्रत्ति  शोक  संवेदना  व्यक्त

 करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  ऐसा  कर  चुका  हूं  ।  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 को  सृरज  मंडल  ;  टाइम्स  आफ  इण्डिया  के  ऐडीटर  को  झारखण्ड  की  ध्यूज  छापने  पर  मोटर

 साईकिल  से  सरकार  के  लोग  मारने  के  लिए  आए  )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  इस  समय  इस  मुह  को  नहीं  उठा  सकते  ।
 ह

 )

 ]

 क्री  नोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  अगर  प्रौपर  वे  ये  बुलाएं  तो  हम  भी  कुछ  कह  ।

 )

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  भी  इस  प्रकार  शामिल  महों  हो  सकते  ।  आप  प्रश्वकाल  के  बाद  ऐसा  कर

 सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  यदि  आप  इस  प्रकार  बोलेंगे  तो  यह  कार्य  बत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 जाएगा  ।  अश्तकाल  के  बाद  भाप  बोलिएगा  ।  उसे  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किया  जाएगा  ।

 शक  धे-मम०+  ee
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 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 कपड़े  का  उत्पादन

 *301.  ही  जाममल  अवेधिन  ३

 शी  राजेश  कुसार  ।

 कया  बस्च  संत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विद्युत-करघा  तथा  भिल  क्षेत्रों  में  कपड़े  का  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान

 प्रति  वर्ष  क्षेत्रवार  कितनों  उत्पादन

 क्या  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  कपड़े  के  उत्पादन  में  कोई  गिराबट  आई

 यदि  तो  इस  गिरावट  के  क्षेत्र्वार  कारण  कया  ओर

 इस  सम्बरध  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वबरत्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बेंकट  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विद्युतकरधा  तथा  मिल  क्षेत्र  में  कपड़े  का  प्रति  वर्ष

 उत्पादन  3  /

 वर्ग

 बषं  भिल  क्षेत्र  हथकरधा  विज्युतकरधा  कुल

 क्षेत्र  क्षेत्र

 1989-90  2667  3924  14007  20398

 1990-91  2589  4295  16044  22928

 1991-92  2376  4123  16089  22588

 1992-93  2255  42535  16630  23140

 होजरी  सहित  ।
 ्ः

 नहीं  ।  कपड़े  का  उत्पादन  लगातार  बढ़  रहा  केबल  वर्ध  1991-92  के
 दौरान  मामूली  सी  गिरावट  आई  थी  ।
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 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 शो  जायनल  अवेदिन  :  अध्यक्ष  माननीय  स्त्री  महोदय  द्वारा  अपने  वक़्तब्य  में  दिए  गए
 आंकड़े  यह  दिखाते  हैं  कि  कपड़े  का  कुल  उत्पादन  बढ़  रहा  लेकिन  मिल  क्षेत्र  में  उत्पादन  निरन्तर

 गिर  रहा  है  !  वर्ष  1989-90  में  26670  लाख  बयं  मी०  से  यह  1992-93  में  गिरकर  22550  लाख

 बर्ग  मी०  रह  गया  ।  मैं  मिल  क्षेत्रों  में  उत्पादन  गिरने  के  कारणों  को  जानना  चाहुंगा  ।  क्या  ऐसा  मिलों

 की  रग्णता  बढ़ने  और  बन्द  होने  के  कारण  हुआ  है  ?  यूवि  ऐसा  है  तो  अभी  तक  कितनी  मिलें  स्थावी

 रूप  से  बन्द  ही  गई  कितने  मजदूर  और  कर्मंचारों  बेरौजगार  हो  गए  उनमें  से  कितनो  को  कपड़ा

 मजदूर  पुनर्वास  निश्िि  से  लाभ  प्राप्त  हो  चुके  हैं  ?

 थी  जो०  बेंकट  स्थापी  :  अध्यक्ष  देश  में  1137  मिलें  हैं  जिसमें  बी०  एफ»  आर०  में

 243  गई  न०  आफ  बलोज्ड  टेक्सटाइल  मिल्स  12,163  स्पिनिंग  कम्पोजिट  मिल्स  56  हैं  ।

 31-1-93  को  बन्द  मिलों  के  कारण  प्रभावित  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  169,852  है  |  कुल
 1137  मिलों  में  मजद ूरो  की  कुल  ध्रंढया  10,67,740  यह  वास्तविक  स्थिति  है|

 ]

 प्रोडक्शन  नीचे  क्यों  जा  रहा  उस  मामले  में  दो  बातें  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताता  चाहता

 1989-90  में  2,667  मिलियन  मीटर  का  जो  प्रोडकसन  था  वह  199  2-93  में  2,255  मिलियन

 मोटर  आया  है  ।

 इसकी  वजह  है  और  पावरलम  का  इनफ्रीज  होता  जा  रहा  इसके  कारणों  को  मैंने  माननीय

 सदस्य  तक  सप्लाई  कर  दिया  मिल  क्लॉथ  का  प्रोडक्शन  कम  होता  जा  रहा  पावरलूम  और

 मिल  बलाथ  में  कम्पीटिशन  के  कारण  ऐसा  हो  रहा  पहले  हैंडलम  के  साथ  पावरलम  का  कम्पीटिशन

 मगर  हैंडलूम  का  प्रोडेक्शन  नहीं  है  बल्कि  थोड़ा  वहुत  ज्यादा  पावरलूम  और  मिल  कक््लॉघ

 के  बीच  कम्पीटिशन  होने  की  बजह  से  मिल  बलॉय  कमजोर  होता  जा  रहा  इसकी  वजह  ओवर  डयूज

 ज्यादा  मिल  क्लॉब  की  बकिंग  कण्डीशन  में  ओवर  इयूज  ज्यादा  हैं  ।  पावरलूम  का  एक्सप्ैंडिचर  कम

 इसलिए  भी  कम्पीटिशल  में  पावरलूम  का  क्लॉथ  ज्यादा  बिक्री  हो  रहा  यही  मेन  वजह  है  ।  अपर

 इसके  बाद  भी  मानसोय  सदस्य  को  और  कुछ  जानना  है  तो  मैं  आंकड़े  भी  देना  चाहता  हूं  ।  बसे  मैं  बह  दे

 बुका  हूं  |  हैंडलूम  में  कोई  उ्यादा  कमी  नहीं  हुई  मिल  क्लॉय  का  प्रोडक्तन  2255  मिलियन  स्केवअर

 मीटर  हैंडलूम  का  4255  भिलियन  स्केवअर  मीटर  ओर  पावरशूम  का  6630  मिलियन  स्केवअर

 मीटर  प्रोडेक्शन

 ]

 करी  जायनल  अबेबिन  :  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  कपड़े  का  उत्पादन  तीव्रता  में  बढ़ा

 इस  बढ़े  हुए  उत्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कया  मैं  जात  सकता  हूं  कि  नियंत्रित  कपड़ा  योटवा  के
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 अन्तगेत  समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  निभित  सस्ते  कपड़े  का  उत्पादन  कितना  बढ़ा  है
 ?  और  नियत्रित

 कपड़ा  योजना  के  अन्तगंत  कमजोर  थर्गों  क ेलिए  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  कराए  जाने  बाले  अच्छे
 किस्म  के  कपड़े  के  उत्पादन  मे-कितनी  बद्धि  हुई  कमजोर  वर्गों  के लिए  ऐसे  कपड़े  की  उपसब्धता

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 |  हिग्दी  |

 भरी  राजेश  कुमार  :  अध्यक्ष  मैंते  अपने  प्रएन  में  क्षेत्रवार  ओर  ईअरबाइज  घाटे  के  बारे

 में  पूछा  इन्होंने  ईअरबाइज  तो  दिया  लेकिन  क्षेत्रवार  कितना  घाटा  हुआ  और  कहां  घाटा

 इसका  जवाब  नहीं  दिश्या  मैं  आपके  माध्यम  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बिहार  प्रदेश  की  कॉटन  मिल

 बन्द  के  फपार  पर  क्यों  खड़ी  है  जबकि  गया  कॉटन  मिल  में  मशीने  बिल्कुल  अप-टु डेट  मेटिरियल  की

 कायूति  न  करने  के  कारण  थह  बन्द  के  कगार  पर  इसफे  कारण  हजारों  लोग  बेरोजगार  हो  गए
 उनको  रोजी-रोटी  देने  पे  लिए  और  मिल  को  सद्दी  व  समय  पर  मेटिरियल  पहुचाने  के  लिए  कोई  कारगर

 कदम  उठने  का  सरकार  का  क्या  कोई  विचार  है  ?

 थ्री  जी०  शेंकट  ध्वामो  :  अध्यक्ष  देश  के  अन्दर  टेक्सटाइल  मिल  की  हालत
 दि  बहुत  खराब  होती  जा  रही  जब  बम्बई  में  स्ट्राइव  उसके  बाद  गवनंमेंट  आफ  इण्डिया  ने  750

 रोड  रुपया  मार्डनाइजेशन  के  लिए  दियर  और  वह  भाई०ढी०बी०आई०  बैक  में  रखा  गया  ।  उससे  बहुत
 सारी  मिलों  ने  फायदा  उठाया  ४00  करोष्ट  रुपये  मार्डनाइजेणन  के  लिए  इस्तेमाल  किए  गए  अभी

 भी  गबनंपेट  अआफ  इण्डिया  उनको  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ओर  १हु  रही  है  कि  आप  मार्डनाइजेशन  के  लिए

 बाहर  से  मशीने  लाइए  क्योंकि  बलॉँय  में  कम्पीटिशन  यहीं  नहीं  एक्सपोर्ट  के  अन्दर  यहू  बहुत  ज्यादा

 खघल  रहा  क्वालिटी  आफ  क्लॉय  हम्प्रूव  करने  के  लिए  भोर  मार्इनाइजेशन  के  लिए  गवनेमेट  आफ

 इण्डिपा  ने  कुछ  प॑सा  आई०डो०बी०भाई०  मे  रखा  वहां  से  वह  यूटिलाइज  किया  जाता  दसके

 अलावा  मशीनें  सप्लाई  करने  के  लिए  इस्पोर्ट  टंक्स  में  भी  सहुलियत  दी  गई  अगर  बिहार  में  कोई
 *

 मिल  इसको  यूज  करने  की  उसकी  इच्छा  है  तो  यूज  कर  सकतो  है  ।  अभी  भी  अगर  बाहर  से  मशोनरी

 4  नाते  के  लिए  सहुलियत  चाहते  हैं  तो  गवनं पेट  आफ  इण्डिया  इम्पोर्ड  टैक्स  में  भी  छूट  दे  सकती

 थी  राजेश  कुमार  :  अध्यक्ष  मेरा  बबेश्वयन  नई  कॉटन  मिल  के  बारे  में  उसके  बारे
 में  गया  कॉटन  मिल  को  मशीनरी  ठीक  मेटीरियल  आप  नहीं  दे  रहे  उसके  बारे  में

 बताएए  ?

 श्री  जी०  बेंकट  स्थामी  :  अध्यक्ष  इनका  प्रश्न  अन्य  मिल  से  इसमें  क्या  कंडीशन्स  उनके

 |  बारे  में  अगर  क्वेश्चयन  करें  तो  मैं  बता  सकता  हूं  ।  परटीकूलरली  बिहार  को  मिल  के  लिए  क्वेश्चयन  नहीं
 है|  मैं  उसके  बारे  मे  कैसे  इनको  बता  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इतको  बाद  में  लिखकर  भेज  दीजिए  ।

 ]

 भी  शरद  दिश्े  :  अध्यक्ष  मानमीय  मभ्ज्ी  महोदय  ने  पहले  ही  स्वीकार  किया  है  कि  मिल
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 क्षेत्र  में  कपड़े  का  उत्पादन  गिर  रहा  है  जबकि  विद्युतकरधा  क्षेत्र  में  यह  बढ़  रहा  है  ।  विद्वतकररघा  क्षेत्र

 ऊपरी  व्यय  के  कारण  मिल  क्षेत्र  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  रहा  क्या  यह  सच  है  चंकि  विद्यतकरधा  क्षेत्र

 में  श्रमिक  असंगठित  श्रम  कानून  कम  है  और  श्रम  कानूनों  का  उच्चित  कार्थन्बियन  नहीं  होता  है  और

 इसीलिए  विद्युतकरघा  क्षेत्र  मिल  क्षेत्र  के  साथ  प्रतिस्पर्धा  कर  रहा  है  ?  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  मे  सरकार

 का  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 ]

 भरो  थी०  जेकट  स्वामी  :  अध्यक्ष  इसमें  टेक्सटाइल  भमिनिस्टरी  क्या  कर  सकती  अगर

 माननीय  सदस्य  लेबर  मिनिस्टर  से  क्वेश्चयन  करें  त्षो  वे  इन  को  जवाब  दे  सकते  मैं  पावर  लूम  के

 भी  शरद  दिघे  :  विद्युतकरधघा  क्षेत्र  जहां  पर  अस्ंगठित  श्रमिक  जहां  पर  श्रम  कानूनों
 का  कम  क्रियान्वयन  होता  आप  कया  करने  जा  रहे  हैं  ?

 ]

 श्रो  जो०  जेंकट  स्वामी  :  यह  सत्य  है  कि  अत-आार्गेताइज्ड  लेबर  इसलिए  एक्सप्लाइटेगन  हो
 रहा  यह  मैं  जानता  हूं  ।  लेबर  एब्सप्लाइटेशन  पावर  लूम  संबटर  में  हो  रहा  मगर  ब्वे/बयन

 मेरा  नहीं  है  ।  यह  प्रश्न  लेबर  मितिस्टर  से  पूछिए  ।

 थी  राम  नाइंक  :  इन्हें  सरकार  की  और  से  उत्तर  देना  बह  यह  नहीं  कह  सकते  कि  यह
 उनका  विषय  नहीं  यह  उचित  दृष्टिकोण  नहीं  यदि  मत्री  नहीं  कह  सकता  तो  प्रधानमंत्री  को

 उसके  बारे  में  कुछ  कद्दना  चाहिए  ।  वे  यहां  उपस्थित  हैं  ।
 ह

 |

 क्री  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मेरा  घुनियादी  सघाल  है  |  मैं  मत्री  महादय  से  जानना  चाहता

 हैं  कि  इन्होंन  जो  जवाब  या  हैण्डलूम  संक्टर  के  धारे  में  हम  सब  जानते  हैं  कि  एग्र।कल्नचर  क  ब।द

 देश  के  ब्यादा  लोग  हैष्डलूम  सेक्टर  में  काम  करते  हैं  |  बुतकरों  की  जो  दुर्दशा  जिस  तरह  से  उन  भ

 भुक्दमरी  है  मंत्री  महोदय  स्वयं  उसको  जानते  क्योंकि  इतके  प्रदेश  के  ज्यादातर  भुश्वमरी  के  शिकार

 बुनकर  हुए  मैं  जानता  हूं  कि  हण्डलूम  और  पावरलूम  क  दरभियान  जो  प्रतिस्पर्ा  चलती  है  इसमें

 पायरलूम  जिन्दा  रहता  ऐसा  मत्री  जी  के  आंकड़ों  से  साबित  होता  है  ।  में  चाहता  हूं  कि

 जिस  तरीके  में  बुनकरों  की  स्थिति  है  और  जिस  तरह  से  वे  भुखमरी  के  शिकार  हांते  जा  रहे  मैं

 बुनियादी  प्रश्न  पूछना  चाहता  मैं  प्रधान  मन्नी  जो  से  आग्रह  १  रूगा  कि  वे  इसका  जवाब  दें  कि  क्या

 यह  सही  है  कि  टेक्सटइल  कंट्रोल  अमंण्डमेंट  आडर  1992  के  तहत  पाबरबूम  के  ऊपर  जो  पबन्दी

 थी  लाइसंत  लाइसंत  लेने  के  लिए  जो  उनका  अधिकार  वह  वापस  हा  गया  है  ?  मैं  सरकार  से

 जानना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरीके  से  पावरलूम  को  खुली  छूट  दी  है  ओर  प्रतिस्वर्डधा  में  पावरलूम
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 समें  इसैस जिस्हा  हस  साल  जो  हकोनॉमिक  सर्वे  मिकला  है  उसमें  पावरलूम  के  लिए  लाइसेंस  का  सबाल

 उराको  उठा  दिया  गया  4

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  पावरलूम  के  बुनकरों  को  बचाने  के  लिए

 टैक्सटाइल  कन्ट्रोल  आडंर  1992  को  वे  क्या  रितिड  करमे  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  श्री  थेंकट  स्दामी  .  अध्यक्ष  पावरलूत  के  बारे  में  रबि  राय  जी  ने  एक  बड़ा  दिलचस्प

 मबाल  क्या  है  |  मैं  आनरेबिल  मंम्बर  को  यत्रीन  दिलाना  चाहता  जेसे  ही  मैं  टेक्सटाइल  भिनिस््ट्री

 में  यह  मैं  उनकी  इन्फार्मेशन  के  लिए  कह  रहा  सारे  हिन्दुस्तान  में  बुनकरों  की  हालत  को
 क्सि

 तरह  से  ऊपर  लाया  जा  सकता  उनकी  जो  भुश्यमरी  की  हालत  बिलो-पावर्टी  लाइन  के  जो  लोग

 उनको  क्पर  काने  के  लिए  हम  योजना  बनाकर  गांब-गांव  के  अन्दर  बुनकरों  को  ऊपर  लाने  के  लिए

 और  छयगे  बढ़ाने  की  कोहिश  कर  रहे  अंतरिम  में  मैं  उन  बुनकरो  की  कान्फ्रेस  भी  किया  ओऔर

 फिर  मारे  देश  के  हैंडलम  मिनिस्टर  से  कान्फ्रेंस  किया  ।  वहां  कुछ  निर्णय  किए  हैं  और  उन  निर्णयों  के

 साथ  उन  बुनकरों  की  सहायता  के  लिए  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  टैक्सटाइल  कन्ट्रोल  आडर  के  बारे  में

 जो  माननीय  राव  राय  जी  ने  कहा  बिल्कुल  सही  1985  तक  कन्ट्रोल  जाडर  पावरलूम
 ऊ  लिए  था  |  अब  आज  वह  जा  चुका  जिस  वषत  यह  बन््द्रोल  उस  वक्त  लाख  पावरलूम
 थे  ।  आज  की  स्थिति  में  ।2  लाख  पावरलम  हो  चुके  जब  पावरलूम  को  रोकने  बी  बात  आती

 नो  आज  हमारे  उसके  अन्दर  पावरलम  के  एम्पलाइज  की  सख्या  62  लाख  है  ।  हमारे  लिए  पावरलूम  को

 भी  देखना  है  और  उधर  वर्ग  बलास  तथा  हैंडलूम  वर्कंस  को  भी  देखना  है  |  हैंडलूम  वरस  के
 '

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  व्यवधानों  का  उत्तर  मत  दीजिए  ।

 क्री  जी०  बेंकट  स्वामी  :  मैं  बताना  चाह  रहा  बुनकरों  की  हृलत  के  लिए  जो

 उमकी  बिग  कंडीएन  उनको  किस  तरहसे  सुधारा  जा  सकता  है  और  उनको  किस  तरह  से  यान॑

 सप्लाई  किया  जा  सकता  इस  बारे  में  हमने  स्कीम  तेयार  की  है  ओर  अन्तरिम  में  उसको  इृम्पलीमेट
 करने  जा  रहे  हैं  ।

 भो  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  जवाब  नहीं  असम  में  बेंकट  स्वामी  जी

 ।  जो  कर  रहे  उसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मेरा  बुनियादी  सवाल  मन्त्री  जी  क्या
 इस  बात  को  महसूस  नहीं  करते  हैं  कि  इस  कन्ट्रोल  आइंर  अमेंडमेंट  के  तहत  बुनकरों  को  आगे  बढ़ाने  के

 लिए  उसमे  बाधा  उत्पन्न  होती  वे  जो  कर  रहे  ठीक  है|  टेक्सटाइल  कन्ट्रोल  आइंर

 हे  1992  के  तहत  बुनियादी  तौर  पर  बाघा  तंयार  करता  उस  बाधा  को  हटाने  के  लिए  वे  कया  कर

 रहे  यह  मैं  उनसे  जानना  चाहृता  हूं  ?  इस  बारे  में  मुझे  जवाब  नहीं  मिला  है  ।  वे  कया  उसको  रिसिड
 करेगे  या  नहीं  ?

 |
 थी  जो०  बेकट  स्वामी  :  अध्यक्ष  जो  कम्ट्रोल  भआाइईर  अमेंडमेंट  हुआ  वहू  मोजूदा

 हालात  में  बुनकरो  के  हालत  को  देखते  जो  22  रिजब  कंटेगरोज  जँसाकि  सुप्रीम  कोर्ट  का
 आया  वह  हेडलूम  बीब्स  को  सहायता  के  लिए  आया  उसके  इम्पश्लीमेटेशन  को
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 रखते  हुए  और  दूसरे  पावर  लूब  और  टेक्सटाइल  के  लोगों  को  जिस  तरह  से  सहुलियत  दी  बह

 कन्द्रोल  आडंर  है  ।

 थी  रतिलाल  वर्ना  :  अध्यक्ष  में  बुनकर  समाज  से  आता  हूं  ।  मंत्री  जी  ने  कहा  वे

 बुनकरों  की  हालत  को  सुधारने  बे  लिए  काम  कर  रहे  थे  गांवों  में  बुनकर  रहते  उनको  न

 सूत  मिलता  न  धागा  मिलता  है  और  न  कोई  सहयोग  मिलता  है  ।  बुनकरो  के  नाम  पर  अन्य  लोभ  पेट

 भरते  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बुनकरों  के  सदस्यों  को  बुनाया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  क्या  आपका  प्रश्न  भाप  प्रश्न  पूछिए  ।
 आ

 झो  रतिलाल  वर्मा  :  अध्यक्ष  जो  बुनकर  लोग  गांबों  में  उनको  सहयोग  देने  के  लिए
 और  उनका  जो  अपना  पारिवारिक  ७सको  जीवित  रखने  के  सरकार  की  तरफ  से  क्या
 मदद  मिलेगी  ?  इस्के  साथ  ही  जो  मिलें  बन्द  हो  रही  हैं  और  मिलों  में  काम  करने  बाले  लोग
 दिन  घर  जा  रहे  हैं  मेंडटरी  रिटायरमेंट  स्कीम  के  द्वारा  जबरदस्ती  लोगों  को  रिढायर  किया  जाता

 ऐसी  स्थिति  मे  मैं  मन्जी  जी  से  जानना  चाहता  कपड़े  का  उत्पादन  किस  तग्ह  से  बढ़ेगा  ?

 थरो  जो०  बेकट  स्वामी  :  अध्यक्ष  इसका  जवाब  तो  मैं  दे  चुका  मानमीय  सदस्य  के  लिए
 मैं  दोबारा  दोहराता  हूं  ।  बुमकरों  के  हालात  को  हटोलकर  उनकी  जो  मुश्किलात  उनको  दूर  «रमे  के

 लिए  हुप  योजना  चला  रहे

 थी  बृशिण  पटेल  :  वह  योजना  कया  उस  पर  प्रकाश  तो  इलवाइये  |  घोजता  बना  रहे  हैं
 बहू  तो  हूम  बहुत  दिनों  से  जान  रहे  हैं  ।

 शो  जो०  बेकट  स्थासी  :  अध्यक्ष  असल  में  बुनकरों  के  आज  देश  के  अन्दर  जो  हालात
 उनकी  कण्डीशन  को  सुधारने  के  लिए  किस  तरह  से  थे  बिलो  पावर्टी  लाइन  में  दबे  हुए  उनको  ऊपर
 लासने  के  लिए  गबनंमेंट  आफ  हन्डिया  की  तरफ  से  कुछ  स्कीमे  बन  रही  एक  तो  यह  कि  बुनकरों  को
 किस  तरह  से  यान  वक्त  पर  सप्लाई  किया  जाय  और  उनको  किस  तरह  से  रंगों  की  सप्लाई  की
 उसके  लिए  यह  योजना  बन  रही  है  ताकि  बहू  अपना  हैण्डलूम  का  काम  करते  हुए  कम  से  कम्र  मिनिमम
 बेज  हासिल  कर  सके  |  सितिमम  बेज  हासिल  करने  के  लिए  यह  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  |  स्टेट
 गवनंमेंट  से  इसका  इम्पलमेण्टेशन  होने  को  जरूरत  है  तो  स्टेट  गवनमेट्स  से  भी  हम  बातचीत  करे  रहें
 सारी  बातें  जब  तक  स्टेट  गबनंमेट्स  की  क्ष्विस  करके  इम्पलीमेंटेशन  की  तरफ  नहीं  जायेगे  तब  तक

 यह  नहीं  होगा  |  यह  योजना  सारी  पूरी  तरह  से  तंय्र  होने  फे  बाद  जरूर  आपके  सामने  आऊंका  ।

 भो  संदोपान  भगवान  योरःत  :  अध्याक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं
 कि  शोलापुर  शहर  में  टॉ4र  ओर  चादर  का  बहुत  अच्छा  प्रोडक्शन  होता  है  मगर  अब  उसका  प्रोडक्शन
 कम  होता  जा  रहा  है  ।  इसके  लिए  22  आहइटस्स  को  बेन  किया  इस  बेन  में  टाबल  और  चादर
 यह  दो  आइटम्स  ऐसे  हैं  जिनका  वजह  से  हमको  फारेन  एक्सचेंज  बढ़े  तौर  पर  मिलती  मैं  मरी  थी
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  पावरलूग्स  पर  जैकाड़े  चादर  या  टावल  शोलापुर  में  इतनी  बढ़िया  होती  |
 सारे  देश  में  मशहूर  आपके  घर  में  भी  शोलापुर  बादर  होगी  ता  जेकाई  लूब  पर  जो  टावल  और  |

 चादर  तैयार  होती  जो  एक्सपोर्ट  क्वालिटी  की  होती  उसके  लिए  जो  बैन  लगाया  गया  बह  बैन
 हृटाएँगे  या  नहीं  ?

 हु
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  इसमें  से  निकलता  है  क्या  ?

 भी  जी  बेंकद  स्थामी  :  अध्यक्ष  आनरेबिल  मेम्बर  सुप्रीम  कोट  के  आर्डर  के  बारे  में  कह

 रहे  जो  22  आइटम्स  हैण्डलूम  के  लिए  रिजव॑  उसमें  स ेनिकालकर  पावरलूम  को  देते  शायद

 बह  पूछ  रहे  हैं  तो  ऐसा  तो  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  उस  आर  को  हम  हम्पलीमेण्ट  करने

 की  तरफ  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आधा  धष्टा  हो  गया  अब  हम  दूसरे  प्रश्न  पर  जायेंगे  ।

 ]

 लथु  उच्योग  क्षेत्र

 न

 303.  थ्रो  सनोरंधन  भवत  :

 डा०  चिता  सोहन  :

 क्या  प्रधान  सल््ज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  जि  वर्ष  के  दं।रान  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  विकास  दर  में  तेजी  से  गिरावट  आने

 की  सम्भावना  जेसाकि  16  1993  के  में  समाभार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सचु  उद्योग  क्षेत्र  की  1991-92  की  तुलना  में  1992-93  के  दोरान  विकास  दर  क्या

 क्या  सरकार  अभी  भी  लघु  उद्योगों  के  द्ोत्र-बार  कार्य-निष्पादन  का  अध्ययस  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 लघु  उद्योग  क्षेत्र
 को

 विकास  दर  में  बढ्धि  करने  हेतु  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाने  का
 बिचार

 डच्योग  मंत्रालय  उच्चोग  तथा  कृषि  ओऔप  ग्रामीण  उद्योग  में  राह्य  लंत्रो  एस
 :  से  (4)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विधरण

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बिकास  आयुक्त  का  कार्यालय  लैंघुं  क्षत्र  के  औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचक  कि
 कौ  तिमाही  आधार

 पर  गणना  करता  इस  सूचकांक  के  आधार  परे  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  1991+ 92  में  लघु  क्षेत्र  में  2.4  प्रतिशत  विकास  वर  थी  ।  यह  अमुमात  है  कि  1993-८3  के  वौरान  लू  क्षेत्र
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 में  विकास  दर  खासतौर  पर  लघु  ओश्योगिक  क्षेत्र  के  औद्योगिक  उत्पादन  के  5  प्रतिशत  बिकास  से

 अधिक  होगी  ।

 हां  ।

 वर्ष  199  :-92  के  औद्योगिक  उत्पादम  सूचकांक  के  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में

 परिवहन  उपकरण  क्षेत्र  में  उत्पादन  विकास  दर  23.3  प्रतिशत  चमढ़ा  तथा  चमड़ा  उत्पाद  में

 आधारभूत  धातु  उद्योगों  में  13.8  प्रतिशत  और  गेर-बेच्चुत  मशीनरी  समूह  में  12.1  प्रतिशत  थो  भौर

 धातु  तथा  धातु  उत्पादों  में  10.5  प्रतिशत  तथा  फुटवियर  और  पहनने  के  वस्त्र  में  (--)  3.3  प्रतिशत

 नकारात्मक  विकास  देखी  गई  थी  ।

 सरकार  ने  सघ्  क्षेत्र  के  हितों  की  सदा  रक्षा  की  भारत  सरकार  द्वारा  लघु  क्षेत्र  को

 प्रोत्साहन  देने  के लिए  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  रियायती  उत्पादन  में  छूट  ।

 (2)  2  लाख  रु०  तक  के  ऋणों  पर  रियायती  ब्याज  दर  ।

 (3)  एन०  एस०  आई०  एस०  एस०  आई०  डी०  सी०  के  माध्यम  से  इन्के  उत्पादों  के लिए

 विपणन  सुविधा  ।

 (4)  केवल  सघु  क्षेत्र  में  विनिर्माण  के  लिए  मदों  का  आरक्षण  ।

 (5)  सरकारी  खरीद  के  लिए  मदों  का  आरक्षण  ।

 (6)  लघु  उद्योग  से  खरीद  में  मूल्य  में  प्राथमिकता  ।

 (7)  परिवहन  राज-सहायता  ।

 (8)  शिक्षित  बेरोजगार  युवाओं  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना  ।

 ) (9)  छोटे  एककों  के  सम्बन्ध  में  संवन्त्र  और  मशीनरी  की  निवेश  सीमा  को  2  लाख  से  बढ़ाकर  |
 $  लाख  रु०  करता  ओर  व्यापार  तथा  उद्योग  सम्बन्धित  सेवानों  की  छोटे  एकक  के  रूप  में  शामिल

 करना  और  महिला  उद्यमों  की  परिभाषा  में  परिवर्तस  करमा  ।

 (10)  पंजीकरण  के  सम्बन्ध  में  नियमों  और  प्रक्रिया  का सरलीकरण  ।

 (11)  छोटी  और  अनुषंगी  उपक्रमों  को  भुगतान  में  देरी  सम्बन्धी  अध्यादेश  का  आरो  किया
 जाना  ।

 (12)  राष्ट्रीय  इक्विटी  फण्ड  योजना  के  कार्यक्षेत्र  का  विस्तार  ।

 (13)  छोटी  इकाईयों  में  अन्य  औद्योगिक  उपक्मों  द्वारा  24  प्रतिशत  तक  को  भागीदारी  ।

 को  मनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  यह  जानकर  बास्तव  में  हैरानी  हुई  है  कि  मंत्री  ने  उत्तर
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 देने  से  मना  कैसे  कर  दिया  |  यदि  1987  88  में  की  गई  जनगणना  कोई  सूचक  है  तो  ऐसी  40  प्रतिशत

 इकाइया  गेर-कार्यालय  होगी  या  जिनका  कुछ  पता  नहीं  होगा  तथा  लगभग  2,21,000  रुग्ण  उद्योग

 होंगे  ।  उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  14,9  ',000  पंजीकृत  इकाइयों  में  से 700,000  इकाइयां  कार्य

 कर  रही  होंगी  ।  यदि  ऐसा  है  तो  मैं  नहीं  समझ  सकता  कि  सरकार  ने  चालू  वित्तोय  वर्ष  के  दौरान  लघु
 क्षेत्र  में  विकास  की  सम्भावित  गिरावट  को  कंसे  लकार  दिया  है  ।  नई  उदार  ओद्योगिक  और  आर्थिक  नीति

 को  ध्यान  में  रखते  तथा  अप्रतिबन्धित  भायात  नीति  पिछले  नौ  महीनों  के  लिए  क्षेत्रीय  आधार  पर

 बिकास  आयुक्त  डाटा  सूचकांक  में  क्या  विकास  दर्ज  किया  गया  ?

 की  एम०  अदणाचलम  :  1991-92  के  दौरान  लघु  क्षेत्र  में  विकास  दर  निर्माण  क्षेत्र

 की  नकारात्मक  बिकास  दर  की  तुलना  में  2.4  प्रतिशत  रही  |  जहां  तक  पिछली  तिमाही के  क्षेत्रीय

 कार्यनिष्पांदन  का  संम्बन्ध  है  विकास  आधुक्त  के  अनुसार  बिकास  दर  लगभग  5  प्रतिशत
 थी  ।  हमारे  14  क्षंत्रीय  उद्योग  केवल  दो  क्षेत्रों  में हमारी  विकास  दर  नकारात्मक  रही  |  दर  सूचना
 माननीय  सदस्य  को  दे

 श्री  मनो  रंजन  भकत  :  अध्यक्ष  देश  में  लघु  उद्योगों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  सरकार
 ने  कई  रियायतों  की  घोषणा  की  है  ।  विबरण  में  दिए  गए  ।3  उपायों  की  स्वागत  सूची  की  प्रशंसा  की

 गई  है  |  लेकिन  इत  रियायतों  का  लाभ  उठाने  के  लिए  लघ॒  उद्योगों  को  ऐड़ी-चोटी  का  जोर  लगाना

 पढ़ेंगा  ।  एककी  को  प्मव  पर  लाभ  नहीं  मिल  रहे  हैं  इससे  इसका  उददं ए्य  ही  पूरा  नहीं  ही  रहा  है  ।

 अतः  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  थाहुंगा  कि  इन  एककों  द्वारा  वांछित  लाभ  प्राप्त  करने  के

 लिए  बया  सरकार  का  एकल  खिड़की  पद्धति  प्रारम्सभ  करने  का  बिचार  है  |

 कभी-कभी  पर्याप्त  बजटीय  आबंटन  के  अभाव  में  रियायतें  जेख्रे  परिवहन

 राजसहायता  समय  पर  उपलब्ध  नहीं  होते  ।  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  कारंबाई  करने

 पर  बिचार  किया  है  ?
 |

 ब्याज  भी  अदा  करना  होगा  ।  लेकिन  वर्षों  से  सरकारी  क्षेत्र  के  लघु  उद्योगों  को

 वह  नहीं  दे  रहे  आपने  जिक  किया  है  कि  ब्याज  अदा  करना  होगा  ।  लेकिन  जबकि  मूल  राशी

 नहीं  दी  गई  है  तो  व्याज  का  भ्रश्त  कहां  से  आया  ?  इस  प्रकार  का  कुछ  विधान  होना  चाहिए  ताकि  ऐसे

 एककों  द्वारा  देय  समय  पर  भुगतात  आवश्यक  कर  दिक्वा  जाए  |  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 थी  एस०  अरणाजलम  :  6  1991  को  लघु  क्षत्र  के  लिए  घोषित  मूल  नीति
 उपायों  में  क्षेत्र  का  उन  पर  से  नियन्त्रण  हुटा  लेता  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने

 सुझाव  दिया  है  कि  धार-बार  बैठकों  की  बजाय  स्वेच्छिक  अनुपालन  पर  जोर  दियां  जाना  चाहिए  ।

 केक्रीय  श्रम  मन्त्री  मे  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  पहले  ही  लिख  दिया  है  |  पर्यावरण
 मस्तालप  ने  पर्यावरणीय  स्वीकृति  से  सम्बन्धित  निर्देश  दे  दिए  कुछ  चुनिदा  उद्योगों  को
 लघु  उद्योगों  को  पर्यावरणीय  स्वीकृति  के  लिए  समय-समय  पर  छूट  दी  गई  है|  पंजीकरण  की  प्रक्रिया  को
 पूर्णतया  सरल  बना  दिया  गया  है  ।

 इस  दिशा  में  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  हमें  राज्यों  के  उच्चोग  मन्त्रियों  की  शीघ्र  बैठक  बुलाने  की
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 सलाह  दी  है  ।  हमें  राज्यों  के  मस्त्रियों  से उनके  क्चार  प्राप्त  अधिनियम  को  राज्य  सरकारों

 द्वारा  क्रियान्वित  किया  आना  है  ।  इस  पहलू  की  राज्य  खरकारों  के  साथ  चर्चा  की  जानी  उन्हें  इन

 निर्देशों  को  क्रियासन्वित  करमा  है  ।

 हमने  1988  में  पूंजी  राजसहायता  बन्द  कर  दी  16  मामले  लम्बित  हमें  इन्हें
 निपटाना  है  ।

 लघु  क्षेत्र  को  ब्याज  के  भुगतान  के  धारे  में  एक  अध्यादेश  जारी  किया  गया  है  सदन  में  एक

 विधेयक  लम्बित  पड़ा  इसे  इस  महीने  में  पारित  किया  जाना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नवल  किशोर  राय  |

 शो  प्नोरंजन  भक्त  :  परिवहन  राजसहायता  हेतु  बजटीय  आवंटन  क्या  है  ?

 झो  एम०  अरजणाखलप्त  :  वास्तव  में  परिवहन  राजसहायता  योजना  अभी  भी  है  ।  हम
 परिवहन  राजसहायता  दे  रहे  हैं  ।  जहां  तक  आपके  राज्य  का  सम्बन्ध  यदि  इसमें  कोई  देरी  हुई  है
 तो  मैं  इसे  निपटाने  ने  लिए  तैयार  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  नवल  किशोर  राय  ।

 अष्पक्ष  सहोबय  :  अब  आप  मन्त्री  से  उनके  चेम्बर  में  बात  कीजिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  चोथा  प्रएन  पूछ  रहे

 )

 अक्षयक्ष  महो दब  :  निममों  के  आपको  केवल  वो  प्रश्न  पूछने  को  इजाजत  है  ।  मैंने  तीसरे

 प्रश्न  की  इजाजत  दे  दी  ।  आप  चोबा  प्रश्त  पूछना  चाहते  अन्य  सदस्य  भी  बह्ां  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  जिरह  मत  कीजिए  ।  आप  मन्त्री  जी  से  मिलिए  |  बे  आपकी

 सहायता  कृपया  अब  बेंठ  जाइए  |

 _  भी  मबल  किशोर  राज़  :  अध्यक्ष  हैं  आपके  मंहवर्म  से  संदन  में  डंपल्थित  बानतोव
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 प्रधान  गन्त्री  जी  से  बेरोजगारों  के  सम्बस्ध  में  सबाल  करना  चाहता  इस  प्रश्न  के  उत्तर  मैं  जो  जबाब

 आया  है  वहु  लघ  उद्योग  इकाई  में  रियायत  देने  के  सम्बन्ध  में  शिक्षित  बे  लीजगार  युवाओं  के  लिए
 रोजमार  के  सम्बन्ध  में  इस  सम्त्नन्ध  में  आज  देश  में  बेरोजगारों  की  संख्या  करोड़ों  में  हैं  ओर  चार

 करोड़  के  आसपास  लोग  बेरोजगार  सेल्फ  एम्पलायमेंट  स्कीम  में  भारत  सरकार  की  नीति  है  जिसमें

 1.  हजार  रपए  व्यवसाय  करने  के  25  हजार  रुपए  सेवा  उद्योग  के  लिए  और  35  हजार  रुपए  की

 सीमा  लघु  उद्योग  के  लिए  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  से  अपील  करना  चाहता  हूं  और  अनुरोध  करता

 हूं  कि  आज  देश  में  मृद्रास्फोति  बढ़  गई  है  तो  कया  इसमें  लघु  उद्योग  इकाई  लग  सकती  अगर  सही

 भायनों  में'*ਂ

 अध्यक्ष  आपब  प्रश्न  पूछिए  ।

 थी  लर्यल  किशोर  राय  :  बेरोजगारों  को  अनुदान  देने  की  बात  की  जाती  है  तो  माननीय  प्रधान

 मन्त्री  जो  इस  सीमा  को  बढ़ाकर  दो  लाख  रुपए  करने  का  विचार  रखते  हैं  ताकि  अधिक  से  अधिक

 बेरोजगारों  को  मिल  सके  और  क्या  75  हजार  रुपए  अनुदान  करने  का  विज्ञार

 ]

 ली  इस०  अरणाचलम  :  शिक्षित  युवकों  के  लिए  स्व-रोजगार  योजना  1983  से  चल

 रही  माननीय  सदस्य  ने  ऋण  को  बढ़ाने  का  सुझाव  दिया  है  ।  बह  एक  अच्छा  सुझाव  हम
 इसके  लिए  बित्त  मन्त्री  स  बात  करेंग  कि  कया  किया  जा  सकता

 अध्यक्ष  महोदय
 :  यदि  आप  कहते  हैं  कि  यह  एक  अच्छा  सुझाव  तब  यह  एक  आश्वासन  बन

 जाता  है  ,

 भो  शरतझन्त  पटनायक  :  लघु  क्षेत्र
 में बिकास  दर  को  सुधारने  की  दृष्टि  से क्या  सरकार  लघु

 उद्योग  बोर्ड  के  गठन  पर  विधार  कर  रही  है  और  यदि  तो  मैं  विस्तृत  ब्योरा  जानना  चाहता  हूं  ।

 भो  एम०  अरुणाचलम  :  हमारे  पास  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  सलाहकार  बोड़  है  ।  हमने  पहले  ही
 *  इसका  गठन  कर  दिया  है  ओर  यह  कार्य  कर  रहा  है  ।

 कक

 दी

 कम

 फिर

 |

 थो  तारायम्द  खण्ेलबाल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहुता
 हैं  कि  लघु  उद्योग  में  महिला  उद्यमियों  को  प्रोत्साहुन  देने  क ेलिए  आपकी  क्या  योजना

 अशुवाद  ]

 भध्यक्ष  महोदय  :  यहू  एक  थहुत  अच्छा  प्रएन  है  ।

 थी  एस०  अरुणायलम  :  हम  महिला  उद्यम्रियों  को  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  तथा  विशेष  उद्यम  विकास
 योजनाओं  के  माध्यम  से  हम  विशेष  प्रशिक्षण  दे  रहे

 भो  एस०  बो०  सिदनाल  :  कुछ  एकक  बहुत  कठिनाई  में  लेकिन  बहुत  से  ल्धु  उद्योग
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 हैं  जो  निर्यातोग्मुख  क्या  सरकार  का  विशेषकर  वर्तमान  विदेशी  मुद्रास्फीति  को  देखते  हए

 प्रोत्साहन  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 था  अरणाचलभ  :
 आधुनिकी  प्रौद्योगिको  का  स्तर  बढ़ाना  तथा  गुणवत्ता  में  मुधार

 सरकार  के  पूलभूत  उदू एय  हैं  तथा  हम  उस  दिल्ला  में  कार्य  कर  रहे  हम  निर्यातोन्मुख  एककों  को

 सुविधाएं  दे  रहे  गुणवता  में  सुधार  करन  के  लिए  हमने  बड़ें  उद्योग  क्षेत्र  स  लघु  क्षेत्र  में  24  प्रतिशत
 भागीदारी  की  इजाजत  दे  दी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  थी  वीरेन्द्र  सिह  आपको  बड़े  उद्योगों  के  बारे  में  प्रश्न  पूछना  चाहिए  से  कि

 लघु  उद्योगों  के  बारे  में  ।

 ]

 थ्रो  बोरेशा  सिंह  :  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  यह  उ्तर  दिया  है  कि  लघु  उद्योग  के  माध्यम  से

 हम  इसके  विक्रास  का  पूरा  यान  रथ्थ  रहें  हैं  और
 बेरोजगार
 बेरोजगार  नौजवानों  को  इसमें  रोजगार  देने  की

 योजना  बना  रहे  हैं  |  गांवों  में  लधु  उच्योग  की  तमाम  इकाइयां  सरकार  के  सहयोग  से  ही  लग  रही  हैं  ।

 जो  सामान  लघु  उद्योग  के  माध्यम  से  बताए  जाते  हैं  और  जो  काम  इनके  माध्यम  से  होते  वही  काम

 बड़े  उद्योगों  में  भी  होते  उसका  प्रचार-प्रसार  इतना  होता  है  कि  लघु  उद्योग  पूरी  तरह  तबाह  हो
 जाता  है  और  लघु  उद्योग  की  ऋण  की  अदायगी  भी  नहीं  हो  पाती  है  |  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  बड़े-बड़े
 उद्योगों  में  जो  काम  होते  हैं  ओर  जो  सामान  बनाए  जाते  हैं  तो  उन  पर  रोक  लगाने  की  योजना  बनाई  है
 जैसे  लघु  उद्योगों  में  होता

 [  भनुवाद  ]

 झो  एम०  अरणाचलम  :  लघु  क्षेत्र  के  लिए  836  मर्दे  आरक्षित  हैं  ओर  बड़े  क्षेत्र  उनमें

 प्रवेश  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 थे  75  प्रतिशत  तिर्यात  करने  के  लिए  वचनबड्

 थो  अमल  बस  :  उत्तर  में  सरकार  द्वारा  किए  गए  १  प्रयश्नों  का  जिक्र  किया  गया  इस  देश

 में  लघ  उद्योग  के  विकसित  नहीं  होने  का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कारण  यह  है  कि  लघु  उद्योग  वित्त  निगमों

 अथवा  बैंकों  के  माध्यम  से  श्राप्त  होने  बाली  वित्तीय  व्यवस्था  अत्यन्त  अपर्याप्त  रही  उनके  पास  निधियां

 होने  पर  भी  वे  आवेदकों  को  ऋण  देने  में  अत्यन्त  सावधानी  बरतते  हैं  भौर  इसमे  काफी  समय  लगाते  हैं  ।

 यदि  लघु  उद्योग  का  विकप्तित  करना  तब  सरकार  को  यह  अवश्य  देखना  चाहिए  कि  ऋण  सम्बन्धी

 श्रावेदनों  को  तुरध्त  निपटाया  जामे  ओर  कम  समय  में  ऋण  दिया  चाद्दे  उद्योग  को  आरम्भ  करने

 अथवा  उसे  पुनदज्जीवित  करने  के  लिए  प्रारम्भ  में  ऐसा  करना  जरूरी  है  जबकि  कार्यकारी  पूंजी  में  बृद्धि
 करने  की  आवश्यकता  है  ।  ऐसा  करते  के  ॥ए  सरकार  को  नियमों  और  परिनियमों  सहित  बागे  आना

 चाहिए  ओर  वह  यह  देखे  कि  लघु  उद्योग  निगम  और  बेंक  लघ॒  उद्योगों  को  बित्तीप  जावश्यकत।ओं  को

 चरीयता  दें  । सरकार  को  यह  भी  देखना  चाहिए  कि  इसके  लिए  एक  निश्चित  समय  सीमा  निर्धारित

 की  जाए  |  क्या  याद  आवश्यक  हुआ  तो  नियमों  और  अधिनियमों  की  सहायता  से  इस  प्रकार

 S|

 |
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 की  बरीयता  देने  और  एक  समय  समय  निर्धारित  करने  के  लिए  तैयार  है  जिसके  शम्तबंत  यह

 सब  अनिवायंतः  किया  जाना  चाहिए  ?

 श्री  एम०  भशनाललम  :  जहां  तक  इस  क्षेत्र  में  ऋण  प्रवाह  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  की

 इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  यह  हमारो  आाशाओं  के  अनुकूल  नहीं  उद्योग  विभाग  को  सस्तुति  भर

 सुझाव  के  आधार  पर  एक  सम्रिति  का  गठन  किया  गया  है  जिसके  अध्यक्ष  भारतीय  रिजव  बैंक  के

 लोन  डिप्टी  गवर्नर  श्री  नायक  समिति  ने  भारतीय  रिजवं  बेक  को  अण्मा  प्रतिवेदन  भेज  दिया  है  ।

 भारतीय  रिजबं  बेंक  लघु  क्षेत्र  में  ऋण  प्रवाह  के  इस  पक्ष  की  जांच  कर  रहा  है  ।  हम  इस  बारे  में  भारतीय

 रिज्  बेंक  से  निर्णय  की  प्रतोक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 कुमारों  ममता  बनजझों  :  यह  ठोक  है  कि  सरकार  की  नीति  बेरोजगार  युवाओं  ओर  महिलाओं
 को  विश्लेषरूप  से  सच  क्षेत्र  में  उन्हें  प्रोत्साहित  करने  की  परन्तु  वास्तव  में  हम  यह  देखते  हैं  कि

 ओऔद्योधिक  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  लेने  के  पश्चात्  महिलाओं  और  बेरोजगार  युवाओं  को  काफी  परेशान

 किश्वा  जाता  है  और  उनकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  ।

 पश्चिम  बगाल  में  23,000  लघु  उद्योग  बन्द  हो  गए  वे  पूरी  तरह  से  बन्द  हा  गए
 मैं  अन्य  राज्यों  के  बारे  में  आंकड़  नहीं  जानती  हूं  परन्तु  भुझे  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  पश्चिम

 बगाल  में  यह  संछ्या  23,000  है  ।  मन््त्री  जी  यह  पता  लगाने  के  लिए  सर्वेक्षण  करेंगे  कि  ये  उद्योग
 बन्द  क्यों  हो  गए  हैं  जबकि  लाथों  बेरोजगार  युवा  व्यक्ति  सड़को  पर  आ  गए  मैं  मन्त्री  जी  से

 अनुरोध  कहूगा  कि  बहू  एक  सर्वेक्षण  करे  और  बेरोजगार  युवाओं  और  महिलाओं  का  प्रोत्साहित  करें

 ताकि  वे  आत्मनिभंर  बन  सके  ।

 झो  एम०  अरूणाचलम  :  मुझे  महिला  उद्यप्तियों  के  उत्पीड़न  के  बारे  जानकारी  नहीं
 हमने  विभिन्न  राज्यों  क  उद्योग  मत्रियों  को  सम्मेलन  में  आमन्त्रित  किया  हम  इस  मुहं  पर  उनके
 साथ  चर्चा  अधिकांश  मुद्दों  पर  तो  स्वम्र  राज्य  सरकारों  द्वारा  ही  विचार  किया  जाता  है  ।

 जहां  तक  सर्वेक्षण  का  सम्बन्ध  मैं  बापस  जाऊंगा  और  यह  पता  लगाने  के  लिए  अपने
 कारियो  के  साथ  चर्चा  करूगा  कि  क्या  पहले  ही  कोई  सर्बेक्षण  किया  जा  २  हा  यदि  तो  हम
 विस्तार  में  इस  मुह  पर  चर्चा

 सागरिक  धुविधाओं  सम्भ्यधी  योजमा

 #305.  श्री  भोकांत  जेना  :  क्या  शहरी  बिकाल  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥या
 सरकार  तथा  आवास  ओर  शहरी  विकास  निगम  ने  विभिम्न  राज्यों  में  छोटे  और

 प्र्लोले  शहरों  में  बेहतर  नागरिक  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  कोई  योजना  मंजूर  को

 तो  तस््सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  योजना  के  अम्तगंत  उड़ीसा  में  कौन-कौन  सी  परियोजमाएं  आरम्भ  की  गई
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 (wiga  इस  प्रयोज  नाथ  व  feed  ध्न-राएश्ि  ६  की  गई  और

 (४)  वर्ष  1992-:3  ने  दोरान  उड़ीसा  मे  इस  मंद  में  कितनी  धत-राक्षि  छे  की  गई  ?

 |

 शहरों  विकास  भग्त्रो  शोला  :  से  (8)  तक  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा  है  ।

 विवरण

 मागरिक  सुविधाओं  सम्बन्धी  योजनाਂ  श्ासत  17  93  के  लोक  सभा  तारांकित

 प्रश्न  305  के  उत्तर  में  उहिलित  विवरण

 तथा  नागरिक  सुविधाएं  प्र  दाब  करना  सम्बन्धित  रुदानीय  निकायों  का  दायित्व

 ये  स्थानीय  निकाय  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  परामशं  से  अपनी  योजनाएं  बनाते  राज्य  सरकारें

 विभिन्न  योजनाओं  के  अस्तर्गत  स्थानीय  निकार्यों  को  स्वयं  सीध  तथा  जीवन  बीमा  निगम  आदि

 वित्तीय  संस्थाओं  से  उधार  के  लेकर  सहायता  देती  भारत  सरकार  तो  नोडल  और  प्रेरक  की

 भूमिका  निभाती  है  |  केन्द्र  प्रबतित  छोटे  गौर  मझ्नोले  कसबों  के  एकीकृत  विकास  की  979-80  से

 चालू  योजना  की  भाफंत  भी  विर्रीय  सहायता  दी  भा  रही  तब  से  31-3-92  176.17  करोड़
 रुयये  की  केन्द्रीय  सहायज्ना  दी  गई  जिसका  517  छोटे  व  मझोल  करबों  को  लाभ  मिला  |

 तथा  छोटे  ब  मझोले  कस्बों  की  बिकास  योजना  के  अन्तर्मत  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त

 विभिन्न  प्रस्तावों  पर  22  कस्बों  में  योजनाएं  स्वीकृत  को  गई  तथा  1979-80  से  31-3-92  तक

 710.75  लाख  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  कस्बों  की  एक  अलग-अलग  स्वीकृत  राशि

 अनुलग्नक  मे  है  ।

 (8)  वित्त  वर्ष  1992-93  में  इस  योजना  के  अन्तगँत  उड़ीसा  के  लिए  कोई  राशि  नहीं  दी

 गई

 1979-80  से  31-3-92  लक्ष  को  अषधि  में  छोटे  व  मझोले  करवों  को  विकास  योजना

 के  अन्तगंत  उड़ोसा  राज्य  को  दो  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  कस्वा-दाए  ब्यौरा

 (te  लाख

 क्रम  सं०  कस्बे  का  नाम  धनराशि

 1  2  3

 छठ़ी  योजना

 1.  पुरी  .  40.00  >



 मौद्िक  उत्तर
 17  1993

 2  3
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 2...  संबलपुर  27.50

 3.  बालासोर  40.00

 4...  छरकेला  40.00

 5.  जैपुर  40.00

 6...  पेंकमाश  40.00

 जोड़  :  237.50

 सातवीं  योअना

 7...  कयोंझ्चर  46.525

 8.  बाईपाटा  46.00

 9.  बोलंगीर  46.00

 10.  पारादीप  36.00

 11.  कोरापुट  40.00

 12.  फूलंबानी  37.725

 13.  भबानीपतनम  41.00

 योग  :  293.25

 1990-91

 14...  कैस्पाटा  10.00

 15...  अंगुल  25.00

 16...  अयपुर  रोड  25.00

 17...  बैरामढ़  23  00

 18.  रायगढ़  15,00

 19...  गोपालपुर  20.00

 योग  :  120.00
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 2  3

 20.  भद्गक  हु  20.00

 21...  सुस्दरगढ़  20.00
 ह

 22.  जगतसिह  पुर  20.00

 बोग

 ः

 60.00
 गा

 सकल  योग

 प्र  |

 710.75
 ——

 करी  भ्रोकास्त  जेंना  :  मैं  सिफे  भारत  सरकार  की  भूमिका  जानना  उत्तर  में  यह
 बताया  गया  है  कि  भारत  सरकार  केबल  नोडल  भोर  प्रेषक  की  भूमिका  निभाती  आपका

 नोडल  और  प्रेरक  की  भूमिका  से  बास्तव  में  क्या  अभिप्राय  है  ?

 झोमतो  शोला  कौल  :  नोडल  की  यह  भूमिका  काफी  महत्यपृर्ण  है  क्योंकि  सभी  राज्यों  का  केन्द्र
 की  इस  नोडल  भूमिका  की  ओर  ध्यान  है  ।  बढ़ी  हुई  शहरी  भआायादी  से  शहरों  की  पहले  से  ही  कमजोर

 बुनियादी  सुविधाओं  पर  दबाव  पड़ा  अतएबं  संतुलित  शहरी  विकास  प्राप्त  करते  और  विभिन्न

 राज्यों  में  बुनियादी  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  लधृ  और  मध्यम  कस्बों  के  समन्वित  विकास  संबंधी

 केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  1975-80  में  आरम्भ  की  थी  ।  यदि  आप  उन  राज्यों  के  भाम

 जानना  चाहते  हैं  जो  अपनी  आवश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  नोडल  मत्रालय  पर  निर्भर  मैं  आपको

 उन  सभी  राज्यों  के  नाम  बता  सकता  हूं  |  मेरे  विचार  से  ये  लगभग  25  ये  विभिम्न  राज्य  हैं  :---

 आन्क्र  अरूणाचल  गोआ  भर  गुजरात  आदि  ।  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  मैं

 वे  सब  नाम  मैं  पढ़  रुकता  हूं  ।

 क्रो  भ्रोकान्त  जेगा  :  मैं  नहीं  चाहता  परन्तु  मेरा  प्रश्न  बिल्कुल  अलग  था  ।

 श्ीमतो  शोला  कौल  :  आप  केन्द्र  की  नोडल  भूमिका  के  बारे  में  जानना  चाहते  थे  ।

 क्री  श्रीमती  जता  :  और  प्रेरक  की  भूमिका  के  बारे  में  सी  ।

 श्रीमती  शोला  कोल  :  केन्द्र  इस  रूप  में  प्रेरक  को  भूमिका  निभा  रहा  है  कि  केन्द्र  सभी  राज्यों

 को  उन  विभिन्न  योजनाकोों  के  लिए  निधियां  प्रदान  कर  रहा  है  जो  समन्वित  विकास  कार्यत्रम  के  अन्तगेंत

 बलाई  जा  रही  हमारे  पास  लघु  और  मध्यम  कस्बों  में  पा्कों  और
 आवास  से  सम्बन्धित  योजनायें  ऐसी  सभी  ग्रोजनाओं  के  लिए  भी  वे  निधि  प्राप्त  करने  के  लिए  पुमः
 केस  सरकार  तथा  शहरी  बिकास  मत्रालय  पर  निर्भर  होते

 थी  श्ोकान्त  जेगा  :  हम  सभी  जानते  हैं  कि लघु  मध्यम  कस्बों  के  विभिन्न  स्थानीय  निकायों  की

 बिभिन््न  योजनाओं  के  लिए  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोगित  योजना  के  माध्यम  से  विशीय

 सह्यायता  दो  जाती  है  ।  उस  योजना  के  अनुसार  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  लगभग  376  करोड़
 एपया
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 खब  कर  दिया  परन्तु  जहां  शक  उड़ीसा  राज्य  का  सम्बन्ध  199:-93  4  वित्तीय  वर्ष
 के  लिए

 कोई  धनराशि  नही  दी  गई  ।  मैं  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  की  गई  मांग  के  बारे  में  खानना  चाहता  हु  तथा

 यह  भी  कि  आपने  वर्ष  1992-93  में  कोई  भी  धनराशि  क्यों  नहीं  दी  ?

 झोमती  शोला  छोल  :  मुझे  यह  कहते  हुए.दुःख  हो  रहा  है  कि  मेरे  बधासभव  प्रयासों

 के  बायजूद  कि  मैं  उहीसा  भे  भी  पिछलो  जनवरी  में  गई  थी  ओर  वहां  पर  मुख्य  मंत्री  से  अनुरोध  किया

 था--इसके  बावजूद  भी  हमें  अभी  तक  उन  विभिसन  योजनाओं  के  प्रतिवेदन  प्राप्त  नही  हुए  है  जो  पहले  से

 ही  वहां  पर  चलाई  जा  रही  हैं|  इस  सम्बन्ध  मे  एक  प्रमाणपत्र  कि  किसी  योजना  विशेष  के  आाबंदित  .

 को  गई  धनशाशि  भर्थात्  उपयोगिता  प्रमाणपत्र  भी  केककर  सरकार  के  पास  भेजा  जाना  परसस््तु  हम

 अभी  तक  यह  प्रमाणपन्न  नहीं  मिला  है  |  मैं  आपको  आभारी  होऊमी  यदि  आप  अपने  प्रभाव  का  योग

 करके  हमें  उपयोगिता  प्रमाणपत्र  भिजवा  दें  |  हम  इसकी  प्रतीक्षा  कर  रहे

 थी  भोकान्त  जेगा  :  यदि  31  मार्च  से  पहले  आपको  प्रमाणपत्र  मिल  जाये  तो  क्या  आपके  लिए

 धन  देना  संभव  होगा  ?

 कोमतो  शीला  कौल  :  हमें  मिल  फिर  हम  आगे  देखेंगे  ।

 भी  श्रोहलभ  पाणिश्नही  :  मैं  मन्त्री  जी  से जानना  चाहूंगा  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  आई०

 डो०एस०एम०टी०  योजना  के  तहत  वित्तीय  समर्थन  के  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  कितनी  धनराशि

 की  मांग  को  यह  योजना  1979-80  से  लागू  तब  से  लगभग  135  वर्ष  हो  गये  परन्तु

 उड़ीसा  को  संपूर्ण  योजना  के  लिए  आबटित  किए  गए  कुल  176  करोड़  रपये  की  तुलना  में  केवल  7.

 करोड़  5०  की  घनराशि  का  द्वी  आबंटन  किया  गया  है  ।  इसमें  भारत  सरकार  की  कितनी  तुटि  है  ?

 में  यह  जागना  भाहूंगा  कि  क्या  सरकार  के  हवान  में  यह  दाल  लाई  गई  है  कि  वकीश्य  में

 उल्लिद्धित  इन  22  कस्बों  को  धन  देने  के  बावजूद  भी  इन  सभी  योजनाओं  की  या  तो  उन्हें  ठीक  से  लागू
 ने  फरने  अथवा  निधि  की  कमी  के  कारण  अभी  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।

 क्या  भारत  सरकार  को  पता  है  कि  ये  योजनाएं  अधूरी  पड़ी  और  यदि  तो  क्या  मैं

 जान  सकता  हूं  कि  कया  इन  योजनाओं  को  पुरा  १२ने  के  लिए  सहायता  प्रदान  वी  जाएगी  |  इसके  साथ

 ही  मैं  यह  भो  जातता  चाहता  हूं  कि  क्या  विधिन्न  शहरी  निकायों  तथा  सड़ीसा  सरकार  इस  छोटे  करबों

 को  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  में  अत्थाधश्क  सहायता  करने  के  लिए  कोई  भनुरोध  किया  गया

 मैं  जानना  चाहता  हैँ  कि  क्या  भारत  सरकार  उड़ीसा  के  छोटे  तथा  मझोले  कस्बों  को  पेयजल  योजना
 के  जरिए  वित्तीय  सहायता  देगी  ?

 ,

 झोमतो  शोला  कोल  :  हुस  विभिन्न  विशेषकर  उड़ीसा  अधिक  से  अधिक

 सहायता  देना  चाहते  माननीए  सदस्य  ने  पानी  की  सप्लाई  के  बारे  में  पूछा  ...

 मध्यक्ष  सहोदय  :  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  ही  बपों  ?

 ह
 भीमतो  शोला  कोल  :  क्योंकि  अन्य  राज्य  अपनी  योजनाओं  को  क्रियाम्वित  करते  रहते  मैं  यह

 कहँना  नहीं  चाहती  क्योंकि  कारण  आप  जानते
 पा
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 हमारे  पास  ग्रेटर  जाजपुर  केद्धप्राडा  और  भवनेश्वर  के  लिए
 पष्नी  सप्लाई  करने  की  योजनाएँ  है  |  हमारे  प्रास  कटक़  के  लिए  भृवनेश्वर  के  लिए  तीन  तथा  कुछ
 अन्य  योजनाएं  हैं  जिनका  मैंने  अमी-अभ्री  उल्लेख  किया

 थी  श्रोथहलल  पालिनब्रहो  :  एक  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  कया  इन्हें  पूरा  करने  के  लिए
 बिततीय  सहायता  दी  जाएगी

 '"****  ह

 अध्यक्ष  महोबब  :  यह  कार्यवाही  वृशसि  में  जामिल  भहीं  किया

 )*

 अष्पक्ष  महोदय  :  आगको  दूसरे  सदस्यों  का  भी  आदर  करना  कृपया  बेठ  जाइए  |  मैं

 आपसे  कह  रहा  हूं  कृपया  बंठ  मुझे  एक  ही  प्रश्न  पर  बहुत  कुछ  कहने  को  विवश  मत

 कीजिए  ।

 थी  सेयद  शहाबहीत  :  अध्यक्ष  सम्पूर्ण  देश  के  शहरों  के  बिगड़ढ़े  स्वरूप  तथा  शहरी
 बरण  में  बढ़ते  प्रदूषण  के  लक्षण  दिखाई  पड़ते  इसके  लिए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  दोनों  के  द्वारा

 ही  भारी  पेषाने  पर  भ्रयश्यस  किए  भाने  की  आवश्यक्षता  है  ।

 मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  इस  योजना  के  प्रारम्भ  से अब  तक  517  छोटे  कस्बों  के  लिए  176

 करोड़  रुपए  स्वीकृत  किए  जा  चुके  इस  तरह  इन  वर्षो  में  लगभेण  30  लाख  २०  श्रति  कस्बे  का  ओसत

 आया  ।  मेरा  मानना  है  कि  कपोंकि  यह  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  इस  एरुू  निश्चित  अशदान
 राज्य  सरकारों  हारा  भी  किया  जाना  और  शायद  नगरपालिकाओं  द्वारा  यह  मैं

 नहीं  जानता  ।  यह  अनुपा८  50:  50  का  हो  सकता  ऐसा  होने  पर  शहरों  के  बिगह़ते  स्वरूप  को

 सुधारने  के  लिए  लव्ष  भव  80  भाख  रुपए  का  औमल  अठगा  ।  माननीय  मग्त्री  महोदवा  से  मेसे  प्रश्न  यही

 है  ।  कया  उन्होंने  शहरों  में  जन  सुविधाओं  क  हास  के  स्तर  का  तथा  इसको  रोकने  के  लिए  आवश्यक

 साधनों  की  मात्रा  का  एवं  कस्ट्रों  की  स्थिति  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  कोई  राष्ड्रीम  श्र्वेशण  कराया  है
 भौर  उनके  विचार  में  उसके  आघ्वार  पर  यहू  आब्रटन  पर्ग्राप्त  है  अथवा  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  शहरों  की  बिगड़ती  स्थिति  की  बात  नहीं  है  ।

 भरी  सेपद  शहाबुद्दीन  :  मैं  केवल  यहू  पूछ  रहा  हूं  कि
 उनके  आकलन  अपने  देश  में

 शहरों  की  स्थिति  में  हो  रहे  ह्ास  को  रोकने  के  लिए  क्या  यह  आवंटन  उचित  है  ।

 शोपतो  शीला  यदि  माननीय  सदस्य  ने  यह  प्रश्न  मुझसे  अलग  से  पूछा  तो  अच्छा

 होता  और  मैंने  और  अधिक  विस्तृत  विवरण  दहिंधा  यह  उड़ीसा  से  सम्बन्धित  है  ।

 )

 करे  मोहन  राजन  अध्यक्ष  मुम्बई  शहर  में  प्रतिदित  3  /0  परिवार  आते  भाज
 a  नी  अस्इक्

 व॒तति  में  शशमिल  नद्ों  किया  गया  ।
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 मौखिक  उस्तर  17  1993

 मुम्बई  की  संब्या  |  करोड़  से  हो  गई  मैं  आपके  माध्यम  से  मन््त्री  महोदया  से  पूछना  नाहता  हूं
 कि  मुम्बई  शहर  से  आपको  17,944  करोड़  रुपए  प्राप्त  होते  हमें  आपने  मुम्बई  शहर  के  विकास  के

 9  करोड़  रुपए  दिए  ।  उसमें  बढ़ोतरी  करने  का  क्या  सरकार  का  इरादा  है  ?  धूसरो  बात  यह  कि  शिव

 सेना  प्रमुख  बाला  साहब  ठाकरे  ने  एक  मुफ्त  घर  झोपढ़-पट्टी  बासियों  को  देने  के  लिए  आपके  पास  एक

 स्क्रीम  भेजी  है  ।  मैंमे  भी  अबंन  डबलपमेंट  कमेटी  में  एक  स्कीम  रखो  क्या  उसको  आप  इप्लीमेट  करने

 बले  हैं  ?

 झोपमती  शोला  कोल  :  अध्यक्ष  जेसाकि  मैंने  कहा  है  कि  यह  प्रश्न  उड़ीसा  से  सम्बन्धित

 इसलिए  अगर  सदस्य  मुम्बई  के  बारे  में  जानकारी  लेना  चाहते  हैं  और  सलम  बिलयरेंस  के  बारे  मे

 कारी  लेना  चाहते  हैं  तो  इसके  लिए  अलग  से  सवाल  भेजें  या  पूछ  तो  उचित

 हथकरघा  बनकरों  को  धागे  को  सप्लाई

 +3('6,  श्यो  मोतोश  कुमार  :  क्या  धल्तर  अस्त  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  1992-93  के  दौरान  कुल  कितने  हथकरघे  चल  रहे

 कया  पूरे  वर्ष  भर  इन  हथकरधों  को  चालू  रखते  के  लिए  अपेक्षित  धागे  की  मात्रा  के  बारे  में

 सरकार  मे  कोई  आकलन  किया

 (१)  यदि  तो  तत्सम्बन्धीਂ  ब्यौरा  कया

 क्या  इस  आकलन  के  अनुसार  हृथकरधा  उद्योग  के  लिए  श्रपेक्षित  किस्म  के  धागे  का  देश  में
 उत्पादन  नहीं  किया  जा  रहा

 (३)  यदि  तो  गत  तोन  बर्चों  के  दोरान  इस  धागे
 का  औसतन  बाधिक  उत्पादन  कितना

 भोर

 भविष्य  में  हथकरथा  उद्योग  की  मांग  के  अनुरूप  इस  प्रकार  के  धागे  की  सप्लाई  को
 श्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 ]
 दस्त  संत्रलय  के  राज्य  मंत्री  जोਂ  बेंकट  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 इस  समय  देश  में  लगभग  20.5  लाख  वाणिज्यिक  हथकरधे  कायं  कर  रहे

 (८)  भोर  सूत  की  आवश्यकता  कपड़े  के  नमूने  की  मांग  और  बुनाई  के  तमूने  पर  निर्भर
 करती  है  जो  क्षेत्रवार  ओर  विभिन्न  मौसम  में  भिम्न-भिम्न  होती  है  ।  मोटे  तौर  से  हथकरभा  क्षेत्र  में
 बर्ष  लगभग  400  बिलियन  किलोग्राम  सूत  की  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया  है  ।
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 नहीं  ।  हथकरघा  क्षेत्र  में  सुत  की  कमी  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  ।

 (४)  गत  3  वर्षों  के  दोरान  हैंक  या  की  सिविल  डिलीबरी  का  विथरण  इस  प्रकार  है  :--

 ब्ष  मात्रा  किलोप्राम

 1989-90  332

 1990-91  362

 1991-92  383

 उपरोक्त  आंकड़ों  में  हृथकरघा  क्षेत्र  मे ंडउपलक््ध  ऊनी  ओर  मानबनिर्भित  फिलामेंट

 या  के  आंकड़ें  शामिल  नहीं

 (@)  हथकरधा  क्षेत्र  में  सूत  की  उपलब्धता  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित  योजनाएं
 कार्यान्बित  को  हैं  :--

 (1)  हथकरचा  क्षेत्र  में  सूत  के  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के  उद्देश्य  स ेनई  बुनकर  सहकारी  कताई

 मिलों  की  स्थापना  और  बतंमान  पमिलों  के  बिस्तार/अआधुनिकीकरण  के  लिए  सहायता  देने

 की  योजना  ।

 (2)  हृथक  रधा  बुनकरों  को  मिल-गेट  मूल्यों  पर  सुत  की  आपूर्ति  को  योजना  ।

 ]

 हरी  नोतोश  कुमार  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्श  का  मामनोय  मम्त्री  जी  ने  जो  उत्तर  दिया  है  बह
 अंतविरोध  से  भरा  हुआ  है  ।  सरकार  ने  जवाब  दिया  है  कि  :

 ]

 तोर  प्रतिवर्ष  400  मिलियन  किलोग्राम  सूत  की  आवश्यकता  का  अनुमान
 लगाया  गया  है  ।”

 उसके  बाद  सरकार  ने  यह  बताया  है  कि  :

 ॥  तीन  वर्षों  के  दौरान  हैंक  यातं  की  सिबिल  डिलीबथरी  का  विवरण  ह्स  प्रकार
 हैंਂ  ।--

 मोटे  तौर  पर  प्रेतिवर्व  लगभग  400  मिलियन  किलोग्राम  सूंत  की  आवश्यकता  का  सरकार  ने
 जनुमान  लगाया  इसके  अगेभ्स्ट  वर्ष  1989-90  में  232  मि०  1990-91  में  362  मि०
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 किलोग्राम  और  वर्ष  1991-92  में  383  म्ि०  किलोग्राम  हैंक  यान  की  डिलीवरी  की  ऐसा  उत्तर  में

 दिया  गया  उसके  आगे  कहा  है  कि  :--

 क्षेत्र  में  सूत  की  बमी  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।”

 अषक्ष  पहाँ  जब  को है  सवाल  पूछा  जाता  है  तो  वहु  जानकारी  के  लिए  ही  जाता

 यदि  हमारी  बात  सुन  ली  जाए  और  मूल  प्रश्न  का  उत्तर  ठोक  तरह  से  दे  दिया  जाए  तो  फिर  सप्लीप्रेटरी

 में  अपनी  बात  पूछने  को  गु  जाइश  ही  नहीं  रह  जाती  है  ।  हम  भापके  माध्यम  से  एके  ही  सप्लीमेटरी  में

 अपनी  बात  पृछ  लेते  चूंकि  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  अन्तविरोध  से  भरा  हुआ  इसोलिए  मुञ्न  रूप्लीमटरी

 करनी  पड़  २ही  जब  सरकार  ने  कहा  है  कि  हथकरधा  क्षेत्र  में  श्त  की  कमी  को  कोई  रिपोर्ट  नहीं

 हम  जानता  चाहते  हैं  कि  पिछले  फरवरी  महीने  में  थहां  बुनकरों  का  एक  सम्मेलन  हुआ  जिसे  माननीय

 प्रधानमन्त्री  जी  ने  उस्दोधित  किया  उप्तमें  सबसे  प्रमुख  मांग  यही  रखी  गई  थी  कि  साल  भर  के

 किए  हथकरेशों  उच्चीश  और  बुनकरों  की  हैँक  याते  नहीं  मिलता  बहू  मिलना  हम  जानना

 चाहते  है  कि  कया  यह  बात  सट्डी  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हैंक  यानें  प्रोड  यूँ  करने  के  बारे  में  एक  कमिटमैंट  है  कि  सब  जो  भी

 कम्पतियां  इसको  प्रोड्यूस  करने  का  काम  करती  जितनी  यूनिटस  जेसे  एन०टी०सी०  हैक  यान॑

 प्राइस  मॉनिहरिय  कमेटी  ने  भी  यह  बत्ताथा  है  कि  जी  हैंक  याने  आऑॉब्लीमेशन  स्कीम  उसके

 अपने  प्रोडक्शन  का  50  प्रतिशत  सरहें  हथरूरपा  उद्योग  के  हैंक  याने  प्रोडक्शन  ब.रना  वे  अपने

 कमिटमैंट  को  पूरा  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  और  उससे  बहुत  कम  उत्पादन  कर  पा  रहे  हैं  ।  कोआपरेंटिव  सेक्टर

 में  भी  बुत  क्र  उत्तादन  द्वो  रहा  है  |  इपे  ध्यान  में  रखते  उत्का  वांछित  उत्पादन  कप्मिटमैंट  के

 मुताबिक  सरकार  इसके  लिए  कौन-सी  कार्यवाही  कर  रहो  इसक  बुतकरों  मे  प्रधानमंत्री

 जी  के  सामने  जो  मांग  रखी  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ?

 ॥ ,  श्री  जी०  बेकठ  स्वामी  :  भॉलरेबल  हमारी  सरकार  बुनकरों  के  लिए  जो  काम  कर  रही
 उससे  तो  सम्तुष्ट  मालूम  पहते  हैं  |  एटलीस्ट  56  परसेंट  आफ  द  टोटलख  जो  यात॑  प्रोड्यूस  उसमें

 से  सिविल  कन्जम्पश्न  के  हैक  यान॑  की  फार्म  मे  होगा  |  हर  मिल  के  लिए  यह  अनिवायं॑  है  कि  50

 परसंट  याने  हैंक  यान॑  के  रूप  में  प्रोड्यूम  ऐसा  हमने  कानून  बनाया  है  और  उस  पर  अमल  भी  किया
 जा  रहा  है  ।  जो  लोग  नहीं  करते  उनके  खिलाफ  कुल  428  मिलों  को  हमने  ०एफ०आई०शार०  में  बुक
 किया  है|  ऐमे  जी  यार  बाजार  में  ले  जाते  उसमे  से  भो  50  परसेंट  उन्हें  हैंक  यान  के लिए  रिजवं
 करना  पड़ता  इसलिए  इस  प्रावधान  को  हम  सद्धतो  के  साथ  देख  रहे  हैं  ओर  इभ्पलीपैंट  करमे  की  पूरी
 कोशिश  करते  हैं  ताबि  बरुनकरों  को  सही  मायने  में  हैंक  धान  पहुंचाया  जा  सके  ।

 अष  पक्ष  दूसरा  सबाल  माननीय  अदस्य  ते  उछाप  है  कि  हैंक  याने  मिलने  में  मुश्किल
 लेकिन  ऐसी  बात  नही  हैंक  यात॑  मिलने  में  मुश्किल  नहीं  हो  रही  है  बल्कि  जितनी  छनंकी  जरूरत  है
 उतन  यान  के  उनके  लिए  सप्लाई  हो  रही  मगर  मुश्किल  बुनकरों  के  सामने  यह  भा  रही  है  कि  यान
 के  रेट्स

 मे  फ्लक्चुएशन  होता  जिसके  कारण  बुनकर  परेशान  है  ।  कभी  याने  की  कोमत  बढ़  जाती  है
 तो  बे  खराद  नही  पाते  है  ।  यान  को  कोमत  को  एक  लेबल  तक  लाने  के  लिए  गवनंपैंट  ऑफ  इण्डिया  ने
 अपनी  तरक  से  बौशिश  को  वह  कोशिए  अब  भी  की  जँ  है  |  अभी  जंसा  मैंने  बताया  कि  हैंक  यान

 टच
 ट
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 को  उन  तक  पहुंचाने  के  किस  तरह  उनको  हैंक  यानें  आसामी  से  पहुंचाया  इसके  लिए  सरकार

 द्वारा  कायंबाही  की  जा  रही  है  ।

 ]

 आध्यक्ष  सहोश्य  :  यदि  आपका  कोई  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  सप्ल्ीमेंटरी  न  तो  मैं  दूसरे  माननीय

 सदस्यों  से  प्रश्न  करने  को  कहूं  ।

 भरी  नोतीशा  कुरार  :  मेरे  पास  दूसरा  सप्लीमेंटरो  लेकिन  मैं  दूसरे  के  लिए  उसे  छोड़ने  को
 तंथार  हूं  ।

 ]

 थी  ममताज  अंसारो  :  अध्यक्ष  बुनकरों  को  सूत  की  आपूर्ति  करमे  के  लिए  सहकारो  क्षेत्र
 में  कुछ  कताई  मिले  स्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार  था  |  बिहार  में  5  सहकारी  कताई  मिलें
 पित्त  करने  का  विचार  परन्तु  उनका  काम  अधूरा  पड़ा  सरकार  इम  कताई  मित्रों  का  काये  पूरा
 करने  का  विचार  रखती  है  भथवा  नहीं  ?

 सरकार  ने  क्ाठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  बुनकर  गांवों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  किया  मैं
 माननीय  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के  सुत  बेंके  बनाए  जाएंगे  या  नहीं  ?

 श्री  जी०  बेंकट  स्वामो  :  स्पिनिंग  मिल्स  सट-अप  के  लिए  पंचवर्षीय  योजना  में  टेक-अप
 किया  गया  है  ।  एक  तो  मिल  के  लिए  कोपरेटिय  सैक्टंर  में  पूरी  तरह  से  अम्ल  करने  की  कोशिश  की  गई
 है  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उसर

 ]

 राजस्थात  में  पेयजल

 +302.  थो  मनफल  सिह  :  क्या  प्रधान  भन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशेषरूप  से  उसके  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  पेयजल  की  उपलब्धता  के  स
 में  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 | 2
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 वि  oe

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  पेयजल  की  समस्या  का  स्थाई  रूप  से  हल
 करने  के  लिए  कोई  प्रभावी  योजना  बनाई  और

 यदि  तो  तत्धम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 झासोणम  विकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  उससभाई  एच०  :

 जी  हां  ।

 राज्य  सरकार  से  अन्तिम  परिणाम  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 पेयजल  को  समस्या  को  राजीव  गांधी  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  सासास्य  त्वरित

 ग्रामीण  जल  सप्लाई  मिनी-मिशन  तथा  उप-मिशन  योजनाओों  ओर  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम
 श्यकता  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  हल  किया  जा  रहा  केन्द्र  सरकार  1987-88  से  मरुत्यली  जिलों  में

 पेयजल  सप्लाई  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  बराबर  के  योगदान  के  बिना  विशेष

 सहायता  दे  रही  है  ।

 1993-94  में  राज्य  क ेलगभग  2000  गांबों  में  स्बच्छ  पेयजल  सुविधाएं  भहैथा  करा

 दिए  जाने  की  सम्भावना  1993-94  में  राज्य  सरकार  को  27.91  करोड़  रुपए  की  सामान्य  योजना

 सहायता  के  मखरूस्थली  जिलों  के  लिए  13.92  करोड़  रुपये  मुहैया  कराये  जाएंगे  ।  राज्य  सरकार

 मे  इन  जिलों  में  पेयजल  सप्लाई  हेतु  सद्दायता  प्राप्त  करने  के  लिए  कुछेक  परियोजनाएं  तेंपार

 की

 ]

 लजसंशोधन  कारलानों  को  बढ़ाया  देना

 *304.  श्रीमती  चम्र  प्रभा  वया  प्रधान  भग्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  संगठित  क्षेत्र  में  चमंशोध  तन  कारखानों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 घरेलू  ओर  निर्यात  दोनों  प्र  योजनों  के लिए  चमड़े  की  कुल  कितनी  वार्षिक  मांग

 क्या  चमड़े  की  बस्तुओं  और  बस्त्रों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  देश  में  संयुक्त  क्षेत्र  के

 अमेशोधन  का  रखानों  को  बढ़ावा  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारो  उद्योग  तें  राज्य  लंत्ो

 कृष्णा  :  एकक  विवरण  संलग्त  है  ।

 (@)  वर्ष  1994-95  हेतु  घरेलू  एवं  निर्यात  दोनों  प्रयोजनों  के  लिए  चमड़े  की  अनुमानित  कुल
 वाधषिक  अपेक्षा  1804  भिलियन  बग  फिट  है  ।

 (2.
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 और  देश  में  संयुक्त  क्षेत्र  क ेचमंशोघन  कारखानों  को  बढ़ावा  देने  क ेलिए  सरकार  के

 विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विषरण

 संगठित  क्षेत्र  मे ंबभंशोधन  कारकानों  का  राज्य-बार  ब्योरा

 आन्प्र  प्रदेश

 क्रम  नाम  स्थान  भपिष्ठापित  क्षमता

 स०  (20  लाख

 i  2  4

 खाल  चमड़ा

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  टंसरीज  लि०  माली  मर्ला  2.00

 10-2/99,  कुकुममेटा  बविजयानतगरम

 विजयानगरम

 2.  अवंती  लेदर  लि०  जिला  1.50  18  00

 10,  सिनोटेक  रोड

 3.  डिकेल  लेदर  लि०  पटनाचे  री  न  6.00

 जिला

 4.  हैदराबाद  टेनरीज  राजाबुंग  1.80  3.00

 दुर्गा  हुसनी  गांव

 5.  मौहम्मद  बशोर  एण्ड  कं०  बारांगल  न  18.00

 टेनर्स  एण्ड  एक्सपोर्ट्स  भानप्रप्रदेश

 एनुमामूला
 वारांगल

 6.  होए  लंदर  गारमेंटस  लि०  —  न  7.10

 12-2-709/1,

 हैद

 कुल  :  5.30...  52.10

 21



 लिखित  उत्तर

 28

 1.

 2.

 2  3

 बिहार

 बाटा  इण्डिया  लि०  मोकामधाट

 बिहार  फिनिशह  लेदर  लि०  बरौनी

 यू  पाटलीपुरा  जिला  बेगुसराय

 कुल  :

 गुजरात

 »  गुजरात  लेदर  इण्डस्ट्रीज  लि०  अकलेशएवर

 3000,  जी०भाई०ढी ०सी  ०  इंड०
 अंकलेश्व

 हरियाणा

 .  हरियाणा  टैसरी  लि०  जिद

 हांसी  जिद

 कैरल

 -  बांजिद  लेदर  लि०  कुट्टी पु  रम

 24/470,  थएन्दियाल  लेन  केरल

 पो०  बावस  |

 कर्नारक

 मैं०  बंगलौर  लेदर  ए०्ड  लेदर  क्राफ्ट

 प्रा०/लि०  टेतरी

 बंगलौर

 अध्य  प्रदेश

 »  टीटा  एक्सपोर्ट  लि०  देवास

 शिवसागर  एस्टेट

 एनी  बेसेंट

 1.80

 1.50

 3.60

 17  1993

 3.00

 7.20

 3.00

 6.30

 19.00



 26  1914  लिथिश  उत्तर

 2  3  4

 महाराष्ट्र

 1.  गोदावरी  ब्रदर्स  घर  0.08  21.03

 132,  जोली  चम्बस  नं०  12  महाराष्ट्र

 255,  नरीमन

 |

 2.  लैंदर  इंड०  कारपो०  आफ  बोड  0.75  9.00

 महाराष्ट्र  लि०ण  विकास  भवन

 डा०  राजेन्द्र  प्रसाद

 3.  महाराष्ट्र  लेदर  औरंगाबाद
 न  12.00

 4.  बैस्टनं  इण्डिया  धारवी  2.60  1.44

 धारवी

 5.  ब्रक़  बोंड  हृष्डिया  लि०  ओरंगाबाद  5.00  न एँ*

 9,  शेक्सयीयर

 राज  लेवर  लि०  जिला  7.50  —

 10,  ईस्ट  हाई  कोर्ट  रोड

 रामदास

 7.  भारत  जिला  120  3.00

 सहकारी  कारखाना  लि०  घुले
 प्रो०  कालोनी  देवपुर  महाराष्ट्र

 2

 कुल  ।  17.13...  46.47

 पंजाब
 \

 1.  पंजाब  टैनरीज  लि०  जालन्धर  1.36  2.88

 नाकोदर  पो०ओ०  नं०  602,

 29



 लिखित  उत्तर  17  1993

 2  3  4

 2.  बाबा  शूज  लि०  तरनतारन  2.25  _

 इन्डस्ट्रीयल
 श्री  गोइदवाल  साहिब
 जि  पंजाब

 3.  बाबा  स्किन  घालम्धर  3.52  1.34

 पो०ओ०  रामदासपुर
 जालन्धर  पंजाब

 कुल  7.13  4.22

 राजस्थान

 1.  राजस्थान  इ्टेट  हैनरी  टोंग  1.36  12.60

 तिलक  मांग

 तमिलनाडु

 1.  में०  एम०आार०एफ०  लि०  रानीपत  0.60  3.00

 पुर  826,  अन्ना

 पोण्योन  नं०  350,

 2.  ए०  रफीक  अहमद  एण्ड  कं०  टी  ०एन  ०  न  25.95

 हबीब  163,

 3.  ए०  अब्दुल  शक्र  एण्ड  कम्पनी  न  25.00

 हबीब  163,  टी०एन०

 4.  रूम्रानिया  लैदर  कं०  936  कसबा  न  5.41

 हाई  टी०एन ०

 30
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 1

 5.

 10.

 हा आ

 2

 बेनिल  लेदर  कारपो०  द्वितीय

 5,  नवल  हास्पीटल

 मद्रास

 भारत  स्किन  113,
 बेपरी  हाई

 मद्रास

 .  बाक्यू  टेंनरोज

 20,  ईस्ट

 आफ  ग्रीनबैस

 क्रोम  लेदर  कं०

 7,  बक्से  मद्रास

 «  को  रोमण्डल  लंदर  लि०

 20,  पेरिआना  मेस्ट्रो
 मद्रास

 सी०  अब्दुल  रहमान  एण्ड  कं  ०

 29  और  30,  वी०वी०  कोली

 -  +०के०  हाजी  मोहम्मद  मीरा

 शाही  एण्ड  9,  देपरे  हाई

 ईस्ट्रन  क्रीसे  टैनिंग

 29  मेडकस  कोली

 *  फरीदा  प्राइम  28,
 बी०वी०

 गोरडन  बढरोफे  एण्ड  कं  ०

 लि०  36,  राजाजी

 इण्टर  कोंटिनेंटल  मद्रास

 3  4

 0.63

 टी  ०एन०

 टी०एन०

 टी०एन०

 टी ०एन०  4.80

 टी  ०एन  ०

 टी०एन०

 टी  ०एन०

 अम्बू  टी०  एन  ०

 टी  ०एन  ०

 टी०  एन०

 4  80

 रानीपत

 लिखित  उत्तर

 9.97

 9.00

 15.00

 3.00

 9.00

 3.41

 9.77

 7.20

 30.00

 12  00

 9.00

 31
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 16.

 20.

 2

 22.

 23.

 26.

 के०एम०भो०  अब्दुल  कादी
 ०बी०  कोली

 17.  एम०ए०  छिज्जर  हुसेन  एण्ड  संस
 26  बो०बी०  कोली

 एम०एस०  मो०  सिदहकी  लि०

 16  बी०बी०  कोलो

 *  मयपार  100,  पुनासासी
 हाई

 एम०एम०  खलीलुल्लाह  एण्ड

 2,  ब्रुथयोटन

 -  मलिक  लेदस॑  ढाई  मोस्क

 मेल॑वी  जम

 एम०एम०  जकारिया  एण्ड  कं०

 24,  वी०वबी०  कोली

 प्रजिडेंसी  किड  लेदर  प्रा०  लि०

 376,  एन०एस०सी०  बीज
 मद्रास

 4.  रानीपेट  लेदर  फिनिसिंग  प्रा०  लि०
 22,  वेपेरी  हाई

 «  17,
 कर्मांडर-इत-चीफ  एगमो

 साउथ  ईस्ट  टानिग

 नावल  ह्ौस्पिटल

 17  1993

 3  4

 डिडी  न  14.50

 टी०एन०

 रानीपत  8.46  1.72

 तिरूचापहली  न  10.56

 पालावरम  न+  6.50

 टी  ०एन ०  21.00

 न  3.00

 टी  ०एन  ०

 गा
 1.80

 नोथं  अरकोट

 गुवौनचेरी
 न  5.00

 रानीपेट  न  6.00

 बानीयामबाडी  1.46  —

 टी०एन०  40.00



 27.

 28.

 29.

 30.

 3

 32.

 33.

 36.

 .  के०ए०के०  अनवर  बनियोंरमबर्दी

 26  1914  लिशित॑  उत्तर

 2  3  4

 क्रषीनिवासन  एण्ड  मधाबरम  लन्ड  4.00

 44,  सन्हें  नहम्स

 टी०  अब्दुल  रजाक  एण्श  सन्स  ही  ०8वें  &  8.56  1.25

 18,  वेपरी  हाई

 टी०  अं+दुल  बाहिद  एण्ड  कंपनी  टी ०एन०  35:60  36.00

 26,  वेपरी  हाई

 बी०  गुरुवेह  नाइडू  एण्ड  सम्स  अथूपतम  या  4.47
 ।  |,  वी०बी०  कोली

 -  टी०  अब्दुल  वाहिद  टैनरीज  प्रा०्लि०  टी  ०हुम ०  _

 19,  वेपेरी

 मद्रास

 वेकजाह  लेदर  इस्डस्ट्री  क्रो  टी ०एन ०  _  2.76
 46,  डी०सी०डे०

 जुबेदा  टानिंग  हग्डस्ट्रीज  तमिलनाडु  न  '
 4.00

 15,  कुमारप्पा  लेदर

 |  5.50
 64,  साइडन  हाम्स

 -  अकबर  लेदर्स  लि०  बनियामबदी  8.83
 बेपेरी  हाई

 खिजरिया  लंदर्स  नाथ  आकोट  2:68  बन

 9,  कुमा  रप्पा
 मद्रास

 33



 लिलडित  उसर  17  1993

 1  2  3

 37.  सी  ०ए०  अक्तर  एण्ड  कम्पनी  मार्थ  आकोट  6.00  न

 64,  साइडनहम्स
 3

 38.  साउथ  ईस्ट  ठेनरी  प्रा०्लि०  टी०एन०  9.00

 |-सी  नवल

 39,  शाफिक  लेदर  रागीपेट  1.73  —

 मलिक  रानीपेट

 40.  मो०  स्मेल  एण्ड  कं०  नाथ  आार्कोट  6.00  न

 1,  कुमा  रप्पा  चेरी

 मव्रास

 41.  जय  भारत  टठानसे  नाथ  भरारकोट  न+  2.75

 8,  एम०  थियागरालनपुरम
 नाथे  आरकोट-63200व

 40,  बी०  मेरनागबुट  स्माल  टानस  लेदर  45  न्-+

 झिनिरसिंग  सबिस  इण्ड  ७  नाथ  भारकोट

 को  ०  सोसाइटी  लि०

 भुडियाघम  नाथ

 पेरनाभबुट

 43.  दी  रामीपेट  लेदर  फिनितिंग  संबिस  साथ  आरकोट  5.25  ना

 इम्ड०को  ०  सोसाइटी  लि०

 इन्ड०  नं०  943,  एम०बी०

 रानीपेट-63240व

 44.  डिडिगुल  लेदर  फिनिसिंग  सबिस  मदुरे  1.50  7.50

 इन्ह  ०  कोप०  लि०

 इम्ड  ०  गं०  938,

 जिला

 45.  रामको  सुपर  लेदर  लि०  बेैलीर  ध्ा  10.60

 सेतु  28,  ४०  अलगप्पा

 4
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 47.

 48.

 जाजमकऊ  110

 लिखित  उत्तर

 2  3

 .  शफीक  शामील  एण्ड  अम्यूर  तहसिल  —  25.00

 29,  ई०बी०के०  सम्पत  बनियामबाडी

 एन  ०००

 टी०एन०

 ए०एस०  निशार  अहमद  एण्ड  Ho,  नाथ  —  12.60

 7,  नाबीकम  सुबेदन
 मद्रास

 ओडिल  अशफकी  एण्ड  साथे  --  5.40
 12,  रामा

 योग  :  52.29  440.37

 उत्तर  प्रदेश

 -  प्राइमा  टैनरीज  फैजाबाद  9.00  न

 .  टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कोरपोरेशन  कानपुर  9.60  —

 13/400,  सिबिल

 कानपुर-|

 -  हाजी  मंजूर  आलम  इण्ड०  कानपुर  5.00  2.5
 सुल्तान  कानपुर

 ,  जाम  जाम  टंनसे  उन्नाव  0.99...  49.00
 90/254,  पुरबाहुर  हीरामन  यू०पी०

 नं  ०  38  3,  कानपुर
 ह

 में०  बेशन  एण्ड  आगरा  1.64  न
 पोग्बोग्नं०  42,
 भोल्ड  भरतपुर
 गागरा

 सुपर  टैनरी
 जायमऊ  न

 34



 लिखित  उछर  17  1993

 2  3  4

 7,  अमीन  सन््स  लि०  कानपुर  1.16  तन

 15/288,  सिविल  रामपुर
 |

 योग  :  27.39  21.60

 पश्चिम  बंगाल

 1,  भालम  टैनरी  कलकत्ता  0.55.  6.50
 187,  पाके

 3.  बाढा  इण्डिया  शि०  कलकत्ता  3.60  न

 24,
 प्रशिनिम  बंममस

 3.  सी०भार०सी०  हैगरी  प्रा०्लि०  ऋब़ुकत्ता  0.32

 129,  मोथेश्वरटीला

 4.  फैय  लेदर  लि०  कलकत्ता  “1.38  —

 क्रोकिय  आफ  हाने  रोड  एण्ड

 धोमपुर

 5.  इण्टरनेशनल  ट्रेनिंग  इर्ह  ०,  कलकत्ता  न  1.44

 4,  गुलाम  बिजानी  जात

 6.  मैसूर  क्रोम  टेनिंग  कंपनी  लि०  पगलाइंड  1.§  9.00

 मैसूर  कलकत्ता

 7,  नेशनल  टेनरी  कृं०लि०  पगलाडंग  184.  84  13.20

 कनास  साउथ  कलकत्ता

 कलकत्ता

 8.  सबेरा  एण्ड  कलकत्ता  0.60  2.40
 18,  टंगरा

 ॥
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 1  2  3  4

 9.  वेबता  प्रा०  कलकता  960  11.64

 ब्राइट

 10.  बेस्ट  बंग्राल  पेदर  ढबलपुरेंद  कलकत्ता  1.70  9.00

 का  रपोरेशन  2  एण्ड  3  ब्लेक

 बने

 नली लकी
 योग  :

 हि
 12.19  53  18

 मौकोगिक  कोड  हल्रा  विदेशों  सहायक  #।  हे

 +307.  क्षो  बी०  भ्रीमिधास  प्रसाद  :  क्या  प्रधान  भज्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  क्या  भौद्योगिक  केत्र  विदेशी  प्रह्ययता  का  म्रात्र  2।  प्रतिन्नत  हो  उपधोग्न  कर  प्रापा

 जेक्मक  2३  1993  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 बन्य  कौन  से  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जो  इस  सहायता  का  उपयोग  नहीं  कर  सके  और

 इस  सम्दन्ध  में  कपः  उपकासक्षमक  सपाग्र  करके  का  पिंक़ार  है  ?

 रखोन  मवालथ  विकास  विशाध  ओर  जारी  उचोग  कें  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  ,992-93  के  बजट  में  किए  मए  1300.98  करोड़  इपए  के  पफ्रवक्षान

 को  तुलना  में  भोदोड़िक  छेत्र  की  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हिपक्षोीए  और  बहु-पक्षीय  परियोजनाओं  को

 1-12-1992  तक  634.60  करोड़  रुपए  अर्थात  35  23%  राह्ति  दे  दी  गयी  है  ।

 से  रन  विशिष्ट  परियोजग्रओं  क्षर्षात्  निद॒त-॥
 इलेक्ट्रानिक  उद्योग  नं०  एन०  भौर  तथा  पेट्रोलियम  एरिवडुन
 परियोजना  स०  में  कायं  न  होरे  के  कारण  औद्योगिक  क्षेत्र  को  धनका
 वितरण  घीमा  रहा  ।  पहली  दो  में  उप-कर्जदारों  के  ब्याज  की  दर  बहुत  ऊरी  हो  गयी  थी  जबकि

 पेट्रोलिय्रुम  पृरिवृहून  परियोज़ना  सुंशोध्चित  ला  फ्रत  सूल्  भ्रमुमानित  छत  से  ग़हुत  अधिक  हो  गयी
 अतः  इन्हें  रह  करने  का  निणंय  लिया  गया  उपर्यक्त  1800.98  करोड़  एप०  की  राशि  में  रहू  की
 गयी  इन  परियोजनाओं  के  547.00  करोड़  5०  भी  सम्मिलित  दिनांक  25-2-1993  तक  के  उपलब्ध

 जड़ी  कलम  कांक  के  अनुसार  कितरृश  की  कग्रम्तिक  डाशि  906.44,  करोड  झकये  था  79  28%  है
 रह  को  गड़ी  राशि  भरी  शाह्सति  है  |
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 ee

 ओषधि-प्स्य  समकरण  लेखा

 *+३  ६,  झओऔी  धसुरेथ  भाचाय  :

 थयो  सुधोर  गिरि  :

 क्या  प्रधान  मंप्ो  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  ओऔवध  मूल्य  नियन्त्रण  1979  के  अस्तर्गंत  औषधि-सूल्य  समकरण

 लेखा  के  निभित  औषधि  कम्पनियों  से  कोई  घतराशि  बसुत  की

 यदि  शो  खत्सस्वर्ी  ब्योरा  क्या

 ५  आए  कलश  अभी  भी  वसूल  की  जानी  और

 शेष  धनराशि  बसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  तथा  टर्थरक  संत्रालय  में  राज्य  शंत्री  एडआर्डो  :  ओर  सरकार

 मे  29  कम्पनियों से  फेंग  तक  17.89  करोड़  रुपए  की  राशि  वसुल  की  है  ।

 और  बसूश्ष  की
 जाते  वालो  राशि  का  अभी  अन्तिम  रूप  से  निर्धारण  किया  जाना

 अधिकांग  मामलों  में  क्रम्पनियों  ने  अब  तक  की  गई  गणना  को  चुनौती  दी  है  और  या  तो  विभिन्न

 अदालतों  से  स्थगन  क्षादेश/विशिष्ट  मिर्देश  प्राप्त  किए  हैं  था  व्यक्तिगत  सुनवाई  के  लिए  कहा  थो  दी

 जा  रही  हैं  ।

 गरीबों  उम्मलन  कार्यक्रम

 +309,  थी  राम  बिलास  पासलाज  :  क्या  प्रछान  सस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्थ  1992  के  दौरान  देश  में  बरीबी  उन्मुलनन  कार्यक्रमों  के  लिए  केल्लीय  खटकार  हारा
 कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई  तथा  कितनी  धनराशि  जारी  की

 आबंटित  की  गई/जारी  की  गई  बिलोय  सहायता  किन-किन  एजेंसियों  के  माध्यम  से  प्रामीण
 विकास  के  लिए  वितरित  की  जाती  है

 ह  क्या  सरकार  ने  यह  जानने  के  लिए  कोई  मूल्यांकन  किया  है  कि  बास्तवे  में  गरोब  लोगों  तक
 कितनी  धन  ९शि  ५हुंचती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 (8)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  कि  जारी  की  गई  सम्पूर्ण  राशि

 गरीबों  तक  पहुंचे  ?

 ब्रामोभ  विकास  सत्रालय  विक्ात  में  शाज्य  भंत्रो  उमभाई  एच०
 :  समन्बित  प्रामीण  विकास  कार्यक्षम  भोर  जवाहर  रोजगार  थोजना  दो  प्रमुख  मरीबी
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 उस्पूलन  कार्य क्रम  समग्वित  ब्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  1992-93  के  दोरान  विभिन्न

 राज्यों/संचध  शासित  क्षेत्रों  क ेलिए  331.65  करोड़  रुपए  का  केन्द्रीय  आबंटन  किया  गया  है  और  इयकी

 तुलना  अब  तक  298.36  करोड़  रुपए  की  राशि  रिलीज  की  जा  चुकी  जवाहर  रोजगार  योजना

 के  अन्तगंत  राज्यों  को  1992-93  के  लिए  2046.00  करोड़  रुपए  का  केन्द्रीय  आबंटन  किया  गया  है
 जिसमें  से  अब  तक  2032  ।$  करोढ़  रुपए  की  राशि  रिलीज  की  जा  चुकी  है  |

 राज्यों  में  जिला  स्तर  पर  गरीबों  उस्पूलन  कार्यक्रम  जिला  ग्रममीण  विकास

 जिला  परिषदों  के  प््यम  से  कार्यान्त्रित  किए  जा  रहे  समस्यित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम  के  अन्तगेत

 राज्यों  को  आबंटित  बितीय  सहायता  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों/जिला  परिषदों  को  वितरित  की

 जाती  हैं  ।  हर

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  मामले  कार्यक्रम  को  राज्यों  में  जिला  हतर  पर  जिला  ग्रामीण

 विकास  एजेंसियों/मिला  परिषदों  द्वारा  और  बुनियादी  स्तर  पर  ग्राम  पंत्रायतों  द्वारा  कार्यान्वित  किया

 जाता  है  |  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  कुल  आवंटन  की  20  प्रतिशत  राशि  दस  लाख  कंधों  की

 योजना  के  लिए  निर्धारित  की  जाती  है  और  राज्यों  को  भाबटित  की  जाती  है  |  इसी  जवाहर
 रोजगार  योजना  की  निश्चियों  का  6  प्रतिशत  अंश  राष्ट्रीय  स्तर  पर  इम्दिया  आवास  योजना  के  लिए
 निर्धारित  किया  जाता  जवाहर  रोमजगार  योजना  के  अम्तगंत  दस  लाख  कुंथों  की  थोजना  ओर

 इन्दिरा  आवास  योजना  के  दो  निर्धारित  क्षेत्रों  के  लिए  निधियों  को  व्यवस्था  करने  के  बाद  एक  जिले  के

 लिए  आबटित  निधियों  का  कम  से  कम  80  प्रतिशत  भाग  जिले  की  पष्यायतों  को  आबटित  किया  जांता

 है  और  शेष  20  प्रतिशत  जिला  स्तर  पर  अन्तर  छण्ह/गांव  के  निर्माण  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाता

 है  ।

 इसके  स्वयंसेबी  संगठनों  के  माध्यम  से  जबाहर  रोजगार  योजना  और  समन्वित
 प्रामीण  विकास  कार्यक्रप  के  तहत  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कापार्ट  को  अनुदान  के  रुप  में

 सहायता  दी  जाती  है  ।

 से  सरकार  कार्यक्रमों  के  प्रभाव  का  आयजा  लेने  और  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  में

 सुधार  लाने  के  लिए  उचित  उपाय  करने  के  उह्ेए्य  से  स्थतन्त्र  गेर-सरका  रो/मनुस्ं  धान  संगठनों

 की  माफंत  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  का  नियमित  रूप  से  समवर्ती  मूल्यांकन  करथा  रही
 1989  के  दोरान  कराए  गए  समम्वित  श्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  समवर्ती  मूल्यांकन  के

 सथोनतम  दोश  के  अनुसार  84  प्रतिशत  मामलों  में  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  लाभ  पात्र  लाभार्थी  परिवारों

 तक  पहुंचे  हैं  ।  मूल्यांकन  से  यह  भी  पता  चला  है  कि  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मुड्ैया  गई  परिसम्पत्तियों
 से  42  प्रतिशत  माम  »ं  में  2000  रुपए  वादिक  से  18  प्रतिशत  प्रामतों  में  ।00।  रुपए  से

 2000  रुपए  के  बीच  ओर  9  प्रतिशत  मामलों  में  501  रुपए  से  1000  रुपए  के  बीच  अतिरिक्त  आव

 हुई  लगभग  83  प्रतिशत  लाभाषियों  ने  परिसम्पत्तियां  प्राप्त  करने  के  जिए  उपलब्ध  कराई  गई

 सहायता  को  पर्याप्त  पाया  था|  समस्व्रित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  समवर्ती  पृूल्यांकन  का  चौथा  दौर
 we  भव  खितम्ब  र-अवतू  92  से  चल  रहा  *

 जबाहूर  रोजगार  योजना  का  समबझर्ती  मूल्यांकन  1992  --  1992  के  दौ
 कराया  गयर  था  और  उसके  आंकड़े  तंयार  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 पमरकार  ने  फीट  आवेशिंक  शिपोर्टों  और  समीक्षा  बंर्कों  के  लर्ित
 जिला  और  निचले  रंतरीं  यर  कॉर्यक्रमों  की  प्रभावी  मिंगरासी  की  एक  प्रैणाली  तैयाएें  की  जिला

 तर  पर  विभिन्त  कर्मचारियों  के लिए  एक  निरीक्षण  जँनुंसूंती  निर्धार्त  की  भई  केरद्र  सरकार

 हारा  जहां  कहीं  आवेश्वक  होंता  राैयों  को  उपचारेरमर्क  उकयों  की  सुझाव  विधा  जाता  है  लाकि  वह

 सुनिश्चिचत  किया  जा  सके  कि  कार्यक्रमी  को  भेगेदशिकाशों  के  अनुशारि  कार्याध्यिंत  किया  जा  रह  है  औरे
 उनके  लाभ  गरीबों  तक  पहुंच  रहे  ऐसी  निगरानी  में  भोतिक  और  बिसीय  दोनों  पहलुओं  को  शामिल
 किया  जाता  है  ।

 गरोों  के  उत्थान  हेहुं  बिशान  और  प्रद्ीगिकों  कं  इपेधोगे

 +3]0.  थरो  के०  पो०  रेडडथ्या  यादव  :
 |

 की  तेज  लिह  राय  भोंशले  :

 क्या  प्रधान  जन्ौ  यंह  बताने  को  कृपा  रंगे

 क्या  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  का  उपयोग  करके  अनुसूचित  अनुसूचित  जमजातियों

 औरर  अन्य  कमेजीर  बैगों  के  लीगीं  के  हेंथाने  हूँदुं  कुछ  वीभताएं  इस  समर्य  क्रियास्विर्त  को  ओ  रही

 वि  तो  इन  योजवाओं  के  अन्तर्गत  कितनी  प्रगति  हुई

 चालू  बर्थ  के  दौरान  तेयार  किए  गए  कायत्रमों  का  ब्योरा  क्या  भर

 इन  कार्यक्रमों  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  का  आर्थेटम  किया  गंवां  है  और  अनुमानतः
 हन  पर  किसना  व्यय  किया  गयां  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौध्षोशिकों  मंभालथ  विभाग  तथा  भहासागर  विकास  में

 रत  मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंजालथ  में  राय  संत्रो  रंगराजन  :  हां  ।

 विज्ञान  भोर  प्रौधोगिकी  मन्जालय  की  विज्ञान  शोर  समाज  जैव  प्रौद्योगिकी  और  महासागर
 क्िकास  के  अँधोन  अनेक  योजनाएं  हैं  जिनसे  अनुश्यूचित  अनुशूबित  जनजाति  और  अन्य  कमजोर

 क्यों  को  लाभ  मिलता  है  ।

 (a)  से  विज्ञान  और  समाज  कार्यक्रम  के  अधीन  कुंछेक  प्रेमुंे  कार्यकलाप  केफी  सैंमंय

 पहले  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  शुरू  किए  गेए  थे  और  जिनमें  सातबी  यीज॑नों  के  दौराने  बिंस्तीर

 किया  ये  कायकलाप  कमजोर  मंहिंलाओों  कर्जौर  वर्गों  ओर  प्रॉर्मी्ण  विकेस

 के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिको  के  अनुप्रयोग  से  सम्बन्धित  अनेक  महेत्वै्पुणं  पोरियोंअर्नोओों  को

 समर्थन  दिया  गया  है  जंसे  कि  खालों  की  ब्मेस्पतियों  की  सहायता  ते  चमड़े  सम्पूर्ण
 काकंस  चमड़े  का  सामान  छोटे  तालाबों  में  मंछली  बींजनें  भौर  तटोये  कींभों

 में  मंछली  सं६ुच्चयन  यन््त्रों  का  डिजाइन  बनाना  तथा  उन्हें  स्थापित  खाद्य  पादपों  की  जंगली

 किस्मों  की  छती  भोर  प्रचार  करना  ओर  मधु  मकछों  पालन  ।  इसके  अलाका  1991-92  के  दोरान  एक
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 आदिवासी  उपयोजना  आरम्भ  की  गई  है  भर  1992-93  में  एक  विशेष  संघटक  योजता  शुरू  गई

 थी  ।

 अमुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजोंति  समुदाय  के  विकास  के  लिए  1990  में  जैब  प्रौद्योगिकी  के

 अधीन  एक  विंशिष्ट  कार्यक्रम  आरभ्भ  किया  गया  खुड़बी  जैव  मुर्गी  पालन

 और  कम्पोस्टिग  तथा  आदिवार्सियों  के  स्वास्थ्य  पतर  में  सुधार  करने  जैसे  कार्यक्रम  शामिल  हैं  ।

 महासागर-विकास  के  तटीय  क्षेत्र  ओर  द्वीप  समूहों  तम्बरप्ती  कार्मों  का  तटीय  क्षेत्रों  के

 प्रबन्ध  से  सीधा  सम्बस्ध  है.ओर  उस  क्षेत्रों  में  रहते  बाले  लोगों  को  आर्थिक  लाभ  प्रदान  करता  है  ।  समुद्री  ,

 उपग्रह  सूचना  प्रणाली  सहकारी  सोप्ताइटियों  के  माध्यम  से  मछली  पकड़ने  वाले  समुदाय  को  विभव

 फ़िशिंग  अमेनों  के  में  सूचन्स  क  रत  है  ।  इसी  भांति  आाकी-टाकीं  का  अच्फ्ग  करतें  हुए  अहाज
 से  तह  तक  संभार  अणफली  के  विकास  सम्क्धी  परियोजना  से  भी  तटठबर्ती  महुत्तारों  को  संधार  सुविधाएँ
 प्रदान॑  करने का  इरादा  है  ..  में  बजट  .,

 निम्नलिखित  तालिंका  में  भार्व्रेन  जानकारी  दी  गई  हैं

 +ः  जन  पिन  -  ee  ...........
 न्

 992-93
 ह
 के  लिएं

 रुकषयीं  ५

 विज्ञान  और  सका|  कार्यकलाप
 ः  ड

 4405

 जेब  प्रौद्योगिकी  कार्यकम  न  50.

 जहाज  से  तट  संचार  प्रणाली  ध+  43°

 समुद्दी  उपग्रह  सूचना  सेवा  पद  390

 .  .  -  हा  फ्र्म३
 कडससस  कक्फससस  ्न्््ॉच  ता  ललफी ltt

 बजट  में  माबंटित  की  गई  राशि  का  उपयोग  हो  चुका  है  ।
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 रा्ण

 ,  १३11.  डा०  डी»  बेकटेश्वर  राज  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हु  31  1992  की  स्थिति  के  अनुलौर  देश  में  राज्य-बार  कितने  एकक  रुग्ण  ये

 इन
 रुख  एककों  में  राज्ड-बैर  कुल  कितसी  राशि.समी  हुई

 गत  तीर  बर्षों  के  दौरान  रा्पिव्थार  ऐसे  कितने  एककों को  फिर  से  चालू  किया  गया
 >  णी  दकी  हिट  ta

 थे  ००८  /१
 ड़ ह  41



 लियित  उत्तर  17  1993

 शेष  एककों  को  रुग्णता  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 डस्योग  भंत्रालय  जिकास  विभाग  ओर  भारो  उस्ोग  में  राज्य  भंत्रो

 कृष्णा  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  देश  में  बेंकों  से  सहायता  प्राप्त  रशण  शौद्योगिक  एककों  के

 सम्बरध  में  आंकड़े  संकलित  करता  भारतीय  रिजब  बेंक  के  तबोनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  लघ्  छेत्र

 में  221472  भौधोगिक  एकक  और  गैर-लघु  क्षेत्र  में  1461  श्रौद्योगिक  एकक  1५91  के  अस्त

 में  रण  थे  ।  रुग्ण  एककों  के  राज्यवार  आंकड़े  में  दिए  गए  हैं  ।

 भारतोय  रिजबं  बेक  के  अनुसार  1991  के  अस्त  में  रग्ण  एककों  पर  कुल  बकाया

 बेंक  ऋणों  की  राशि  7897.61  करोड़  रुपए  राज्यवार  आंकड़े  में  दिए  गए

 जिन  एककों  को  रुग्ण  अथवा  कमओर  माना  गया  है  उन  सभो  के  लिए  जीअयता  कुछ
 अहपयन  वित्तीय  संस्थानों/बैंकों  द्वारा  किए  जाते  लघु  क्षेत्र  में  दरण  एकक  के  बारे  में  221472

 एककों  में  से  16140  एकक  सभ्सावित  रूप  से  जीव्यक्षम  और  202998  एकक  गेर-जीव्यक्षम  पाए

 गए  ।  2334  एककों  के  सम्बन्ध  में  जीब्यक्षमता  निश्चित  नहीं  की  गई  है  ।  लघु  क्षेत्र  में  सम्भावित  रूप  से

 16140  जव्यक्षम  एककों  में  से  1991  के  अन्त  में  13224  एककों  को  उपचारात्मक  कार्यक्रमों

 के  भधीन  लाए  गए  थे  ।

 गेर-लघ्  क्षेत्र  में  रुण्ण  एककों  में  से  534  एकक  सम्भावित  रूप  से  जीव्य  ओर  703  एकक
 गेर-जीव्यक्षम  पाए  थए  ।  224  एककों  के  बारे  में  जोब्यक्षमता  तय  नहीं  को  गई  गैर-सघृ  क्षेत्र  में

 सम्भावित  रुप  से  534  जीव्यक्षम  एककों  में  से  374  एकक  1991  के  अस्त  तक  उपचारात्मक
 कार्यक्रमों  के अधीन  लाए  गए  ।  राज्यवार  ब्योरे  और  में  दिए  गए  हैं  ।

 (9)  सरकार  ने  रुग्ग  औद्योगिक  एककों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए

 महत्वपूर्ण  पहलू  में  दिए  गए

 1991  के  लन्त  में  लघु  देश  में  लघु  केत्र  तथा  गेर-सथु  क्षेत्र  में

 राज  औद्योगिक  एककों  का  राज्य-बार  ब्योरा

 (६०  करोड़

 क्रम  राज्य/ठंष  शासित  गेर-लघु  बकाया  सु  क्षेत्र  बकाया

 संं०  क्षेत्र  एककों  की  राशि  एककों  की  राशि

 सं  ०  सं

 1  2  3  4  5  6

 1.  असम  7  9.83  4892  26.84
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 21.

 32.

 23.

 भेधा लय

 .  बिहार  ह

 .  अण्डमान  और  निकोबार

 ढीप  समूह

 .  अच्णाचल  प्रदेश

 »  पश्चिमी  बंगाल

 .  त्रिपुरा

 »  उत्तर  प्रदेश

 .  दिल्ली

 महाराष्ट्र

 गोवा

 दमम  और  दीव

 725.62

 2.35

 2535.48

 67.29

 68.86

 151.46

 30.39

 9.15

 29.16

 125.26

 584.22  2

 38.23

 4.04

 लिबित  उत्तर

 42.17

 0.44

 1.74

 230.94

 176.61

 91.7  !

 64:53

 9.52

 7.08

 11.36

 61.42

 211.14

 561.66

 15.56

 1.32

 43



 लिब्वित  उत्तर

 1  2  3  4

 24.  झाबरा  और  भमर  2  2.09

 26.  थांध्र  प्रदेश  135  409.27

 87.  कर्माटकः  93  308.49

 28.  तमिलनाडु  127  382.59

 29.  केरल  :  34  205.15

 30.  पांडिचेरी  4  3.55

 बोय  :  1461  5105.57

 17  199  3

 $  6

 0.63

 17146  111.34

 _
 29487  "236.64

 12858...

 10757...  260.73

 17973  139.42

 179  4.58

 221472  279204
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 लिखित  उत्तर  17  1993

 सरकार  द्वारा  रग्ण  औशोधिक  एककों  के  पुनक॒र्जोबन  के  लिए  उठाये  गये  कदम

 सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनियम

 1985  बनाया  इस  अधिनियम  के  अधीन  तथा  वित्तीय  पुऑ्नानर्माण  बोडड

 नामक  एक  अधंन्यायिक  निकाय  की  स्थापना  की  गई  जिसका  उद्देश्य  रुणण  ओद्योगिक

 कंपनियों  को  समस्याओं  को  कारगर  ढ़ग  से  देखना  जिसने  15  1987  से  कार्य  करना  शुरू  कर

 दिया  है  ।

 (2)  भारतीय  रिजयं  बैंक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारम्भिक  अवस्था  में  ओश्योगिक

 शाणता  रोकने  हेतु  बेंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  ताकि  उचित  समय  पर  सुधारात्मक  उपाय  किए
 जा  सके  ।

 (3)  भारतीत  रिजवबं  बेक  द्वारा  जीव्यक्षम  इकाइयों  को  पुनर्जोबित  करने  के  लिए  पुनः  स्थापना

 पैकेज  तेयार  करने  हेतु  भी  बैंक  को  निदेश  दिए  गये  बैंक  तथा  वित्तीय  धस्थान  रुग्ण  इकाइयों  को

 पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनः  स्थापना  पैकेज  बनाते  हैं  ।

 (4)  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  बेंकों  को  अलग  से  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  जिनमें  उन  मापदण्डों

 को  बताया  गया  है  जिनके  अधीन  बड़े  तथा  लघु  दोतों  क्षेत्रों  में  जीव्यक्षम  रूण  इकाइयों  की  पुनःस्थापना

 हेतु  बेंक  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  बिना  पूछे  हो  राहुत  एवं  रियायतों  की  स्वीकृति  दे  सकेंगे  ।

 (5)  स्वस्थ  एक्कों  के  साथ  रुग्ण  एककों  का  विलय/एकीक रण  करके  भी  रुरण  औद्योगिक  एककों
 को  पुनरूज्जीबित  किया  जाता  है  ।  सम्मिलित  किए  जा  रहे  रुग्ण  एकक  के  पुनरृज्जोवन  के  लिए  स्वस्थ

 कम्पनी  को  आयकर  1961  की  धारा  के  अधीन  कर  के  लाभ  दिए  जाते  हैं  ।

 (6)  सरकार  ने  राष्ट्रीय  नवीकरण  निश्चि  को  स्थापना  की  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 ओौद्योगिक  पुनर्निर्माण  से  प्रभावित  कामकारों  को  क्षतिपूरति  का  भुगतान  भी

 (7)  भारत  सरकार  की  सलाह  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  जीव्यक्षम  रुग्ण  लघु  एककों  के

 पुनर्जीवन  के  लिए  एक  पुन:स्थापना  पैकेज  तेयार  करने  के  लिए  सम्बस्धित  राज्य  सरकार  के  उद्योग  विभाग
 के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  सभी  राज्यों  में  राज्य  स्तरीय  अम्तर  सस्थागत  समितियों  का  गठन  किया  है  ।

 (8)  1987  में  स्थापित  राष्ट्रीय  इक्बिटी  निधि  से  सभावित  जीथ्पक्षम  रुण्ण  लघु
 औद्योगिक  एककों  को  जिनको  परियोजना  लागत  ।0  लाख  रुपए  से  अधिक  नहीं  को  1%  बाधिक
 सामान्य  सेवा  प्रभार  पर  1,50,000  रु०  तक  दीर्घावधि  इक्बिटो  सहायता  के  रूप  मे  वित्तीय  सहायता
 भी  उपलब्ध  है  ।

 (9)  केख्त्रीय  उद्योग  मस्त्रालय  रुग्ण  लघु  एककों  के  पुनरुज्जीबन  के  लिए  केस  द्वारा  प्रायोजित

 एक  सीमास्त  धतराशि  योजना  भी  चला  रही  है  जिसके  तहत  प्रति  एकक  सहायता  की  राशि  50,000

 रुपए  तक  की  जाती  है  ।

 50
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 (10)  अत्यन्त  छोटे  और  लथु॒॒  उद्योगों  लिए  शीष  बेंक  के  रुप  में  काय  करने  के  लिए
 एक  झारतीव  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापमा  की  गई

 जी३-क्षम  रुग्ण  लघु  एककों  के  पु  हेतु  भारतीय  लघु  उद्योग
 विकास  बैंक  हारा  पुनः

 स्थापना  हेतु  एक  पृथक  पुनकिस्तीय्म  योज्मा  चलाया  जा  रही

 स  भेकित  प्रास्ोण  ऊर्मा  कार्यक्रम

 #312.  श्रोमती  दो पिका  एच  ०८  क्या  घोजना  और  कार्यक्रम  कार्पाष्वयषन  प्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 आठवों  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  व  रान  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  कुल
 कितना  परिड्यय  निर्धारित  किया  गया

 उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मुख्य  रूप  से

 क्या-क्या  कार्य  किए  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  सम्रेकित  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  कितनी

 धनराशि  आवंटित  की  गयी  थी  तथा  कितनी  खर्च  की  गयी  ?

 पोजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्ववत  अज्नालय  के  राज्य  सन्त्रो  गिरिधघर  :  (१)
 आठवीं  योजना  दस्तावेज  में  एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  250

 करोड़  रु०  का  प्रावधान  दर्शाया  गया  है  जिसका  उपयोग  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में

 एकीकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  लिए  योजना  एवं  कार्यान्वयन  हेतु  क्षमताओं  का  विकास  करने  के

 लिए  किया  जाएगा  |  आई०भार०ई०पी०  ब्लाकों  में  आथिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  की  न्यूनतम  घरेलू
 ऊर्जा  आवश्यकताओों  के  लिए  आठवीं  पोजना  दस्ताबेजों  में  500  करोड़  रुपए  का  अन्य  प्रावधान  दर्शाया

 गया  है  |

 आठवीं  योजना  में  एकोकृत  ग्रामीण  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  प्रमुख  घटकों  जंसाकि  पश्चवर्षीय

 योजना  दस्तावेज  में  उल्लेख  किया  गया  निम्नलिखित  है  :--

 (1)  कम  से  कम  प्रतिवर्ष  100  ब्लाकों  को  शामिल  करने  के  लिए  कार्यक्रम  का

 (2)  आई०आर०ई०पी०  ब्लॉकों  में  हीटिंग  तथा  लाइटिंग  को  न्यूनतम  आवश्यकताभों
 की  व्यवस्था  करना  ताकि  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  100%  कबरेज  |

 सुनिश्चित  हो

 (3)  सतत  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  विभिस्त
 ऊर्जा  श्लोतों  भोर  बिकल्पों  की  अत्यधिक  लागत  प्रभावी  मिश्रण  की  व्यवस्था

 (4)  कार्यक्रम  के  योजना  और  कार्याव्वयन  में  बड़े  पैमाने  पर  लोगों  की  भागीदारी  को  सुनिश्चित
 ।

 भोर
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 (5)  क्रियाविधि  और  समन्बब  प्रबन्ध  की  स्थापना  करना  ओर  सुदृढ़  बनाना  ताकि  ऊर्जा  एवं

 क्राथिक  विकास  के  लिए  राष्ट्रीय  एवं  राज्य  स्तरीय  योजना  एवं  कार्यक्रमों  के  साथ  ग्रामीण

 ऊर्जा  के  लिए  माइत्रोस्त रीय  योजना  का  कारगर  ढंग  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  जा  सके  ॥

 सातवीं  योजना  (1986-87  से  1989-90  के  दौरान  आई०आर०ई०पी०  केन्द्रीय

 प्रायोजित  स्कीम  के  लिए  5.91  करोड़  रु०  का  परिव्यय  प्रदाम  किया  गया  इस  सातथी  योजना

 अवधि  में  6.05  करोड़  र०  की  धनराशि  प्रवान  की  गई  थी  ।

 तामिलनाड  को  आवास  पोजताएंं

 *313.  डा०  के०  एस०  सोद्म  :

 थी  के०  छहुलसिएया  बान्हाघार  :

 कया  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि

 क्या  तमिलनाड़  सरकार  ने  केन्त्रीय  सरकार  को  मंजूरी  और  वित्तीय  सहायता  हेतु  द्ावास

 योजनाएं  भेजी  हैं

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  सभी  योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  ऐसी  प्रत्येक  योजना  के  लिए  कितनी  वित्तीय॑  सहायता  प्रदात  करने

 विचार  है  ?

 शहरी  विकास  भरती  शीला  (a)  से  आवास  राज्य  का  विषय  होने  के

 माते  राज्य  सरकारें  राजकीय  बजट  राशि  व  ध्ंस्थागंत  वित्त  के  अनुसार  अपनी  योजनाएं  बनाने  और

 चलने  के  लिए  स्वतन्त्र  भारत  सरकार  आवास  परियोगनाओं  के  लिए  किसी  राज्य  सरकार  को

 सीधे  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  देती  ।

 तथापि  राज्य  सरकारों  को  हुडको  की  मार्फत  हडकों  ऋण  सहित  केन्द्रीय  राज्यानुदान  दिया

 आता  जो  केन्द्र  प्रवतित  नेहरू  राजगार  योजना  उन्नयन  जिसका  एक  भांग  और  पटरी

 वासियों  के  लिए  रेंन  बसेरा  और  सफाई  सुविधाएं  योजना  के  अन्तगंत  दिया  जाता  है  तमिलनाडु  को

 स्वीकृत  इन  दो  योजनाओं  के  ब्यौरे  संलग्त  विवरण  में  हैं  ।

 विवरण

 तमिलनाडु  को  नेहरू  रोजगार  योजता  उन्मयन  तथा  फूटपायवा  सियों
 के  लिए  रंग  बसेरों  पोजना  के  अम्तगंतकुश्को  को  माफंत  1989  से

 28-2-93  हक  स्थीकृति  रकीमें/राशि

 योजना  की  किस्म
 अमजथ  पापा»  ल्करक७«  वममककक  ce ee  फिममम«मननन  ES  सजा  820...  ७४७७७  ane

 मेहर  रोजगार  योजना  म  90  से  रेन  बसेरा

 शुरू  से  आश्रय  उन्नयन

 2  8
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 1.  स्वीकृत  योजनाएं  60  3

 52
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 1  2  3

 2.  कुज  परियोजना  लागत  5269.22  लाख  श०  75.78  लाख  इ०

 3.  स्वीकृत  केर्द्रीय  राज्य  अनुदान  राशि  10'6  लाख  ०  10.5  8  लाख  २०

 4.  जारी  केसद्रीव  साज्यानुदान  राशि  876.16  लाख  ८०  9.83  लाख  रु०

 5.  स्वीकृत  हडको  ऋण  राशि  3999  54  लाख  स॒०  34.18  लाख  रु०

 6.  जारी  हडकों  ऋण  राशि  ५453.58  लाख  रु०  4.08  लाख  to

 7.  उन्नयन  हेतु  मकानों  की  सक्ष्या  1,26,968  ह
 658  मीट

 |

 अह्कोहुल  का  उत्पादन

 #३  |4.  थ्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  प्रश्नान  मंत्रो  यह  बताने  को  झपा  करेंगे  कि  :|

 क्या  राज्य  सरकारों  को  सीरे  का  उपयोग  करके  अपने-मतते  राज्यों  के  ब्वाण्ड  उद्योगों  के

 माध्यम  से  अल्कोहल  के  उत्पादन  में  बुद्धि  करमे  के  लिए  निदेश  दिया  गया

 यदि  तो  इम  सम्बध्य  में  क्या  प्रगति  हुई

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  सीरा  और  अल्फ्तोहल  के  क्षेत्र  में  हुई  व्यापक  प्रगति  की  जानकारो  है

 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  उपाय  किए  गये

 रसावथन  तथा  उबरक  भजालय  में  राज्य  सरत्रो  एडआईों  :
 ओर  छा

 उद्योग  से  उत्पस््न  शीरे  के  माध्यम  से  अल्कोहल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  कोई

 निर्देश  जारी  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  पिछले  तीन  वर्षों  मे  शीरे  और  अल्कोहल  के  उत्थादम  में  सतत  वृद्धि  हुई  है  ओर

 कुछ  मात्रा  में  शीरे  और  अल्कोहल  का  नियमित  रूप  से  निर्यात  किया  गया

 ]

 ओषध  निर्माण  उद्योग  में  मोलिक  अनुसधाम

 +315,  श्री  भूपेन्ड  सिह  हुड्डा  :  क्या  प्रधान  घंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औषध  निर्माण  उद्योग  में  इस  समय  किया  जा  रहा  मौलिद  अनुसंधान  कार्य  अनुसंधान
 और  विकास  की  तुलना  प्रें  अपर्याप्त

 $3
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  मे  सरकार  का  कया  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  है  ?

 रसायल  तथा  उजरक्त  मप्त्रालय  में  राज्य  भनत्रो  एडुमार्डो  :  हां  ।

 मौलिक  अनुसंधान  एक  दीघविधि  कार्यक्रम  है जिसके  लिए  विन  प्रतिदिन  की  समस्याओं  के

 समाधान  के  लिए  प्रायोगिक  अनुसंधान  ओर  विकास  को  तुलना  में  अधिक  निवेश  की  मावश्यकता  होती
 इसलिए  प्रायोगिक  अनुसंधान  और  विकास  को  वरीय  ।  देने  की  प्रबृत्ति  है  ।

 बत  थान  प्रोत्साहनों  के  ओषध  नीति  की  पुनरीक्षा  के  एक  भाग  के  रूप  में  अनेक

 अन्य  सुझाव  विधाराधीन  हैं  जंसाकि  !2-8-1992  को  सभा-पटल  पर  रखे  गए  पष्ठभूमि  नोट  में

 उल्लेख  किया  गया  है  ।

 सरकारो  क्षत्र  के  उपक्तवों  के लाथ  किए  गए  समझोतों  का  मृह्यांकन

 १316.  शी  सनत  कुमार  सण्डल  :  कया  प्रधान  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  क्षेत्र  के  उद्यमों  ओर  प्रशासनिक  मन्त्रालयों  के  बीच  शुरू  की  गई  समझ्ौतों
 को  गई  बजॉली  का  कोई  मूल्यांकन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 समझ्नौता  नोति  का  अस्तिम  लक्ष्य  क्या  और

 क्या  सरकार  का  वितार  इसके  कार्य-निष्पादन  को  देखने  के  पश्चात्  इसे  जारी  रखने  का

 है  ?

 उद्योग  मरत्रालय  थिकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  भण्तो
 कृष्णा  :  ओर  जी  सरकारी  उद्यम  विभाग  ने  समझोता  ज्ञापन  प्रणाली

 का  मूल्यांकन  किया  वर्ष  1990-91  में  सरकारो  क्षेत्र  के  23  उद्यमों  में  से  15  उद्यमों  को  और
 वर्ष  1991-92  में  सरकारी  क्षेत्र  क े23  उद्यमों  में  से  31  उद्यमों  के  कार्यनिष्पादन  को  का
 दर्जा  दिया  गया  है  |  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  बाले  सरकारो  क्षेत्र  के  70  उच्यमों  के  बारे  मे
 विशेषज्ञों

 के  एक  अन्य  स्वतस्त्र  निकाय  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  में  यह  पाया  गया  है  कि  64%  भ्रत्यथियों
 के  विधारानुसारा  समझौता  ज्ञापन  पद्धति  ने  सरकारो  क्षेत्र  के  उद्यममो  उत्त  रदायिता  की

 संस्कृति  उत्पस्न  करने  में  भनुकल  प्रभाव  डाला  है  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उतरदायिता  कौन  स्वायत्तता  की  वढ़धि  करने  के  साथ-साथ
 उनके  कायनिष्पादन  में  सुधार  समझौता  ज्ञापन  तीति  का  अंतिम  उद्देश्य  है  ।

 ]

 प्रबस्धन  परामर्श  में  सहुधोग

 १317.  श्लीमतो  शोला  गोतम  :  क्या  प्रधान  भत्री  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे

 मा

 ।
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 कया  केस्द्रीय  सरकार  का  विचार  प्रबस्धन  परामश्  के  क्षेत्र  में  कुछ  देशों
 के

 साथ  सहयोग

 करने  का

 "|  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  संयुक्त  उपक्रमों  की  स्थापना  हेतु  किन-किन  देशों/कम्पनियों  को  आमंत्रित

 किया  जाएगा  ?

 डच्योग  मन्भालय  विकास  विभाग  और  भारी  उश्योग  में  राज्य  मन्त्र

 कृष्णा  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुवाद  ]

 लघु  पन-बिजनो  परियोजनाओं  के  लिए  ठर्थाइन

 +3  |  8,  क्रो  पृथ्वोराण  डो०  चध्हाण  :  क्या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  विभाग  ने  लघु  पन-बिजली  परियोजनाओं  में  अ्योग  में  लाने

 के  लिए  अनेक  उच्च  कार्यक्षम  क्रॉस-फ्लो  टर्बाइनों  का  विकास  किया

 (a)  यदि  तो  तत्मम्बन्त्री  ब्यौरा  क्या

 क्या  अनेक  प्रकार  के  प्रोटोटाइपों  का  निर्माण  ओर  उनका  रुफल  परोक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बरस्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  प्रोद्यो  की  का  अन्त  रण  ओद्योगिक  क्षेत्र  को  कर  दिया  गया  और

 भाठवीं  पत्रवर्षीय  योजनासधि  के  दोरान  तत्सम्बन्धी  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनों  होगी  ?

 बिज्ञान  और  प्रोद्योगिको  भम्जालय  विभाग  तथा  महासागर  विकास  में

 राज्य  सग्जी  तथा  संसदोपष  कार्य  मन्भालय  में  राज्य  मस्जी  रगराजम  :  ($)  जी  हां  ।

 (@)  करास-फ्तो  ट्बाइनत  के  अनेक  लाभ  हैं  जंसाकि  गुहिकायन  से  एक  समान  कायंकुशलता
 कई  पर  तंथार  करने  में  छोटे  सिविल  का  पूंजी  कम  रक्ष-रखाव

 लागत  ।  ये  विशेषताएं  इस  सु/र  पद॑तीय  क्षेत्रों  मे  लो  हैड  के  अधीन  बिजली  उत्पन्न  करने  के  लिए

 उपयुक्त  बना  देती  इन  पहलुओं  को  ध्यान  में  रद्धते  विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  विभाग  ने  भारतीय

 विश्ञान  बधलौर  में  क्रास-पलो  टर्बाइन  को  डिजाइन  और  बिकास  करने  सम्बन्धी  अनुसंधान  और
 विकास  परियोजना  प्रायोजित  को  हैं  ।  इस  परियोजना  के  उद्देश्य  क्रास-पलो  टबाइन  को  डिजाइन  करना

 और  उनकी  सचालन  विशिष्टताओं  मे  सुधार  करना  तथा  कुछ  प्रोटोटाइम  तंथार  कसना  था  ताकि  उन्हें
 प्रदर्शन  यूनिटों  के  रूप  में  स्थापित  किया  जा  सके  ।  इन  टर्बाइनों  का  रनर  अधंब्य.स  और  चोढ़ाई  तथा  10
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 कि०  वाट  से  100  कि०  वाट  के  बीच  की  क्षमताओं  बाली  टर्बाइसों  के  लिए  सामग्री  और  निर्माण

 सम्बन्धी  ब्यौरा  मानकीकृत  किया  गया  है  ।

 और  अभी  तक  तीन  राज्यों  अर्थात्  उत्तर  केरल  श्र  मिजोरम  में  10  कि७

 बाट  20  हि०  बाट  और  50  कि०  वाट  की  क्षमता  वाली  यूनिर्टे  स्थापित  की  गई  100  कि  वाट

 क्षमता  की  एक  उत्तर  प्रदेश  में  और  दो  अ्रूणाचल  प्रदेश  में  स्थापित  की  जा  रही  नीचे

 सारणी  1  और  2  में  इन  परियोजनाओं  की  सूची  दो  गई  है  :--

 पूरो  को  गयी  परियोजनाएं
 है

 स्थल  क्षमता  कब  पूरी  हुई

 केम्पटी  मसूरी  के  10  कि०  बा०  1990

 उत्तर  अदेश

 उ०  प्र०  10  कि०  बा०  1991

 उ०  प्र०  50  कि०  बा०  1991

 केरल  10  कि०  बा०  1991

 केरल  10  कि०  बा०
 *

 1991

 डारखांग  सिजोरम  20  कि०  बा०  परख  का  कार्य  पूरा  किया  गया  और
 जांच  की  राज्य  एजेंसी  द्वारा
 जेसे  ही  जल  नहर  काय॑  पूरा  कर

 लिया  सेट  चालू  कर  दिया

 जाएगा  ।

 संस्थापनाधीन  परियोजनाएं

 स्थल  क्षमता  कब  तक  पूरी  हो  ज

 1  2  3,

 ।

 बन  नमन  कम  कक  ीननननन  न  +नन  सा  रे  ुे  आय  यतय  तय  घतधघयघसफसफससफसससफफफफप  इउ5स  इस  सच  नतोतनत-सननतन
 उ०  प्र०  50  कि०  बा०  1993.

 उ०  प्र०  100  कि०  बा०  1993

 *

 है|
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 |  2  3

 अकृणा चल  प्रदेश  2x 160  कि  बी०  1993

 अरूणाबंल  प्रदेश  50  किं०  बी  1993

 अरुणाचल  प्रदेश  $0 fo aro  1994

 प्रदर्शन  चरण  में  सामप्री  और  विनिर्माण  प्रक्रिया  का  मानकीकरणे  हुओ  |  ईने  पहलुओं  में  सु  रि
 करना  एक  निरम्तर  प्रंपार्त  रहेगा  |

 और  प्रौद्योगिकी  को  अभी  औद्योगिक  क्षेत्र  में  स्थानांतरित  किया  जाता  है|

 पहले  से  ही  स्थापित  विभिन्न  क्षमतीाक्रों  के  प्रेडोटाइंप  तंथार  करने  में  ढो  सल्योग्र  कार्यरत  लगभग

 छः  उद्योगो  ने  प्रौद्योगिकी  के  बाणिज्यी  करण  के  लिए  अपनी  इच्छा  प्रकट  की  है  ।  प्रौद्योगिकी  स्थानांतरण
 करते  सम्बर्धी  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  उल्ोंसों  के  साथ  भप्रंस  में  एक  बैठक  अायोजित  करने
 का  प्रस्ताव  इश्च  स्वदेक्षी  प्रोद्योगिकी  के  बड़े  प्रेमाने  पर  हस्तेमाल  विःए  जाने  के  लिएये  उपाय
 आवश्यक  पूव्व-अपेक्षाएं

 भोपाल  हें  गले  बॉहिंतों  की  भंआदकों

 ०३19.  झोसती  धुव्षिजा  महाअग  :  क्या  प्रक्नात  मंत्री  पह  बताने  की  कृपै  करेंगे  कि  :

 (#)  बयां  भोपाल  के  पैंश  वीढितों  को  मुझावेशा  देने  के  शम्कध  में  सरकार  हास  जारी  किए  गए
 दिशा-निर्देशों  के  विरद्ध  आपत्तियां  मिलो

 बच  तो  इस्त  सम्बन्ध  में  प्तरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 (or)  ईल  संम्बंध्धं  में  क्यों  भाथंबाही  की  गई

 रसायन  तथा  उ्ंरक  सरत्रालय  में  राज्य  मग्जो  एड्आर्डो  ($)  हां  ।

 बह
 ६

 और  सरकार  ने  भेत्यु  के  दंदों  कै  सेमस्ध  में  भुओवरज  की  1  से  $  लाख  रुपए
 तेक  प  बाधित  करके  1  से  $  लेखिं  हंपए  तक  कैंर  दीं

 सेरसरि  से  के  उ्यभों  में  €लंतर  के  सम्यन्ध  में  लंभीष्को

 ०320.  डा०  लक्ष्णो  भाराधण  पाण्डेय  :

 डा०  अमृत  लाल  कालिदास  पढेल  :

 क्यो  बहन  संभ्जी  यह  बताने  की  कमा  करेंगे

 क्या  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  अमेक  वरिष्ठ  प्रधन्धेकीं  नै  [993  में  दिश्ली  में
 भाधपोणित  वातावरण  में  प्रबन्धन  की  सफलता  के  लिए  नीतिਂ  के  बारे  में  आयोजित
 संगोध्ठीं  में  भागे  लि

 $7
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 यदि  तो  ध्यक्त  किए  गए  विचारों  का  ब्योरा  कया

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 इस  प्रकार  अभिव्यक्त  बिजारों/तुशावों  को  कार्यान्वित  करने  क ेलिए  यदि  कोई  कायंक्रम

 तैयार  किया  गया  है  तो  उसका  ढ्यौरा  क्या

 ॥  उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारो  उद्योग  में  राज्य  संत्री

 कृष्णा  :  हां  ।

 संगोष्ठी  में  किए  गए  विचार-विमर्श  के  दौरान  वियार  विवरण  में  दिए  गए  जो

 संलग्न  है  ।

 ओर  व्यक्त  किए  गए  विचार  नोट  कर  लिए  गए

 विवरण

 (1)  देश  के  भीतर  और  बाहर  दोनों  के  ब्यापारिक  वातावरण  में  हो  रहे  तीव्र  व  प्रगतिशील

 परिवतंनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  नैगम  गअसाओ  की

 समीक्षा  की  भावश्यकता  पर  बल  दिया  गया  था  ।

 *
 (2)  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  नीतिगत  परिवर्तनों  और  उनके  उदारीकरण  से  सरकारी

 क्षेत्र  के  उच्चमों  को  बहुत  अधिक  लाभ  नहीं  हुमा  और  वास्तविकद्ा  यर  है  कि  इससे

 सरकारो  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  प्रतियोगी  बातावरश  का  सामना  करना  पड़ा  था  जिसके

 लिए  उन्हें  अपने  आपको  तेयार  करना  पड़ा  :

 (3)  सरकार  और  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  मह््य  स्पष्ट  और  मिध्कपट  अभिव्यक्ति

 की  आवश्यकता  महसूस  की  गई  थी  जो  केवल  आवश्यकतानुसार  सकारात्मक  हस्तक्षेप  के

 लिए  प्रेरित  करे  ।

 wow  (4)  यह  महसूस  किया  गया  कि  व्यापारिक  बातावरण  में  सम्पूर्ण  परिकतेतों  क ेबाबजुद  सरकार
 ह

 ओर  सरकारो  क्षत्र  के  उपक्षमों  के  सम्बन्धों  की समीक्षा  करने  की  आवश्यकता  यहां
 तक  कि  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  के  रोजमर्रा  के  प्रबन्ध  में  सरकार  का  हस्तक्ष  प  कम

 कर  दिया  जाना  चाहिए  भोर  इसे  केवल  बराधिक  सामान्य  बैठकों  और  निदेशक  मण्डल  की

 बेठकों  तक  सीमित  कर  विया  जाता  वास्तव  में  इसके  द्वारा  सरकारी  क्षत्र  के

 उपक्रमों  के  रोअमर्रा  के  प्रबन्ध  से  सरकार  को  दूर  रखा  जाता  चाहिए  |

 (5)  सरकारो  क्षत्र  में  सक्षम  मामव  झक्सति  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  कदम  उठाने  की

 श्यकता  महसूस  की  गई  क्योंकि  आने  वाले  वर्षों  में  इस  सम्पदा  को  निजी  क्ष  त्र-द्वारा  ले

 लिए  जाने  की  आशंका  है  ।

 '
 (6)  वरिष्ठ  प्रबन्धकों  ओर  निदेशक  मण्डल  स्तरीय  कर्मचारियों  सहित  सभौ  हृशरों  पर  कार्य

 निष्पादन  से  सम्बस्धित  प्रोत्साहन  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  महसूस  को  गई  थो  ।

 38
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 (7)  व्यापार  नीति  की  समीक्षा  करके  तथा  बाजार  में  अस्य  पक्षों
 से

 नीतिगत  ग्ठबन्धन  स्थाणिः

 करके  सरकारी  क्षेत्र  के  व्यापार  को  धरेलू  और  विश्व  बाजार  से  जोड़ने  पर  बल  दिया

 गया  था  |  किस्म  ओर  कीमत  प्रसावकता  पर  भी  बल  दिया  गया  था  ।

 (४)  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  समझौता  शञापन  कार्य  निष्पादन  के  सापदष्ड  के  लिए  एक

 अच्छा  साधन  है  और  उचित  नियमों  का  निर्धारण  ओर  वास्तविक  मृल्यांकन  आदि  विभिन््त

 उपायों  द्वारा  इस  प्रणाली  को  सुदृढ़  किया  जाना  है  ।

 (9)  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  अतिवेश  के  बाद  निर्णय  करने  की  शक्ति  का

 करण  करते  निदेशक  मण्डलों  में  व्यकसायिक  रूप  से  प्रतियोगी  व्यक्तियों  की  नियुक्ति
 करके  उसको  और  अधिक  स्वायतता  देने  जेसे  अन्य  परिवर्तत  किए  जाने  चाहिए  ।

 ]

 इलाहाबाद  में  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  ठेका

 3061.  श्रा०  लाल  बहादुर  रावल  कया  कया  शहरी  घिकास  मम्त्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  बर्षों  के  दौरान  और  1993  में  अब  तक  इलाहाबाद  में  सड़कों  के  निर्माण  तथा
 मरम्मत  के  लिए  कितने  ठेफे  दिए

 इस  कार्य  के  लिए  जिन  ठेकेदारों  को  ठेके  दिए  गए  उनका  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  सड़कों  के  निर्माण  दौर  मरम्मत  में  घटिया  सामग्री  का  उपयोग  किया  गया

 कया  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  जांच  करते  के  लिए  कोई  उच्च  स्तरीय  समिति

 गठित  करने  का  और

 :.  (2)  यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 रो  विकास  सम्जालय  में  राज्य  भन्जो  तथा  जल  संसाधन  सत्रालय  में  रास्य  संत्रो  पो०

 के०  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  रिपोर्ट  के  अनुसार  इस  अवधि  के  दौरान  जिला

 इलाहाबाद  में  सड़क  निर्माण  कार्यों  के लिए  उत्तर  लोक  निर्माण  विभाग  में  अब  किए  गए  ठेकों
 की  संख्या  2480  थी  ।

 ठेकेदारों  क ेनाम  भौर  पते  संलरत  और  में  दिए  गए

 ऐसा  कोई  मामला  ध्यान  में  नहीं  माया  है  ।
 का

 (w)  भर  (8)  उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  उच्चस्तरीय  सम्तिति  गठित  करना
 श्यक  नहीं  है  ।

 _  है  ः

 श्रेणी  अब  व  में  पंजीकृत  ठेकेदारों  की  सची  जिन्होंते  विगत  सोल  दर्षों  मे ंजनपद  इलाहाबाद  में
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 कार्य  किया  है  :--

 हा  न  नरक

 (1)  बड़  एब्०  पड

 इक़ाइज़ाद

 मेससं  वरुणा  एण्ड

 बाराणसी

 अड़प्  हरीस  कानट्रक़्तन  कम

 ब्रेद़िया  व॒म्पा  देड़ी  रेहड़े  रापक्रेनी

 (4)  मंससं  शक्ति

 कचहुरी  सिविल  रायबरेली

 (2  बम

 (3

 (5)  मंससे  लल्लू  जौ  5७

 राम  इलाहाबाद

 श्रेणी

 “-  शून्य

 पंचम  लो०  लि०  इलाहाबाद  कार्यालय  में  पंजीकृत  ठेकेदारों  को  सूचों

 श्रम  पुंड्री कक  इंकया  नाम  व  प्रता  हुड़  वृछू  के  लिए

 सं०  एबं  वितांक  इंजीड़त  हैं

 1  2  3  4

 .

 स्रं७8/9गी,  ..  शी

 ह

 30-6-95

 27-12-92 ©.  296,  सप़फ़ोहेगं
 इलाहाबाद

 2...  .  ह्ेवब्ं  छ्ीग़ज़  एृष्ढ  3956-95
 दि०  28-12-92  86,  नया

 इलाहाबाद

 3.  सं०  मैतस  बाबूलाल  एश्ड  9076-95

 दि०  23-12-92  2-92  इलाहाबाद

 4.  सं०  11  मैसस॑  पेपर  हुक्ट  30-6-9  5

 बि० इलाहाबाद ।



 26  1914

 12.

 1}.

 14.

 4 रन

 सं०

 वि०  3-11-92

 सं०

 दि०  3-11-92 2

 सं०

 दि०  3-11-92

 सं०
 दि०  17-12-92  2-92

 सं०

 दि०  9-10-92

 सं०  105/Sat,

 दि०  29-9-92

 सं०

 दि०  15-9-92

 शं०

 दि०  8-9-92

 सं

 दि०  8-9-92

 सं०

 दि०  8-9-92

 w

 भी  अनरताय

 263,  पुराना  कटरा
 इलाहाबाद

 श्री  सतोश

 263,  पुराना

 इलाहाबाद

 मेससे  सतीश  एण्ड

 9°/q,  10/7,  बरपस्बरी

 इलाहाबाव

 श्री  हुसनइमाम
 भहदौरोी

 श्री  एन०  सी०

 8  |  अशोक

 इलाहाबाद

 पी  मिश्री  गज

 39

 इलाइडाद

 मंसस  विश्या  €थक

 17॥/ 1,

 इह्ाइशत

 मेतसे  विकास  एण्ड

 9$/8  श्रु्र

 इलाहाडाद

 श्री  गुझ  श्र  रन

 शंकर  इंमाहाबाद

 श्री  योगेन्र  नारायण

 ध्राम  व

 मेजा  इलाहाबाद

 विद्चित  उ्तर

 4

 30-6-9  5

 30-6-95

 30-6-93

 30-6-95

 30-6-94

 30-€-95

 30-6-95

 30-6-95

 30-695

 30-6-95

 61



 लिडित  उत्तर  17  1993

 6२2

 512-4,

 1  2  3  4

 15.  सं०  100/54},  मेससं  बह  बाहिनी  करस्ट्रक्शन  30-6-95

 दि०  14-8-92  468,  तिलोई

 इलाहाबाद

 16...  सं०  श्री  व्यास  मुनी  30-6-9 5
 दि०  20-7-92  ग्राम  व  पोस्ट--पतौकी

 इलाहाबाद

 स॑ं०  श्री  राजबली  30-6-9  5

 दि०  1-7-92  23/47/13,  भटियारा

 इसाहाबाद

 18. =  झं०  शी  अनुज  प्रताप  30-6-95

 दि०  17-8-92  प्राम--पूरे

 इलाहावाद

 19.  सं०  श्री ओम
 प्रकाश  5

 दि०  8-9-92  23,  नई

 इलाहाबाद

 -20.  सं*०  आओ  राजेस्  प्रसाद  30-6-94

 दि०  6-3-92  पुत्र  भी  दृधने।ण

 .

 21.  सं०  श्री  पुत्र  श्री  राम  30-6-94

 दि०  21-3-92  बाई  नं०  10;

 1  अशाड्ुजाद

 22...  सं०  मैसेस  मारायज  एण्ड  30--94
 दि०  15-1-92  6९,  बरेली  Ae,  इलाहाबाद

 23.  सं०  मोहम्मद  30-6-94
 दि०  ग्राम  व  पोस्ट--प

 सराय  इलाहाबाद

 24...  fae  मेससं  गुलाब  ट्रेशिग  30-6-94
 दि०
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 ।

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 31.

 -32.

 .33.

 34.

 2

 सं०

 दि०  27-11-91

 सं०
 दि०  2-10-91

 सं०

 दि०  4-9-9

 सं०

 दि०  6-8-91

 सं०

 दि०  30-7-91

 सं०

 दि०  25-1-91

 सं०

 दि०  19-1-91

 सं*

 दि०  4-  2-90

 सं०

 दि०  4-12-90  2-90

 सं०

 दि०  17-11-90

 पु
 3

 मेवे  एस०  कुमार

 10/82

 इलाहाबाद

 मैससे  एस०  के०

 478,  नई

 इलाहाबाद
 ह

 मँंसे  अशोक  एण्ड

 इलाहाबाद

 श्री  अरविन्द

 23/47/119,

 इलाहाबाद  ४  हक

 मैतसे  राजकुमार  एण्ड

 16/1,  लेवर

 इलाहाबाद  ...  .

 श्री  भीष्म
 प्रोपराइटर  शक्ति
 10/51,  शिवनगर

 श्री

 पुत्र  स्व०  संगम

 पुरानी  इलाहाबाद

 शी  दिमेश  कुमार
 81,

 इलाहाबाद

 मंसश्  राहुल

 1/  0,  प्रयाभ

 इलाहाबाद

 श्री  चन्दन

 भीख  गय॑  का  .

 इलाहाबाद
 ॥॒

 लिखित  उत्तर

 4

 30-6-94

 30-6-94

 30-6-94

 30-6-94

 30-6-94

 30-6-94

 30-6-93

 30-6-93

 30-6-9  3

 30-:6-92
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 लिखित  उत्तर

 35.

 36.

 37.

 38.

 359.

 40.

 42.

 43.

 44.

 2

 सं०

 दि०  7-11-90

 सं०

 दि०  26-10-90

 सं०

 दि०  9-10-90

 सं०  74/Say,
 दि०  31-8-90

 से»

 दि०  7-3-90

 ade

 दि०  36-8-89

 सं०

 दि०  28-6-89

 सं०

 दि०  28-6-8  9

 सं०

 दि०  20-8-89

 सं०

 बि०  14-8-89

 भी  आलोक

 3

 पत्र  ली  एंव  वी  कस
 17,  राजेन्द्र

 ईलैंहीबॉर्द

 भी  आर०  बी०

 ही

 सी/3९,
 मंहों दी

 मेंस  जावेद  अक्तर

 16,  फतेहपुर

 भरी  हुदामी
 प्रोपराइटर  मंलैंसे  हँंंं०  एस०

 6/8,  शिगनयर

 इलाहाब!द

 मैसस  महिमा  ट्रेंडिंगं

 इलाहाबाद

 मन  वि  कर्सुवेशन

 कतहुंपुर

 मंसस  ए०  क े०

 इलाहाबाद

 मंख्स

 इलाहाबाद

 जी  रमेश  कक्गा

 14/1;  छींटी  बी
 इलाहाबाद

 श्री  मोहग्मंद

 2,  शॉकितली

 इलाहाबाद

 17  1993

 30-6-93

 30-6-92

 30-6-93

 30-6-92

 30-6-92

 30-6-9  2

 30-6-92

 30-6-82

 30-6-८2
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 ——

 30-6-92

 426/48t/1,  बक्शी  खुद  इलाहाबाद

 1  2  3

 45.  सं०  की  आर०  पी०

 दि०  7-83-89  निकट  रेलवे
 :

 अतजनमढ़

 46.  अं०  6t/Se,  की  भआार०  एस०

 दि०  7-8-89  भहिराई

 इलाहाबाद

 47.  सं०  99/58,  थी  पन्ना
 दि०  14०6-89.  :  भारद्वी  का

 इजाहाब।द

 48.  सं०  श्री  रवीना  नाथ

 दि०  24-6-8  9  119,  गया  मम्फोड़

 इलाहाबाब

 श्रेणी  में  पंजोकृत  ठेकेदारों  को  सुली  जिन्होंने  विगत  3  वर्षों  में  कार्य  किए

 प्रान्तीध  लो०  नि०  थि०  इलाहाबाद

 क्रम  ठेकेदार  का  नाम  पता

 चं०

 1  2  3

 1.  राम  मनोहुर  इलाहाबाद

 2.  हुदय  नारायण  95/28,  सर्वोदय  इलाहाबाद

 3.  लार्सता  प्रसाद  पाण्डेय  खुँटा  इलाहाबाद

 4.  मं«  प्रसाद  इन्द्र  प्रा  जिज  437,  इलाहाबाद

 5.  अभ्र्फी  लाल  भरती  का  पूरा  इलाहाबाद

 6.  तारा  विह  जायसबाल  384,  इलाहाबाद

 ?.  कृष्ण  मम्द  सिंह

 8.  सतीश  चन्द्र  जायसबाल  करने  इलाहाबाद

 65



 लिक्षित  उत्तर

 29.  9

 30.

 श्री

 बल  राम  प्रसाद  तिबारी

 -  भारत  विह

 बसनन््त  लाल

 राज  किशोर

 .  गै०  अशीष  जनरल  आडंर  सप्लाय्स

 «  भरेन्द्र  सिह

 .  लाल  राम  पाण्डेय

 »  लाल  मणि  सिह

 «  कन्हैया  लाल

 .  आर०  ढी०  तिवारी

 «  मे  ओम  कास्ट्रवशन  कं०

 मुकेश  सिह

 -  राम  राज

 «  भ्राजाद  अलो

 «  अमरोश  कुमार

 »  राम  सुमेर  तिवारी

 .  मैं०  सब्वाहारा  श्रम  संविदा

 सहकारी  समिति

 »  सनन््तोष  सिह

 «  उमा  शंकर  सिह

 -  लल्लन  सिह

 बीरेख  कुमार  सिंह

 शींतला  प्रसाद  त्रिपाठी

 लासजी

 17  1993

 इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 460/10,  वेलिय  इलाहाबाद

 47,  भार्थ  इलाहाबाद

 23/47/79,  किदवबई  इलाहाबाद

 भेजा  इलाहाबाद

 बेलथ  इलाहाबाद

 अ्रद्धरोशाह  इलाहाबाद

 5/4,  इलाहाबाद
 296,
 296,  इलाहाबाद

 9/2,  शिवनगर  इलाहाबाद

 490,  कर्नेल  इलाहाबाद

 मेजा  इलाहाबाद

 263,  पुराना  इलाहाबाद

 मारी  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 2841 /26at,  इलाहाबाद

 L0G,  इलाहाबाद

 मेजा  इलाहाबाद

 पुरबाद्यास  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 263,  पुराना  इलाहाबाद



 26  1914  लिखित  सत्तर

 ॥  2  3

 eit

 32.  भाई  लाल  देवली  खुद  इलाहाबाद

 33.  चिम्ता  मणि  शुक्ला  इलाहाबाद

 ३4.  कप्लेश  कुमार  पाण्डेय  :  अपसतरा  बाजार  रेलवे  इलाहाबाद

 35.  ठाकुर  प्रसाद  इलाहाबाद

 46.  रोशन  लाल  चावला  इलाहाबाद

 37.  शंसेस्त्र  धिह  चौहान  $28,  ममफोड़ड  इलाहाबाद

 58.  राजेश  इलाहाबाद

 39.  विभाकर  राय  देवकली  बलिया

 40.  भवानी  प्रसाद  धिह  सिकरी  ऊंचडीहू  बाजार  इलाहाबाद

 41.  में०  सनो  कॉस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  840,  इलाहाबाद

 42.  विमेश  प्रताप  सिह  इलाहाबाद

 43.  देशराज  सिह  इलाहाबाद

 44.  में०  मिश्रा  कस्ट्रेस््टर  एण्ड  हं०  .  इलाहाबाद
 सप्लायसं

 45.  हरी  प्रसाद  विह  170/1,  इलाहाबाद

 46.  मै०  राज  इन्टरप्राईजेय  :  170/2,  इलाहाबाद

 47.  में०  नेपाल  मेटलस  गोरखपुर

 48.  कुलदीप  28बी/29सी,  रामांनग्व  इलाहाबाद

 49.  में०  अकिता  कांस्ट्कशन  196,  इम्राहबाद

 50.  सम्त  लाल  इलाहाबाद

 Si.  मह्देना  पड  इलाहाबाद

 52.  मे ँ७  रबी  इल्टरप्राईबेज  इलाहाबाद

 53.  भर्जुन  सिह  इलाहाबाद

 54  642,  इलाहाबाद -  राजेस्द्र  प्रधान

 @



 लिखित  उत्तर

 -  लालेन्द्र  प्रताप  तह

 -  में*  एम०  कें०  ट्रेड

 .  मे०  शिवम  इस्टरभ्र।ईजेन

 में०  सुमन  ट्रेंड

 *  भरी  अजय  कुमार  श्रीवास्तव

 -  जै०  के  ०  बिल्ड्स

 .  में०  जय  दुर्गा  कांस्ट्रक्शन

 -  ही  विनीत  कुमार  त्रिपाठी

 «  भी  शिव  शंकर  प्रसाद  शुक्ला

 «  ही  राम  यतन  शुक्सा

 भरी  सुरेश्त्र  कुशार  पाण्डेय

 श्री  प्रमोद  कुमार  शर्मा

 .  श्री  त्रिभुवन  धिह

 -  श्री  कृष्ण  धहादुर  वास्तव

 »  मेससं  एन०  के०  एश्ह  कूं०

 .  मंश्रक्चं  बदणा  एण्ड  कम्पनी

 17  1993

 इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 67/47,  नार्थ  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 459,  इलाहाबाद

 27एफ/3वी,  चक  दोदी  इस्राहाबाद

 इलाहाबाद

 ह

 85/2,  इलाहाबाद

 बढशी  इलाहाबाद

 7/4,  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 52/326,  इलाहाथाद

 मेहदोरी  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 बहुराइच  गोन्डा

 इलाहाबाद  श्रेथी

 बाराणसोी  श्रेणी

 श्रेणी  के  ठेकेदारों  को  धूली  लिम्होंने  बिगत  तोम  बथ्थों  में  कार्य  किए

 बिभागोय  निर्माण  इकाई  इलाहाबाद

 क्रमांक  ठेकेदार  का  नाम

 1.

 08

 पता

 एजलाख  हुसेत  नस  इलाहाबाद



 26  1914  लिखित  उसर

 श्री

 2.  सन्त  लाल  ;.,

 3.  राम  किकर  मिश्र  $..

 +$.  दया  शंकर  सिह

 5.  योगेम्द  प्रताए  सिह

 6.  भक्तर  अख्रो

 प

 8.  सिद्ध  नाथ  मिश्र  '

 9.  मेससे  विनायक  एच्ड  के०

 मेँ  पसे  महियारा  श्रम  संविदा

 सहकारी  समिति  स्लरि०

 ।.  महेन्द्र  तिह  भरोद्य कम्बनो  ,

 मंसर्थ  विधल  एश्ड  कम्बनी

 14.  बिमय  हडोनिर्मारण  कक»  .

 ,  ज्राथ  पाण्केद

 अमश्ञीत  भोय॑

 चन्द्र  पाल

 मंससं  सिह  एसोघिएट

 चन्द्र  शेखर  उपाध्याय

 योगेश  चन्द्र  जेन

 20.  राधवेम्द्र  प्रशाद

 शिव  प्रसाद

 :22.  बुनाग  अहमद  जारी

 23.  हशे  लाम

 324.  जिजय  कुमार  ग्राथवधाल

 5  नई  जौनपुर

 अरड़ीधर  का  इलाहाबाद

 23/47/13,  इत्राह्मबाद

 170,  इलाहाबाद  .

 केशव  चन्दापुर  इलाहु  बाद

 भरती  फा  पूरा  इलाहाबाद

 बजहा  इलाहाबाद

 6९,  बेली  इलाहाबाद

 इस्माईलयंज  इलाहाबाद  -

 232,  एच्र०आः  ०  जो  ०  प्रीतसनव  इलाहाबाद

 .258/1  न्यू  बरठी  इलाहाबाद

 ,  :  5०8,  मम्फोड़  इंजाहुवराव

 सारोका  पूरा  होलायढ़  सो  इजाहाबाद

 बस  मुहुआ  इलाहाबाद

 45,  पूरा  इलाहाबाद

 264,  इलाहा  कब

 इलाहाबाद

 34,  पान  इलाहाबाद

 47,  बाधम्बरी  दलाह़  बाद

 आायूपुर  इसाहाबा।इ

 भानेमऊ  नस  इलाहाबाद

 रसू  तपुर  कटह  इलाहाबाद

 >65,  मुम्हेंरा  इलाहाबाद

 69
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 25.

 श्री

 मुरलीधर

 26.  दल  बहादुर  सिंह

 27.

 28.

 २9.

 मेससे  कृष्णा  कास्ट्क्शन  कं०

 अश्विनी  कुमार  मिश्रा

 सन््तोष  कुमार

 -  रामा  विह

 -  बिनोद  कुमार  सिह

 नजी  मुर्रहमाग
 सजा  ता

 -  लालता  भप्रसाव  हद्िकेदी

 -  नरेग्द्र  कुमार  जिपाठी

 .  मेससे  अभ्यास  ट्रेंड

 भौरतिगा 2

 -  राम  सखन  जिपाढी

 «  विशम्भर  दवाल

 .  अरूण  कुमार

 -  सहबाउद्दीन

 बोगेन्द्र  प्रताप  सिह

 -  श्री  बांके  बिहारी  सिह

 -  मंसस  मनेश  एण्ड  कं  ७

 .  मंससं  स्ट्रांग  कास्ट्रवशन  कु०

 MERIT  कन्हेया  लाल  पाण्डेय

 .  मंससं  अम्दुर्स  बिल्डस

 17  1993

 556,  इलाहाबाद

 पृथ्बोपुर  इलाहाबाद
 900/612,  .  बाधम्बरी  इलाह।बाद

 28बी/९ए-एफ,  इलाहाबाद

 23/47/55,  बाई  बाघम्बरी  रोड

 इलाहाबाद

 कमलानगर  इलाहाबाद

 ग्राम  व  पोस्ट  इलाहाबाद

 149,  पुराना  इलाहाबाद

 रामगढ़  को०  इलाहाबाद

 बड़ह  इलाहाबाद

 45,  राजेन्द्र  इलाहाबाद

 जी  ०ही०बी०  इलाहाबाद

 161/12,  काशीराज  इसाहाबाद

 95/29,  सर्वोदिय  इलाहाबाद

 लोडदा  कर्बी  बांदा

 मालापुर  थु  इलाहाबाद

 45,  गढ़ी  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 गोरापुर  इलाहाबाद

 नथा  इलाहाबाद

 7/6,  शिवनगर  इलाहाबाद

 जोग  धर  का  इलाहाबाद

 247ए९/6जभी/1,  भोम  गायत्री  इलाहाबाद
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 १1.

 .  मैससं  गंगा

 2

 .  श्री  श्रीराम  यादव

 -  श्री  सुनील  प्रताप  सिह

 -  शी  भूपेन्द्र  राय  शुक्ल

 श्री  शिव  बरन  मौर्धा

 -  मुमताज  भद्दमद

 .  श्री  इस्द्रजोत  सिंह

 .  श्री  संजय  सिन्हा

 .  श्री  देवी  शंकर  पाण्डेय

 श्री
 पुरबात्तम  पाण्डेय

 भ्रम  संविदा  सहकारी
 गकिक्नि सा

 श्री  राजेन्द्र  नाथ  त्रिपाठी

 .  श्री  सारिक  इम्तियाज

 श्री  विनोद  सिह
 दान

 बहादुर  वि  हृ

 |  यादव

 |.  प्लो०  लईक

 .  श्री  मबनीश  मिश्रा

 .  मैसस  शक्ति  ट्रेडलं

 .  श्री  सुरेन्द्र  कुधार  मिश्रा

 .  मेसस  लाभ  इम्टरप्राईजेज

 :  श्री  हरिश्चन्द्र  पहाड़ी

 69.  श्री  एत०  एस०  विह

 ,  श्री  रमेश  वह

 श्री  बिनोद  कुमार  सिह

 जिंद्वित  उत्तर

 इलाहाबाद

 बाघम्बरी  इलाहाबाद

 14,  पुरा  इलाहाबाद

 पूरा  सर्राप  इलाहाबाद

 25,  गुलाब  मंसूर  इलाहाबाद

 शेरडीह  इलाहाबा<र

 108  2५,  मालबीय  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 शाम  व  पोस्ट  इलाहाबाद

 14,  यूनिबर्धिटी  इलाहाबाद

 868,  पुराना  इनाहाबाद

 21,  इलाहाबाद

 385,  बादशाही  इलाहाबाद

 उदईपुर  रामगढ़  इलाहाब।द

 मेका  महीन  इलाहाबाद

 ग्राम  व  पोस्ट  इलाहाबाद

 करमा  रायबरेली

 $52,  चोथा  मार्ग  स्मिथ  इलाहाबाद

 जीबी  चौराहा  दजपहाबाद

 406,  इलाहगबाद

 110/2,  बाई  का  इलाहाबाद

 23/49,  मटियारा  इलाहाबाद

 मोरहूं  इलाहाबाद

 30,  ताशकन्द  सविल  इलाहाबाद
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 लिडित  उलर

 I  2

 1१2.  श्री  आनन्द  प्रकाश

 73.  श्री  जितेन्द्र  कुमार  तिवारी

 74.  मैँसर्स  पंप्पी  कास्ट्रक्कन

 75.  श्री
 ः

 सुदामा  सिह

 76.  मोहम्मद  जुबेर॑

 न

 77.  मैंसर्स  भवन  कास्ट्रलाम

 78.  श्री  जगतघर  त्रिपाी

 79.  श्री  की  सिंह

 80.  श्री  राजबली  सिंह

 श्री  लियाकठ  अली

 82.  मो०  अली

 8४3.  श्री  राजेश  कुमार

 84.  श्री  बिरेद्र  कुमार  सिह

 85.  श्री  जगदीश  प्रताद  पाण्डेय

 17  1993

 3  दर  हु

 जन्दापुर  बसमऊ  इलाहाबाद

 436,  हासिमपुर  इलाहाबाद
 '

 “6/8,  शिव्षनगर  इलाहाबाद

 14,  अम्सार  इलाहाबाद

 तुलाराम  इलाहाबाद

 46,  राजेन्द्र  इलाहाबाद

 23/47/13,  मटियारा  इलाहाबाद

 23/47/13,  मटियारा  इलाहाबाद

 सुल्तानपुर  इलाहाबाद

 2,  शौकत  अली  इलाहाबाद

 155,  अलोपी  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 .  67,  इलाहाबाद

 86.  मैसस  संजय  ट्रेंडिंग  कारपोरेशन  भोल्ड  इलाहाबाद

 87.  श्री  वी०  पी०  बघावन

 88.  श्री  शेषनाथ  सिह

 89.  श्री  बसन््त  बाल

 90,  श्री  ब्रह्मादेद  जिपाठो

 91.  भरी  कमलाकान्त  तिवारी

 इलाहाबाद

 7/8,  शिव  नगर  इलाहाबाद

 महीन  इलाहाबाद

 641,  इलाहाबाद

 11,  नया  इलाहाबाद

 ,  138,  नुरुहला  इलाहाबाद

 9

 92.  श्री  तनवीर  अहमद  फारकी

 93  59,  इलाहाबाद श्री  परमानन्द
 9-3  ५++-++++  ५

 श्रेणी  के  ठेकेवारों  की  सुथो  जिग्होने  बिगत  तोन  बर्थों  में  काय  किए

 ,  अस्थायी  खण्ड  नं०  2  इलाहाबाद

 अीननिनीनी  न  नी  ननननननन  न  ना  काना
 ऋमाक  ठेकेदार  का  नाम  न्

 नाते  ene
 1  2  om  3

 1.  ञ  wate सिंह
 झ  ीी  तोथ्थन्द्र  असाद  सिंह  468,  राजा  तियाई  की  इलाहाबाद
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 .  मैं०  बमरोलोी  कांस्सट्रक्शन  कं  ०

 .  श्री  कृष्ण  मति

 -  श्री  फूल  विह

 श्री  मथुरा  प्रसाद

 -  श्री  श्याम  केश

 -  श्री  आनन्द  कुमार  सिंह

 .  में०  अमर  ज्योति  इम्टरप्राईजेज

 इताहाबाद

 -  श्री  श्याम

 श्री  नस्थूराम  द्विवेदी

 .  श्री  सब्तोष  कुमार

 »  थी  परमानभ्द

 न  यादव

 -  श्री  सुरेन्द्र  कुमार

 -  श्री  राम  सागर  सिह

 श्री  बिजय  शंकर  राय

 -  भी  घनश्याम  ज़िपाठी

 -  श्री  शक्ति  कांसट्रक्शन

 .  भी  सत्य  नारायण

 -  श्री  राजेन्द्र  प्रसाद  त्रिपाठी

 -  श्री  मो०  अभ्यास

 -  श्री  बद्री  सिंह

 -  भरी  कुम  नारायण  जिपाठो

 .  में०  कातिके  कस्ट्रक्शन  कं०

 बिल्डसं  ए०ड  सप्लायसं

 3

 12,  न्यू  मा्कट  इलाहाबाद

 हर्रायपुर  सराय  इलाहाबाद

 सेनी  इलाहाबाद

 बरवासीपुर  खेक्षेरू  फतेहपुर

 शुलामीपुर  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 हलियेपुर  जौनपुर

 शक  इलाहाबाद

 311,  इलाहाबाद

 महिला  इलाहाबाद

 33/47/33,  बाई  इलाहाबाद

 69,  ममफोडय  इसाहाबाब

 ग्राम  फतेहपुर  शाहापुर  इलाहाबाद

 1082,  मालवीय  इलाहाबाद

 शाबा  इलाहाबाद

 बेला  इलाहाबाद

 गुरोलो  इलाहाबाद

 904,  यूनिवर्सिटी  इलाहाबाद

 रकक्सपारा  इलाहाबाद

 बिरोंचा  इलाहाबाद

 3800,  सुल्तानपुर  इलाहाबाद

 23/47/213,  मठियारा  इलाहाबाद

 दाई  का  पूरा  इलाहाबाद

 इलाहाबाद
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 26.  श्री  में०  अब्बास  ट्रेड्स  शोकश्  अली  इलाहाबाद

 27.  में०  अमर  एण्ड  कम्पनी  रबसपारा  इलाहाबाद

 28.  में०  शिवा  ए०ड  कम्पनी  103/297,  इलाहाबाद

 29.  श्री  सन््तोष  कुमार  95/119,  सर्बोदिय  इलाहाबाद

 30.  श्री  सालिक  राम  मकनपुर  इलाहाबाद

 31.  श्री  राचवेन्द्र  अरसाद  127,  बाधम्वरी  हाउसिंग  स्कीम

 इलाहाबाद

 32.  श्री  रमाशंकर  त्रिपाठी  42/2,  अह्लापुर  जाज

 इलाहाबाद

 33.  में०  दावा  कांस्ट्रवशन  कं०  पूरखास  इलाहाबाद

 34.  में  स्ट्रांग  कांस्ट्रक्शन  क०  शिवनगर  इलाहाबाद

 35.  श्री  बितोद  कुमार  22,  इलाहाबाद

 36.  श्री  सन्त  लाल  न्यू  अलोपी  इलाहाबाद

 37.  श्री  मो०  अफजल  12/16,  न्यू  मार्कट  इलाहाबाद

 38.  श्री  चुस्ती  लाल  निषाध  64,  इलाहाबाद

 39.  श्री  सुशीलघन्द्र  त्रिपाठी  चघोसापुर  बजहा  इलाहाबाद

 40.  श्री  राजेन्द्र  प्रधान  842,  इलाहाबाद

 41.  श्री  कृष्ण  कुमार  इलाहाबाद

 42.  भरी  हीरा  लाल  आलम  इलाहाबाद

 751,  शंक  रघाट  इलाहाबाद

 67,  न्यू  लसकर  पुराना  बे  इलाहाबाद

 3800/1,  सुल्तानपुर  इलाहाबाद

 43.  श्री  रमेश  चम्द्र

 44.  श्री  रवीन्द्र  शंकर  मिश्रा

 45.  मे०  शिरानी  कंस्ट्रक्शन  कं ० नि  सका

 बब  1990-91

 इलाहाबाद  जनपद  में  राष्ट्रीय  सागं  के  कार्यों  हेतु  उस  ठेकेदारों  को  सूची
 लितके  मास  ठेके  दिए  गए

 क्रम  ठेकेदार  का  नाम  श्रेणी  पता

 स०

 1  2  3.  ६
 7

 1.  मंसस  नई  बस्ती  सी०  सी०  एप्त०  थै  161,  इलाहाबाद

 74



 26  ।9  4

 YA

 ७

 wa

 +

 WN

 ४3

 -  मंससे  एन०  के

 2

 .  संत्स  अभ्यास  ट्रेढ्स

 .  श्री  राज  कुमार

 .  संजय  द्रेडिग  कारपोरेशन

 «  मोहम्मद  युसुफ

 .  के०  के०  बिल्डर

 .  श्री  आर०  बी०  मिह

 .  श्री  अनिल  कुमार  जे

 .  श्री  रमेश  चन्द्र  वर्मा

 -  श्री  राम  मिश्रा

 ,  श्री  जुगुल  किशोर

 -  जाप  ड्सं

 भोरियम्टल  कांसट्रक्शन  कम्पनी

 श्री  प  र्सिहृ

 -  कांटीनेस्टल  कांसट्रक्शन  क०

 16.  मारुति  कांसट्रकशन  कु  ०

 श्री  राम  राज  यादव

 श्री  अश्विनी  कुमार  मिश्रा

 .  मैसस  श्री  राम  एण्ड  कम्पनी

 .  श्री  के०  पी०  भिह

 भी  लालता  प्रसाद  सिह

 -  श्री  एन०  सी०  आहूजा

 .  श्री  सुदामा  सिह

 कम्पना

 -  मेंस  चन्नन  एण्ड  कम्पनी

 «  क्री  मदन  मोहन  मिश्रा

 0
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 2,  शौकत  अली  इलाहाबाद

 25a,  दरभंगा  इलाहाबाद

 337-8/420,  पुराना  इलाहाबाद

 2,  शोकत  अली  इलाहाबाद

 423,  इलाहाबाद

 मटियारा  इलाहाबाद

 263,  नया  ममफोर्डगं  इलाहाबाद

 15  :,  इलाहाबाद

 12,  तुलाराम  इलाहाबाद

 84/8,  तिलक  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 26,  सुलेम  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 689,  पलटन  सुलतानपुर

 इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 28बी/84एक,  इलाहाबाद

 86,  नया  बे  इलाहाबाद

 17,  ममफोड़े  इलाहाबाद

 28ए/2ए,  इलाहाबाद

 43,  अशोक  इलाहाबाद

 6/8,  शिव  इलाहाबाद

 527बी/6ए,  कक्कड़  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 श्री  मिर्जापुर
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 27.  श्री  ए०  के  ०  गर्ग  तकनीकी  परामर्शी  --  नई  साउथ  रकसटेंशन

 नई  दिल्ली

 28.  मस्त  बिककी  सौर्या  थ  14/1,  छोटा  इलाहाबाद

 29.  घेसस  बुज  इ्टरप्राईजेज  A  माल  वाराणसी

 बष  1991-92

 इलाहाब/र  शनपद  में  राष्ट्रीय  भागों  के  कार्यों  हेतु  उन  ठेकेदारों  को  यूचो
 जिनके  नाम  ठेके  दिए  गए

 ऋरम  ठेकेदार  का  नाम  श्रेणी  पता

 सं०

 2  3  4

 1.  श्री  अमर  नाथ  सिंह  छ  पहाड़पु  इलाहाबाद

 2.  मेंस  चस्नन  एण्ड  कम्पनी  A  शंकर  इलाहाबाद

 3.  श्री  श्रीराम  मिश्रा  एछ  12,  तुलाराम  इलाहाबाद

 4.  गई  बस्ती  सी  ०सी  ०एस  ७०  है  161,  इलाहाबाद

 5.  मांझी  कम्स्ट्रकशन  कम्पनी  हर  सिविल  राय  बरेली

 6.  श्री  राकेश  कुमार  शुक्ला  एछ  4/2,  तिलक  इलाहाबाद

 7.  श्री  मदन  मोहन  सिश्रा  0.  मिर्जापुर

 श्री  रोशन  लाल  चाबला  ही  542जी/6ए,  कक्कड़  इशाहाबाद

 9.  श्री  जिककी  भोर्षा  पे  14/1,  छोटा  इलाहाबाद

 10.  जाफरी  बिल्डस  छल  ग्राम  ब  पोस्ट  इलाहाबाद

 11.  भी  रमेश  चसा  Cc  155,  इलाहाबाद

 12.  सेल्स  एन०  के०  एच्ड  कम्पनी

 13,  ओरियन्हल  कन्स्ट्रक्शन  कम्पनी

 12  कक््क ढ़  इलाहाबाद

 7  26,  सुलेम  इलाहाबाद

 7१6



 20०  1914  लिक्ित  उसर

 खकऑओआंशकशणए्ए्-----भ++  +ा  अअअअडअडडअडड:फ:कफहफ  सककसफ  फल  कफल  बनना
 2  3  4

 14.  मोहम्मद  युसुफ  Cc  2,  शोकत  अली  इलाहाबाद

 .

 15.  श्री  राज  बनी  fi  ए  सटियारा  इलाहाबाद

 16.  मत  सईद  कारपोरेशन  है  10,  सईद  फतेहपुर

 17,  श्री  बहेला  प्रताप  श्िह  छ  इलाहाबाद

 18.  श्री  राजकुमार  कै  दरधंश  इलबढावाद

 19.  श्री  कृष्णा  नम्द  विह  छ  बक्शोी  दारानं  इलाहाबाद

 20.  मोहस्मद  शोमक्ष  खास  0  602,  शाहुमं  इला हा  बाद

 21.  श्री  बके  बिहारी  सिंह  छ  इलाहाबाद

 थ्ष  1992-93

 इलाहाबाद  जनपद  में  के  कार्यों  हेत॒  उन  ठेकेदारों  को  सूची पिय  मा
 जिनके

 मास  ठ  के  बिए  गए

 क्रम  ठेकेदार  का  नाम  श्रेणी  पता

 स०

 I  2  3  4

 1.  श्री  मदन  मोहन  मिश्रा  ८.  मिर्जापुर

 2.  श्री  राज  कुमार  हि  प  दरभगा  इलाहाबाद

 3.  में०  चन्नथ्ष  एण्ड  कम्पणी  49,  हाई  इलाहावाद

 4.  में०  एन०  के०  एण्ड  कप्पनी  है  527जी/6ए,  कबकढ़  इलाहाबाद

 5.  श्री  लालता  प्रसाद  पिह  0  इलाहाबाद

 6.  श्री  रमेश  चन्द  ्  155,  इलाहाबाद

 7.  में०  नई  बस्ती  बो०सी०एस०  शै  161,  इलाहाबाद

 8.  श्री  राम  एण्ड  कम्पनी  Cc  इलाहाबाद

 9.  थ्री  राम  प्रसाद  0...  मिजापुर
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 20.  मस

 21

 :  मोहम्मद  युसुफ

 .  मँसर्स  मैंगंनम  इन्ट*  प्राइजेज

 2

 .  श्री  रोशन  लाल  चावला

 -  श्री  विनोद  कुमार  तह

 «  थ्री  आलोक  कुमार  वह

 ०  ©
 शी

 शो  एन०  सी०  आहूजा

 जानिया  रिंग  वक्स

 0

 ए

 ए

 >

 ८

 छएछ्छऊएए

 ८

 17  1993

 2,  शौकत  अली  इलाहाबाद

 47),  थी  ए

 इलाहाबाद

 ०एस०»

 527  बी  कबकड़  इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 इलाहाबाद

 42/सी/3ए,  इलाहाबाद

 23/47/557,  बाधबम्ब री  इलाहाबा

 मटियारा  इनाहाबाद

 56,  तिलक  इलाहाबादे

 नई  बस्ती

 इलाहाबाद

 ५  0/२/6/2,  बाधम्वरी

 इलाहाबाद

 43,  अशोक  इलाहाबाद

 विश्व  बेक  पर  योजना  के  अधीन  ठकेदारों  को  सचो

 1,  मेससे  सिमको  22,  कस्तूरबा  गांधी  नई  दिहली  सी०  बी०  नं*  |

 एस०ई०-64वां  डब्ल्यू०एण्ड  पी  ०,  इलाहाबाद  दिनांक  मे

 )

 3062.  थी  गुभाम  मल  लोढ़ा  :  गया  प्रधान

 बया  सरकार  ने  पशु
 तैयार  की  भौर
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 पशन्षों  क ेगोधर  से  लिलली

 मंतजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 के  सम्बन्ध  में  कोई  संभाव्यता  रिपोर्ट

 यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा बया है और इस पर कितनो धतराशि ख्ं होगी ?



 26  1914  लिखित  उत्तर

 अपारम्परिक  ऊर्ता  खोत  मन्जालय  में  राज्य  मण्जी  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  एस०

 कृष्ण  कुमार  )  :  और  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजिश  योगना  सस्थागत  और  विष्ठा

 आधारित  बायोगेस  संयत्र  कार्यक्रमਂ  के  अन्तगंत  ऐसे  अनेक  स्थानों  पर  बायोगंस  से  विद्युत  उत्पादन  की
 संभाव्यता  स्थापित  हो  पाई  है  जहां  कि  मुख्यतया  गोबर  आधारित  बड़े  आकार  के  सामुदायिक  ओर

 संस्थागत  बायोगेस  सयत्र  देश  में  1991-92  से  लगाए  गए  दोहरे  इंधन  जनित्र  सहित  85  घनमीटर

 क्षमता  के  सामुदायिक  बायोगेस  संयंत्रों  की  स्थापना  पर  अनुमानि  खायत  लगभग  4.00  लाख  रुपये  है
 ओर  केन्द्र  सरकार  ऐसे  प्रति  सयत्रों  पर  1,99,800  रुपए  की  बवित्तीप  सहायता  उपलब्ध  करा  रहो
 राज्य  नोडल  राज्य  एजेंसियों  और  खादी  एबं  ग्रामोद्योग  आयोग  के  माध्यम  से  आगे  मौर
 तकनीकी  पर्यवेक्षण  ओर  प्रशिक्षण  सहायता  का  भी  प्रबन्धन  किया  जाता

 हथकर  रघा  क्षेत्र  के  लिए  योलनाएं

 3863.  थी  विलास  म॒सेमवार  :  कया  बस्त्र  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  में  जनगणना  तथा  इस  सम्बन्ध  में  हृथकरधा  बुनकरों  से  समय-समय

 पर  करार  को  मिले  अभ्यावेदनों  के  आधार  पर  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  कोई  योजनाएं  तंथार  की

 ओर

 (aw)  यदि  तो  इस  में  मिले  अभ्यावेदनों  का  ब्यौरा  वया  है  तथा  इस  सब्बन्ध
 में  सरकार  ने  कया  कार्यत्राही  की  है  ?

 बस्तर  सन््त्रालय  के  राज्य  मत्रो  शो०  बेंकट  :  हां  ।

 भारत  सरकार  ने  हथकरघा  बुनकरों  के  लाभ  के  लिए  अभी  हाल  ही  में  निम्नलिशित

 योजनाएं  तैयार  की  हैं  :---

 निस्सहाय  बुनकरों  के  लिए  माजिन  मनी  |

 प्रोजेक्ट  पैकेज  योजना  ।

 समूह  बीमा  योजना  ।

 स्वास्थ्य  पैकेज  योजना  ।

 (8)  एकीकृत  हुथकरगा  ग्राम  विकास  योजना  ।

 ये  योजनायें  हथकरधघा  गणना  की  उपलब्धियों  और  सरकार  द्वारा  समय-सम्रय  पर  प्राप्त

 भध्यावेदनों  को  आधार  मानकर  तंयार  की  गई  हथक  रचा  बुनकरों  के  समेकित  विकास  भौर

 कारी  योजनाओं  की  ओर  विशेष  बल  दिया  गया

 ]  !

 बिहार  में  कोयले  पर  आधारित  उर्वरक  संयंत्र

 3064.  भ्री  भोगेया  कया  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्य  सरकार  का  विचार  उद्दीसा  में  तालचेर  में  स्थापित  संयंत्र  कौ  तरह  बिहार  में  कोयले

 पर  आधारित  उवेरक  सयत्र  स्थापित  करते  का

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 रसायन  तथा  उ्रक  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  एड  प्रार्डो  :  नहीं  ।

 प्रएन  नहीं  उठता  ।

 देश  में  कोयले  पर  जाधारित  अश्य  संयंत्रों  के  कार्यकरण  ने  यह  दर्शाया  है  कि

 यूरिया  के  उत्पादन  के  लिए  कोयला  गैसोकिकेशम  प्रोद्योगिकी  देश  में  उपलब्ध  कोयले  को  किल्म  के

 साथ  लागत  प्रभावी  नहीं

 सिमुबाद |]

 जारत  में  फ़रांसोसी  निवेश

 3065,  झी  एस०  बो०  थोरात  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फ्रांस  के निजी  और  अन्य  संगठनों  से  भारत  के  पूंजी  निबेश  के  लिए  परियोजना-बार  प्राप्त

 प्रस्ताबों  का  ब्यौरा  कया

 फ्रांस  की  किन-किन  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  भारत  में  पूंजी  निवेश  करने  में  रूचि  दिखाई

 और

 इनके  द्वारा  कितना  पूंजी-निवेश  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकाल  विभाग  ओर  भाशे  उल्योष  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  से  1991  से  1993  के  दोरान  किए  गए  विदेशी  पूंजी  निवेश  अनुमोदलों  में

 फ्रांसीसी  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  प्रस्तावित  कुल  प्रत्यक्ष  विदेशी  पूंजीनिवेश  एस  प्रकार  रहा  है  :--

 वर्ष  कुल  थि  देशी  पूंजी  निवेश  .
 (७  मिलियन

 296.4

 39.6
 तक  )

 |  ७4.3.  न  २५००

 इस  अनुमोदसों  के  विवरण  अर्थात  भारतीय  कम्पमी

 का विदेशी सहयोगकर्ता का विनिर्माण की मद श्वंलरन विवरण में दिए भये हैं । 80
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 क्रम  लंच  भारतीय  कम्पनी  के  ताम

 2

 1.  सेपतू  इंडिया  प्रा०  लि०

 हरियाणा

 2.  ऊषा  रेबटिफायर  कार्पो०

 इंडिया  लिं०  पूना

 3  एचणज्जे०  प्रा०  लि०
 नई  दिल्ली है  के  [|  [|

 4.  हेवेल्स  प्रा०  लि०

 प्म  .  नाशा  टॉयज  प्रा०  लि०

 दीमापुर

 6.  रोकेश  छम्मा  प्रोमोटर

 नई  दिल्ली

 7.  त्रिलोचन  बम्बई

 8.  बसत  सेपस  एनवाय  रग्मेंटल

 सिस्टम्स  प्रा०  लि०  हैदराबाद

 9,  इंडिया  रिप्रोप्राफिक्स  कम्पनी

 सिस्टम्स  लि०  नई  दिल्ली

 19.  जे०  एफ०  लेबोरेट्रीज  लि०

 बम्बई

 11.  इस्डो  फ्रेंच  बायो  फार्म

 प्रा०  लिं०  हैदराबाद

 12.  एस०ए०एफ०  बंग्बई

 विंदेशी  सहयोग
 3७4७५,  नमक  कम  कमनम  «मन  भर  मन»  थे  ,  >>  —___—

 3

 सेपबवू  अल्टरा  फ्रांस

 प्रात्रा  हरीस  सेमीकडक्टू
 फ्रांस

 पुलमैन  अंतर्राष्ट्रीय
 फ्रांस

 सोकोमेक  फ्रांस

 बलूम  फ्रांस

 कांगा  टॉयज  नीदरलेंड

 फ्रांस  सिनेमा  डिफ्यूजन  पेरिस

 एस०  एन०  आर०

 सेपस  एंटीको  फ्रांस

 अल्काटेल  सी०  आई०  टी०

 फोइमैतसियर  लेस  केंलित

 फ्रांस

 एश्रो  फ्रान्स

 लीजेफ्रेट  फ्रांस

 लिश्वित  उसर

 हाई  परफामेंत्स

 माइग्रोनाइजस

 स्वीईुत  जिप्स

 आपरेशन  होटल  भादि

 की  स्वापनना

 डिजाइन  ऑन  लोड
 सेंजमोवर  स्थियेज

 टॉयज  और  शैक्षिक

 सहायता  संबधी  खिलोने

 लिनेमेटोग्राफी  संबंधी

 कार्य  शुरू  करना

 टेपर  रोलर  वियरिंग

 और  बाल  बियरिंग

 प्रदूषण  मियंत्रण

 मशीनरी  उपकरण

 इलैवबेटिक  स्विविंग

 उपकरण

 100%  निर्यातोस्मुख
 पोजना  के  अधीन

 एमीनो  पूसिड

 टिक्यू  कल्चर  द्वारा

 पौधों  का  विकास  वे

 उत्पादन

 विश्व  किण्वन
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 जज  रे

 22.

 23.

 25.

 .  बालमेर  लारी  एण्ड

 *  १३७  ६ ्

 2

 कम्पनी

 कलकता

 .  ऊषा  रेकटिफॉपर

 सिष्रिया  नई  दिल्ली

 ब्पो्ट  एण्ड  लेजर  अपारेल

 नई  दिल्ली

 »  भाविक  होम  प्रोड०

 प्रा०  लि०  अम्बई

 .  जोसपॉल  इलेवट्रानिक  इन्ड०
 श्त्क्७  फ्न Ale  ७

 -  यूनीकाने  टीन्यूनेच्रल  प्रो०

 भाग्प्र  प्रदेश

 .  मुगल  आर्ट  पैलेस

 लि०  राजस्थाम

 .  पी०  एस०  आई०  दाता  सिस्टम
 लि०  बंगलोर

 .  मोस्टैक्स  ग्लास  फाइबर  इंड०
 प्रा०  बम्बई

 लिलकमगर  हिलरीज

 एण्ड  इंडिया  लि०  बम्बई

 इनटेप  आर०  ए०  इजी०
 प्रा०  लि०  गई  दिल्ली

 .  हिख्दुस्तान  एक्सपो्टਂ  एण्ड

 इम्पोर्ट  कार्पो०  प्रा०  लि०

 ई०  एल०  एफਂ  ल्यूद्रकेंट्व
 प्रा०  लि०  बम्बई

 3

 एन०  बाई०  सी०  भो०

 फ्रांस

 मात्रा  सेस्टर  इलेक्ट्रानिक्स
 ला  चन्त्रेतीय  एण्ड  डी०सी०

 गुवेट  सी

 जो  कशमाइज  लाकोस्ट  फ्रंस

 एण्ड  डउेबानले  सा  फ्रांस

 बी०एस०एन०  सा

 फ्रांस

 पॉल  फ्रांस

 फ्रैन्कोइस  जेरल्ड

 लेस्टो  इलेरिफ  फ्रांस

 जे०  एस०  फ्रांस

 बुल  एस ०  ए०  फ्रांस

 पोरशर  टेक्सटाइल  एस०  ए०
 फ्रांस

 26  र  पासकल

 फ्रांस

 फ्रांस

 जाजं  फ्रांस

 ई०एल०एफ०  ल्पूब्ोकंट्स
 ई०एल  फ्रांस

 17  1993
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 ल्यूब्र।केग्ट्स  भादि

 सी०  ए०  ढी०  साफ्ट

 मौर  आई०सी०

 डिजाइन  सम्बन्धी

 एप्लीकेशन  साफ्टवेयर

 महिलाओं  तथा

 बण्चों  हेतु  लेकोस्ट

 एपारेल्स  की  रेज

 खाद्न  प्रसंस्करण

 एल्यूमिनियम
 लाइटिक  कपेसिटस  हेतु
 मशीनों  का  निर्माण

 चीनी  में  आरक्षित

 पौधे

 लकड़ी  से  निर्मित

 शिल्प

 डी०  पी०  मशीन

 सोफ्टवेयर

 ग्लास  क्कलोय  साइलेन

 ताज  अंगूरों  की  शराब

 भावि

 मेटीरियल  उत्पादों  हेतु
 मशीनरी

 अंगूरों  से  शराब  ओर

 ब्रांडी ल्यूब्री केटिंग ग्रीस
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 2  3  4

 26.  ओ/ई/एम/कर्मेक्ट्स  सूरियों  एण्ड  साहू  145-147 =  विद्युत  उपकरण
 लि०  फेरल

 27.  पियरे  नई  दिल्ली  पियरे  काडिन  19,  फ्रांस  फंशन  कलोथ  फंशन
 ज्वेलरी  लेदर  गुड्स

 28.  सीजेलेक  इंडिया  फ्रांस  डिजिटल  आटोमेटिक

 गाजियाबाद  डो०पी०एम०/सी०

 29.  लिक्बिड  एयर  इंजी०  आई०  एयर  लिकबिवनढ  इन्ट  ०,  भौद्योगिक  गंस

 पी०  हैदराबाद  फ्रांस

 30.  मुगल  झट  प्रा०  जीन  चाक्स  फ्रांस  फ्रांस
 लि०  जोधपुर

 पटिना  एकक््सपोट  प्रा०  लि०  मेहमेट  इक्सेल  फ्रांस  ट्रेनिंग  कम्पनी

 जयपुर

 32.  सिनर्जी  पालिकर्स  लि०  मल्टीबेस  ,  एस  geo,  फ्रांस  फार्मेलिप्रोपीलीनय  आदि

 पुयरात

 33.  इम्हो०  फ्रेंच  बायोट्ट क  शिक््टर  एस  फ्रांस  अंगूर
 इन्टरप्राइजेज  बम्बई

 34.  हैरिटेज  फर्नीचर  लि०  पतरिवो  फ्रांस  तॉक्ड  डाउन  फर्नीचर

 कलकत्ता

 35.  शेनेक्टेडी  कमिकल्स  इंडिया  शेनेकटेडी  फ्रांस  कफितोलिक  रेजिन्स

 बम्बई

 कार्य  के  धण्दें  बढ़ाना

 3066,  भरी  जे»  जोक्का  राव  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  ब्ध  में  सावंजनिक  छुट्टियों  के  दिमों
 में

 सरकारी  कार्यलिय  अन्द  होने  के  परिणामस्वरूप

 किसने  कार्य  घंटों  का  सुकसान  होता

 क्या  सरकार  का  विचार  अवकाश  के  दिनों  को  कम  करके  कार  धंटों  को  बढ़ाने  का

 और
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 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  भें  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  भम्तालय  में
 राज्य  भग्ची  मार्गरट  :  किसी  संगठन  में  काम  के  घंटों  तथा  छुट्टियों  का  निधोरण
 उस  संगठन  को  कार्यात्मक  आवश्यकतामों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  और  इसलिए  छुट्टियों  को  काम
 के  घंटों  का  नुकसान  मानना  उचित  नहीं

 नहीं  ।

 प्रश्न  बही

 हथकरचधा  उत्पादों  का  निर्यात

 3067  श्री  सुधास  चन्द्र  नायक  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  के  दोरान  हृथकरघधा  उत्पादों  के  निर्यात

 का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और  इसकी  उपलब्धि  क्या  रही

 इनका  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 आठवीं  योजना  के  अवधि  के  दोरान  हृथकरधा  उत्पादों  के  निर्यात  का  क्या  स्क्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  है  ?

 जस्ज्  सग्त्रालय  के  राज्य  सग्त्री  जो०  बेंकट  :  वर्ष  1990-91  से  1992-93

 तक  के  दौरान  हैंडलूप  बस्तुओं  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  जक्ष्य  ओर  उपलब्धियां  निम्न  प्रकार  हैं  :

 वर्ष  रुपयों

 लक्ष्य  उपलब्धि

 1990-91  320.00  407.27

 1991-92  489.00  692.22

 1992-93  2-93  916  00  813.88

 93
 _

 सरकार  ने  सूती  हथकरणा  बस्तुओं  के  निर्यात्ष  को  बढ़ावा  देते  के  उद्देश्य  से  अनेकों  कदम

 उढाये  हैं  जिसमें  व्यापार  प्रतिनिश्चिमंइलों  को  बाजार  अध्ययव  कराता  भोर  बद्ार  अनुमसंप्रान
 मुख्य  बाजारों  में  मेलों  में  भाग  लेना  दृत्पादि  ।

 आठवीं  योजना  का  उद्देश्य  निर्यात  में  13.6%  बाषिक  वृद्धि  का  है  इन  उद्देश्यों  को

 दृष्टिगत  रखते  हुए  हैंडलूम  क्षेत्र  के  लिए  वर्ष  दर  बर्ष  आधार  पर  बिशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते
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 सापातो  विदेश  के  सब्बस्ध  में  गठित  भारत-खाफात्र  अध्ययन  संबिति

 3068  श्रो  आर०  सुरेन्द्र  रेड्रो  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यास्थयत  संत्री  यह  बताने  को

 क्पा  करेंगे  कि  :

 जापानी  मिवेश  बढ़ाने  के  लिए  गठित  भात्त-जअापल्म  अहक्षयण  समिति  मे  51  प्रतिक्षत

 तक  के  विदेशी  पूंजी  जिसके  लिए  100  प्रतिशत  तक  अनुमति  दी  जा  को  स्वीकृति  वेने  के

 लिए  लगाये  गए  प्रतिबस्धों  में  छट  देने  तथा  अलाभप्रद  औद्योगिक  एककों  को  बन्द  करने  की  बत॑मान

 नीति  में  परिबतंन  करने  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  क्फा  सरकार  ने  इस  सम्रिसि  को  सिकर्शरशों  पर  जिचार  किया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  और  कार्यक्रम  कार्यानथ्यन  मन्भ्नालय  के  राज्य  मम्त्रो  गिरिधर  :

 भारत-जापान  अख्ययव  स्ितति  की  गई  दिरुली  ओ  दिशांक  4-5  1993  में  हुई  सयुक्त
 बंठक  में  जापानी  पक्ष  ने  विचार  बन्यक्त  किए  कि  विदेशी  प्रस्तावों  की  5]  प्रतिशत  तक

 मंटिक  स्वीकृति  के  लिए  बतंमान  पाबन्दी  में  छूट  देने  और  विदेशी  इक्विटी  को  आटोमेटिक  आधार  पर

 100  प्रतिशत  तक  प्रोत्साहुन  देने  और  साथ  ही  उपयुक्त  नीतिणें  और  विधान  के  माध्यम  से  अव्यवह्वयं
 भोद्योगिक  उद्यमों  के  विकास  को  आसान  बताने  की  आवश्यकता  है  ।

 से  भारत-जाक्षान  अध्ययन  समिति  का  स्वरूप  गेर-सरकारी  इसको  सयुक्त  बेठकों

 में  आपसी  हित  के  मामलों  पर  और  नीतियों  और  समस्याओं  के  सूल्यांकन  पर  खुले  विचार-विमर्श  के

 लिए  एक  मंब  उफलब्ध  करतका  जाता  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  अब  रंपरिक  हर्मा  जोतों  का  विकास

 3069.  झली  हरयान  सोहलाहु  :  क्या  प्रधान  मस्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पश्चिम  बगाल  में  अपारंपरिक  कर्जा  स्रोतों  के  नेटबर्क  के  विस्तार  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए

 उनमें  से  कितनी  परियोजनाओं जनाओं  को  अस्तिम  ढप  दिया  पद्रा  है  और  उन्हें

 लागू  किया  गया  है  तया  उनमें  से  कितने  विचाराधीन  और

 ऐसी  प्रत्येक  परियोजना/योजना  कार्यान्वयन  किस  चरण  में  है  ?

 अपारम्परिक  ऊर्जा  त्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  तथा  कृषि  मज्ालय  में  घंत्री  एस०

 कृष्ण  :  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  ल्ोतों  के  नेटवर्क  का  विस्टार  करने

 के  लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  |  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  अक्षय  ऊर्जा  प्रणालियों  और  युक्तियों  के  संबद्धंत

 ओर  उपयोग  के  लिए  एक  पूर्ण  प्रकार  की  नोडल  एजेश्शी  तामगः  पर्चित  बधान  अक्य  कऊर्वा  विकास
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 एजेन्सी  की  स्थापना  वर्ष  1992  मे  की  गई  ।  राज्य  पश्चिम  बंगाल  अक्षय  ऊर्जा  बिकास  एजेम्सी

 मए  तथा  अक्षय  ऊर्जा  स्रोत  कार्यक्रम  में  संलग्न  स्वायत्त  सस्थाओं  भोर  स्वैच्छिक  संगठनों  द्वारा  अपारपरिक

 ऊर्जा  स्रोतों  के  क्षेत्र  में  प्रदान  और  प्रसार  का्यकलाप  किए  जा  *है

 फर्साओं  और  बिनिर्माताओं  को  अआथिक  उदार  शर्तों  पर  ऋण  जंसे  बिलीय  प्रोत्साहन  और  ह्वास

 उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  कर  में  राहत  के  कप  में  राजकोषीय  प्रोत्साहम  जाते  इसके

 अखाना  प्रचार  और  जनजागृति  अभियान  भी  चलाए  जा  रहे

 और  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  विभिन्न  अपारम्परिक  ऊर्थाल्रोत  कार्यत्रमों/परियोज-
 नाओं  के  अस्तर्गत  पूरी  कर  ली  गई  प्रणालियों  और  युक्तियों  की  वध  1992-93  के  दौरान

 कार्पान्वित  किए  जा  रहे  और  विचाराधीन  कार्यक्रमों/परियोजनाओं  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।  इस  राज्य  में  स्थापित  नए  तथा  बक्षय  ऊर्जा  स्रोत  प्रणालियों  ओर  युक्तियों  की  सचयी  सख्या

 की  स्थिति  भी  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 बश्चिन  गाल  :  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  उपलब्धियों  की  स्थिति  ओर

 चल  रही  परियोजनाएं/पोजनाएं

 क्रम  कार्यक्रम  गूलिट  संचयी  उपलब्धि  बे  1992-93  के
 सं०  3 1-3-1992  दौरान  चल  रही

 तक

 योजनाएं

 1  2  3  4  5

 1.  राष्ट्रीय  बायो  गेंस  विकास  सव्या  56,297  8,000
 परियोजना

 2.  राष्ट्रीय  उसनत  चुल्ह्रा  संध्या  3,99,202  30,000
 कार्यक्रम

 ह

 3.  और  तापीय  ऊर्जा  वर्ग  मीटर  657  640

 भ्रणातियां  सप्राहक  क्षेत्र

 4.  सोर  कुकर  सब्या  2,271  700

 5.  सौर  सड़क  रोशनी  सद्या  638  100*
 प्रणा  लिया

 6.  सौर  घरेलू  रोशनो/लालटेन...  संख्या  30  300
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 1  2  3  4  5

 7.  सौर  सामुदायिक  टेलीविजन  संख्या  1  16%

 8.  सौर  प्रकाशवोल्टीय  विद्युत  के  ०  डब्ल्यू ०  3  $*

 संयंत्र  पी०

 9.  घोर  प्रकाशवोल्टीय  विद्युत  सल्या
 40%

 जल  पम्प

 10.  पवन  पम्प  संख्या  15  न

 11.  पवन  मानोीर्टारिग  स्टेशन  संख्या
 न  i*

 12.  पवन  बैटरी  चार्जर  संख्या  4  —

 13.  पवन  विद्युत  जनित्र  के  ०  इ०हयू
 ०  ण्ा  20*

 14.  लघु  जल  विद्युत  मेगाबाट  7.46  1.20

 परियोजनाएं

 15.  बेटरी  वाहुन  संख्या
 न  1*

 +बियाराधीन  ।

 ]
 श

 राष्ट्रीप  भवन  मिर्भाण  निगम  हारा  निर्माण

 3070.  थी  एन०जे  ०  राठया  '  क्या  शहरी  थिकास  भस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  द्वारा  किन-किन  सड़कों  ओर  पुलों  का
 निर्माण  किया  जा  रहा

 1990  से  इस  प्रकार  के  निर्माण-कार्थों  पर  खर्च  की  जा  रही  धनराशि
 बार  ब्यौरा  क्या

 अब  पूरा  हो  गए  निर्माण-कार्य  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  कितना  निर्माण-कार्य  अधूरा  पड़ा
 भौर

 उषत  निर्माण  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  ?

 ।  शहरो  बिकास  मम्त्रालय  में  राउ्य  सन्नी  तथा  अल  सलाधंन  अंत्रालम  में  राज्य  मंत्री  थो०के०
 :  से
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 रोहिणी  में  भ-खंडों  का  आवंटन

 3071.  श्री  राजेश  कुमार  :

 डा०  सो०  सिलवेरा  :

 शो  ताराचन्द  सण्डलवाल  :

 क्या  शहरों  विकास  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रोहिणी  में  भू-यंडों  के  आवंटन  हेतु  श्रेणी-बार  कितने  श्यक्षित  प्रतीक्षा  सूची  में

 भू  खंडों  के  आबंटन  हेतु  भगली  निकासी  कब  तक  की

 इस  निकासी  में  श्रेणी-वार  कितने  भू-खंडों  का  आबंटन  किया

 क्या  1991  और  1991  में  की  गई  विकासी  में  सफल  घोषित  पंजीक्षत

 व्यक्तियों  को  भू-खंडों  का  कब्जा  अभी  तक  नहीं  दिया  गया

 (2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  और

 शेष  पंजीकृत  ब्यक्तियों  को  कब  तक  भू-खण्ड  आवंटित  कर  दिए  जाएंगे  ?

 शहरी  विकास  सम्जालय  सें  राज्य  सन्त्रो  तथा  जल  ससाधन  मन्रालय  में  राय  मंत्री  पो०  के०

 :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुसार  रोहिणी  आबास  योजना  में  39679  पंजीकृत
 ब्यक्षित  प्रतीक्षा  सूची  में  ब्यौरा  इस  प्रकार  हैं  :--

 ई०  डब्लू०  एस०/जनता  ण्ण्य  4665

 एल०  आई०  जी ०  ण्ा  20583

 एम०  आई०  जी०  ध््ाा  14431

 39679

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  विकसित  भूखण्ड  उपलब्ध  होने  पर  अगला  भावंटन

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  आवंटित  किए  जाने  बाले  भृखष्डों  को  संख्या

 विकासपूर्व  स्थिति  में  नहीं  करायी  जा  सकती  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  9।  में  हुए  डा  में  कुल  5740  भूलण्ड
 आबंटित  किए  गये  थे  ।  91  में  कोई  ड्रा  नहीं  5740  भूबष्डों  में  से 3635  सफल

 पजीक्षत  लोगों  को  आबंटन  तथा  मांग  पत्र  जारी  किये  गये  थे  ।
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 (&)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुस्तार  सभी  सफल  पंजीकृत  लोगों  को  कब्जा  दसलिए  नहीं
 दिया  जा  पका  क्योंकि  भूक्ण्ड  अरे  विकसित  अवस्था  में  थे  और  तीन  किश्तों  में  प्रीमिवम  लेते  का  निर्गय
 लिया  गया  जित  मामलों  में  प्रोमियम  की  अन्तिम  किएत  के  भुगतान  सहित  मभी  औपच।।<कताए  पूरी
 द्वो  जाठी  है  उन्हीं  में  कब्जा  दिया  जाता

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  शेष  पंजी कृत  लोगों  को  भाठवीं  बोजना  के  दौरान
 अआबंटन  देने  के  लिये  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया

 गन्धब  महाविद्यालय  पर  दुरुपथोग  जुमना

 3072.  ढा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :  क्या  शहरी  थिकास  मम्त्नरी  17  1992  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गन्धव  महाविद्यालय  से  दुष्पयाग  जुर्माने  की  वधुली  मे  ब

 प्रगति  हुयी  है  ?

 शहुरो  विकास  मम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  जल  ससाधनत  मम्त्राजय  में  राज्य  मंत्री  पो०

 के०  :  गंध  महाविद्यालय  ने  इस  आधार  पर  दुदपयोग  प्रभार  छोड़  देने  का  अध्यावेदन  किया  था
 कि  दिक्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  उन्हें  बिना  किसी  प्रभार  के  10  प्रतिशत  क्षत्र  को  किराये  पर  उठाने  की

 अनुमति  दी  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  सस्थात  के  इस  कथन  को  पुष्टि/€पध्टोकरण  प्राप्त  नहीं

 हुआ  अतः  संस्था  के  अनुरोध  पर  कोई  अन्तिम  निर्णय  तहीं  लिया  गया

 कायज  के  फारणाने

 3073  डडा०  सुत्रोर  राय  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  राज्य-बार  कामज  के  कारखातों  का  ढ्यौरा  क्या  और

 कागज  उद्योग/का  रखानों  के  विकास  को  बढ़ाबा  देने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 उद्योग  संत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग  में  राज्य  मन्त्रो

 कृष्णा  साही ):  :  देश  में  कागज  भिलों  का  राज्यवार  ब्योरा  दान  बाला  एक  विबरण  सलर्त  है  ।

 सरकार  ने  कागज  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  निम्नलिबित  कदन  उठाए

 (1)  स्थापना  स्थल  सम्बन्धी  शर्तों  पूरो  होने  पर  उन  कागज  एककों  को  अथिवायें  लाइसेंसीकरण

 के  प्रावधान  से  मुक्त  कर  दिया  गया  है  जो  कृषि  अवशिष्ट  पदार्थों  तथा  अन्य

 पारपरिक  कछ्चे  माल  से  बतो  75%,  लुगदी  उपयोग  म  लाते  हो  ।

 जिन  छवाई  के  लिखते  के  कागजों  और  क्र.फ्ट  पेपरों  को  बनाने  में  जूट
 अथ  ।  मेह्टा  लुगदी  कुल  लगदी  में  कम  से  कम  :5  ?,,  भाग  इन  वस्तुओं  का

 हो  या  इनके  मिश्रण  का  का  इस्तेमाल  किया  जाता  हो  उनके  उत्पादन  को  उत्पाद

 शुल्क  से  पूरी  तरह  मुक्त  कर  दिया  गया  बनाने  क  लिए  गेर-परम्परागत
 कच्ची  सामग्री  के  उपयोग  की  गुंजाइश  बढ़ाने  के  लिए  इस  वजट  में  पूर्ण  उत्पाद  शुल्क

 (2
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 छुट  लोजता  में  चावल  और  गेहूं  के  भूसे  से  बनी  लुगदी  को  भी  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 किया  गया

 (3)  रहो  कागज/लकड़ी  लुगदी  का  आयात  ई०  आई०  पी०  नकारात्मक  अथवा  प्रतिबन्धित

 सूची  में  नहीं  ह ैऔर  इसे  सोमा  शुल्क  की  बहुत  ही  कम  दर  (20%)  पर  भायात  किया

 जा  सकता  है|

 विवरण

 विनांक  |  1993  को  कागज  ओर  गतशा  बनाने  बाले  एककों
 को  राज्यवार  ओर  क्षेत्र-बार  क्षमता

 क्षेत्र  एककों  की  संझया  ब।धिक  अधिष्ठापित  क्षमता  योग

 टनों

 |  2  3  4

 उत्तर  क्षेत्र

 उत्तर  प्रदेश  62  33226

 हरियाणा  16  150910

 पंजाब  19  168980

 राजस्थान  8  38850

 हिमाचल  प्रदेश  15  68800

 अण्ड़ी  गढ़  1  3000

 जम्मू  ओर  कश्मीर  3300  766105

 दक्षिण  क्षेत्र

 भांध्र  प्रदेश  19  434120

 कर्नाटक  14  202370

 तमिलनाशु  21  222372

 फेरल  3  39350

 पांध्चिरी  1  9000  907212

 पश्चिम  क्षेत्र

 गुजरात  50  324579



 26  1914  जिद्वित  उसर

 न  नननननानन-मनननननक।ख।ा।नभ।9।:ीतनीणझझकय लत  लललत..तम+त+्े्वन  तन  न  नननननननी+न  नमन  के»ो-++०  ०

 महाराष्ट्र  2  3  4

 महा  राष्ट्र  53  577320

 मध्य  प्रदेश

 पूर्वी  क्षेत्र

 पश्चिम  बंगाल  263830

 बिहार  8  9  500

 उड्डीसा  7

 असम  4

 नागालेड  |  3550718  797902

 कुल  योग  340  रोहिणी में सेब।निवत व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन  3074. eit विजय aan पाठिल : क्या शहरो थिकास ast यह बताने 355078

 रोहिणी  में  सेब/निवत्त  व्यक्षितयों  को  प्लाटों  का  आवंटन

 3074.  भ्री  विजय  नवत  पाठिल  :  क्या  शहरो  थिकास  धत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  रोहिणी  भःवासीय  योजना

 1981  के  अन्तगंत  कितने  सेव।निवृत्त  ब्यक्तियों  को  आबासीय  प्लाटों  का  आवंटन  किया  और

 सेवानिवृत्त  ब्यक्तियों  की  पंजीकरण  सूची  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे  हैं  ?

 शहूरो  बिकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  तथा  जल  संसाधन  मत्रालय  में  राज्य  पन्तजो

 :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुसार  गत  दो  वर्षों  क  दोरात  353  पजीक्षत  सेबानिवतत
 हुए।ह्ोने  वाले  ब्यक्षितयों  को  भूखण्ड  आबटित  किये  गये

 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  के  अनुसार  रोहिणी  आवास  योजना  के  तहत  सेवानिबत
 ध्यक्तियों  को  उनके  लिए  नियत  ।2  प्रतिशत  कोटे  के  अन्य  साधान्य  पजीक्ृत  ब्यक्षितयों

 के  साथ  बड़े  ड्रा  में  किया  गया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुसार  शेष  पत्रीकृत  लोगों  को

 भू-खण्ड  सुलभ  होने  पर  पचरवर्षाय  योजना  के  दोरान  भू-खण्ड  आवंटन  का  समयवद्ध  कार्यक्रम  बनाया
 गया  है  ।

 ०  ))
 को  गजरात  से  प्राप्त  प्रत्ताव

 3075.  श्री  महेश  कमोडिया  :  क्या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  को  गुजरात  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  मिला

 यदि  तो  किस  तरह  के  प्रस्ताव  भिले  हैं  तथा  ये  किन-किन  स्थानों  से  सम्बन्धित

 और

 बया  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  को

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  विकास  में  शाउय  मान्री  उसचभमाई  एच०
 :  से  नही  ।  लोक  कार्यक्रम  तथा  प्रामीण  प्रोद्योगिवी  विकास  परिथद

 ढ्ागा  राज्य  सरकारों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  जाती  परिषद  गे  बल  -  सोसायटी
 1860  के  अन्तगंत  पजीकृत  स्वयसेवी  संगठनों  को  हो  सहापता  उपलब्ध  कराती  है  ।

 पबन  ऊर्जा  परियोजनाओं  को  २घापमा  के  लिए  आर्थिक  सहायता

 3076.  श्री  सुरेसा  पाल  पाठक  :  कया  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  ऊर्जा  विकास  अभिकरण  पबन  कर्जा  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  विभिन्न

 निगर्मो/संस्थाओं  को  आध्थिक  सहायता  उपलब्ध  कराता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  निगमित  क्षेत्र  की  कुछ  कम्पनियों  ने  सरकार  को  पवन  शक्ति  से  ऊर्जा  उत्पस्न  करने  के

 लिए  कुछ  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  विश्व  बेंक  ने  ऐसी  परियोजनाओं  के  स्थापना  आधथिक  सहायता  प्रदान  की

 यदि  तो  उस  परियोजनाछों  का  ब्यौरा  क्या  है  जो  विभ्य  बेंक  की  सहायता  से  उत्तर

 प्रदेश  में  स्थापना  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  ओर

 ये  परियोजनायें  कब  तक  स्थापित  हो  जायेगी  ?

 अपारस्परिक  ऊर्जा  स्रोत  सन्जालय  पेें  राज्य  भम्तो  एस०  कृष्ण  भोर

 हां  ।  ऊर्जा  परियोनाओं  की  स्थापना  के  लिए  भारतीय  अक्षय  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  द्वारा

 योजना  की  लागत  का  75%  तक  ऋण  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  प्रमोटर  की  ओर  से  न्यूनतम

 अंशदान  परियोजना  का  25%  है  और  अनुसूचित  जाति/जनजातियों  के  उद्यमियों  के  मामले  में  यह  20

 प्रतिशत  यह  ऋण  समय  पर  पुन  दायगी  के  लिए  0.5%  की  छूट  के  साथ  12.9  प्रतिशत  की  ब्याज

 दर  पर  या  जाता  ऋण  की  पुन  दायगी  अवधि  6  ब्ष

 और  भारतीय  अक्षय  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  को  पवन  ऊर्जा  परियोजनाओं  को  -

 स्थापना  के  लिए  निगम  क्षेत्र  से  अब  तक  20  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  इनमें  से  14  परियोजना  प्रस्तावों  को

 मजूरो  दी  4  परियोजना  प्रस्ताव  अस्वीक्ृत  और  शेष  2  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।
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 भारतीय  अक्षय  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  के  माध्यम  से  पवन  विद्युत  परियोजनाओं  के  वित्त
 पोषण  के  लिए  विश्व  बेंक  ने  15  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  साख

 भोर  13  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  विश्व  पर्यावरणीय  ट्ुस्ट  फण्ड  सहायता  अनुदान  वाली  साख  लाइन
 देने  पर  सहमति  प्रकट  की  है  ।

 विश्व  बेंक  से  सहायता  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  से  कोई  पवन  कर्जा  परियोजना  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्म  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 उसर  प्रदेश  में  पथन  ऊर्जा  का  उपयोग

 3077.  मेजर  जमरल  भुवन  चन्द्र  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पबतीय  जिलों  में  पवन  ऊर्जा  की  दुष्टि  से  सम्भाव्य  स्थलों  पर  विद्युत
 उत्पादन  में  पवन  ऊर्जा  का  उपयोग  करने  सम्बन्धी  अध्ययन  रिपोर्ट  इस  बीच  सरकार  को  प्राप्त  हो  गई

 कया  इन  परियोजनाओं  के  लिये  उपयुक्त  स्थलों  का  चयन  करने  हेतु  दल  नियुक्त  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  वया  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 अपा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  सन्त्राल्य  में  राज्य  मम्त्री  तथा  कृषि  मम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो

 एस०  कृष्ण
 :  राज्य  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  में  कुछ  स्थानों  पर  किए

 गए  प्राग्स्भिक  अनुसंधानों  और  लघु  अवधि  के  पवन  सर्वेक्षणों  से  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  पवन  ऊर्जा

 दोहन  को  सम्भाव्यताओं  का  पता  चला  है  ।  तथापि  पन  सम्भाव्यता  का  माज्ात्मक  रूप  से  क्षाकलन  करने

 और  पघन  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  स्थलो  का  पता  लगाने  के  लिए  अपारपरिक  ऊर्जा  बिकास  एजेंसी
 प्र०  ने  इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  आफ  ट्र!पिकल  फील्ड  रिसच्र  यूनिट

 बंगलोर  को  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  नो  सम्भाव्य  स्थलों  पर  पवन  मानीटरिंग  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  काय॑  सोया

 ओर  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में  पवन  विज्युत  परिणेजनाओं  के  लिए  उपयुक्त
 स्थलों  का  चयन  का  कार्य  पवन  मानीटरिंग  परियोजनाभों  के  परिणाम  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  किया

 जाएगा  ।

 भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिदेड  भोर  जभंनो  को
 सोमेन  ए०जो०  जमनो  के  बोच  समझौता

 3078.  भी  जाज  फर्नास्डोज  :  क्या  प्रधान  मग्त्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंग  कि  :
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 क्या  भारत  हैवी  इलंक्ट्रिकल्स  लिपिटेड  और  जमंनी  की  सीमेन  ए०  जी०  जप्रनी  के  बीच

 विद्युत  उत्पादक  उपकरणों  के  निर्माण  क  लिए  तकनीकी  सहयोग  पर  कोई  समझोदा  हुआ  और

 यदि  तो  तत्मम्बंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मन्त्रो  कृष्णा  :  ओर

 ने  वाध्प  टर्बाइनों  ओर  टर्बो  जनरेटरों  के  डिजाइन  और  निर्माण  के  लिए  ब  1916  में  क्राफ्टवर्क

 यूनियन  डब्ल्यू०  ए०  जी०  सीमन््स  ए०  के  साथ  एक  तकनीकी  सहयोग  करार

 किया  था  जो  वर्ष  1५91  में  समाप्त  हो  इस  समझौते  को  10  वर्षों  की  अवधि  के  2:01

 तक  बढ़ा  दिया  गया  है  जिससे  भेल  इस  क्षेत्र  में  होने  वाली  विश्वव्यापी  तीब्न  प्रोद्योगिकीय  प्रगति  के  साथ

 बल  सके  ।  भेल  ने  बड़े  आकार  के  गंस  टर्बाइनों  के  डिजाइनों  और  निर्माण  के  लिए  वर्ष  1989  में  10  वर्षों

 की  अवधि  के  लिए  सीमन्स  ए०  जी०  के  साथ  एक  तक  नीबी  सहयोग  कर।र  भी  किया  था  ।

 इलेक्ट्रानक  काम्प्लेक्स

 3079.  क्री  भगधाम  शंकर  रावत  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आगरा  में  एक  इलेक्ट्रानिक  काम्प्लेब्स  की  स्थापना  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के

 विचाराधीन

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  एक  काम्प्लेक्स  की  स्थापना  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  की  जाएगी  अथवा  राज्य  क्षेत्र

 इस  पर  कितना  धनराशि  ब्यय  और

 (2)  इस  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  बिभाग  तथा  सहासागर  बिकास  में

 राज्य  समन्नो  सथा  संसदोय  कार्य  मसत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रगराणत  :  भारत

 सरकार  का  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 से  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 समेकित  प्रामोण  बिक्रास  कार्यक्रम  के  लाभभोगी

 3080.  श्री  उद्धव  बसंस  :  क्या  प्रधास  झन्री  यह  बतामे  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  समेकित  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  के  लाभभोगियों  की  राज्यवार

 संस्या  कितनी
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 a  पमन A नम  नमन  न

 क्या  इस  कार्यक्रम  का  कोई  आकलन  किया  यथा  और

 यदि  तो  ब्योरा  क्या  है  ?

 ग्राभ्ीण  विकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मंत्री  उ्तप्रमाई  एच  ०

 :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विफास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सहायता  प्राप्त
 लाभाषियों  की  राज्यवार  संख्या  विवरण-|  में  दी  गई

 हां  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  मुल्यांकन  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  टेलीग्राफिक

 मासिक  मुद्य  सूचक  छमाही  तथा  वाषिक  रिपोर्टों  के आधार  पर  नियमित  रूप  से  किया

 जा  रहा  है  ।

 राज्य  सरकारों  के  साथ  परामश्श  करके  भी  कार्यक्रम  की  निगरानी  तथा  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।

 1986  से  मन्त्रालथ  द्वारा  समवर्ती  मूल्यांकन  की  एक  प्रक्रिया  शुरू  की  गई  है  जिसमें  कई  प्रतिष्ठित

 अनुसंधात  सगठनों  को  शामिल  किया  गया  1986,  1987  तथा  1989  में  समवर्ती  मूल्यांकन  के

 तीन  दौर  पूरे  हो  चुके  हैं  तथा  चौथा  दौर  1992  से  शुरू  हुआ  है  ।  समन्वित  ग्रामीण  विकास

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  गरीबी  की  रेखा  को  पार  करने  वाले  परिवारों  का  राज्यवार  ब्यौरा  में

 दिया  गया  है  ।
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 26  19.4  लिखित  उतर

 समस्वित  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  समवतों  मुल्यांकन  के  तोसरे  दौर  (1989)  छे

 निल्कर्षों  के  आधार  पर  सम्वित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  अम्तगंत

 गरोबी  को  रेखा  को  पार  करने  बाले  परिवारों  का  प्रतिशत

 न  तत__7_ह_.....>स्हंॉॉनतं  हित
 क्रम  राज्य/किन्द्र  शाप्तित  3500  रुपए  की  गरीबी  6400  रुपए  की  गरीबी

 स०  क्षेत्र  की  रेखा  की  रेखा

 ]  2  3
 ह

 4

 1,  आम्प्र  प्रदेश  83.64  23.41

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  69.00  24.50

 3.  असम  88.32  39.05

 4.  बिहार  91.34  42.63

 5.  गोबा  94.74  10.53

 6.  गुजरात  96.49  18  65

 7.  हरियाणा  71.25  10.00

 8  हिमाचल  प्रदेश  90.83  36.67

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  92.03  51.09

 10.  कर्नाटक  55.59  5.59

 11.  केरल  74.91  27.96

 12.  मध्य  प्रदेश  73.19  10.57

 13.  महाराष्ट्र  82.09  23.83

 14,  मणिपुर  80.00  31.82

 15.  मेघालय  54.43  13  92

 16.  प्रिजोरम  83.05  57.63

 17.  नागालेंड  95.00  45.00

 18.  उड़ीसा  63.85  1:.54  .54

 पंजाब  84  03  43  28
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 वन  न  —_—_——<— — ——  5 ॒ृु।।यਂ

 ||  2  3  4

 रा  20.  च्जस्थान  80.42  38.58

 21.  सिक्किम  90.00  20.00

 22.  तमिलनाडु  60.00  12.37

 23.  त्रिपुरा  96.67  31.67

 24.  उत्तर  प्रदेश  87.17  39.68

 25.  पश्चिम  बंगाल  95.68  18  27

 26.  अण्डमान  और  निकोबार  100.00  85.00

 द्वीप  समूह

 27.  चण्डीगढ़  80.00  50.00

 28,  दादर  और  नगर  हबेली  100.00  10.00

 29.  दिल्ली  100.00  70.00

 30,  लक्षद्वीप  80.00  50.00

 31.  पांडिबेरी  80.00  10.00

 अखिल  भारत  80.98  27.81

 कर्नाटक  में  पेट्रोरसायन  परियोजनाएं

 3081.  क्री  रामशन्द्र  बोरप्पा  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  इस  समय  कुल  कितने  पेट्रोरसायन  परियोजनाएं  चल  रही

 (४)  निर्माणाधीन  और  विचाराधोन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया  और

 उपरोक्त  परियोजनाए  कब  तक  पूरी  हो  जाएंगी  ?

 रसायन  तथा  उबरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  )  और  कर्नाटक
 में  स्थित  पेट्रोरसाग्न  उद्योग  सहित  भारत  में  वेट्रोरसायन  उद्योग  संगठित  क्षेत्र  और  लघ  तथा  अति  लघ
 क्षेत्रों

 मे ंफल  हुए  ऐसे  एकक्रों  की  सब्या  बहुत  अधिक  इसके  अतिरिक्त  अब्र  पेट्रो  रसायन  उद्योग
 को  कुल  भिला+र  लाइसेस  मुक्त  कर  दिया  गया  है|  कायरत  ऐसे  सभी  एककों  के  बारे  मे  आकड़े  संकलित

 नहों  +कए  जात  फिर  भी  कर्नाटक  स्थित  प्रमुद्ध  पेट्रोरसायत  परियोजनाओ  से  सम्बन्धित  जानकारी
 जिनके  लिए  नौद्योगिक  लाइसेंस/भाशय-पत्र  जारी  किए  गए  संलग्न  विवरण  मे  दी  जाती  है  ।
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 ह  प्रमुख  पेट्रो
 रस  यन  परियोजनाओं  के  पनपने  की  अवधि  आमतौर  पर  2  से  लेकर  5  वर्षों

 तक  की  होती  है  ।
 ह

 विवरण

 कन  टिक  स्थित  प्रभुश्  पेट्रोरसाथन  परिक्षोजनाओं  के  ब्थोरे  लिनके  लिए  हाल  ही  में

 ओशोगिक  लाइसेंश/माशव-पत्र  शारी  किए  गए  थे

 ीनननीनन-ननननन-न-नन-ननन  नी तीीीनी+3लतनननिनननननननननननननत-+3+---ननमनन-_मनननमन मनन  की  नमक  कान

 कम्पनी  का  नाम  निर्माण  को  बस्तु  टिप्पणी

 धं०

 मेससे  कर्नाटक  राज्य  औद्योगिक  नायलॉन  फिला  मेंट  याने  ओद्योगिक  लाहसेंस
 विकाश  नियम

 2.  मेमस॑  विक्रांत  टायसं  नायलॉन  टायर  कोड्ड  ओऔद्योगिक  लाइसेंत

 3.  मेससे  काबंन  कम्पोजिस्ट्स  कार्बन  फाइबर  चुवन  भौद्योगिक  लाइसेंस

 फैब्रिक/म्लास  फाइबर
 प्रीप्रेगस  आदि

 4.  मेसर्द्ध  मंसूर  पेट्रोकेमिकहस  प्येलिक  एनहाइड्राइड  भौद्योगिक  लाइसेंस

 लिपिटेड

 5.  मेसस॑  मेकास्टर  पेट्टोंके  मिकल्स  स्पन  बांडेंड  जिओ  आशय-पत्र

 लिमिटेड  टेब्सटाइल्स

 6.  मेससं  ग्रेसिम  इण्डस्ट्रीज  हा  इड्टोजन  आशय-पत्र

 लिमिटेड  पाराफिन  जाइलेनेस

 एण्ड  हेबियर  एरोमेटिक्स
 ओर  फ्यूल  गंस

 बतम्त  कुंज  में  स्वचित्तष  पोवो  योजना  के  अग्तगंत  फ्लेटों  का  म्रायंदन

 3082.  भी  मंजप  लाल  :  कया  शहरी  विकास  संज्नी  करेंगे कि  के  अताराकित  प्रश्न

 संझ्या  35  ।5  के  उसर  के  सम्भन्ध  में  घह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अवेक्षित  सूचना  एकत्रित  कर  लो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  कया  कार



 लिबित  उतर  17  1993
 >.

 क्या  डो  ०डी  ०ए०  ने  बसन््त  कुंज  में  स्ववित्त  पोषी  योजना  के  अन्तग्रंत  अनुसूचित  जातियों  /
 अनुसूचित  जनजातियों  के  130  आवेदन  प्राप्त  करने  के  बाद  सामान्य  श्रेणी  के  कितने  आवेदकों  को  फ्लंट
 भआाबंटित  किए  और

 यदि  तो  कितने  ब्यक्तियों  को  फ्लेट  आबदित  किए  गए  हैं  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  संत्रालय  में  शाज्य  मत्री  पो०  क े०
 :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केरल  की  वोजनाएं

 3083.  श्री  टो०  जे०  अंशलोज  :  क्या  योजना  शोर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  सभ्च्ो  यहू  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केरल  के  विकास  के  लिए  योजना  आयोग  के  पास  कुछ  योजनाएं

 भेजी

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  और

 उन  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 योजना  ओर  कारयक्रम  कार्यास्थपल  मंत्रालय  के  राज्य  मन्नो  गिरिधर  :  केरल

 की  बाधिक  योजना  1993-94  में  पहले  से  शामिल  की  गई  विकास  योजनाओं  के  राज्य
 सरकार  ते  योजना  आयोग  के  अनुमोदन  के  लिए  कोई  अन्य  स्कोम  नहीं  भेजी  है  ।

 और  प्रश्न  उत्पम्न  नहीं  होते  ।

 छोटे  ओर  मध्यम  श्रेणी  के  शहरों  में  समेकित  विकास  के  लिए

 भहाराष्ट्र  को  घनराशि

 3084.  भरी  घरमंध्णा  मोंडस्या  सादुल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 छोटे  और  मध्यम  शहरों  के  समेकित  विकास  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  ने  महाराष्ट्र
 के  छोटे  अथवा  मध्यम  श्रेणी  के  विभिन्न  शहरों  के  बिकास  के  लिए  1991-92  और  992-93  के

 दौरान  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 विभिन्न  विकासशील  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  और  किन-किन  नगरों  में  इसे  लागू
 किया

 विकास  के  प्रयोजनाथं  अब  तक  कितनी  धघसराशि  का  उपयोग  किया  गया  और

 र
 इस  प्रयोजनाथं  वर्ष  1993-94  के  लिए  कितनी  धनराशि  झाबंटित  करने  का  विचार
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 en

 शहरी  विकास  मंत्रालय  सें  राज्य  सन्रो  लथा  ऊजल  ससाधन  भश्नालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०
 :  आई०डी  ०एस  ०एम०टी०  योजना  के  अन्तगंत  महाराष्ट्र  सरकार  को  1991-92  के  दौरान

 तथा  1992  93  के  दौरान  अभी  तक  क्रमशः  147  96  लाख  र०  और  13.155  लाख  ९०  की  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई  है  ।  न

 आई  ०डी०एस०एम०टी०  योजना  के  अम्तगंत  3  1-3-92  तक  शामिल  किए  गए  क्यों की
 बाबत  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  पात्र  घटकों  में  निम्नलिछ्ित  शामिल  हैं  :--

 रिहायशोी  क्षेत्र  विकास  ।

 बाजार  तथा

 यातायात  तथा  परिवहन  ।

 ओौद्योगिक  क्षेत्र  बिकास  |

 पालिका  बूचड़  खाने  ।

 कम  लागत  की  स्वच्छता  ।

 महाराष्टू  सरकार  को  अभी  तक  दी  गई  केम्द्रीय  सहायता  का  योजना  तथा  कस्बा-वार  ब्यौरा

 बिब रण  में  दिया  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  महाराष्ट्र  मे ंआई०डी०एस०एम्र०टी०  योजना  के  अन्तर्भत
 मभी  तक  शामिल  किए  गए  48  कस्बों  के  सम्बन्ध  में  दी  गई  कुल  1747.041  लाका  ३०  की  केन्द्रीय

 सहायता  की  तुलना  में  विकासात्मक  प्रयोजनाथ  92  तक  राज्य  अंश  योगदान  सहित
 2909.376  लाख  रुपए  की  राशि  का  उपयोग  किया  गया  है  ।

 आई०डी०एस०एम०टी०  की  योजना  के  परियोजना  प्रस्ताव  स्वीकृत  होने  से  पूरब
 निधियों  का  राज्यवार  कोई  नियतन  नहीं  किया  जाता  नये  कस्बों  को  शामिल  करने  के  लिए
 1993-94  के  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  दी  जाने  बाली  निशियों  की  प्रचलित  दिशा-निर्देशों

 के  अनुरूप  प्रस्तुत  की  गई  परियोजना  रिपोर्टों  की
 उन  कस्बों  की  श्रेणी  जिनके  लिए  परियोजना

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  गई  हैं  ओर  निधियों  की  सुलभता  पर  निभर  करेगी  ।  इसके  महाराष्ट्र  के

 विभिस्न  कस्बों  में  सातबीं  योजना  की  कल  रही  योजनाओं  के  लिए  1993-94  में  दी  जाने  बाली  निष्ियों
 को  प्रथति  रिपोर्ट  तथा  पहले  से  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  उपयोगता  प्रमाणपत्र  प्राप्त  होने
 था  निश्चियों  की  सुलभता  पर  निर्भर  करेगी  ।
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 जिवरण

 सातथों  ओर  बाबिक  तथा  1991-92  के  दोरान

 भहा  राष्ट्र  सरकार  को  आई०डी०एस  ०एम०टो०  योजना  के  अन्तगंत
 दो  गई  केन्द्रीय  सहायता  के  कस्बा-धार  ढब्यौरे

 (६०  लाख

 क्रम  योजना  अवधि  तथा  दी  मई  धनराशि

 सं०  कस्बे  का  नाम

 1  2  3

 छठी  पोगता

 1.  मनमाड  42.940

 2.  बारली  43.895

 3...  पार्लीबिजनाथ  41.800

 4.  योतनाल  44.110

 5.  सतारा  40.000

 6.  रल्वगिरी  40.000

 7.  काटोल  42.340

 आमलनेर  45.930

 9.  परभानी  42.000

 10.  कंस्पटी  42.220

 11.  किमवाट  40.000

 12.  उस्मानावाद  43,030

 13.  मोरसी  41.770

 14.  हिनंनघाट  42.640

 15.  जालना  40,000

 16.  अम्बेजुगई  42.810

 17.  सेलू  42.586
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 1  2  3

 8.  डिगरस  42.140

 19.  भाषद्रा  42.700

 20.  बासिक्ि  44.100

 21.  इस्लामपुर

 '
 42.840

 22.  बारामती  42.360

 योग  :  932.211

 सातबवों  पोजना

 23.  पंधाटपुर  48.000

 24.  रामटेक  43,860

 25.  निलांगा  39.690

 26...  चिपलन  31.00*

 27.  आकोट  54.00

 28.  हुलजापुर  48.75

 29.  बर्धा  32  00

 30.  इगतपुरी  28.41

 31.  पुसाड  352  375

 32.  ऋराड़  46.00

 33.  बीड  23.495#*

 34.  चन्द्रपुर  29.75

 योग  ;  497.33

 1990-91

 35.  गढ़छिरोली  27.60

 36.  गोडिया  22.00

 37.  पोपड़ा  15.00

 1909
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 2  3
 ।

 38.  खेमगाव  27.50

 39.  नमारखेड  27.50

 40.  मल्कापुर  27  350

 41.  ननन््दुरबार  27.50

 42...  पेषत  18.00

 1991-92

 43...  बुलदाना  25.00

 44.  हिगोली  25.00

 45.  चालोसमांव  25.00

 46.  सावमेर  10.00

 47.  अच्छलपुर  20.00

 48.  नान्देड  20.00

 योग  125.00  रा

 सकल  योग  :  1757.041

 *बर्ष  1992-93  के  दोरान  चिपलन  कस्बे  के  लिए  दी  गई  12.00  लाख  रुपए  की  द्वितीय
 किश्त  इसमें  शामिल  है  ।

 +०हर्ड  1992-93  के  दोरान  बीड  कस्बे  के  लिए  कम  लागत  की  स्वच्छता  हेतु  दी  गई  1.155
 लाख  रुपए  को  अन्तिम  किएत  इसमें  शामिल

 धोर  ऊर्जा  उत्पादन  को  अप्विष्ठापित  क्षमता

 3095.  थी  संपद  शहाब॒द्ोत  :  वया  प्रध्चात  सश्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  और  |  1993  को  देश  में  सौर  ऊर्जा  उत्पादन  की  कुल  अधिष्ठापित
 क्षमता  कितनी

 प्रति  मेगावाट  भौसत  उत्पादन  लागत  कितनी

 कया  इस  प्रयोजमार्थ  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  विकसित  की  गई  और
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 नीच  7_1२६2>ूस्₹ल्६६स  ज  ककसजकफफउफफउक  क्

 इस  समय  अधिष्ठापित  किएजा  रहे  ऊर्जा  उत्पादन  में  विदेशों  उपकरणों  का  प्रतिशत
 ?

 अपाश्म्परिक  ऊर्जा  स्रोत  संत्रालय  में  राज्य  मंग्रो  तथा  कृषि  मस्त्रालय  में  राज्य  मग्चो  एस०
 ॥

 कृष्ण  :  सौर  ऊर्जा  के  सीधे  हरी  उपयोग  के  लिए  दो  भाध्यम  हैं--सौर  तापीय  ओर  सौर

 प्रकाशवोल्टीय  रूपांतरण  |  सौर  तापीय  माध्यम  का  इस्तेमाल  मुढ्यतया  जल  तापन  सौर  भभकों

 सौर  काथ्ठ  भट्टियों  सौर  वायु  तापकों  और  सौर  कूकरों  आदि  ज॑से  अनुप्रयोगों  के  लिए  किया  जाता  है  ।

 यहपि  इस  माध्यम  पर  आधारित  बड़े  पैमाने  पर  विद्युत  का  उत्पादन  सी  किया  जा  सकता  तथापि  20

 कि०  बा०  और  50  कि०  वाट  की  दो  प्रायोगिक  विश्युत  यूनिटों  के  अलावा  देश  में  कोई  बिश्वत  संयंत्र

 स्थापित  नहीं  किया  गया  है|

 सौर  प्रकाशत्रोह्टीय  जिनमे  सीधे  हो  विद्युत  पेढा  की  जाती  को  स्थापना  विभिम्स

 अनुप्रयोगों  क ेलिए  कई  सरकारी  और  गैर  सरकारी  संगठनों  द्वारा  की  जा  रही  है|  देश  में  ऐसी  प्रणालिणों

 की  समग्र  सत्थापित  क्षमता  ।  1992  को  लगभग  6  मे०  बा०  और  |  1993  को

 लगभग  7  मे०  वा०  होने  का  अनुमान  है  |

 इस  समय  प्रिड  से  जुडी  हुई  एक  सौर  प्रकाशबोल्टीय  प्रणाली  की  पूंजीगत  लागत  लगभग
 30  करोड़  रुपए  प्रति  मे०  वा०

 जी  हां  ।

 देश  में  बताए  गए  सौर  प्रकाशवोल्टीय  माइयूलों  में  कुछ  आयातित  सामग्री  का  इस्तेमाल

 किया  जाता  है  जो  औसत  का  लगभग  40%  है  ।

 राजधानो  के  निर्माण  हेतु  मसलन  को  योजनाए

 3086.  भ्रो  प्रदोग  डेफका  :  क्या  घोजना  ओर  कार्यक्रम  कार्पास्थयम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 करा  अतम  सरकार  ने  असम  की  स्थाई  राजधानी  के  निर्माण  हेतु  योजना  आयोग  के  पास

 कुछ  योजनाएं  भेजो

 (@)  यदि  तो  तह्सग्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  पर  कया  कार्यवाही  १  गई  है  ?

 घोजना  ओर  कार्यक्रम  कार्य  स्थियन  भसत्रालय  के  राज्य  मह्थो  गिरिध्वर  :  से

 1992  से  मुख्य  असम  से  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  जिनमे  यह  अनुरोध  किया  गया

 था  कि  असम  के  लिए  एक  राजधानी  परिसर  के  निर्माण  के  लिए  आठवी  पवर्षीय  योजना  में  200  करोड़

 रुपए  की  राशि  शामिल  की  जाए  ।  उन्होंने  अनुरोध  किया  था  कि  असम  की  नई  राजधानी  के  निर्माण  के

 लिए  आवश्यक  पूर्ण  राशि  राज्य  की  सामान्य  थोजना  स्कीम  के  बाहर  केंद्रीय  क्षेत्रतः  सक्रीय  के  रूप  मे

 केन्द्र  सरकार  से  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  मिलनी  इस  अनुरोध  पर  गह  ई  से  बिचार  गया  तथा
 इस  उदृं

 शय  के  लिए  किसी  निधि  का  प्रावधान  उपलब्ध  ससाधनों  से  नहीं  किया  जा  सकता  ।
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 SaaS Clr  आछछ  See

 राष्ट्रीय  भाषास  नोति  के  अन्तगंत  आर्थिक  दुष्टि  से  कमजोर  धर्गों  के लिए  भूकण्ड

 3087.  श्री  रामाभ्रय  प्रसाद  क्या  शहरी  विकास  सश्जों  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीय  अबास  नीति  के  अम्तगंत  दिल्ली  बिकास  प्राध्चिकरण  द्वारा  आर्थिक  दृष्टि  से

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  पलेंट  बनाए  जा  रहे

 यंदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहूरो  विक्रास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  छल  ससाधन  सनज्ञालय  सें  राज्य  मंत्री  पो०  के ०

 :  दिल्ली  विकाप्ष  प्राधिकरण  से  सूचित  किया  है  वे  अपने  यहां  पजीकृत  आधिक  रूप  से

 जोर  बर्गों  के लिए  फ्लेंट  बना  रहे

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  आ्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्तों  के लिए  दृर्ण  किए  जाने  यप्ले

 संभावित  फ्लेटों  के  ब्योरे  तथा  उनकी  प्रमति  बिबरण  के  अनुसार  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 सिमणाधोत  इ०  दवब्ह्यू०  एस०  के  मकान

 (%)  92-93  के  बोरान  लिन  ने  की  समाषना  है  ।

 उस्तरो  जोन  न

 1.  नरेल  धंमान  जनता  आवास  940

 2.  अशोक  विहार  फेव  Il  36

 पूर्थोी  मोम

 ।.  जिलल्ला  गांव  में  ई०  डब्ल्यू०  एस०  आवास  272

 2.  कोंडली  भरोली  में  ई०  इस्त्यू०  KES  आवास  232

 1.  दक्षिणपुरी  में  fo  डब्ल्यू०  एस०  आबास  40

 2.  सर्वाधिया  विहार  7

 एक्षिण  पश्चिसी  जोग

 1.  अद्यश्चिनी  गांव  के  निकट  120
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 पश्चिम  अ  खल

 1.  नागलोई  संयद  में  सामुदायिक  सेवा  कार्मिक  फ्लेंट  32

 2.  नसी  रपुर  गांव  पाकेट  10  हारका  में  ई०  डब्ल्यू०  एस०  आवास  224

 3.  पाकेट  3  में  ई०  ढब्न्यू०  एश्व०  आवास  64

 योग  :  1967

 -4-93  की  स्थिति  के  अनुसार  जिनके  प्रगति  पर  चलते  रहने  की  संभावना  है  ।

 पृर्थो  जोन

 1.  कोंडली  घरोली  728

 कुल  योब  :  2695

 फास्डेटिक  उर्धरक  को  प्रोत्साहन  देना

 3088.  थी  प्रकाश्ष  थो०  पाडोल  :  क्या  इक्षान  मंजी  यह  बताने  की  कृपा  करेसे  कि  :

 क्या  सरकार  व्यापार  लेले  पर  रूपए  के  पूज  प्रत्यावश्तनीयता  के  प्रभाव  का  प्रतिकार  करने
 के  लिए  फास्फेटिक  उबं  रक  हेतु  उपयुक्त  क्षतिपूरक  प्रोत्साहन  देते  पर  विचार  कर  रही

 क्या  सरकार  डाय-अमोनियम  फास्फेट  घर  उपयुक्त  भायात  शुल्क  लगाने  का  भी  जिचार  कर
 रही  और

 उबंरकों  के  आयात  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  तथा  उबंरक  मंजालय  में  राज्य  संत्रो  एडूआडों  से  घरेलू
 फास्फेटिक  उबंरक  उद्योग  को  उनकी  उत्पादन  लागत  कम  करने  योग्य  बनाने  के  फास्फंटिक  एसिड
 पर  सीमा  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  वर्तमान  में  फास्फेटिक  उच्चोग  को  किसी  भग्प  राहुत  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 चूंकि  मांग  एवं  पूति  के  थीच  के  अस्तर  को  पूरा  करते  के  लिए  किया  जाता  अतः
 आयात  को  प्रतिबन्धित  करने  का  कोई  बचिचार  तहीं  है  ।

 दक्षिण  दिश्यों  में  वानी  को  कभी

 3089.  थो  मदन  लत्ल  खुराना  :  क््यां  शहरी  विकास  भनन््ती  पह  बताने  की  कृपा  को  कि  :

 ज
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 क्या  दक्षिण  दिल्ली  में  श्रीनिवासपुरी  जंसी  सरकारी  कालोनियों  में  बिना

 पानी  की  भारी  कमी

 यदि  इसके  कया  कारण  हैं  और  इसकी  कमी  को  पूरा  करने  द्ेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  बिता  छते  पानी  की  सप्लाई  बढ़ाते  हेतु  सालों  सलकूप  लगाने  लगाने  का  सरकार  का

 बिधार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  और  यदि  तो  इमके  क्या  कारण

 (8)  मोत्ती बाग  आदि  कालोनियों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक

 वर्ष  पेपजल  सप्लाई  करने  हेतु  कितने  नलकूप  लगाए

 इनमें  से  कितने  नलकप  कार्य  कर  रहे  ओर

 बेकार  पड़े  नलकूपों  को  पुनः  चालू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  है  ?

 शहरो  विकास  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  जल  संसाधन  सन्नालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०

 :  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रहो  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 पुल  और  उपरिपुलों  का  मिर्माण

 3090.  शा०  सो ०  तिलवेरा  :  कया  शहरो  विकास  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  कितने  पुलों  और  उपरिपुलों  का  निर्माण  शुरू  किया

 गया

 बस्ती-बार  ये  पुल  कहां-कहां  स्थित

 इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  पर  अभी  तक  कितनी  राशि  ब्यय  को

 क्या  प्रत्येक  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  करने  हेतु  कोई  लक्ष्य  रक्षा  गया

 (¥)  यदि  तो  तत्स+्बन्धी  आ्यौराबया  है  और  28  1993  की  स्थितिनुश्नार  प्रत्येक

 परियोजना  में  कितनी  प्रगति  हुई

 क्या  सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  बर्ष  1993  के  दोरान  पूरा  करने  हेतु  कोई  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  घत्रो  तथा  जल  संसाधन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  के०

 :  दिल्ली  तगर  निगम  ने  बताया  है  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निगम  द्वारा  रोड  अण्डर  ब्रिज

 की  दो  परियोजनाएं  तथा  दो  अतिरिक्त  आब/गमन  मांगों  का  निर्माण  शुरू  किया  गणा  है  ।  लोक  निर्माण

 1.4
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 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षत्र  सरकार  मे  जामकारी  दी  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  रेल  अप्डर  ब्रिज  तथा
 रोड  अण्डर  ब्रिज  एक-एक  परियोजना  शुरू  की  गई  ।

 से  विवरण  के  अनुसार  ।

 से  दिल्ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  लक्ष्य/सशोधित  लक्ष्य  फे  अनुसार  निर्माण

 कार्य  समय  पर  पूरा  करना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समुचित  नियरामी  की  जा  रही  इन  पुलों
 के  पूरा  होने  का  बाय  निधियो  की  सुलभता  से  जुड़ा

 विवरण

 क्रम  परियोजना  का  स्थल  अभी  तक  रच  की  पूरा  करने  को  28  फरवरी  तक

 सं०  गई  धनराशि  लक्ष्य  तिथि  परियोजना

 में  हुई  प्रगति

 अशोक  विहार  का  वजो  पुर  200.00  लाख  18-2-90  संशोधित  60  प्रतिशत  कार्य

 भौद्योगिक  क्षेत्र  स  जोड़ने  बाला  रुपये  तारीख  पूरा  हो  गया  है
 रेल  अहर  ब्रिज  31-3-,  99 4

 2.  रेल  अइर  ब्रिज  12  के  दोनों  400.00  लाख  10-8-1992  रेलवे  द्वारा  कार्य

 तरफ  दो  अतिरिक्त  आवागमन  रुपए  किया  आ  रहा
 मार्गों  का  निर्माण

 3.  मधुबन  के  समीप  रेल  अण्डर  106.32  अभी  कार्य  शुरू  कार्य  अभी  शुरू  किया

 ््रज  रपए  नहीं  हुआ  है  ।  जामा  है  ।

 4.  यमुना  बाजार  चौराहे  फे  समीप  113.69  लाख  92  28-2-93  की  स्थिति

 रुपए  ,  संशोधित  लक्ष्य  के  अनुसार  प्रगति
 तिथि  95  2  प्रतिशत  है  ।

 $.  विकास  मार्ग  पर  आई०पी०  87750/-  दाए  1996  निर्माण  कय॑  अभी  शुरू
 एस्टेट  फ्लाईबोबर  के  नजदीक

 '
 किया  जाना

 एक  रोड्ट  अण्डर  ब्रिज

 6.  विकास  मार्ग  पर  आई०  पी  ०  1.98  करोड़  1996  निर्माण  कार्य  अभी  शुरू
 एस्टेट  फ्लाईओवर  के  निकट  रुपए  किया  जाना  है  ।

 एक  रेल  अण्डर  ब्रिज
 ल  जज+ तऊ  रन  4+++  «>>

 चडीयढ़  में  पाकों  का  रल-रखाव

 3091.  थो  पवन  कुमार  बंसल  :  कया  शहरी  विकास  संत्री  यह  बतामे  को  कपा  करेंगे  कि  :
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 लिक्षित  उत्तर  17  1993
 सन

 बत  तीन  वर्षों  के  दोरान  चंडीगढ़  के  विभिम्न  सेक्टरों  में  पाकों  और  अन्य  खुले  स्थानों  +

 विकास  पर  कितनी  राशि  खर्च  की  और

 तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजनारथ  किबन्क्िन  पाकों  को  लिया  गया  तथा  वहां

 कौन-कोन  सी  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राष्य  मंभो  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालव  में  राज्य  संछो  चो०  के  ०

 :  और  सूचना  एकजित  की  जा  रही  है  तथा  सप्ता  पटल  पर  रण  दो

 विज्ञान  नीतियों  के  सम्पन्ध  में  संतर  सबस्पों  में  जागरूकता

 3092.  थो  पी०  पी०  कालियापेरमल  :  कया  प्रधान  धंज्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  संसद  सदस्यों  में  विज्ञान  नीति  के  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  भी  अच्छी

 समझ  तथा  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  एक  नीशि  तैयार  की  और

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  जिए  क्या  व्यवस्था  की  गई  है  कि  संसद  सदस्यों  क

 वेज्ञानिक  समस्याओं  तथा  वैज्ञानिकों  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  हो  सकें  ताकि  वे  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी

 योजनाओं  के  कार्यकरण  को  समझ  सके  ?

 बिशान  ओर  प्रोद्योयिको  मंत्रालय  विो  लिभाग  तथा  सहासागर  बिकास  में

 राज्य  मंत्री  तथा  संशदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रगराजन  :  ओर

 माननीय  संसद  सदस्यों  के  बीच  विज्ञान  नीति  संबंधी  मामलों  के  ब।रे  में  जानकारी  औऔर  जागरूकता

 बढ़ाने  के  लिए  क्रियाविधियों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  सम्बन्धी  संसदीय  परामशंबाती  लोक  सभा  और  राज्य  सभा  के

 सदस्यों  की  विज्ञात  ओर  प्रौद्योगिकी  सम्बन्धी  संसदीय  नीतियों  और  कार्यक्रमों  के  बारे  में

 कारी  देने  हेतु  विभागों  और  स्वायत्त  संगठनों  की  वाधिक  बेशानिक  विभागों  के  बारे  में  नियरत्रक

 भोर  महालेखापरीक्षक  की  रिपोर्ट  तथा  आकाशवाणी  भौर  वृ  रदर्शन  जैसे  माध्यमों  में  सरकार  द्वारा  समर्थित

 अन्य  विभिन्न  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रमों  की  प्रस्तुति  ।

 किसानों  को  बकल्विक  भूखंड

 3093.  श्री  अटल  बिहार  बाभपेयी  :

 ही  शकर  सिह  बचेला  :

 क्या  शहरों  बिकास  संज्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंग  कि  :

 क्या  विहली  के  के  लिए  सरकार  मे  आठवें  दशक  कै  मध्य  में  लगभग  ]।  ९५6
 प्रति  बगगं  गज  की  दर  से  पालम  क्षेत्र  के  किसानों  से  जबीन  करोछ्े

 क्या  किसानों  को  बेकलिपक  भुरूए्ड  विए  जाने  सम्बन्धी  आशंठम  छोजता  के  अम्तगंत  पहले
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 बच  को  730  दपए  प्रति  कर्म  मीटर  को  दर  से  भू  खण्ड  दिए  गए  थे  जबकि  नए  कितानों  को  1653  क्र

 प्रति  बर्ग  मीटर  की  दर  से  भुगतान  करने  के  लिए  कद्दा  गया

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  तथा  इसके  क्या  कारण

 कप्ा  पालम  क्षत्र  के किसान  अपनी  जमोन  के  बदलने  में  पर्याष्त  मुआवजा  मांग  रहे  पदि

 तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रपिक्रिया  और

 (8)  इस  सम्वन्ध  में  क्या  कार्य  दाही  करने  की  योजना  है  ?

 शहरी  विकास  संत्र/लय  में  राज्य  मंत्री  तसा  लल  संधाधन  बजालप  में  राज्य  बरतनी  पो०  के०
 :  से  (5)  अधिग्रहण  से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  देय  मुआवजे  का  निर्धारण  अन्य  बातो  के

 अधिसूचना  तिथि  को  भूमि  की  भूमि-स्वामियों  के  द्वारा  प्रस्तुत  दावों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  भूमि  अधिगप्रहुण  कलेक्टर  के  अवार्ड  द्वारा  किया  जाता  भूमि  स्वामी  अबार्ड  किए  गए  मुआवजे  को

 स्वीकार  कर  सकते  हैं  अथवा  अबाई  के  विरुद्ध  समुचित  न्यायालय  में  अपोल  कर  सकते  समुचित
 न्यायालय  द्वारा  मुआवजे  में  वढ्धि  अनुमस  किए  जाने  पर  दावेदारों  को  देय  होती

 यह  कहना  सभव  नहीं  है  कि  भूमि  का  अधिप्रहण  लगभग  11  छपए  प्रति

 वर्ग  मीटर  की  दर  से  किथा  गया  था  अथवा  प्रभावित  सभी  किसान  अधिक  मुआवजे  को  मांग  कर  रहे
 जिन  मामलों  में  कानूनन  अधिक  मुआवजे  की  अनुमति  होती  उनमें  अधिक  मुआवजा  देय  होता

 है  ।

 और  जिन  लोगों  की  क्रमि  बड़ें  पैधाने  पर  अधिप्रहृभ  बिकास  और  निफ्टान  योजना  के

 अन्तगंत  अधिग्रहित  की  गई  तथा  जिन्होंने  बंकल्पिक  भृखण्ड  के  लिए  आवेदन  किया  उन्हें  दिल्ली

 प्रशासन  के  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  वैकल्पिक  भुखंड  आबंटित  किए  जाते  हैं  और  उनसे  समय-समय  पर

 नियत  पूर्व  घोषित  दरों  के  आधार  पर  मूल्य  लिया  जाता  जिन  व्यक्तियों  को  बैफत्पिक  झद्ण्ड
 दित  किए  गए  थे  तथा  जिन्होंने  1-4-92  से  पूर्व  भुगतान  कर  दिया  था  उन  पर  उस  समय  प्रयलित

 130/-  रुपए  प्रति  वर्ग  मीटर  की  पूर्व  घोषित  दर  पर  बमली  की  गई  जबकि  1-4-92  के  बाद  के

 अन्य  मामलों  में  उस  समय  प्रचलित  1650  65/-  रुपए  प्रति  बर्ग  मीटर  की  दर  से  दिल्ली  बिकास

 प्राधिकरण  द्वारा  बसली  की  गई  ।

 विद्यतकरधा  क्षेत्र  को  नुकसान

 3094.  श्री  प्रफूल  पटेल  :  क्या  बस्त्र  भग्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  धुरत  में  दंगों  के
 कारण  सरकार  भोर  विद्युंवकूरभ्रा  क्षेत्र

 को
 उत्पादन  में

 भारी  नुकसान  हुआ  ॥

 (ws)  परवि  तो  सरकार  और  विद्युतकरधा  क्षेत्र  को  अलग-अनग  कितना  नुकसान  और

 इस  नुकसान  को  पूरा  करते  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं/डठाए

 जायेंगे  ?
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 वस्त्र  मनालय  के  राज्य  पंत्री  जो०  बकट  :  से  सूरत  में  हाल  ही  में  हुए
 उपद्रवों  के  दौरान  अन्य  उद्योगों  +  १रह  यूरत  में  विज्वयुतकरघा  एकक  भी  प्रभावित  हुए

 उद्योग  की  विकेन्द्रीकृत  प्रकृति  होने  के  कारण  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  हुए  घाटों  बा  मही

 मूल्यांकन  करना  कठिन  है  ।  गुजरात  सरकार  ने  इन  दरगों  के  दौरान  प्रभावित  हुए  व्यक्षितयों  को  ऋण  के

 पर  आध्थिक  सहायता  प्रदान  करन  की  एक  योजना  की  घोषणा  की  है  ।

 सरकारी  अधिकारियों  द्वारा  प्राधिकार  का  दुर्पयोग

 3095.  थी  जीवन  शर्मा  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  घताने  की  क्रपा  करंगे

 कया  कोई  ऐसे  नियम  हैं  जिनके  अन्तर्गर  सरकारी  अधिकारियों  को  प्रदत्त  प्राधिकारों  का

 दुरुपयोग  करने  पर  उनके  खिलाफ  कारंबाई  की  जा  सकती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ध  ऐसे  कितने  मामले  प्रकाश  में  आए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  संसवोष  कःर्य  मंत्रालय  में  राज्य
 सम्त्रो  सागेरेट  :  और  सरकारी  अधिकारी  द्वारा  प्रदत्त  प्राधिकारो  का

 दुर्पयोग  करने  पर  उमके  थिलाफ  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  सिबिल  सेवा

 1964  के  नियम  3  का  उल्लप्न  करने  के  लिए  उनके  खिलाफ  कारंवाइ  को  जा  सकती  है  ।

 ऐसे  मामलों  में  विभिन्न  सरकारी  स्तरों  पर  उचित  अनुशासनात्मक  प्राधिकारी  द्वारा  कारंवाई

 को  जाती  है  तथा  इस  तम्बन्ध  में  अपेक्षित  सुचना  केन््री कृत  रूप  में  उपझब्ध  नहीं  है  ।

 ग्लूकोज  को  ओषधि  मूल्य  नियन्त्रण  आदेश  की  समा  के  अन्तर्गत  लाना

 3096  श्री  मृत्युंजय  नायक  :  क्या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  करेंगे

 सरकार  का  विचार  ग्लूकोज  के  उत्पादन  पर  अपना  नियन्त्रण  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या

 यंदि  तो  कया  सरब।र  का  विचार  ग्लूट्रोज  को  औषधि  मूल्य  नियन्त्रण
 1987  की  सीमा  के  अन्तगंत  ल!ने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसाय्स  तथा  उद्दरक  मत्रास्य  में  राज्य  सन्त्रो  एश्आर्डो  :  से  भोषध
 1986  6  की  पुनरीक्ष  पर  एक  पृष्ठभूमि  नोट  जो  अन्य  बातो  के  साथ-साथ  मूल्य  निर्धारण  के  पहलुओं
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 से  सम्बन्धित  है  जिसमें  मूल्य  नियन्त्रण  की  सीमा  भी  सम्मिलित  विचार-विमर्श  के  लिए  12-8-1992

 को  दोनों  सदनों  के  पटल  पर  रघ्  दिया  गया

 ]

 हाक्टरो  शिक्षा

 3098.  श्री  कोडडोक्षुस्नोल  सुरेश  :

 शो  विजय  एन०  पाटोल  :

 क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्य  न््ववन  भत्री  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  ड्ाक्टरी  शिक्षा  पर  गठित  उच्च  स्तरीय  उप  समिति  ने
 अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  समिति  ने  देश  में  कोई  भौर  बिकित्सा  कालिज  स्थापित  करने  वी  सिफारिश  की

 योजना  ओर  कायक्रम  फायस्वियन  ससजालय  के  राज्य  संत्रो  शिरिधर  :

 नहीं  ।

 से  प्रश्न  गहीं  उठते  ।

 निधंतता  उन्मूलक  पोजनापें

 3099.  श्री  रवि  राय  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  शिन्न-भिन्म  राज्यों  में  सर्वाधिक  पिछड़े  वर्गों  के  लिए
 विभिन्न  गरीबी  उस्मूलक  योजनायें  कार्यान्वित  करने  का  निर्णय  लिया

 (3)  यदि  तो  उसका  इयोरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  दो  गई  सहायता  का  पृथक-पृथक  राज्यवार  ब्पौरा  क्या  है  ?

 प्रामोण  जिकास  सन्त्रालय  विकास  में  र।ज्य  मन्जो  उत्तमभाई  एच०
 :  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  दो  प्रमुख  गरीबी  उन्मूहन  कार्यक्रम

 (1)  समस्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  ओर  (2)  जवाहर  रोजगार  योजना  इन  दोनों  ही  कार्यक्रमों
 इ  अन्तर्गत  लाभार्थी  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बमर  करने  वाले  परिवार  समन्वित  ब्रमीग  विकास

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निधन  परिबारों  की  स्वरोजभार  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  सहायता  दी  जाती  है  ।

 यहु  निर्धारित  किया  गया  है  कि  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  शामिल  परिवारों  में  से  50",  परिवार  अतसूचित

 जाति/मनुसूबित  जतजाति  की श्र  णिणें  के  हाने  ल.पावियों  के  अन्य  से  हर  भें  छोटे  तथा  सीमांत

 कारीगर  और  कृषि  मजदूर  आदि  शामिल  हैं  ।
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 जबाहर  योजना  कार्यक्रम  में  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बसर  करते  वाले  परिवारों  को

 मजदूरी  रोजयार  दिया  जाता  है  ओर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  की  मुक्त  बन्धुआ

 भूगिद्ान  श्रमिकों  और  महिलाओं  के  लिए  विशिष्ट  सुरक्ष/त्मक  उपाय  किए  जाते

 ऐसी प्रत्याशा  है  कि  उपरोक्त  दोनों  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  ऊपर  बताई  गई

 धणियों  में  पिछले  बर्गों  के  लोगों  की  सहायता  दी  जाती  पिछड़े  वर्गों  को  दी  गई  सहायता  का

 यौरा  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्रति  ब्भक्षित  बाय

 3  00.  थी  क्थण  कुसार  पटेल  :  क्या  योजना  ओर  काथक्रम  कार्यास्थयन  मंत्रो  वह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  1992-93  के  दौरान  प्रति  र्यक्ति  आय  में  वास्तव  में  वद्धि  हुई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धो  ब्यौरा  क्या  है  ओर  राज्य-बार  कितनी  अनुमानित  बद्धि  हुई
 और

 1990-91  और  1991-92  के  तुलनात्मक  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पोलना  भर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  अंज्रालय  के  राज्य  संत्रो  गिरिघर  (१)
 1993  में  केन्द्रीय  सांच्यकीय  संगठन  ढ्वारा  दिए  गए  राष्ट्रीय  आय  के  अधरिम  अनुमानों  के

 नुसार  प्रति  व्यक्षित  आय  व्यक्ति  निबल  राष्ट्रीय  में  वास्तविक  रूप  में  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  1992-93  के  दोरान  2.2%  को  बड़ि  होने  की  सम्भावना  है  ।

 और  नेद्ीमतम  उपलब्ध  सूचना  के  केबल  राज्यों  ने  अग्निम्त  अनुमानों  का

 प्रयास  किया  स्थिर  (1680-81)  पृल्यों  पर  प्रति  ब्यढ़ित  निवल  राज्य  घरेलू  उत्पाद

 तथा  1990-91  से  1992-93  तक  के  बर्षों  हेतु  सभी  राज्यों  क ेलिए  समान  विकास  दर

 विवरण  के  रूप  मे  संलग्न
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 अनिवासो  भारतोपों  से  प्रस्ताथ

 3101.  भी  हरोश  नारायण  प्रमु  झांहये  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  1993  तक  स्वीकृति  सम्बन्धी  विशेष  समिति  मे  अनिवासी

 भारतीयों  के  कितने  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  और  कितने  स्वीकृत  किए  और  प्रत्येक  प्रस्ताव  में  क्षेत्रदार

 कितना-कितना  पूंजी  निवेश  क्रिया

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  कितने  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  गये  ओर  प्रत्येक  प्रस्ताव  पर

 कितना  पूंजी  निवेश  किया

 अनिवासी  भारतीयों  ने  पूंजी  निवेश  करने  हेतु  किन  क्षेत्रों  तथा  राज्यों  में  रुचि  दिखाई

 ओर

 चालू  वर्ष  के  दोरान  पूंजी  निवेश  करने  हेतु  अनिवासी  भारतीयों  की  अग्निम  प्रतिक्रिया  क्या

 है  और  इन्हें  पूंजी  निवेश  करने  हेतु  आकषधित  करने  की  बया  नीति  है  और  प्रोत्साहन  का  क्या  पैक्रेज  दिया
 गया  है/दने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  बिभाग  और  भारो  उद्योग  विकास  में  राण्य  सग्जो

 कृण्मा  :  भौर  वर्ष  1992  के  दौरान  और  1993  तक  सरकार  ने
 इन्जीनियरी  इलेंबट्रोनिबस  आदि  जंसे  क्षेत्रों  में  उद्योग  लगाने  के  प्रस्तावों  का

 अनुमोदन  किया  है  जिनमें  4946.3  मिलियन  रुपए  का  कुल  अनिवासी  भारतोय  पूंजी  निवेश  अस्तप्रस्त

 है  जबकि  1991  के  दौरान  अनुमोदित  कुल  अनिवासी  भारतीय  पूंजी  निवेश  197  मिलियन  रु०

 ओर  आर्थिक  नीतियों  के  उदारीकरण  के  कारण  देश  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के
 लिए  अनिवासी  भारतीयों  की  कुल  प्रतिक्रिया  कुल  मिलाकर  उत्साहवधंक  रही  अनिवासी  भारतीयों  /
 विदेशों  से  और  अधिक  पूंजीनिवेश  आकृष्ट  करने  के  लिए  उपभोक्ता  वस्तु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  छोड़कर
 शेष  उद्योगों  में  लाभांश  के  भुगतान  को  निर्यात  आय  से  संतुलित  करने  की  शर्तं  समाप्स  कर  दो  गयी  है  ।
 उच्च  प्राथमिकता  वाले  उद्योगों  के  समान  निर्यात/व्यापार/स्टार  ट्रेंडिंग  हाउसिज्र  में  पूरी  तरह  स्वदेश
 भेजने  के  आधार  पर  100%  एन०  आर०  आई०  निवेश  की  अनुमति  देने  का  भी  निर्णय  लिया  गया

 है  |  हाल  में  सरकार  ने  कुछ  शर्तों  पर  अनिबासी  भारतीयों  को  स्वदेश  प्रत्या्वतन  के  आधार  पर  गह
 निर्माण  तथा  अचल  सम्पत्ति  में  100:  तक  विदेशी  इक्विटी  में  निवेश  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  ।

 ह

 पेंशन  हेतु  पुडधकालीन  सेबा  को  सिबिल  सेवा  के  साथ  जोड़ना

 भी  अन्त  जोशी  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पेंशन  की  गणना  हेतु  युद्ध  सेवा  काल  को  सिविल  सेवा  काल  के  साथ
 जोड़ने  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 इन  अध्यावेदतों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  बंत्रो  तथा  संत्दोम  काश  मंत्रालय  में

 शाज्य  मंत्रों  मागरेट  से  पेंशन  की  गणना  हेतु  युद्ध  सेवा  काल  की

 अवधि  को  सिविल  सेवाकाल  के  साथ  जोड़ने  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  सरकार  को  सामान्य  अभ्पावेदन

 प्राप्त  नहीं  हुए  पेंशन  की  गणना  के  लिए  युद्ध  सेवा  काल  को  निदिष्ट  शर्तों  के  अध्यधीन  सिदिल  सेवा

 की  अवधि  के  साथ  जोड़ने  के  लिए  केन्द्रीय  सिबिल  सेवा  1972  में  उपलब्ध

 विशमान  है  ।

 क्षादी  ओर  प्रामोद्योग  आयोग  में  अनुसूचित  जातियों/भनुसृचित  जनजातियों  के

 लोगों  को  रोजगार

 3104,  भी  नबल  किशोर  राय  :

 डा०  छिस्ता  सोहन  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खादी  ओर  प्रामोद्योग  आयोग  गांवों  में  विभिन्त  छोटे  तथा  ग्रामीण  उद्योग  स्थापित

 करके  ग्रामीण  युबकों  को  रोजगार  प्रदान  करता

 यदि  तो  बष  1990-91  मौर  1991-92  के  दोरात  कुल  कितमे  मुबरकों  को  रोजग।र

 प्रदान  किया  गया  तथा  वर्ष  1992-93  के  दौरान  कितनी  को  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  ओर

 इस  अवधि  के  दोरान  इसमें  से  रोजगार  प्राप्त  करने  वाले  अनुसूचित  जातियों

 जनभातियों  के  युवकों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 उद्योग  मत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  भोर  प्रामोण  उद्योग  में  राज्य  सन्नी  एस०
 :  जो  हां  ।

 भौर  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौराम  पूरे  देश  में  खादी  ओर  प्राभोद्योग  कार्यक्रम  के  मधीन
 ग्रामीण  काम्गारों  को  प्रदान  किया  गया  रोजगागार  इस  प्रकार  था  :---

 की  संख्या  लाख

 यर्ष  छादी  ग्रामोद्योग  योग

 1990-91  14.15  34  42  48.57

 1991-92  1420  20  35.96  50.16

 1992-93  14.50  36.55  51.05
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 खादी  और  ग्रामोद्योग  कार्यक्रमों  के  अधीन  प्रदान  किए  गए  कुल  रोजगार  में

 अनुसूचित  जन-जाति  का  भोग  15  लाब  से  अधिक  था  जो  लगभग  30%  है  ।

 फास्ट  फइ  केन्द्रों  के  लिए  बिदेशो  निवेश  सम्बन्धी  प्रस्तारों  को  स्वीकृति

 3105  प्रो०  रीता  वर्मा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यहै  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  फास्ट  फूड  के'डों  को  श्रु्धशां  में  घिंदेशो  दिवेश  सह्बन्धी  कुछ
 प्रस्तावों  को  स्वीक्षत  दे  दी  और

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बरश्न  ऐें  स्वीकृत  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  जोर  मारी  उद्योग  में  रास्य  मंत्री

 कृष्णा  :  भौर  हां  ।  यू०  एस०  ए०  की  मं»  मेक्डॉनाल्डस  कारपोरेशन  को

 मेबहानाल्ड  के  रेस्तरां  स्थापित  करने  के  लिए  भारत  में  एक  सम्पूर्ण  स्वामित्व  वाली  सहायक  कम्पनी

 स्थापित  करने  हेतु  15  1993  को  मनृमोदन  किया  गया  ये  रेश्त्रां  निम्मलिश्वित  के

 माध्यम  से  विकसित  और  संचालित  होंगे  :--

 1.  मेक्डॉनाल्ड  को  नियन्जित  कम्पनी  और  भारतीय  पार्टनरों  के  बीच  संयुक्त

 2.  भारतीय  और

 3.  कुछ  ध्ीमित  सब्या  में  रेस्त्रां  सहायक  कम्पनी  द्वारा  सीधे  चलाये

 इस  प्रस्ताव  में  भारतीय  सहायक  कम्पनी  में  1,00,000  अमरीकी  डॉलर  इक्विटी  पृजो  निवेश
 की  परिकल्पना  की  गई  है  जिसे  पहले  सात  वर्षों  के  दौरान  बढ़ाकर  20  मिलियन  अमरोकी  डॉलर  कर
 दिया  जाएगा  ।

 ]

 अमिकों  का  पलायन  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीय  गवोरुरण  कोद

 3106.  को  उपेना  नाथ  वर्मा  :  कया  प्रधान  सम्ची  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  श्रमिकों  के  पलायन  को  रोकने  के  लिए  राष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  से
 अलग  कुछ  धन  की  व्यवस्था  की  गई

 (@)  यदि  तो  बिहार  को  अब  तक  कितना  घत  दिया  गया

 कया  इस  धन  का  वाल्तंव  मैं  उपयोग  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मत्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  मम्त्रो
 कृष्णा  :  (6)  से  रोजगार  सुशत  निधि  जी०  जो  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि
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 त  क्षेत्रों  में  रोजगार  सृजन  के  कार्यकलापों  के  लिए
 धन  उपलब्ध  कराना  है  ।  रोजगार  सजन  निधि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  भी  लागू  इस  शीर्ष

 के  अधीन  न  तो  वित्तीय  वष  1992-93  में  ओर  न  ही  वर्ष  1993-94  2-94  के  बजट  अनुमानों  में  कोई  राशि

 निर्धारित  की  गई

 का  एक  हिस्सा  का  उद्देश्य  संगठित  तथा  असंगढि

 राष्ट्रीय  पेघणल  सिशन ँ

 3107.  क्रो  आस्कर  फर्माग्डोल  :  क्या  प्रधान  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  पेयजल  मिशन  के  अन्तगंत

 ओऔर  नीदरलेंड  की  सहायता  से  जिला  स्तर  पर  प्रयोगशालाएं  स्थाक्ति  करने  की  मंजरी  दे  दी

 उक्त  योजना  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  कितनी  धनराशि  मंजर  की  गई

 क्या  जल  की  गुणवत्ता  पर  निगरानी  करने  का  भी  प्रावधान  किया  गया  और

 राज्यवार  कितनी  धनराशि  का  प्रावधान  किया  गया  है  ?

 ग्रामोण  विकास  मन्त्रालय  विकास  में  राव्य  मनन््त्रो  उस्तमभाई  एच०  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले  वर्ष  अर्थात  1992-93  के  दौरान  राजीव  गांधी  राष्ट्रीय
 पेयजल  मिशन  के  भन्मगंत  निम्नलिखित  जल  गुणवत्ता  जांच  प्रयोगशाला  स्वीकृत  को  गई  है  :

 क्रमांक  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  जिला/क्षेत्र
 का  नाम

 क्षांध्र  प्रदेश  नालगोंढा

 2.  कुडप्पा

 3.  श्रीकाकुलम

 2.  दमन  भौरद्वीव  1.  दमन

 2.  दीव

 1992-93  2-93  के  दौरान  नीदरलेंड  की  सहायता  से  देश  में  कोई  जल  गुणवत्ता  जाँच  प्रयोगशाला

 स्वीकृत  नहीं  की  गई  है  ।

 1992-93  के  दौराम  कुडप्पा  तथा  श्रीकाकुलम  जिलों  में  प्रयोगशालाओं  के  लिये

 आंध्म  प्रदेश  को  5,59,500/-  रुपये  बी  राशि  रिलीज  की  गई  1992-93  के  दोरान  दमन  भोर  दीन

 के  केस्द्र  शासित  क्षेत्र  को  भी  4,48,000/-  रुपये  रिलीज  किये  गये  थे  ।

 ही  ।
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 जल  गुणवत्ता  की  निगरानी  के  लिए  राज्यवार  अग्रिम  आबटन  नहीं  किया  जाता

 मोदित  विशिष्ट  प्रस्ताव  और  प्रगति  तथा  खर्च  के  चरणबार  आधार  पर  सहायता  रिलीज  की  जाती  है  ।

 (  हिस्दुस्तान  फेथल  लिसिटेड

 3  08.  ध्रो०  भालिनी  भट्टाबाय  :

 शो  बसुदेव  भाचाय  :

 थी  हस्तान  मोह्लाह  :

 थी  हाराधन
 झी  हरीश  तारायण  प्रभु  झांदये  :

 बया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  केबल  लिमिटेड  के  लिए  आमूल  चूक  परिवर्तन  योजना  कार्यक्रमानुसार  चल

 रहो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  बिश्व  बेक  ने  हिन्दुस्तान  केबल  लिमिटेड  के  किसी  अमूल  चूक  परिवतन  का  भी  सुझाव
 दिया  और

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  संत्रालय  ओश्योगिक  विकास  विभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य  सम्त्री

 मती  कृष्णा  :  ओर  उत्पादों  के  तेजी  से  अप्रचलन  को  चुनोती  का  सामता  करने  के

 हिन्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  ने  उत्पाद  के  पुनः  परिवर्तन  की  कुछ  योजनाओं  को  पहले  ही  शुरू  कर

 दिया  है  जो  सताबजनक  रूप  से  चल  रहो  हिन्दुस्तान  केबल्स  कुछ  नई  परियोजनाओं  को

 शुरू  अपने  उत्पादों  के  बिवित्ृकरण  का  विचार  कर  रही  है  |  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  क ेलिए

 श्यक  उपाय  किए  जा  रहे

 और  विश्व  बेक  ने  आवश्यक  सुधारों  को  कार्यान्वित  करने  से  पूर्व  हिन्दुश्तान  केबल्स

 लिमिटेड  के  लिए  पुनंस  रबता  और  कार्पोरेट  अध्ययन  करने  को  सलाह  दी  है  ।

 ]

 बेजशानिक  लेखन

 3109.  भी  राजेना  कुमार  शर्मा  :  क्या  प्रधान  मन्तरी  यह  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वेजश्ञानिक  लेखक  संध  के  प्रथम  सम्मेलन  में  बेशानिक  लेखन  से  जुड़े  मुद्दों  पर  हुई  चर्चा  का
 |  श्योराकया  भर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कम  की  च्ब्ध्ज
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 विज्ञान  टटौर  प्रोश्नोगिकी  मन्त्रालय  विधान  तथा  महासागर  विकास  में

 राज्य  मन्त्री  था  संसरोध  काय  मंत्रालय  में  राज्य  प्रंत्री  रगराणन  :  समायार
 पत्रों  में  छपी  एूचदा  के  अनुसार  12-13  1993  को  हुए  भारतीय  वेशानिक  लेखक  संघ  के

 प्रथम  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  जिन  मुख्य  मुद्दों  वर  विद्वार-विपर्फ  किया  गया  वे  विज्ञान  संचारकों  को

 बेशानिक  सूचना  की  निजो  क्षेत्र  द्वारा  विज्ञान  विज्ञान  डिग्री  पाठयक्रमों  में  विज्ञान
 सचार  पर  एक  विशेष  पत्र  आरम्भ  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  सै  सम्बन्धित  मामलों  पर  समाचार

 पत्रों  मसद  द्वारा  15  प्रतिशत  अपना  समय/स्थान  देना  और  विज्ञान  सचार  मीति  की  तैयार

 भारत  सरकार  का  पहले  से  ही  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिषद  नाम्रक  एक  निकाय  है  ।

 शमका  राचिवालय  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  विभाग  में  है  जो  इन  मुद्ठों  स ेअवगत  है  ओर  अनेक

 कलापों  और  कायंक्रपों  के  जरिये  उन  मुहों  और  उनमें  सम्बन्धित  समस्याओं  का  समाधान  खोजने  की  दिशा
 में  प्रयासरत  है  ।  राष्ट्रीय  विज्ञान  ओर  प्रौद्यागिको  संचार  परिषद  को  बहा  गया  है  कि  सम्पेलन  में  उठाए

 गये  मुद्दों  की  विशेष  रूप  से  जांच  करे  ओर  भारतीय  विज्ञान  लेक  संघ  से  विचार-विमर्श  के  बाद  यदि

 आवश्यक  हो  तो  इन  समस्याओं  के  समाधान  की  दिशा  में  उचित  कदम  उठाये  ।

 |

 परिक्षणा  रेलवे

 31°0.  थी  के०  एय०  सतियप्पा  :  क्या  शहरी  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  जयपुर  और  बंगलौर  शहर  में  परिक्रमा  रेलवे  के  निर्माण  हेतु  धन-राशि

 मंजर  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 इस  सस्बन्ध  में  भद्  तक  कितलो  प्रवति  हुई  है  ?

 शहरी  विकास  मन्जालम  सें  राज्य  सम्जो  तथा  लल  संस!धन  संत्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  पो०
 के०  :  जी  जयपुर  बंगलौर  शहर  में  परिक्रमा  रेलवे  के  निर्माण  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  ने

 कोई  निष्िियां  स्वीकृत्त  नहीं  को  हैं  ।

 (७)  तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ]

 पूरिया  समस्ध

 3111.  श्रोभती  भावना

 थी  एन०  के०  बालियास  :

 क्या  प्रधान  सन््जो  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 निर्माणाधीन  तीन  यूरिया  संयन्त्र  अपना  उत्पादन  कब  से  शुरू  कर

 इन  संयन्त्रों  में  सै  प्रत्येक  संयन्त्र  कौ  अनुमानित  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 उनके  चालू  होने  में  विलम्ब  के  कया  कारण

 क्या  सरकार  ने  उबंरकों  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  तथा  इनके  आयात  में  कमी  लाने  के

 लिए  कोई  योजना  तंयार  की  और

 (8)  यदि  तो  तत्सम्धरधी  ब्यौरा  क्या

 रसायम  तथा  उररक  मन्त्रालय  सें  राय  मन््तरी  एडुमाडों  और  एच
 बी०  जे०  पाइप  लाइन  पर  कार्यान्वयनाधीन  तीन  यूरिया  संयन्त्रों  की  उत्पादन  क्षमता  क्लौर  थारम्भण
 को  अनुमानित  तिथि  नीचे  दी  गयी  है  १--

 स्थान  यूरिया  उत्पादन  की  आरम्भण  की  अनुमानित
 बापिक  क्षप्रता  तिथि

 टन

 गडेपन
 7.42  1993 के  अस्त

 बबराला  7.4?  1994-95  के  दौरान

 शाहजहांपुर  ५.26  1994-95  के  दौरान

 उपरोक्त  परियोजनाओं  में  मीचरे  दिये  गये  कारणों  की  बजह  से  विलम्ब  हुआ  है  :

 गडढ़ेपन  :  मूल  स्थान  अर्थात्  सवाई  माधोपुर  को  पर्यावरण  की  दुष्टिकोण  से  स्वीकार्य  नहीं  पाया

 गया  और  इसलिए  एक  नये  स्थान  की  सलाश  करभी  पड़ी  ।

 जबराला  :  प्रवर्तंक  पहुले  सत्पसव  नमूमों  के  आरैसें  ओर  बाद  में  बरियोजना  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  स्राथुहिक  सला  के  बारे  में  अभिणेष  को  स्थिति  में  थे  ।

 शाहजहांपुर  :  पहले  प्रवर्तक  मे  परियोजना  कार्यान्वयन  में  पर्याप्त  दचि  नहीं  दिद्वाई  और  इसलिए
 नये  प्रवर्तक  का  घवन  करना  जिसमें  समय

 एवं  निजी  क्षेत्र  की  उपरोक्त  तीन  परियोजनाओं  के  अलावा  नेशनल  फ़िलाइडस
 लि०  और  हफको  भी  बिजयपुर  और  आंवला  की  अपनी  गंस  पर  आधारित  संयन्त्रों  की  चाल

 क्षमता  को  दुगनी  करने  की  प्रोद़्मा  दना  रहे  हैं  ।  ऋष्मा  भ्रोढ़ाबरी  ब्रेंसिन  में  मध्यम
 आकार  के  अमोनिया/यूरिया  संयन्त्र  के  स्लिए  ग्रेश्न  की  उपलक्षाता  को  भी  सूचित  किया  गया  है  ।

 इफक्ो  उयंरक्त  रा  अंवला  को  क्षपता

 3112.  करे  संतोध  कुसतार  मंबवार  :  क्या  अध्यात्र  अंत्ो  यह  बताते  की  कृपा  करेंते  कि  :

 इफको  उबरक  आक्ला  की  विद्यमान  क्षमता  में  कितनी  बद्धि  करने  का  प्रस्ताव

 क्या  उक्त  अस्ताव  सरकारी  पूंजी  निवेश  बोई़  को  भेजा  गया  और
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 a «मन  en  ———

 यदि  हां  तो  उपर्युक्त  प्रस्ताव  कब  से  विचाराधीन  है  तथा  इसे  स्वीकृति  देने  में  विलम्ब  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 रसायत  तथा  उर्ंरक  घंत्रालय  में  राज्य  भन्त्री  एडआर्डो  इफको  का  प्रस्ताव

 उनके  आंवला  संयन्त्र  की  बतेमान  क्षमता  को  7.26  टन  प्रति  वर्ष  यूरिया  तक  बढ़ाने  का  है  ।

 आंवला  के  विस्तार  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  की  प्रथम  मंजरी  13
 1992  को  दी  गयी  थी  ।  विस्तुत  परियोजना  रिपोर्ड  |5  1992  को  पध्राप्त  हुई  थी  ।  ऐसी

 बुहत  परियोजना  को  मंजूरी  में  अपरिहायंता  समम  लगता  है  क्योंकि  कई  बविभागों/अभिकरणों  को
 विभिन्न  पहलुओं  से  परियोजना  का  मूल्यांकन  करना  पड़ता  है  ।

 भारतोय  बिधाहु  अधिनियम

 3113.  श्री  जगत  घोर  सिंह  द्रोण  :  कया  प्रधान  सम्ज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  ईसाई  संगठत  भारतीय  विवाह  1869  के  निरसन  पर

 सहमत  हो  गये

 यदि  तो  कया  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  इस  अधिनियम  का  निरसन  करने
 का  भोर

 यदि  तो  इस  समय  यह  मामला  किस  चरण  में  है  ?

 स्पाय  और  कम्पतो  कार्य  सरजालय  में  राज्य  मन्त्रो  एजच०  आर०  :  से

 यह  सत्य  है  कि  कुछ  क्रिश्बियन  सगठनों  ने  भारतीय  विवाह-विश्छेद  1869  (1869
 का  अधितियम  सं०  4)  के  निरसन  की  मांग  की  है  ।  क्रिश्चियन  समुदाय  के  विचारों  का  पता  लगाने  के

 बाद  हो  सरकार  के  लिए  अन्तर्ग्रस्त  मुद्दों  पर  विनिश्चय  करना  संभव  क्योंकि  सरकार  की  यह  नीति

 है  कि  किसी  अल्पसंश्यफ  समुदाय  से  सम्बन्धित  स्वीय  विधि  में  कोई  संशोधन  तभी  किया  जाए  जब

 सम्बन्धित  समुदाय  उसके  लिए  सहमत  हो  भौर  इसके  लिए  समुदाय  में  ब्यापक  सहमति  हो  ।

 इण्डियन  डडग्स  एण्ड  फासस्थृटिकल्स  लिमिटेड  में

 रिक्त  पड़े  आरक्षित  पद

 3114.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  कया  प्रधान  धंज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इण्डिन  ड्ृ्स  एण्ड  फार्मस्युटिकल्स  लिमिटेड  में  1993  तक  अनुसूचित  जातियों

 और  अनुसूजित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  श्रेणीबार  कुल  कितने  पद  रिक्त  पड़े

 इसके  क्या  कारण  और

 इन  रिक्त  पदों  को  शीघ्र  भरने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  पये  हैं/उठाने  का  वियार
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 रसायन  तथा  उदरक  सत्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  एड्आईों
 '

 (+)  अमुसूचित
 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  इण्डियन  डुग्स  एण्ड  फार्मस्युटिकल्स  लि०  पिछली  बकाया  रिक्तियों

 को  1993  तक  विवरण  में  दिया  जाता  है  ।

 और  आई०डी०पी०एल०  एक  रुग्ण  कम्पनी  जिसे  ओद्योविक  और  वित्तीय  पुनरनिर्माण
 बोर्ड  वो  भेजा  गया  है  |  रुग्णता  का  एक  प्रमुख  कारण  आवश्यकता  से  अधिक

 जनशक्ति  का  होना  कम्पनी  के  अन्दर  ही  अ०जा०/अ०्ज०जा०  फरे  योग्य  और  अनुभवी  उम्मीदवारों

 का  पर्याप्त  संख्या  में  म  उपलब्ध  होने  से  पिछली  बकाया  रिक्तियां  नहीं  भरी  गई  पहले  से  अधिक

 शक्ति  के  होने  के  कारण  यह  कम्पनी  बाहर  से  भर्ती  नहीं  कर  रही  1990  और  19५1  में  इस
 कम्पनी  ने  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाया  था  ।  इसके  अ०जा०/अ०ज०जा०  से  सबधित
 18  उम्मीदवारों  की  भर्ती  की  जा  सको  ।  गम्भीर  रुग्णता  और  बहुत  अधिक  जनशकित  को  महुँतजर  रखते

 हैए  इस  समय  कम्पनी  का  नया  विशेष  भर्तोी  अभियान  चलाने  को  तत्काल  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 विवरण

 इृण्डियन  ड्रग्स  एक्ड  फार्मोस्पुटिकल्स  जि०  में  अनुसूनित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  उम्मीदवारों  के  प्रतिनिधित्व  में  कमी  को  दर्शाता  हुआ  विवरण  1992

 समूह  अनुसूचित  जाति  अमुसू चित  जनजाति  कुल

 26  18  44

 37  22  $9

 86  117  203

 15  47  62

 कुल  164  204  368

 बिहार  में  पटसत  का  उत्पादन

 3115.  थी  लाल  बाद  राध  :

 मो  मोहस्मद  अलो  अशरफ

 क्या  बस्त्र  सम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  बिहार  में  गत  दो  बर्षों  के  दौरान  पटक्षत  का  कुल
 कितना  उत्पादन  हुआ  है  इसमें  से  सरकार  ने  कुल  कितना  पटसन  खरीदा  ?

 बस्च  मंत्रालय  के  राज्य  भरती  जो०  बेंकट  :  पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  बिहार  में
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 कण्यें  पटसन  का  अनुभामित  उत्पादन  तथा  भारतीय  पटसने  निगम  सहित  उसकी  एजेंसियाँ  द्वारा  उसको

 खरीद  के  भ्यौरे  निम्त  प्रकार  हैं  :--

 गांठों

 बर्ष  उत्पादन  खरीद

 पटसंन  निगम  ठंथा

 एजेंटों

 1991-92  11.50  1.60

 199  2-93  7.70  0.80

 हुल्विया  उर्भरक  एकक  की  गेर-सरकारो  ल्त्र  को  बेचमा

 3116.  भीसतो  सरोज  दुबे  :  क्या  ब्रधान  सल्हो  यहूँ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  हल्दिया  उवंरक  सयंत्र  को  एक  गैर-सरकारी  क्षत्र  की  कम्पनी  को  बेचने

 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संयंत्र  के  लगाए  जाने  के  समय  से  सरकार  ने  अब  तक  इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च

 शी  है  ?

 रसायन  तथा  उरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  एड्आड़ों  :

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 1993  हल्दिया  उवं रक  परियोजना  पर  लगभग  700.00  करोड़  रुपए  को

 राशि  खर्ज  की  जा  चुकी  है  ।

 ]

 लक्षद्वीप  का  भूमि  बन्दोबस्त  और  भूमि  अभिलेश  तैयार  करना

 3117.  भरी  अमर  रायप्रधान  :  क्या  प्रश्नान  छंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  लक्षद्वीप  में  द्वीपसभूह  का  भूमि  बंदोबस्त  तथा  भूषि  अभिलेख  अभी  तंक

 तेयार  नहीं  किए  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  मे  क्या  कवम  उठाए  हैँ  ?
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 ध्रामोण  विकास  मस्त्रालय  विकास  में  राज्य  भन्नो  रासेश्यर  :

 से  सूचना  लक्षद्वोप  प्रशासव  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ओोर  सभा  पटल  पर  रख  दी  घाएगी  ।

 '

 उसर  प्रदेश  में  लघु  उच्चोग

 3118,  भरी  अजुन  सिह  यादव  :  कया  प्रधान  घंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  में  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  कितने  लघु  उद्योग  स्थापित  किए

 गए  ओर  वे  किन-किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए

 कया  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  में  लघु  उद्योगों  को  स्थापना  के  लिए  कोई

 विष्यीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  बषं  1992-93  के  दौरान  राज्य  में  और  अधिक  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  के

 लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  और

 राज्य  में  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  ओर  प्रामोथ  उच्योग  में  राज्य  मंत्री  एम०
 :  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  बषं  1990-91]  तैथा  1991-92

 के  दोरान  राज्य  उद्योग  उत्तर  प्रदेश  सरकार  में  स्थाई  जाधार  पर  भकमशः  30246  व
 33046  लघु  उद्योग  एककों  का  पंजीकरण  किया  गया  इन  पंजीकृत  एककों  का  स्थान

 बार  ब्योरा  सलग्न  बिवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  निजी  क्षेत्र  मे  लघु  उद्योग  एकक  उद्य्ियों  द्वारा  स्वयं  जुटाए  गए  वित्त  की

 सहायती  से  स्थापित  किए  जाते  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित

 सुविधाएं  एवं  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं--उत्पाद  शुल्क  सम्बन्धो  केवल  खस््  क्षेत्र  में  उत्पादन  हेतु
 प्रदों  के आरक्षण  के  जरिए  विपणन  लघु  उद्योग  एककों  से  खरीद  हेतु  मदों  का

 राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  किराया-खरीद  आधार  पर  मशीनरी  की  तकनौकी/प्रबस्धकौय/
 आर्थिक  बरामशंद्वायों  सेवाओं  के  औद्योगिक  स्थान  का  जांत्र  सुविधाएं  और  सामान्य

 सुबिधा  सेबाए  |

 लघु  अतिलघु  तथा  प्राम्य  उद्यत्रों  को  बढ़ावा  देने  और  दढ़ता  प्रदान  करने  फे  लिए  ससद  में

 6-8-91  को  रखे  गए  नीति  मम्बन्धी  उपायों  का  प्राथमिक  उदृंश्य  लघु  क्षेत्र  को  और  जीव्यता  तथा

 विकास  सबेग  प्रदान  करना  है  ताकि  यह  उत्तर  प्रदेश  सहित  सभी  राज्य/पंष  शासित  क्षेत्रों  की
 व्यवस्था  में  अपना  सम्पूर्ण  योगदान  कर  सके  ।  -
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 जर्ष  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  स्वापित  किए  गए  लघु
 उद्योगों  को  संक्या  संबंधी  विवरण

 क्रम  जिले  का  नाम

 स०

 2

 1.  हरिद्वार

 2.  सहारनपुर

 3.  मुजफ्फर  नगर

 4,  मेरठ

 $.  माजियाबाद

 6.  बुलन्दशहर

 7.  आगरा

 8.  अलीगढ़

 9.  मथुरा

 10.  मैनपुरी

 11.  एटा

 12.  फिसेजाबाद

 13.  बरेली

 14.  बदायूं

 15.  पीलीभीत

 36.  शाहजहांपुर

 17.  मुरादाबाद

 18.  रामपुर

 वर्ष  के  दोरान  स्थापित  किए  गए  लषु  उद्योगों
 की  संख्या

 616
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 ज्जजजलजलन ल्

 4  2  3  4

 बिजनौर  460  504

 20.  झांसी  3532  5355

 ललितपुर  377  372

 22.  जालोन  365  370

 23.  बांदा

 24.  हमीरपुर  288  327

 25.  लखनऊ  775  830

 26.  रायबरेली  445

 27.  लखीमपुर  293  334

 28.  सितापुर  389  337

 29.  उमनाव  ॥|  577

 30.  हरदोई  433  4742

 इलाहाबाद

 34.  फतैपुर

 33.  प्रतापगढ़  302

 34.  कानपुर  शहर  3500  568

 35.  कानपुर  देहात  532

 36.  इटावा  454  497

 37.  फरूकाबाद  459

 38.  बाराणसी  985  997

 39.  मिरजापुर  292  483

 40:  सोनभद्र  253  304

 जौनपुर  377  378

 42.  गाजीपुर  465  446

 43.  बलिया  450
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 1  2  3  4

 44.  मोरखपुर  3950

 रख

 450  रा

 45.  बस्ती  250  280

 46.  देवरिया  415
 ह

 416

 47.  आजमगढ़  281  311

 48.  सिधार  नगर  218  219

 49.  मऊ  162  166

 50.  महागंज  200  221

 31.  बहुराइक  316  362

 42.  गोंश  341  365

 53.  फैजाबाद  585  655

 54.  बाराबंकी  476  543

 55.  सुलतानपुरु  470  489

 56.  483  489

 47.  पीढ़ी  228  254

 58.  टिहरी  गढ़वाल  219  237

 59.  चमौली  225  218

 60.  उत्तर  काशी  226  191

 61,  565  694

 62.  असमोढ़ा  428  355

 63.  पिथौरागढ़  378  281

 64.  नोएडा  261  268
 3

 30246...  33046

 ]

 छोटे  एकको  को  स्थापना  के  लिए  युवाओं  को  प्रशिक्षण

 3119.  डा०  परशुराम  वया  प्रधान  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 [
 बया  सरकार ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंछोटे  एकक  स्थापित  करने  के  हछुक  युवाओं  को  प्रशिक्षण

 देने  हेतु  गेर-सरकारी  तथा  स्वयंसेदी  एजेंसियों  का  इसमें  सहयोग  लेने  हेतु  कोई  नीति/कार्यक्रम  तेपार  किया

 यदि  तो  नीति/कार्यक्रपे  को  बेयौरों  क्यों  और

 इस  तीति/कार्यक्रम  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 उच्चोग  मत्रालंय  उच्योग  तथा  कृंवि  और  ब्रामौण  उच्चोग  में  राज्य  मंत्रों  एम०
 :  हां  ।

 (&)  अधि  लघे  प्राभीज्योगों  के  सेवर्धने  एवं  सुदढ़ीकरण  के  लिए  6-8-9  |  की  चीषित

 गत  उपायों  के  सरकार  प्रशिक्षण  के  माध्यम  से  प्रथम  सीढ़ी  के  उद्यंमियों  की  सहायता  करती

 रहेगी  और  उनके  प्रयासों  में  मदद  करेगी  |  हस  कार्य  में  भाग  लेने  के  लिए  उद्योगं  संगठनों  को  भी

 प्रोत्साहित  किया  जाएगा  ।

 घोषित  नीतिगत  उपायों  के
 कायल

 लिए  स्वेच्छिछक  संगठनों/गैर-सरकारी  संगठनों

 द्वारा  स्थापित  ई०  ढों०  पौ०  संस्थानों  को  मान्यता  देने  का  निणय  लिया  गया  है  तौर्कि  वे  लंधु
 से  सेवा/ब्यवसाय  उद्यमो  के  वर्ग  में  उच्चोग  निदेशालय  में  पंजीकरण  करा  सके  |  वे  लघु  उद्योगों

 के  लिए  उपलब्ध  लाभ  तब  पाने  के  हकंदार  होगे  जब  तंक  कि  भूमि  तथा  भवन  को  छोड़कर  अचल

 सम्पत्तियों  में  उनका  पूंजी  निवेश  5.00  लाख  ₹०  से  अधिक  न  हो  जाए  |  यह  निर्णय  सभी  राज्य
 सरकारों  को  कार्यान्वयन  के  लिए  सूचित  कैर  दियों  गैंया  है  ।

 विदेशों  सहयोग  से  सघु/मध्यम  उद्योग  स्थापित  करना

 3120.  थी  ए०  याहसं  :  कया  प्रधान  संतभ्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  नई  आधिक  नीति  को  घोषणा  करने  के  पश्चात  केन्द्र  सरकार  ने  देश  में  मध्यम

 ओर  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कुछ  अन्य  देशों  के साथ  समधित  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 इसमें  कुल  कितनी  विदेशी  पूंजी  निवेश  किए  जँनि  की  आंशो  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  तिक  विकास  बिंभाग  ऑर  भारी  उच्चोंग  में  राज्य  मन्त्री

 कृष्णा  :  से  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  तकनीकी/वित्तीय  सहयोग  समझौतों  पर  सामान्यतः
 उद्योग  स्तर  पर  हृध्ताक्षर  जाते  हैं  और  यह  एक  निरन्तर  प्रक्रियां  अगस्त  9]  से

 जनबरी  93  की  अवधि  के  दोरान  कुल  2237  विदेशों  सहयोग  समझोतों  तथा  का

 अनुमोदन  किया  गया  है  जिनमें  5110  करोड़  रु०  की  प्जी-निबेश  अन्तग््रस्त  है  ।

 कपास  का  उत्पदन  और  बिक्री

 3121.  शो  शोभगाड्रीश्वर  राज  बाइडे  :  कया  बस्न्र  मंत्री  यह  बताते  की  हुं  करेंगे  कि  :
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 कक  2०  93  के  दौर  ने  आंध्र  प्रदेश  में  पास  का  कितना  ल्पादल  zat;
 है  थे  प्व  अजरी  से  बीत  न् (  )  ।  9  9  2  रै  3  दरान  आ  कपास  उल्पाद  हुभा

 किसानों  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  कपास  बेचा  जाता  और

 क्या  भारतीय  कपास  निगम  का  बिजार  किसानों  की  सहायता  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  में

 कपास  खरीदने  का  है  ?

 बस्तर  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जो०  जेंकट  :  व  1992-93  के  कपास  मोसम

 के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  कास  का  उत्पादन  16  से  17  लाख  गांठ  तक  के  बीच  होने  का  अनुषान

 ओर  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ।]  1993  तक  आंध्र  प्रदेश  के  बाजार  में
 कपास  की  12.25  लाख  गांठों  की  आवक  रही  है  ।  भारतीय  कपास  निगम  ने  अब  तक  लगभग  ।  लाख
 गांठों  की  खरीद  की  है  तथा  खरीद  का  कार्य  जारी  है|

 पश्चिम  बंगाल  को  बिकास  योजनाएं

 3122.  थी  हाराधन  राय  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  फायस्थियन  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  नई  विकास  योजनाएं  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उन्हें  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 इस  पर  कितनी  लागत  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योलना  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्वयम  संत्रालय  के  राज्य  सरत्रो  गिरिधर  :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  उत्पस्न  नहीं  होते  हैं  ।

 राज्य  को  विकास  स्कीमें  राज्यों  द्वारा  तंयार  की  जाती  हैं  ।

 केरल  में  हुथकरथा  क्षेत्र  क ेलिए  विपणन  सुविधाएं

 3123.  श्री  बो०  एस०  विजयराधघबन  :  क्या  बस्तर  धंत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  हथकरघा  क्षेत्र  को  किसी  विषणस  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  क्षेत्र  की  सहायता  करने  तथा  विवणन  संमस्याओं  का  समाधान  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
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 बस्श्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जो०  धेकट  :  ओर  हां  ।  केरल  सरकार

 ने  सचित  किया  है  कि  निवेश  के  मृल्यों  में  हुई  वृद्धि  क ेकारण  हथकरघा  मदों  के  उत्पादन  मूल्यों  में  व|

 हुई  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  पाबरलूम  और  मिल  क्षेत्र  द्वारा  बनाई  गई  बस्त  मदों  में  प्रतिस्पर्धा  लेनी

 पड़  रही  है  ।

 सातवीं  योजना  के  दौरान  लागू  की  गई  चालू  प्लान  योजनाओं  में  आवश्यकतानुसार  उपयुक्त
 संशोधन  किया  गया  है  तथा  आठवीं  योजना  के  दोरान  कार्यान्वयन  के  लिए  कई  नई  योजनाओ

 नस््सहाय  बुनकरों  के  लिए  म'जिन  एकीकृत  हुथकरघा  ग्राम  विकास  समूह  बोमा  याजना

 और  नई  प्रोजेक्ट  पंकेज  योजनाएं  अनुमोदित  की  गई  हैं  ।

 विपणन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  सरकार  हथकरधा  अभिकरणों  को  विष्णन  विकास

 सहायता  देती  हथकरघा  मदों  के  विपणन  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  प्रत्येक  बर्ष  महानगरों  में  राष्ट्रीय

 हथक  रघा  एकक््सपो  आयोजित  किए  जाते  सरकार  ने  राष्ट्रीय  डिजाइन  संग्रह  योजना  भी  लागू  की  है
 जिसके  तीन  मुख्य  घटक  हैं  अर्थात  परम्परागत  और  समकालीन  डिजाइन  का  प्रलेखन  ओर

 करण  तथा  उत्पादों  की  प्रदर्शनी-सह-बिक्री  का आयोजन  ।  राष्ट्रीय  हुथकरधा  विकास  निगम  ने  4  विपणन

 काम्पलैक्स  स्थापित  किए  हैं  जिसमें  केरल  में  कोचीन  और  क्यूलोन  में  स्थापित  दो  काम्परलंक्स  शामिल

 सेन्ट्रल  इ  स्टोल्यूड  भॉफ  हल  हैदराबाब

 3124.  भ्री  दत्तातज्रेय  बंशारू  :  क्या  प्रधान  भन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  हैदराबाद  में  बालानगर  स्थित  सेन्ट्रल  इंस्टीच्यूट  ऑफ  टूल  डिजाइम

 को  बन्द  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  वर्ष  इस  सस्थान  को  कितनी  अनुदान-सहायता  दी

 और

 चालू  बष  में  इसमें  भारी  कटौती  के  यदि  कोई  कारण  तो  वे  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उच्चोग  तथा  कृषि  ओर  प्रामोण  उद्योग  में  राज्य  सस्त्रो  एस
 :  नहीं  ।

 प्र  एन  नहीं  उठता  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  सस्था  को  दिए  गए  अनुदान  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 (₹०  लाख

 1989-90  1990-91
 .

 1991-92...  1992-93

 अनुदान  41.43  65.00  75.00  शुन्प

 अनुदान  )  60.00  62.00  55.00  30.00*

 $30,00  लाख  ८०  का  अतिरिक्त  विदाराधीन  है  ।
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 (1)  क्षनुमानित  अब्ब-ट्राजस्व  अंत्राल  ३0.00  लाख  रु०  है  इसलिए  योजनेत्तर  अनुदानों
 को  उक़त  सीमा  तक  सीमित  रखने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (2)  योजना  अनुदान  आधुनिकीकरण  तथा  बिस्तार  योजना  के  अनुसार  दिया  जाता  है  और

 इसलिए  प्रत्येक  वर्ष  अलग-अलग  होता

 क्रोद्योगिक  प्रौद्योगिक्ों  छा विकास

 3125.  भ्री  रवि  राय  :  कया  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोई  ऐस्ा  कार्यक्रम  तेयार  किया  है  जिसके  अनुसार  ौद्योगिक  क्षेश्ञ  को

 अपने  बाप्रिक  कारोबार  का  एक  प्रतिशत  प्रौद्योगिकियों  के  विकास  में  लगाने  को  कहा

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रस्ताव  के  प्रति  उच्योग  की  सहमति  प्राप्त  करने  हेतु  बया  ठोस  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  पंत्रालय  विभाग  तथा  महासभा  विकास  में  राज्य

 मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  संज्रालय  में  राज्य  सश्च्ो  रंगराजन
 प्रोौद्योगकी  बिकास  के  लिए  वाप़िक  टर्न-ओवर  के  आध्लार  पर  उद्योग  का  योगदान  बढ़ाने  हेतु  प्रा

 प्रौद्योगिकी  नीति  विवरण  टेक्नोलाजी  पालिसी  से  दिए  जाने  बाले  प्रोत्साहनों  भो

 अन्य  उपायों  का  पता  चलता  है  ।  प्रारूप  विवरण  सावंजनिक  चर्चा  और  अभिव्यक्तियों  के  लिए  खुला
 रखा  गया  है  |  उद्योग  सहित  अन्य  सभी  लोगों  से  प्राप्त  टीका-टिप्पणियों  और  प्रतिक्रियाओं  के  आधार
 पर  ऊपर  निदिष्ट  उपायों  के  विवरण  तैयार  किये  जायेंगे  ।

 प्रामोण  जिकास  के  अध्यपम  हेतु  संगठन

 3126.  ato  के०  डो०  जेस्थाज़ी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रास््लेण  विकास  के  अध्ययन  के  लिए  कोई  संगठन  बनाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इनके  कार्य  क्या-क्या  हैं  ?

 प्रामोग्र  विकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मन्चो  रासेश्वर  :

 और  जी  राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  हैदराबाद  ग्रामीण  विकास  अषध्यपन  आयोजित

 करता  है  भोर  उन्हें  बढ़ा  देता  है  ।

 राष्ट्रीय  प्रामीण  विकास  ग्रामीण  ब्रिकाप्त  मन्त्रालय  के  अधीन  एक  स्वायत्तशासों

 संगठन  है  |  यह  ग्रामीण  विकास  के  क्षेत्र  में  अनुष्ंधान  ओर  परामर्शी  सेवाओं  के  लिए  एक

 राष्ट्रीय  शीर्ष  संगठन  है  ।
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 राष्ट्रीय  प्रासीण  विकास  संस्थान  के  मुझुय  कार्य  निम्त  प्रकार  हैं  :--

 ग्रामीण  विकास  अध्ययनों  को  बढ़ावा

 अध्ययन  सम्मेलन  तथा  संगोदिठियां  आयोजित

 अनुस्नंध्तान  कार्य

 कारंवाई  हेतु  क्षेत्रों  का पता  लगाने  के  लिए  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  के
 कायरिवयन  को

 विशेष  समस्याओं  का  विश्लेषण

 भारत  ओर  विदेश  में  अस्य  संस्थाओं  के  साथ  स्त  और

 (a)  प्रकाशन  निकालना  ।

 ]

 चेयरमन  तथा  प्रबन्ध  निदेशकों  को  नियक्ति  हेतु  मानदण्ड

 3127.  श्री  काशोराम  क्या  प्रधान  बंची  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  उद्यम्रों  के  च्रेयरमन  तथा  प्रबन्ध  निदेशकों  एवं  अन्य  निदेशकों  की  नियुक्ति  के

 लिए  वा  म्रानदण्ड  अपनाये  ज़ाते

 ()  इन  नियुक्तिथों  में  सरकारी  उद्यम  चयन  बोड़  क्या  भूमिका  निभाता  है

 क्या  गत  तीन  ब्रषषों  के  दौरान  सरकार  उद्यमों  में  कुछ  नियुक्तियां  चयन  बोर्ड  से  सलाह  किए

 बिना  ही  की  गई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  ऐसो  कितनी  नियुक्षितयां  की  ग्यो  और

 ऐसी  नियुक्त  के  प्रत्येक  मामले  के  पीछे  क्या  कारण  थे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंहास  मत्रालस  में  राज्य  मग्जो  तथा  संसरोद  क्राथ  मंत्रालय  में

 राज्य  मन््त्री  सा्गरेट  :  केन्द्रीय  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उच्मों  में
 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  कार्यात्मक  निदेशकों  के  पदों  पर  सर्वो  मे  उम्मीदवारों  को

 निष्पक्ष  एवं  वस्तुनिष्ठ  चयन  प्रक्रिया  हारा  नियुक्तियां  करमा  सरकार  की  नीति  अपनायी  गई  तीति

 के  तहत  जब  तक  कि  उद्यमों  से  बाहर  को  सर्वोसम  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  साबंजनिक  क्षेत्र  के

 उद्यमों  में  नियुकत  आंतरिक  उम्प्लीदुबारों  को  ही  बोड़े  स्तर  के  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  तरजीह  दी

 जाती  यदि  आंतरिक  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  होते  हैं  तो  अन्य  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  मे  कार्यरत

 उम्मीदवारों  को  तरजीह  दी  जाती  है  ।  विशेष  माएलों  सरकार  के  अधीन  स्थित  सेवाओं  से  भर्ती

 क्री  जा  सकती  है  |  केन्द्रीय  साबंअतिक  क्षंत्रों  उपचतों  में  ढ्ोड  स्तर  के  पदों  पर  चयन  ऐसे  पदों  को  कार्य

 बिशिष्टियों  तथा  अपेक्षताओं  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ज़िक्षम्ें  क्षस्य  बातों  के  साथ-साथ  उम्मीदवारों
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 के  विचारण  के  अपनाए  जाने  वाले  पात्रता  अहूँताए  तथा

 अनुभव  भी  शामिल  हैं  ।

 सरकाी  उद्यम  चयन  बोड़ं  साबंजतिक  क्षेत्र  के  उच्ममों  में  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध

 प्रबन्ध  निदेशक  तथा  क!र्यात्मक  निदेशकों  के  पदों  पर  नियुक्तियों  क ेसिफारिश  करने  की  जिस्मेवारी

 सौंपी  गई  है  |  सरकारी  उद्यम  चयम  बोडढ़  केवल  साक्षातकार  बोड़  ही  नहीं  है  बल्कि  यह  ऐसे  उपयुगत
 व्यक्तियों  की  खोज  तथा  पहचान  के  लिए  जिन्हें  केन्द्रीय  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  भें  बोडे  स्तर  के  पदों

 पर  नियुक्त  किया  जा  खोज  समिति  के  रूप  में  भी  काम  करता  है  |

 से  आमतौर  पर  बोई  स्तर  के  पदों  पर  नियुवित॒यां  सरकारी  उद्यम  चयन  बोष्ट  द्वारा

 की  गई  सिफारिशों  के  आधार  पर  की  जाती  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वष  1990,
 1991  तथा  19  2  में  सक्षम  प्राक्लिकारी  ने  अपने  विवे+ाधिकार  का  प्रयोग  करते  हुए  सरकारी  उद्यम

 चयन  बोर्ड  की  सिफारिशों  के  बिमा  ।4  मामलों  में  नियुक्तियां  की  ।

 ]

 सिले  सिलाए  कपड़ों  का  निर्यात

 3128.  ध्रो०  उन्मारेडडो  बेकटेस्वसलु  :  क्या  बरत्र  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1993-94  3-94  के  दौरान  सिले  घिलाए  कपड़ों  के  निर्यात  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  कया  *दम  उठाए  जा  रहे  और

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  के  कपश्ा  निर्यातकों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  योजना
 तेयार  को

 बसत्न  मंत्रालय  में  राज्य  मम्जी  जी०  बेंकट  :  ओर  बष  1993-94  के
 दौरान  परियोजनाओं  के  निर्यात  का  लक्ष्य  अभी  निर्धारित  किया  जाना  है  ।

 )  सरकार  ने  देश  से  परिधान  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जोकि  आन
 प्रदेश  से  होने  वाले  निर्यातों  पर  भी  लागू  होते

 सिले  सिलाए  धश्त्रों  के  लचु  एककों  में  पुंजोी  निवेश

 3129.  भरी  आनम्द  रत्म  समौय॑  :  क्या  बस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सिले  सिलाए  बल्त्रों  का  उत्पादन  करने  वाले  लघु  एककों  में  पूंजी  निवेश
 की  सीमा  में  वद्धि  करते  का  निर्णय  लिया
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  अधिसूचना  कब  तक  जारो  की  भर

 ६  सिले  सिलाए  बल्त्रों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाए  गये  अन्य

 विभिन्न  उदार  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  शो०  वेंकट  :  भोर  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि

 निर्यातोन्मुख  लघु  क्षेत्र  के परिधान  बिनिर्माता  एकको  के  सम्बन्ध  से  संयत्रों  ओर  मशीनों  में  स्वीकार्य
 निवेश  की  सीमा  75  लाख  रु०  के  मौजूदा  स्तर  से  बढ़ा  कर  3(0  लाख  रु०  कर  दी  जाए  बशतें  कि

 एकक  50  प्रतिशत  का  निर्यात  दायित्व  प्रहण

 औद्योगिक  विक्रास  उद्योग  मत्रालय  लघु  उद्योग  कृषि  तथा  प्रामीण

 उद्योग  मंत्रालय  के  परामश  से  अधिसूचना  जारी  करमे  का  सक्षम  अधिकरण

 सरकार  ने  परिधानों  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  ज॑ते  रुपए  को

 पूर्ण  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  रियायती  शुल्क  पर  पूंजीगत  माल  के  आयात  की  स्वीकृति
 प्रदान  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  का  कछया  माल  उपलब्ध  विदेशों  में  क्रेता-बिक्रेता  सेलों
 तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना  आदि  |

 ]

 अहुमदाबाव  सें  अंद  रग्ज  फपड़ा  मिलें

 3130.  श्री  सोमजोभाई  डामोर  :  कपा  थस्त्र  भत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 अहमदाबाद  में  कितनी  कपड़ा  मिलें  कब  से  बन्द  पढ़ो

 इनमें  से  कितती  कपड़ा  मिलों  को  रुप्ण  मिलों  के  रूप  में  बर्गी कृत  किया  गया

 इस  मिलों  के  बन्द  होते  से  कितने  मजदूर  प्रभावित  हुए  और

 कितनी  बन्द  पड़ी  बस्त्र  मिलों  को  पुनः  चालू  करने  पर  विचार  करिए  जाने  की  सम्भावना

 बल्च  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जी०  बेंकट  :  (१)  एक  विवरण-पत्र  संग्लन  है  ।

 अहमदाबाद  में  बन्द  पड़ी  25  मिलों  में  से  ।2  मिले  3।  1992  की  स्थिति

 अनुसार  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुननिर्माण  बोई  के  पास  पंजीक्त

 वछ्त्र  मिलों  के  बन्द  होने  के  कारण  प्रभावित  हुए  कामगा>ों  की  सडपा  53732  है  ।

 रुग्ण/बन्द  वस्त्र  मिलों  के  पुनर्स्थापन  पैकेज  बनाने  तथा  प्रबन्नन  के  लिए  सरकार  ने  टोडिए

 अभिकरण/बी०  आई०  एफ०  आर०  का  गठन  किया
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 31-1-93  दी  स्थिति  अनुसार  अंहमंदाबाद  में  25  मिंलें  बन्द  पड़ी  हुई  बन्द  पड़ी  मिलों  के

 साम  ओर  प्रत्येक  मिल  के  बन्द  होने  को  तारोख  नीचे  दी  गई  है  ;--

 क्रम  सं

 144

 प्िल  का  नाम

 2

 फाइन  निटिंग  कं०  लि०

 अहमदाबाद  जुबली  मिल्स  लि०

 मन०  कालिको  क०  लि०  नं०  2)

 ओमेक्स  इन्वेस्ट्स  लि०

 अहमदाबाद  श्री  रामकृष्ण  मिंह्य  कं०  लि०

 अजीत  भिल्स  लि०

 दि  अछ्णा  मिलल्स  लि०

 अरोदया  निनिग  एण्ड  मंस्यु०  कं०  लि०

 अरोदया  स्पि०  एण्ड  बी०  के  लिं०

 प्रसाद  मिल््स  लिं०

 भारत  सूर्योदयां  मिख्स  लि०

 कमशियल  अहमदाबाद  मिलल्स  कं०  लि०

 न्यू  गुजरात  सिधेटिक्स  लि०  न०  1

 सयू  गुजरात  सिथेटिक्स  लि०  नं०  2

 श्री  बंशीघर  स्पि०  एण्ड  वी०  मिल्स  प्रा०  लि०

 कास्टोनेन्टल  टैक्सटाइल  मिल्स  लि०

 दि  नृतन  भिल्स्ते  लि०

 श्री  अम्बिका  मिल्स  लि०  नं०  1

 श्री  विवेकानन्द  मिल्स  लि०

 बिजय  मिहस  कं०  लि०

 बन्द  होने
 की  तारीख

 3

 10-07-7७0

 10-03-87  7

 6

 21-11-87

 28-11-91

 24-07-87  ।

 24-07-87

 28-10-86  6

 10-08-86

 01-09-86  6

 5

 20-01-92  6

 €

 22-01-88

 5 02-02-92 20-09-9 | 20-02-8 8
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 I  2  3

 20.  श्री  अमसुता  मिल्स  लि  03-11-90

 21.  भालाकिया  मिल्स  कं०  लि०  12-03-82

 22.  तरुण  कमण्णियल  पिल्स  लि०  07-03-8 4

 23...  सांनफयोक  एंण्ड  अ  वैन्युं«  कें०  लि  14-12-76

 24...  मासंडन  स्पि०  एण्ड  मेन्यु०  कं०  लि०  10-01-8  2

 25.  अभय  मिल्स  लि०  असरबा  4

 |

 कताई  सिलों  को  स्थापता  करमा

 3  श्रीमती  केशरबाई  सोनाओ  क्षोरसागर  :  क्या  बस्त्र  मंत्रो  यह  अताने  की  कृपा  करो
 किः

 क्या  सरकार  का  जिचार  कपास  का  उत्पादन  करने  वाले  अविकसित  क्षेत्रों  मे ंकवाई  मिलों
 की  स्थापना  करेनें  की  औरं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मभ्नालय  के  राज्य  मन््त्रो  जी०  बेंकट  :  और  सरकार  का  कपास
 पजाने  वाले  अधं-विकसित  क्षेत्रों

 मे ंकोई  कताई  मिल  स्थापित  करने  वा  स्वतः  कोई  प्रस्ताव  नहीं  करती
 है  ।  राष्ट्रीय  महक्रारी  विकास  निगम  सी०  डी०  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सचना
 के  अनुसार  आठवीं  पंचवर्षोव  वोजना  अबधि  के  दोरान  देश  में  40  सहकारी  कताई  मिलें  स्थापित  क-ने
 के  प्रस्ताव  इसके  प्रायोगिक  राज्य-वार  ब्योरे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 आान्प्र  उत्तर
 फे  मध्य  प०

 गरीदी  को  प्लमृत  शहरी  सेवा  के  अन्तर्गते  शहरों  का  विकास

 3132.  भी  खेलन  शाम  जांगड़े  :

 ato  के०  एस०  सौराम  :

 थो  भोकांत  लेगा  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  गरीबीं  को  मेलभूंत  शंहरी  सेवाओं  के
 *  अन्तगंत  रखे  गए  मध्य  तमिलनादु  ओर  उड़ीसा  के  शहरो  के  नाम  क्या  हैं  तथा  वर्ष  1990-91,

 199  1-92  और  1992-93  के  दौरान  इस  प्रयोजनाथं  फितनी  धनराशि  आबष्टित  की  गई  ?
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 शहरी  विकास  सम्प्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  लल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  पो०के०
 :  निर्धनों  के  लिए  शहरी  बुनियादी  सेवाओं  पी  )  की  योजना  यध्य  तमिलनाडु

 और  उड़ीसा  के  निम्नलिखित  शहरों  में  कार्याम्वित  की  जा  रही  है  :--

 भ्ष्य  प्रदेश

 1.  भोपाल  2.  बेरसिया  3.  जबलपुर  4.  काठी  5.  रायगढ़  6.  खरसिया  7.  राजनस्दगांव

 8.  मन्दसौर  9.  खण्डवा  10.  बुरहानपुर

 तमिलनाडु

 1.  तिरूप्पुर  2.  मुट्दुपललयम  3.  विलुपुरम  4.  लिदाम्बरम  5.  केति  अहिलिनगरम  6.  वोदिनया

 कनू  र  7.  दिन्दिगुल  8.  पलावी  9.  कुम्बाकुनम  10.  तन्जावूर  11.  मइलाइुतूरा  12.

 नागापटिटनम  13,  विरधुनगर  14.  राजापलायम  15.  शिवकाशी  16,  कोयम्बट्र

 उड़ोसा
 ह

 1.  केन्द्रपाड़ा  2.  जाजपुर  3,  तलचेर  4.  छत्रपुर  5.  बारिपाड़ा  6.  कोरापुट  7.  जगत  सिंगपुर
 8.  बालासोर  9.  भोजानगर  10.  फूलबनी

 वर्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  के  लिए  स्कीम  के  लिए  उपयुं  कक््त

 राज्यों  को  आबंटित  केन्द्रीय  निधियां  इस  प्रकार  हैं  :-- bah  |

 राज्य  वर्ष

 1990-91  199  1-92  199  2-93

 लाखों

 मध्य  प्रदेश  164.20  143.80  82.75

 तमिलताई  235.90  200.00  112.00

 उड़ीसा  45.60  47.80  23.30

 परमाणु  ऊर्जा  मंत्रों  हारा  विद्युत  उत्पादन

 3133.  श्री  सत्पतारायण  जटिया  :

 ब्रो०  अशोक  अमश्दराद  देशमल  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  ने  प्रतिवर्ष  अलेंग-्अलग  कितने  विद्युत  उप
 दन  किया  है  ओर  प्रत्येक  परमाणु  ऊर्जा  संयंत्र

 को
 स्थापना  करने  में  कितमी  लागत  आई
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 गैस  व  बोयले  पर  आधारित  विद्युत  सयन्रों  के  अन्तगंत  प्रति  किलोबाट  घण्टे

 बिद्युत  पर  कित्नी  तुलनात्मक  भोसत  उत्पादन  लागत  भाती  और

 परमाणु  ऊर्जा  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  के  सम्बन्ध  में  भावी  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या

 है  ?

 प्रधान  मन्ची  कार्यालय  सें  राज्य  मम्च्री  भुवमेश  बाणिज्यिक  स्तर  पर  काम

 कर  रहे  परमाणु  बिजलोघधरों  में  पिछले  तीन  कंलेंडर  वर्षों  के  दोरान  बिजली  का  मिलियन  यूनिटों  में

 व्यक्ष  सकल  उत्पादन  निम्तानुसार  है  :---

 बषं  मिलियन  यूनिट  उत्पादन

 1990  ४979

 1991  5443

 1992  6328

 वाणिज्यिक  स्तर  पर  काम  कर  रहे  परमाणु  विश्युत  स्यंत्रों  की  पूंजीगत  लागत  निम्नानुसार  है  परियोजना

 परियोजना  परियोजना  लागत

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  यूनिट  |  तथा  2

 ः

 73.27

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  यूनिट  ।  73.27

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीधर  यूनिट  2  118.83

 मद्रास  परमाणु  बिजलीघर  यूनिट  |  127.04

 मद्रास  परमाणु  बिजलीवर  यूनिट  2  945.00*

 नरोरा  परमाणु  बिजलीघर  यूनिट  ।  तथा  2  945.00*

 a  भाई०डी०सी० नल्नलल्ज्ल््ज  न

 प्रारम्भिक  ईघन  प्रभार  शामिल  है

 *अनुमोदनाधीन  भनुमानित  लागत

 +भाई०डी०सी  ०--निर्माण  के  दौरान  लगने  वाला  ब्याज

 वाणिज्यिक  स्तर  पर  काम  कर  रहे  परमाणु  बिजलीघरों  में  होने  बाले  विद्युत  उत्पादत  पर
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 1992  की  स्थिति  के  अनुसार  लगा  शुल्क  निः्नानुसार  है  :--

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  55.32  पैसे  प्रति  किलोबाट  घण्टा

 राजस्थान  परमाण  बिजलोधर  59.7  पैसे  प्रति  किलोबाट  धण्टा

 मद्रास  परमाणु  बिजलीघर  75.04  पैसे  प्रति  किलोवाट  घण्टा

 तरोरा  परमाणु  बिजलीचघर  160  96  पंसे  प्रति  क्िलोवाट  धक्ष्हा

 उपलब्ध  सूचना  के  राज्य  विद्यत  बोर्डों  के  व  1990-91  के  वार्षिक  लेखों  के  आधार

 पन  और  गैस  को  ईंधन  के  में  काम  में  लाने  वाले  बिजलोघरों  में  उत्पादित  प्रति  यूनिट
 बिजलो  की  औसत  लागत  निम्नानुसार  थी  :

 ताप  न  76.31  पैसे  प्रति  किलोक्ाठ  धरण्टा

 पन  न  14.10  पैसे  प्रति  किलोब्ाड  प्रण्टा

 गंस  70.43  पैसे  प्रति  किलोबाठ  अण्टा

 घिर्माणाधीत  परियोजनाएं  विम्बल़िश्ित

 ककरापार  परमाण  विद्युत  परियोजना  यूनिट  1  (1  X  220  मेग्राव्ाट  )

 भविध्य  में  वाणिज्यिक  होने  की  आशा

 ककरापार  परमाणु  विद्युत  परियोजना  यूमिड  2  (1X  ><  220

 कंगा  परियोजना  यूनिट  ।  तथा  2  (2  220

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना  यूनिट  3  तथा  4  (2X  220

 आठवीं  पथ्वर्धीय  योजना  के  घन  उपलब्ध  होने  की  स्थिति  में  जिन  नई  परियोजनाओं  के

 निर्माण  को  योज़ना  बनाई  गई  वे  निम्नानुसार  है  :--

 ताराघुर  प्ररमाणु  विद्युत  परियोजना  यूनिट  3  तथा  4  (2X  500

 केगा  परियोजना  यूनिट  3  से  6  (4>  228

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजनाएं  यूनिट  5  तथा  6  (22८  500

 कुडानुकुलम  परियोजना  यूनिट  |  तथा  2  (32  1000

 कागज  विकास  परिषद

 3134.  भी  शरत  चाद्न  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कागज़  विकास  परिषद  डेबलफ्मेंट  को  सक्तिय  बनाने  का  सरकार
 का  वियार  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजनाथ  क्या  कदम  ढठाने  का  तिवार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  त्रिकृ[त  किश्राप्त  और  श्राही  उच्होग  में  राज्य  म्जो

 कृष्णा  :  ओर  (a)  लुगदी  और  सम्बद्ध  विकास  परिषद  का  पुनर्गठन  दो  बर्ष  बी
 अवधि  के  लिए  औद्योगिक  विकास  विभाग  की  अधिसूचना  तारीख  25-10-1991  के  अधीन  किया  गया

 उसस  विकास  परिषद  की  पढ़ती  बैठक  13-3-1992  को  हुई  थी  ओर  जिसमें  निम्नलिखित
 समितियों  के  गठत  का  निर्णय  लिया  गया  था  ३--

 ।.  भारतीय  कागज  उद्योग  का  अन्त  वट्रीयकरण  ।

 2.  कागज  उद्योग  के  लिए  विपणन  नीति  ।

 3.  कागज  उद्योग  में  मानद  समाधन  विकास  ।

 4.  कागज  उद्योग  में  आधुनिको करण  की  तुलना  में  निवेश  का  भविक्ष्य  ।

 उपर्युक्त  उपन्समितिणों  करे  अलावा  यह  निणंय  लिया  गया  था  कि  पहले  की  विकास  परिषद

 के  भ्रह्लीन  खोई  उप-समिति  बती  रहगी  ओर  कच्चे  माल  की  उप-समिल्ति  के  रूप  में  कार्य
 उप-मप्रितियों  द्वारा  किए  गए  कायं  की  विकास  परिषद  के  अध्यक्ष  द्वारा  23-2-]  993  को  हुई  एक  विस्तत
 बेठक  में  समीक्षा  की  गई  थी  ।

 गुजरात  में  सोमेंड  के  कारखरने

 3135,  क्रो  हरिभाई  पढेल  :  क्या  प्रधान  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रुजरात  में  सीमेंट  कारक्षानों  का  स्थान-वार  ब्योरा  क्ष्ा
 ल््पूँ

 क्या  सरकार  का  जिबार  वर्ष  1993-94  और  आठवीं  पच्रर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्य

 में  सीमेंट  के  नए  कारखाने  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  ये  समत्र  कृठ्ठां-कह्ठां  पर  स्थापित  किए  जाएंगे  ओर  इसमें  कितता  ब्यय

 मानित  और

 इन  नए  संयंत्रों  में  कितने  ध्यक्ियों  को  रोजगार  मिलने  को  मत  बबनता  है  ?

 उद्योग  मस्त्रालय  बिकास  बिभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य
 पत्रो

 (  भीमतो
 कृष्णा  :  बड़े  एककों  की  एक  सूची  संलग्न  है  |  क्र  द्वारा  छाटे  सीमेट  तयत्रों

 के  ब्यौरे  नहीं  रले  जाते  हैं  ।

 से  नहीं  |  तई  औद्योगिक  नीति  के  अधीम  सीमेंट  उद्योग  को  पहने  ही  लाइब्वेंस

 मुस्त  कर  दिया  गया  है  और  भाव्री  डब्यमी  भारत  में  कहीं  भी  सीमेंट  कारछाने  लगाने  के  लिए  स्वत-त्र
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 बशतें  कि  स्थापना-स्थल  ओर  पर्यावरण  की  दुष्टि  से  अनुमति  मिल  जाए  ।  गुजरात  बे  सम्बन्ध  में  15

 ओऔद्योभिक  उद्यमी  ज्ञापन  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  जिनकी  सूची  संलग्न  है  1

 गुजरात  राज्य  में  सोमेंट  कारणानों  को  सूचो

 क्रम  कम्पनी  का  नाम  स्थान  क्षमता

 सजग

 1.  एच०एम०पी०  सीमेंट  लि०  पोरबन्दर  2,00,000

 2.  सौराष्ट्र  सीमेट्स  रानाबास  8,603,  180

 3.  श्री  दिखिजय  जाम  नगर  10,25,000

 4.  श्री  दिग्थिजय
 अहमदाबाद  1,00,000

 5.  नमंदा  सी
 मे

 जाफराबाद  क्लिंकराइजेशन  यूनिट

 6.  नमंदा  सीमेट  मागडल्ला  6,60,000

 7.  ग्रुजरात  अम्बुजआा  अमरेली  7,00,000

 8.  सी०सी  ०भाई०  आफ  मुजरात  जूनागढ़  10,00,000

 9.  द्वारका  द्वारका  2,77,25 2

 10.  सिवालिया  सीमेंट  बक्सं  सिवालिया  2,1  5,227

 1-8-91  से  31-1-93  तक  प्रस्तुत  किए  गए  ओश्योगिक  उद्यमो  ज्ञापनों

 )  को  सूची

 क्रम  उपक्रम  का  नाम  स्थान  भ्रस्तावित
 स०

 वाषिक  निवेश  रोजगार

 प्तौमता

 ।
 -  >>  _....  -----+--

 2  3  4  5  6

 में०  गुजरात  अम्बुजा  सीमद्स  लि०  अमरेली  7,00,000  900



 आ्््ििय:;यै+--+त-+_ततत

 स्थिति

 सुरेनद्रनगर  30,000

 असमरोका  के  वंज्ञानिकों  द्वारा  विकसित  कोल्ड  पपूजन
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 ।  2  3  4  5  6

 2.  में०  गुजरात  अम्बुजा  सीमेंट्स  लि०  अमरेली  9,40,000  187  900
 ्

 3.  मै०  गुजरात  हाई  टेक  इन्ड०  अमरेली  1,98,'  00  22  110

 4.  मैं०  लासंन  एण्ड  टुम्नो  लि०  अमरेली  15,00,0  0  288  482

 5.  में०  बलराम  सीमेंट  .,98,000  ।।  360

 6.  में०  टाटा  कंमि+  हस  लि०  जामनगर  4,40,000  75  142

 7.  सौराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  जूनागढ़  5, 15,000  73  400
 कैमिकल्स  इण्डस्ट्रीज  लि०

 8.  में०  गुजरात  हैवी  कमिकल्स  जुनागढ़  66,010  8  162

 9.  में०  तोराष्ट्र  सीमेंट  एण्ड  जनागढ़  2,66,000  2  190
 कंमिकल्स  इण्डस्ट्रिज  लि०

 10.  मं  सांघी  सीमेंट्स  लि०  कण्छ  25,00,000  602  500

 11.  मे
 ०  माइत  सीमेंट  इडस्ट्रिज  पंचमहल  52,800  4  150

 12.  में०  सोमानी  सीमेट  क०  लि०  पंचमहल  60,000  5  150

 13.  में  रवि  सीमेंट  लि०  पंत्रमहल  60,000  4  40

 14.  में०  घवल  के०  पटेल  सावरकांठा  66,000  1.6  140

 15.  में  डी  ०सी  ०डब्ल्यू०  लि०  3  110

 3136.  भी  बो०एल०  शर्मा  प्रेम  :  क्या  प्रधान  सम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  उटाह  विश्वविद्यालय  के  वंज्ञानिक्ों  द्वारा  विकतित  प्रक्रिया  पर
 जिसे  फ्यूजनਂ  नामक  प्रक्रिया  में  भाभा  परमाणु  अनुप्तधान  टाटा  मौलिक  अनुसधान
 सस्थान  अथवा  देश  के  किसी  अन्य  अनुसंधान  संस्थान  द्वारा  किए  जा  रहे  अनुसधान  का  की  वतंमान

 क्या  ओर

 क्या  सरकार  ने  इस  अनुसंधान  को  ओत्साहन  देने  के  लिए  अथवा  विदेशी  बेज्ञानिकों  और

 भारतीय  वंज्ञानिक्रों  के  विचार  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  है  ?

 प्रधान  सम्त्री  कार्यालय  में  राज्य  सस्ती  ओ  सुब्नेश  (२)  और  सरकार  को

 शबाकबित  शीत  संलयन  प्रक्रिया  की  जानकारी  है  जिसके  बारे  में  सबसे  पहले  जानकारी  ;989  में  ऊटाह
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 विज्वविज्व  लय  दो  वेशञानिकों  ने  दी  थो  |  इस  घोषणा  के  बाद  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र  और  टाटा

 मूलभूत  अनुसंधान  सल्यान  के  कुछ  वंज्ञानिकों  ने  इस  प्रक्रिया  की  जांच  करने  ओर  उसे  समझने  के  लिए
 परीक्षण  किए  ।  इसे  अध्ययनों  के  प्रारम्भिक  परिणाम  हमे  शांत  की  संकेत  देंते  हैं  किपैलेंडिंयम  और

 टाइटेनियम  के  डयूटरिल  धातिविक  नमूतों  में  कुछ  लुच्छ  असमत  प्रभाव  घटित  हो  सकते  हैं  |  अब

 तक  जो  प्रमाण  इकट्ठਂ  किया  गया  है  बह  इस  प्रक्रिया  के  घटित  होने  की  सहो  प्रकृति  बतंनि  में  अपर्याप्त

 है  ।  हम,रे  वंज्ञानिके  त्िदेशों  में  रह  रहे  अपने  समप्मिर्थिके  ब्यक्षितयों  सै  संम्पर्क  बैनैंए  हुए  है  भीर  उनके
 कार्यों  पर  बराबर  ध्यान  रख  रहे  हैं  ।

 शोष  ओऔक्षी  गिंक  घराने

 3117.  अशोक  आर्नम्दराव  देशमुख  :

 डा०  ए०के०  पटेल  :  '

 डा०  लक्ष्मोना  तयण  पाण्डेव  :

 क्या  प्रश्चान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 198  -90,  1990-91,  4591-92  ओर  1992-93  के  दोरान  शींष  बीस  औद्योगिक

 घरानों  की  परित्म्पत्तिया  ओर  आय  पृथक  पृथक  कितनी

 उपरोबत  अवधि  के  दौरान  इन  हारा  कितना  लाभ  अजित  किया

 गत  दस  बर्षों  के  दौरान  इनकी  परिसम्पतियों  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 कया  पारसम्बत्तियों  ओर  आय  में  तेशी  स  बद्ध  की  तुलना  मे  कर  पृ  लाभ  अंनुपाती  रूप
 से  कम  भोर

 (&)  यंदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए
 जाएगे  ?

 स्थाय  तथा  कम्पनी  कार्य  सभाजय  में  शाक्ष्य  मंत्री  एचथ०्मार०  :  से

 1989-५७  के  दोरान  परिसम्पत्तियों  के  अनुसार  श्रेणीबद्ध  चोटी  के  बीस  ओोद्योगिक  घर।नो  का

 1989-90  89-90  में  कुल  आय  बिक्री  ओर  कर  पृव  लाभ  हथा
 1980  मे  परिसम्पत्तियों  का  घरान-बार  दर्शाता  हुआ  विवरण  सलग्त  है  ।

 चोटी  बीस  औद्योगिक  घरानों  की  परिसम्पत्तियों  में  1980  में  6,547  करोड़  रुपए  से  बढ़कर
 1989-90  मे  41,523  करोड़  रुपए  हो  गइ  नए  समूहों  की  परिसभ्पत्तियों  भथात्  पिछले
 दस  बषों  ५.  दोरान  ।

 परिसम्पत्तियों  तथा  आय  के  प्रत्शित  के  रूप  में  1980  तथा  1989-90  की  अवधि  के
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 दौरान  कर  पूर्व  लाभ  निम्न  प्रकार  था  :--

 (

 1980  1989-90
 ह

 परिसम्पत्तियों  को  महू  नजर  र+तें  8.07%  5.32%

 हुए  लाभ  प्रतिशत

 समूह  को  ह
 समग्र  बिक्री  सहित  कुल  आय  को  5.79%  4.95%,

 दुृष्टिगत  रखतें  हुए  लाभ  प्रतिशत

 समूह  को

 (2)  1989-90  में  परिसम्पत्तियों  से  सम्बेस्धित  लाभ  का  निम्नतंरं  प्रतिशत  बं्ष  के  दौरान

 लगाई  गई  परिसम्पत्तियों  की  वजह  से  हो  शकता  है  जिनका  उत्पादन  में  पूरी  तरह  इस्तेमाल  नहीं  हो
 पाया  था  ।

 विवरण

 एकाधिकार  कथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  को  धारा  26  के  अग्तगंत

 पंजोकृत  तथा  वर्ष  1989-90  में  उनको  परिलम्पत्तियों  के  अनुसार  श्रेणोषद्ध
 चोटी  के  बोस  ओदोगिक  धैरातों  से  लभ्यस्धित  कम्पतियों  की  1989-96

 में  सनकी  परिस्रल्पक्तियों--कुल  आय  तथा

 करपुृथ  लाभ  तथा  1990  में  उनकी  परिसम्पत्तियों  को

 दंशेनि  बाला  विधरंज  पत्र

 रुपए

 क्रम  औद्योगिक  धराना  1989-90  1980

 सै०  ee  ८"  “-  <  ०...  --  ---

 पंरिसम्पत्तियां  कुँले  आय  कर  पूर्व  परिसेंग्पत्तियां

 लाभ

 बत॑  सहित )

 1  2  4  $  6

 1.  हाटा  8530.93  8079.80  594.42.  1538.97

 y  2.  बिडंला  8473.35  8417.41  439.55  1431.99

 3.  रिलायन्स  3600.27  1901.11  87.36  166.33
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 २  3  4  5  6
 नि-+-+-ननतनतह8हत......तढ रख  ख  ख  खआ4ख

 4.  थापर  2139 00  2250.59  35.74  348.06

 5.  जे०के  ०  मिधानिया  1681.52  00  1118.26  35.74  216.03

 6.  लासंन  एण्ड  टुब्रो  1399.37  ]।  35  62  47  198

 7.  मोदी  1391.06  2009  35  23.09  179.26  82

 8.  बजाज  1343.55  17€5.84  85.58  426

 9.  मफतलाल  1273.35  1161.47  85.58  426  4

 ए|०ए०  चिन्दम्बरम  1206.46  2396.60  38.78  219.30  ।

 हिम्दुस्तान  लीवर  1189.24  2396.60  203.73  96.90

 13.  यूनाइटेड  ब्रेबर्र  1177.10  1388.4  36  63  96.90

 14.  टी०्बवी०एस०  आयगर  965.13  2749.90  58.80  156

 15.  आई०्टी०सी०  933.93  1445.40  20.99  241.00  29

 श्रो  राम  933.93  1223.38  20.99  274.51

 17.  ए०्सी०पसी०  902.72  417.33 35.75  नया

 हि  18.  ओपसबाल  एप्रो  870.34  1022.45  35.75  नया  समूह

 19.  महिन्द्रा  एण्ड  महिन्द्रा  773.55  244.35  20.07  नया  03

 20.  इस्सर  756.49  244.35  34.82  नया  समूह

 20.  किलेस्कर  985.46  45.36  220  37
 काननन  न»  क3+क

 क्रम  खंड्या  10  पर  एम०ए०  चिदम्बरम  ओद्योगिक  घराने  की  परिसम्पत्तियों  मे  सदन

 पेट्रो-ब  मिक्हस  इण्डस्ट्रीज  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के  1985  से  आगे  के  भ्रांफड़ें  भी

 शामिल  हैं  ।

 2.  क्रम  संडया  ।]  पर  हिन्दुस्तान  लीवर  औद्योगिक  घराने  की  परिसम्पत्तियों  में  भूतपूर्व  ब्रुक
 बांड  औद्योगिक  घराने  के  वर्ष  1986-07  से  आगे  के  आंकड़े  भो  शामिल  हैं  ।

 3.  क्रम  संढया  12  पर  यूनाइटेड  ब्रेवरीज  ओद्योगिक  घराने  की  परिसम्पत्तियों  में
 भूतपूवव

 एण्ड  क्रॉम्पटनਂ  औद्योगिक  घराने  के  1988-89
 से

 आगे  के  आंकड़े  भी  शामिल

 हैं  ।



 :  6  19  4  लिखित  उतर

 लाखों  कुएं  पोजना

 3138  डा०  कातिकेश्बर  पात्र  :  बया  प्रधान  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 «यों  कुए  योजना  के  अन्तर्गत  1990-9)  ओर  1991-92  के  लिए  कुल  क्या  लक्षप  रखा

 गया

 इन  बर्षों  के लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 लक्ष्य  प्राप्ति  का  हयौरा  क्या  और

 वर्ष  1992-93  के  ए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 ग्राभोण  धिकास  संत्रालय  प्रामोण  विकास  में  राज्य  मंत्र  रामेश्वर  :

 दस  लाख  कुओं  की  जवाहर  योजना  की  एक  उपन्योजना  है  ।  योजना  का  उद्ं श्य  गरोबी  की  रेखा
 से  नीचे  बसर  कर  रहे  अनुसूचित  जाति/अनुसूजित  जनजाति  के  निधंन  छोटे  और  सोमान््त  किसानो  तथा

 मुक्त  बधुआ  जिनके  नाम  गांव  के  समन्वित  प्रामीण  विकास  कार्यत्रम  के

 रजिस्टर  में  सूचीबद्ध  को  निःशुल्क  खुले  सिंचाई  दुएं  उपलब्ध  कराना  जहां  ऐसे  बुए  उपलब्ध
 कराना  सम्भव  नहीं  वहां  आबंटिल  राशि  का  उपयोग  सिंचाई  एस  ए१च्रीब२ण  ढाचो  ऊँसी

 लघु  मिचाई  की  अस्य  योजनाओं  तथा  अनुसूचित  जातियों/अनुसू चित  जनजातियों  एव  मुक्त  बधआ  मजदूरों
 को  भूमि  जिसमें  उन्हें  आबंटित  अधिकतम  सीमा  से  फॉलतु  और  भू-दान  भूमि  शामिल  के  विकास  के

 लिए  भी  किया  जा  सकता  है|  चूंकि  दस  लाख  कुओं  को  योजना  के  अन्तयंत  आबटित  निधियों  का  उपयोग

 खुले  कुओं  के  निर्माण  को  छोड़कर  किसी  अन्य  प्रयोजनों  हेतु  किया  जा  सकता  इसलिए  दस  लाख  कुओं
 की  योजना  के  अन्तगंत  कोई  बन््द्रीय  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।  राज्यों  से  निर्मित  कुओों
 की  संकह्या  ओर  उन  पर  हुए  व्यय  के  बारे  में  रियोट  प्राप्त  की  जाती  सारे  भारत  में  19५0-91  के
 दौरान  5643॥  कुएं  जोर  1991-92  में  1,72,056  कुए  नि्वित  किए  गए  हैं  ।

 दस  लाख  कुओं  को  योजआ  के  अन्तगंत  1990-91  तथा  1991-92  के  लिए  आाबंधित
 निधियां  निम्त  प्रकार  हैं  :--

 बषं  राशि  रुपये

 19५0-91  524.63

 199  .-92  524.63
 तन  नी  न नलत3त+>3न++न+न-मनन++ीन+ नी  नत--ननननिनीयनननननननननाननननननन-मन नानक  न  नननननन++-नननीनन॑ननननीननीनननननननननमन--+-नन नमन  निज

 दस  लाख  कु  की  योजना  के  अन्तगंत  1990-91  भर  1991-92  के  दौरान  तिमित

 कुओं  की  राज्य-बार  सख्या  विवरण  मे  दी  गई  है  ।

 है  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उपर्युक्त  मे  दिए  गए  कारणों  से  लक्ष्य  भिर्धारित  नहीं  किए  जाते

 हैं  ।  अब  तक  प्राप्त  रिपोर्टों  क  अनुसार  1992-93  के  दोरान  1,24,701  कुएं  निभित  किए  गए  है  ।
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 विवरण

 दस  लाख  कुओं  को  योजना  के  अभ्तगंत  निमित  कुओं  को  संश्या

 क्रम  सं०  राज्य/संध  शासित  क्षेत्र  1990-91  |  1991-92

 1  N  (3  ब

 1.  आंध्र  प्रदेश  3388  12755

 2.  अढरुणा चल  प्रदेश  0  0

 3.  असम  309  629

 4  बिहार  17884  50836

 5  गोवा  0  0

 6.  गुजरात  3331  6364

 7  हरियाणा  264  394

 8  हिमाचल  प्रदेश  165  48

 9  जम्मू  व  कश्मीर  185  1440

 10.  कर्माटक  1960  1817

 11.  केरल  444  1742

 12.  मध्य  प्रदेश  1743  30729

 13.  महा  राष्ट्र  5754  799.

 14.  मणीपुर  35  108

 15.  भेदालय  12  141

 16.  मिजोरम  711  329

 17.  नागालेंड  238  0

 18.  उड़ीसा  6183  21394

 19.  पंजाब  0  017

 20.  राजस्थान  5309  11500
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 ||  2  3  4

 2.  तिक्किम  35  0
 ई

 22.  तमिलनाडु  274  2872

 23.  बिपुरा  637  354

 24.  उत्तर  प्रदेश  2777  878.1

 25.  पश्चिम  बं  4789  11792

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  पसपृह  0  5

 27.  दादरा  व  नगर  हवेली  0  20

 28.  दमन  व  द्वीव  0  0

 29.  लक्षदीप  0  ०

 30.  पंडेचरी  4  10

 योग  :  56431  172056

 परभाण  बिजली  की  अधिष्ठापित  क्षमता

 3139.  शीमती  वसुन्धरा  राजे  :  कया  प्रधान  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 परमाणु  बिजली  की  वतंमान  अधिष्ठापित  क्षप्रता  कितनी

 क्या  सरकार  का  विचार  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  परमाणु  बिजली  की

 क्षमता  में  बद्धि  करने  का

 वदि  तो  इसके  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 (a)  नाभिकीय  नाभिक्रीय  ऊर्जा  और  इत्से  सम्बन्धित  दिकाश्न  कार्यों  पर
 प्रति  वर्ष  कितना  व्यय  किया  जाता  और

 (३)  ब्योरा  बया  है  ?

 प्रधाम  संत्रो  कार्यालय  में  राज्य  मन्त्री  भवनेश  :  बाणिज्यिक  स्तर  पर  काम

 कर  रहे  परमाणु  बिजलोीघरों  की  वत्तमान  स्थापित  क्षमता  1500  मेगावाट  के

 1992  92  में  प्रिड  से  जोड़  दिए  जाने  और  निकट  भविष्य  में  उसके  वाशिज्यिक  स्तर  पर  काम  शुरू  कर  देने
 '  से  यह  स्थापित  क्षमता  1720  मेगावाट  हो  जाएगी  ।
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 आटबीं  पं  चर्षीय  योजना  के  भन्त  तक  स्थापित  क्षमता  2600  मेगाबाट  होने  की

 कल्पना  की  गई  है  |

 और  (&)  परमाण  ऊर्जा  विभाग  द्वारा  अनुसन्धान  और  उद्योगों  तथा  खनिजों  और

 विद्युत  उत्पादन  पर  व  1950-91  भोर  1991-५2  में  वास्तव  में  व्यय  की  गई  राशि  और  धर्ष

 1992  93  मे  प्रत्याशित  व्यय  निम्नानुसार  है  :

 1990-9]  1991-92  1992-93

 अनुसंधान  तथा  विकास  291.97  302.65  349.75

 उद्योग  तथा  खनिज  523.61  574  55  711  77

 विद्युत  1040.79  949.69  13  5.76

 कुल  :  1856.37  6.37  1826.89  2387.25

 \

 झांसी  के  लिए  आधासोय  परियोजनाएं

 3140.  थी  राजस्व  मग्निहोत्री  :  नया  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  झांसी  शहर  की  आवासीम  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  के

 विचाराधीन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया  और

 के  पास  उत्तर  प्रदेश  से  सम्बन्धित  जो  प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पढ़ें  हैं  उनका

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  दिकास  मंत्रालय  में  राज्य  भन्रो  तथा  जल  संसाधन  मत्रालय  में  राज्य  सन््त्री  श्री  पो०  के०
 :  हुडका  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  झांसी  शहर  के  लिए  5".54  लाख  रुपए  के  हुइको

 ऋण  को  एक  योजना  मुख्यालय  मे  विचाराधीन  है  ।

 टुडको  द्वारा  दी  गई  सूचता  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  की  विभिस्त  एजेंसियों  से  249.17

 करोड़  रुपए  को  ऋण  राशि  की  105  योजनाये  हुडको  के  विचाराधीन  हैं  ।

 ]

 सरकारो  क्षत्र  के उपकर्मों  के  लिए  लेशा-परोक्षकों  का  चयत

 3141.  थी  समत  कुमार  मडल  :  बया  प्रधान  अन्नो  यह  बताने  की  करेग।क  :
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 क्या  सरकार  का  धयात  19  1993  के  दि  हिन्दुस्तान  नई  दिल्ली  में

 ए०  जी०  एपॉइन्टेड  नांत-इक्जिसटेंट  आडिट्स  फार  असम  टी  शोष॑क  से  प्रकाशित
 समाचार  की  ओर  गया

 4 .  यदि  तो  तत्मम्बन्धी  तथ्य  क्या

 सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  लिमिटेड  कारपोरेशन/कम्पनियों  कै  लिए  लेश्वापरीक्षकों  के  चयन
 और  तियुक्त  के  लिए  यदि  कोई  मातदण्ड  निर्धारित  किए  गए  तो  वे  कया  ओर

 (4)  क्या  ये  लेखाप  री  भक  वाबिक  अथवा  निश्चित  अवधि  के  आधार  पर  नियुक्त  किए  जाते

 यदि  तो  उनको  क्या  पारिश्रमिक  दिया  जाता  है  और  इसका  निर्धारण  कंसे  किया  जाता  है  ?

 न्याय  तथा  कम्यतों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्चो  एच०  आर०  :

 मेससे  ए०  के०  बमंन  एण्ड  एसोसिएट  चार्टंड  एकाउन्टेंट  की  फर्म  कलकत्ता  को  ब्ष  1983,
 1984  और  1985  के  लिए  भरत  के  नियत्रक  एब  महालेखा  परोक्षक  की  सलाह  पर  मंससं  असम  टो
 कारपोरेशन  लि०  के  लेखापरीक्षक  नियुक्त  किया  गया  चूंकि  लेखापरक्षकों  की  उक्त  फर्म  गुवाहाटी
 में  उनके  दिए  गए  पते  पर  उपलब्ध  नहीं  इस  मामले  में  लेखापरीक्षकों  बी  एक  अन्य  फर्म  को  मियुक्त
 करने  के  लिए  लोक  उद्यम  नसम  सरकार  के  अनुरोध  पर  नियत्रक  एवं  महूालेश्वा  परीक्षक  के

 साथ  सम्पर्क  किया  गया  था  ।  नियश्रक  महालेखा  परीक्षक  ने  लेखापरीक्षक्रों  को  एक  अन्य  फर्म  को  नियुक्ति
 9  का  परामशं  दिया  है  एव  तदनुसार  इस  विभाग  द्वारा  नए  लेखापरीक्षक  की  नियुक्त  का  आदेश  जारी  कर

 दिया  गया  है  ।

 कम्पनी  1956  की  घारा  619  के  उपबन्धों  के  अनुसार  विसी  कम्पनी  के

 परीक्षकों  को  नियुक्ति/पुन्नियुक्ति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  भारत  के  नियत्रक  एवं  महालेखापरीक्षक  को

 सलाह  पर  की  जाती  भारत  के  नियत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  का  काथलिय  तिम्नलिश्वित  त्यों

 का  पता  लगाने  के  बाद  चारटंड  एकराउस्टेंटों  का  एक  पंनल  बनाता  है  :--

 (४)  फर्म  में  पृणकालिक  तथा  अंशकालिक  भागीदारों  की

 (॥)  भागीदारों  में  से  कितने  इस्टीट्ट  आफ  चार्ट  एकाउन्टेट्स  के  फलो  सदस्य  है  और  कितने

 असोविएट  सदस्थ

 (iii)  उनमे  से  कितने  अन्य  फर्मों  में  भी  भागीदार  है  या  अन्यथा  सोल  प्राप्राइटर  या  बंतनिक

 कम  चारो

 (४)  फर्म  द्वारा  रखे  पए  चार्ट  एकाउन्टेटो  की  और
 हि

 (५)  फरमम  की  छझथाति  अर्पात  इसकी  सरचना  या  पुन:सरचना  को  ता  का  सादर्भ  देते  हुए

 वर्षों  को  संख्या  जब  से  यह  काय  कर  रही  है  ।

 फर्मों  के  उपर्यृक्त  विवरणों  ओर  उनके  काम  करने  की  जगहों  के  आधार  सरकारी  कम्पनियों

 15%
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 के  सांविधिक  महलेंखा  परीक्षफों  की  नियुर्गित  के  लिए  संरकार  की  सलाह  देने  के  लिए  विचार  क्रिया

 जाता  कंप्पनी  में  लें  परीक्षक  इंफाईयो  की  संठया  तथा  इसके  द्वारा  पहले  भुगतान  किए  गए

 परीक्षा-शुल्त्र  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 लेखापरीक्षकों  को  सामान्यतः  बच्चे  प्रतिवर्ध  के आधार  पर  नियुवंत  या  पुनग्युकत  किया

 जाता  है  और  उतक  पारिश्रमिक  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कम्पनियों  के  निदेशक  मण्डल  की  ४िफरिशों  के

 आधार  पर  तय  किया  जाता  है  जिसे  कम्पनी  के  कार्यों  का  तुलनात्मक  जायजा  लेना  चाहिए  ताकि  इस

 बात  का  आकलन  हो  सके  कि  पूर्व  वर्ष  के  अपेक्षा  इसके  कार्यकलापों  में  महत्वपूर्ण  बढ्धि  हुई  है  या  नहीं  ।

 अन्य  बातों  सहित  जिन  बातो  को  यह  तय॑  करने  के  लिए  कि  कम्पनी  के  कॉयकलापों  मे  किस  सोमा  तक

 बद्धि  हुई  हे  बढ़  मात्रा  और  मंद्री  के  आधार  पर  अन्य  प्रचुर  मात्रा  और  के

 भाधघार  पर  समग्र  राजस्व  लगाई  गई  पूंजी  और  इसके  अतिरिक्त  बाउचरों  को  सछया  और

 लेखापरीक्षकों  और  उनके  कमंच।रियों  ढ्वारा  लेखापराक्षा  को  पूरा  करने  में  लगाए  गए  प्रति  ब्यक्षित  समय
 के  घण्टे  आई  हैं  ।

 रेशम  कं.ट  बासम  का  विकास

 3142.  डा०  असोम्त  बाला  :  क्यो  बस्त्न  मश्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंग  कि  ;

 (+)  कया  सरकार  ने  देश  में  रेशम  कीट  पालने  के  विकास  के  लिए  कीई  नीति/बोजना  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 देश  में  रेशम  कोट  पालन  के  विकास  के  लिए  राज्य-वार  कुल  कितने  क्षेत्र  को  शामिल  किया

 गया  है  !

 सस्त्र  मत्रालय  के  राज्य  मनजो  जो०  बकह्॒ट  :  हां  ।

 विश्व  बेक/स्थिस  विकास  सहयोग  से  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना

 वर्ष  1989-90  से  पान  परम्परागत  रेशम  का  उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  आाध्र
 पश्चिम  बगाश  टथा  जम्मू  व  भोर  12  गर-परम्परा  गत  राज्यों

 मध्य  उत्तर  हु्य।णा  तंधा  हिमाचल
 मे  क्रिपाॉन्बत  की  जा  रही  है  ।

 रेशम  कं  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रोय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  अन्तगंत  किए  गए  कुछ
 उपाय  नीच  दिए  गए  है  :--

 (1)  शहतूुतों  कृषि  क्षेत्र  को  बंढ़ाना  ।

 (2)  शेहतूृताी  कलमो  तथा  रेशर्म-क्रीट  बीजों  की  सप्लाई  करता  |

 (3)  बिस्तार  सेवाओं  की  व्यवस्था  करना  तथा  रेशम  उत्पादन  इन्फ्रास्ट्रक्चबर  को  सुदृढ़
 बनाना  ।
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 इस  परियोजना  की  कुल  लागत  555.30  करोड़  र०  है  जिसमें  389.70  करोड़  क्ष०  का

 सरकारी  निवेश  तथा  165  60  करोड  ८०  वित्तीय  संस्थानों  तथा  वाणिज्यिक  बेंकों  से  तथा

 के  रूप  में  ऋण  शामिल  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  टसर  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उड़ीसा  और  महाराष्ट्र  में  स्विस  सहायता

 प्राप्त  एक  अभ्तराज्यीय  टसर  परियोजना  भी  क्रियान्वित  की  जा  रही  है  ।

 इसके  अलावा  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  देश  में  रेशम  के  उत्पादन  को  इन्फ्रास्ट्क्चर  सम्बन्धी

 सहायता  प्रदान  करने  तथा  अनुसन्धान  व  बिकास  का  बिस्तार  करने  के  लिए  एककों  के  एक  देशब्यापी

 नेट-बर्क  भी  स्थापित  किया  है  ।

 एक  विवरण-पत्र  सलग्न  है  ।

 बिवर

 बर्णष  1991-92  के  दोरान  शहतुत  को  कृषि  के  अम्तगंत  राज्य-बार

 क्षेत्र  )

 राज्य  कुल
 -

 भांध्र  प्रदेश  76348

 असम  1919

 अंरणा  अल  प्रदेश  56

 बिहार  6026

 शुजरात  157

 हिमाचल  प्रदेश  627

 जम्मू  व  कश्मोरे  1803

 कनोटक  63086

 केरल  620

 मध्य  प्रदेश  ३845  ।

 महा  राष्ट्र  1925

 सैजिपुर  16750
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 2

 मिजोरम  931

 मेघालय  1262

 मागालेंड  46

 डड़ीसा  1407

 पंजाब  60

 राजस्थान  470

 सिक्किम  40

 तमिलनाड़  40298

 जिपुरा  1325

 उत्तर  प्रदेश  726

 प०  बंगाल  182  2

 327925
 i  cm i  ५

 सरकारो  क्षेत्र  के उपकणों  में  अधिक  उत्पावन

 3143.  भी  चेतव  पो०  एस»  जोहान  :  कया  प्रधान  लंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मम्तज्रालय  के  अधीन  सरकारो  क्षेत्र  के  अनेक  उपक्षमों  ने  1991-92  के  अपने

 उत्पादन  की  तुलना  में  1992-93  में  भधिक  उत्पादन  लक्ष्य  को  प्राप्त  किया

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  उत्पादन  में  और  वृद्धि  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उच्योच  मंत्रालय  थिकास  विभाग  और  भारो  उद्योग  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 इसके  उंश्पादन  में  और  सुधार  लाने  के  लिए  किए  गए  उपायों  उत्पादकता  में  बेहतर
 वित्तीय  क्रयादेशों  का  निरम्तर  प्रवाह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रयोक्ता  संगठनों  के  साथ

 निकटता  बनाए  रखना  और  सुविधाओं  के  बेहतर  उपयोग  के  जहां  कहीं  सम्भव  हो  स्न्तुलन  निवेशों

 का  प्रावधान  सम्मिलित  है  ।
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 विवरण

 रुपयों

 क्रम  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  नाम  1992  से  1991  से

 सं०  1993  1992
 के  दौरान  प्राप्त  के  दौरान  प्राप्त

 उत्पादन  उत्पादन

 2

 ओ

 3
 रा

 4

 1.  यूल  एण्ड  कं०  लि०  139.79  132.62

 2.  भारत  हैबी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  2195.93  2107.21

 3.  बने  स्टेड्ड  कं०  लि०  205.09  158.57

 4.  भारत  ब्रेक्स  एण्ड  वाहब्स  लि०  8.24  6.16

 5.  रेरोल  बन  लि०  3.30  1.83

 6.  जेसप  एण्ड  कम्पनी  लि०  83.29  78.25

 7.  ब्रेषवेट  एण्ड  कं०  लि०  113.39  31.04

 भारत  बंगन  एण्ड  इंजीनियरिंग  कं०  लि०  75.98  51.80

 9.  बेबड़ं  इंडिया  लि०  0.80  0.78

 10.  तुगभद्ा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लि०  22.22  19.61

 11.  हिन्दुस्तान  केबल्स  लि०  340.33  203.67

 12.  हैबी  इंजीनिर्धारग  कारपो०  लि०  251.06  203.37

 13.  एच०एम०्टी०  बियरिग्स  लि०  24.79  24.39

 14.  इन्स्ट्र  मेंटेशन  लि०  101.20  33.71...  |

 राजस्थान  इलेक्ट्रोनिक्स  मेंट्स  लि०  10.05  4.85
 क्

 16.  स्कूटर्स  इण्डिया  लि०  20.15  14.96

 17.  भारत  आप्यृल्मिक  ग्लास  लि०  3.26  2.41

 18.  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपो०  लि०  168.51  146.36

 19.  हिस्दुस््तान  स्यूज  प्िट  लि०  138.80  119.75
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 कफ  खखचखससअल  अब  बबबऋक  लक  ओफ:क  अओओओअड  4  स:सओई्सकजलनरनरइचचचचअसअस  तन  नी  मनन  नीनननन+नत++तीययनतीयतीीयननननननननननननननन-ननननन  ॑-नम-न++ननन++++--नन++-ननमननन+भ+3०»>++>  जे

 ||  2  3  4

 20.  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मेस्यु  ०  कुं०  लि०  191.21  182.58

 21.  हिन्दुस्तान  साल्ट्स  लि०  4.03  3.49

 22.  नेप्रा  लि०  106.05  91.19

 23.  भारत  लंदर  कारपो०  लि०  3.95  2.92

 24.  बोण्बी०्जे०  कंस्ट्रक्शन  कं०  लि०  31.65  20.69

 25.  ज़िज  एण्ड  रूफ  क०  लि०  100.50  70.77

 26.  हुगली  प्रीटिंग  लि०  1.37  1.13

 गुलरात  को  परतो  भूसि  विकास  परियोश्वनाए

 3144.  डा०  ए०  के०  पहेल  :  कया  प्रधान  मंतजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सपेकित  परती  भूमि  विकास  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  गुजरात  में  कार्यक्रम  लागू  किया

 जाना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  का  इस  प्रयोजनाथं  गुजरात  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 सामोण  विकास  संत्रालय  भूसि  विकास  सें  राज्य  संत्री  राम  १

 ओर  हां  ।  समन्वित  इंजर  धूमि  विकास  परियोजना  योजना  के  अन्तंगंत  परियोजनाएं  गुजरात
 राज्य  के  सुरेखद्र  जुनागढ़  और  ब्ामनग्रर  ख़िल्लों  में  कार्याल्वित  को  जा

 रही  हैं  ।

 और  समन्वित  बंजर  भूमि  विकास  परियोजना  योजना  के  अन्तर्गत  विभिन्न

 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  गुजरात  सरकार  को  1989-90  से  लेकर  1992-93  के  बीच

 28,.88  लाख  रुपये  की  राशि  रिक्षीज  की  गई  क्वेजना  के  लहुत  ओर  वित्तीय  सहायदा  चल  रही
 परियोजनाओं  की  प्रगति  और  राज्य  सरकार से  प्राप्त  नए  प्रस्तावों  के  आधार  प्रर  दी  जाएगी  ।

 एन  टी०  सी»  को  रग्ण  सिलों  को  सहुकारों  सम्ितियों  को  सौपना

 3145.  भी  अष्टभुजा  प्रसाद  शुक्ल  :  क्या  बस्श्न  लंच  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  जिचार  कामपुर  में  राष्ट्रीय  वस्च  सिगस  की  कुछ  मिलों  को  बब्द
 करने  का  और

 यदि  तो  इनकी  संछया  क्ितनों  है  तभा  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालग्र  के  राज्य  पंगी  छ्ो०  बकह
 :

 (#)  अरैर  राष्ट्रीय  बस्तर  निगम

 द्वारा  चलाई  जा  रही  कानपुर  स्थित  कुछ  मिलों  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आवर्ती  घाटे  कम
 अधिक  मानव  मशीन  अनुपात  आदि  होने  के  कारण  गेर-अधंक्षम  मिल  के  कृप  में  अभिज्ञात

 किया  गया  कानपुर  स्थित  मित्र  सहित  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  की  अलग-अलग  मिल  को  बन्द  करने

 अथन्रा  बनाए  रखने  का  प्रपत्र  इम्र  श्रम  स्वख्छिक  सेवा  विर्यात्त  योजसा  के  जरिए  किए  आ  रहे  श्रत्षिक

 सुध्यवस्थीकरण  तथा  अन्य  सम्बद्ध  सगठकों  को  अथंक्षमता  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  निभ्नर  करेगा  ।

 |

 राष्ट्रीय  कंभिकल्प  ges  फरटिलाइजस  लिपिटेड  फी  नई  परियोजनाओं

 का  बिल््तार

 3146.  श्री  युधोर  सावन्त  :  क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजसं  लि|मिटेड  ने  अपने  विस्तार  हेतु  नई  परियोजनाओं

 ओर  प्रस्तावों  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को

 (a)  क्या  राष्ट्रीय  कंमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजस  लिमिटेड  की  नई  परियोजवाएं  अधड़ा  प्रस्ताव

 सरकार  के  पास  लम्बित  पड़ें  और

 क्या  आर०सी०एक*  प्रस्तावों  में  नई  परियोजनाओं  के  लिए  घन  एकत्रित  करने  को  व्यवस्था

 म्फ  न्च्छ

 पलायन  दक्ना  उद्ब रक़  बड़ाक्षय  में  रात्य  मत्रो  एडआरशों  :  राष्ट्रीय  कंमिकल्स

 एगड  पटिलाइजतत  जिमिटेट  ०प्ती  ०एफ०  ,  ले  सरकार  को  निम्नलिण्जित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  हैं  :--

 (1)  थाल  में  900  हन  प्रतिदित  1000  टन  प्रतिदिन  नाइट्रिक  एसिड  तथा

 1200  टन  प्रतिदिन  नाष्ट्रोफास्फेट  उदवरक  के  उत्पादन  की  अतिरिक्त  सुविधाएं  ।

 (2)  चाज्  में  विद्यमान  2%८ 1350  मी०  टन  प्रतिदित  ट०  प्र०  अमोतिया  संयंत्र

 की  2  2  1700  मी०  टन  प्रतिदिन  में  रिट्रोकिटिंग  ।

 (3)  गाल  हे  15000  ढन  बच्चे  मेलामाइव  संयंत्र  को  स्थापना  ।

 बाल  में  15000  टन  प्रति  ब्ष  मेलामाइन  संयत्र  के  लिए  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट

 लेयार  करने  के  लिए  भार  ०सी०एफ०  को  सैद्धांतिक  रूप  से  सरकार  की  मजरी  प्रेषित  कर  दी  गई  है  ।

 गेंस  आपूर्ति  की  वचनबद्धता  के  अभाव  में  उपरोक्षत  नाइट्रोफास्फेट  तथा  प्रतियुक्तित  प्रस्तवों  के

 सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।
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 उग  परियोजना  प्रस्तावों  के  लिए  निधि  संस्थागत  ऋणों  के  आर०

 सी०  एफ०  के  आंतरिक  संसाधनों  से  की  जानी  थी  ।

 वटसन  से  क्षमो  धस्तुओं  का  उपयोग

 3148.  श्री  हरिन  पाठक  :  बया  धल्न्र  अंत्री  यह  यतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  पटसन  से  बनी  बस्तुओं  को  धरेल्
 खपत  कितनी  रही  और

 पटसन  से  बनी  अस्तुओं  की  घरेल  खपत  में  बढ्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय

 किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बस्च  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जो०  बेंकट  :  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  पटसन

 के  सामान  की  देशीय  खपत  निम्न  प्रकार  थी  :---

 टन

 देशीय  खपत

 1990-91  12.35

 1991-92  10.79

 1992-93  2-93  7.82

 92)

 सरकार  ने  पटसन  के  शामाबत  की  देशीय  खपत  को  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं
 जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विशिष्ट  मदों  को  पटसन  की  सामग्री  में  अनिवायं  रूप  से  पंकेजिग  करने

 को  निर्धारित  करने  सम्बन्धी  कासून  मेलों  में  भाग  प्रदर्शतियों  तथा  बिक्रियों  का आयोजन

 बिक्रो  केरद्रों  का सुजन  करना  तथा  विविधीक्षत  पटसन  के  सामान  के  विपणन  के  लिए  आदविक

 सहायता  देने  के  अतिरिक्त  प्रचार  अभियान  चलाना  शामिल

 |

 बुनियादों  सुविधाओों  पर  व्यय

 3149.  थी  मुमताल  अग्सारी  :  कया  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्थियम  मसत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  का  विचार  1993-94  के  दौरान  बुनियादी  सुविधाओं  पर  एक  सो  करोड़

 रुपए  खर्च  करने का

 यदि  तो  तत्रुम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और
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 इस  योजता  में  सम्मिलित  की  गई  प्रमुश्ध  बुनियादी  सुविधाओं  का  शाज्य-वार  ब्योटा  क्या

 पयोलगा  ओर  कार्यक्रम  कापस्वियन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शिरिधर  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्ली  में  निजी-आबास  समितियां

 3150.  थी  बेची  बरप  सिंह  :  क्या  हरी  विकास  भरती  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  दिहली  की  बढ़ती  हुई  आबादी  को  देवते  हुए  निजी  आवास  समितियों  को

 प्राथमिकता  देने  की  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्पम्वस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 शहरी  बिकास  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तभ्रा  लल  शंलाधन  मतज्रालय  में  राज्य  पग्जो  पी०  के  २

 :  से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीम  नहीं

 है  |  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  डी०  डी०  ए०  भूमि  का  नजूल
 1981  ]  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  सरकारी  समितियों  के  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  विधित  पजोकुत

 पात्र  सहकारी  सामुहिक  जावास  समितिधों/महकारी  गृह  निर्माण  समितियों  को  भूमि  आबटित  की  जाती

 कालोन  का  निर्यात

 3151.  श्री  कमला  मप्र  सघकर  :  क्या  बस्तर  श्रम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  द्वारा  प्रति  वर्ष  कितने  कालीनों  का  निर्यात  किया  जाता

 (a)  बया  भारतीय  रिजवं  बैंक  से  निर्यात  सम्बन्धी  बह्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  अग्रिम  धनराशि

 पर  ब्याज  दर  बढ़ा  दी

 दि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अस्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कालीन  उद्योग  को  प्रतिस्पर्धाश्मफ  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 कया  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं

 बस्त्र  सज्नालप  में  राज्य  संजो  जो  ०  बेंकट  :  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  गासोग

 निर्यात  के  आंकड़े  निम्नोक्त  प्रकार  आकलित  किए  गए  हैं  ;--

 वर्ष  आता  मिलियन  वर्ग  मीट

 1990-91  6.20

 1991-92  3  6.58

 1992-93  9.03
 अल  नल  +तत++>ततक्क्००बत  न  a ee
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 जी  नहीं  ।

 ्रष्न  नहीं  उठता  ।

 (a)  सरकार  कालौन  के  नियत  का  शुल्क  वापसी  की  व्यवस्था  और  कालीन  प्रेड  ऊन  के

 आयात  के  लिए  सुविधा  जैसी  नीति  सम्बन्धी  उपायों  से  करती  क्रेता-विफ्रेता  बैठक  आयोजित

 विदेशी  में  में  भाग  लेने  तथा  निर्यात  लवधंन  परिषद  के  माध्यम  से  प्रधार  करने  के  लिए  सहायता  भी  दी

 जाती  है  ।

 बिहार  में  पर  माण  ऊर्जा  संयक्षों  को  स्थापना  करना

 3152.  थी  रामदेव  रास  :  कया  प्रधाम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  सरकार  ने  राज्य  में  विद्यत  उत्पादन  में  बढ़धि  करने  के  लिए  बुछ  परमाण्  ऊर्जा

 संयंत्रों  की  स्थापना  करने  का  आग्रह  किया

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  भौर

 दस  संम्बेन्ध  में  चुनें  गए  स्थानों  व  वीजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 प्रधान  मंत्री  कार्यालय  में  सन्नी  भुवनेश  :  हां  ।

 आठवीं  पचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  में  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  की

 कोई  योजना  नहीं  है  ।  इसके  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्र  में  कोयले  के  भंडार  उपलब्ध  होने  के  कारण

 बिह्दार  में  परमाणु  विद्यूत  सयंत्र  स्थापित  करने  की  कोई  प्राथमिकता  अपेक्षाकृत  कम  है  ।

 बह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भाई०  पी०  सी०  एल०  बढ़ौदा  के  शोध र

 करो  छोतुभाई  गामोत  :  क्या  प्रधान  पंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इण्डियन  पेट्रो-केमिकल्स  लि०  बड़ोदा  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  के  शेयर  जारी  किए

 इन  इश्यू  से  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  और  इश्यू  के  पूर्ण  तौर  पर  पूरा  म  हीमे  से  कथा  कारण

 बया  इस  इश्यू  में  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  लोगों  से  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 ॥

 (©)  कितने  व्यक्ति  दोषी  पाए  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कायंगाही  की
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 रसायन  तथा  उद्धरक  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एडमआई्डो  :  इण्डियन  पेद्रो
 कल्स  कारपोरेशन  लि०  द्वारा  जारी  किए  गए  शेयरों  का  कुल  मूल्य  इस  प्रकार

 है

 (।  शेयरों  की  कुल  संख्या  2,  10,50,'  00

 (2)  भेमण्गों  का  कुल  पृल्य  :  336.80  करोड़  रुपए

 (150  रु०  प्रति  शेयर  के  प्रीमियम  पर  10-10  रुपए  के  इृक्विटी

 इन  इश्यूज  से  1304.52  करोड़  रुपए  की  राशि  प्राप्त  अतः  यह  देखा  जाएगा  कि

 इश्यू  से  चार  गुना  से  भी  अधिक  की  राप्नि  प्राप्त  हुई  है  |

 और  दो  समादेश  यात्रिकाएं  तंयार  को  गई  थीं  :--

 (1)  हृश्यू  की  कानूनी  वेधता  को  चुनौती  देते  हुए  डा०  अरविन्द  गुप्ता  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय

 के  समक्ष  दायर  समावेश  यात्रिका  क्षं०  846/92,  खारिश्  कर  दी  गई  थी  ।

 (2)  बुछेक  तथ्यों  को  तथाकथित  रूप  से  प्रकट  न  करमे  और  तथाकथित  नगद  घाटों/प्रीमियम
 जादि  के  मनमाते  निर्धारण  के  लिए  बिव  रणिका  को  विययबस्तु  को  चुनौती  देते  हुए  बस्थई

 उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  दावर  समावेश  बाचिका  सं०  2527/92,  सरसरो  तौर  १र

 रह  कर  दी  गई  ।

 (2)  और  प्रश्न  ही  नहीं  उण्ते  ।

 रेत  बसेरों  का  रख-रक्षाव

 3154  श्री  गुरदास  कामत  :  बन्षा  शहरी  शिकास  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  बिचार  रेत  बसेरों  का  रख-रख्याब  का  कार्य  निजी  अभिकरणों  को  अन्तरित

 करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन््जी  तथा  मल  संशाधम  भजालभ  में  राज्य  जम्भो  पो०  के०
 :  और  शहरी  क्षेत्रों

 मे  पटरीबासियों  के  लिए  आश्रय  और  सफाई  सुविधा  की  केन्द्रीय
 योजमा  में  यह  व्यवस्था  है  कि  निर्माण  पूर्ण  होने  के  पश्चात  रेन-बसेरों  और  अन्य  सुविधाओं  का  प्रवन्च्र
 पालिका  निकायों  या  गेर-सरकारो  सगढनों  या  राज्य  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  निजी  एजप्ियों  या
 राज्य  सरका  रों  निकायों  द्वारा  मनोवीत  यथा  निधारित  अभिकरणों  हा  रा किया  जाएगा  ।  चूंकि  यह्
 योजना  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  इसलिए  मार्ग-निर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
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 बसेरों  के  रख-रक्षाव  को  निजो  एजेंसियों  को  सौंने  के  बावत  निर्णय  लेना  राज्य  सरकारों  का  कार्य

 है  ।

 हिप

 परमाणु  विद्यत  संयंत्र  को  स्थापना

 3155.  धो  मोहन  लाल  झिकराम  :  कया  प्रधात  मन्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परमाणु  विद्युत  संयत्र  की  स्थापना  के  स्थानों  के  चयन  हेतु  बताई  गई  समिति  ने  किन-किन

 स्थानों  पर  प्रयोग  किए  गए

 इस  प्रयोजनाथं  किन-किन  स्थानों  का  चयन  किया  गया  और

 यह  कार्य  कब  तक  शुरू  हो  जाएगा  ?

 प्रधान  संत्रो  कार्यालय  में  राज्य  मंत्री  भवनेश  :  और  देश  के

 पश्चिमी  ओर  पूर्वी  विद्युत  क्षेत्रों  में  रथलों  को  जांच  करने  लिए  परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 घिक  रूप  से  स्थल  चयन  सम्रितियां  गठित  करता  है  |  अन्तिम  समिति  9।  में  गठित  को  गई  थी

 जो  आंध्र  प्रदेश  के  श्रीकाकुलम  जिले  में  कोवाड़ा  और  नालगोंडा  जिले  में  नागाजुन  सागर  नामक  स्थलो

 तथा  केरल  के  कन्नूर  जिले  में  पेरिगोम  मामक  स्थल  का  अध्ययन  कर  रही  है  |  इस  सम्बन्ध  में  समिति  ने

 अन्तिम  रूप  से  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 किसी  भी  स्थल  पर  काम  शुरू  करते  में  लगने  वाला  समिति  द्वारा  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 किए  सरकार  के  पर्यावरण  ओर  बन  सम्बन्धी  भूमि  के  घनराशि  की

 उपलब्धता  आदि  पर  निभ्वर  कर्ता  है  ।

 ]

 स्वदेशी  रसायनों  का  उत्पादन

 3156.  झीमती  बिल  कुमारी  क्या  प्रश्नान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  विदेशी  मुत्रा  बचाने  तथा  रसायनों  के  आयात  कम  करने  हेतु  स्वै*

 देशी  रसायनों  के  उत्पादन  बढ़ाने  के लिए  कुछ  कदम  उठाने  का

 यदि  तो  इस  दायरे  के  अस्तगेत  किन-किस  रसायनों  को  लाया

 क्या  स्वदेशी  रसायनों  का  उत्पादन  बढ़ाने  से  आनुषंगिक  एककों  के  विकास  में  सहायता

 क्या  सरकार  का  विधार  दस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कार्यवाही  करने  का
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 (2)  बदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  तथा  उदरक  पसत्रालय  में  राज्य  सत्रो  एड्भाड़ों  :  सरकार  का  प्रयत्न

 उदारीक्ष॒त  औद्योगिक  नीति  बे  माध्यम  से  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ावा  आयात  में  कमी  करना  और

 अनुषंगी  एककों  का  विकास  करना  यह  रसायन  क्षंत्र  पर  भी  लागू  होता  है  ।

 मेंठे  शल  लिसिटेड  केरल '  में  हुड़ताल

 3157.  भो  रमेश  लेन्निसला  :  जया  प्रश्चान  सत्री  यह  छताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 इन्स्ट्र  मेटेशन  लिमिटेड  बे  रल  के  कमंयारियों  की  हाल  की  हडताल  के  कारण  कुल
 कितना  नुकसान

 कमंचारियों  को  कया  मांगें  और

 सरकार  ने  इन  मांगों  पर  कया  कार्यबाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  मंत्री
 (

 भ्ोमतो

 छुष्णा  :  इन्स्ट्र  मेंटेगन  पालघाट  के  कमंवारियों  द्वारा  हाल  ही  मे  किए  गए  आंदोलन
 से  कम्पनी  को  250  लाख  दपए  को  अनुमानित  ह्वानि  हुई  है  ।

 और  कमंचारी  संधों  की  मांगों  में  विद्यमान  उत्पादकता  से  जुड़ो  पारितोधिक  योजन

 का  परिवहन  पालघाट  एककों  के  लिए  पृथक  भविष्य  निधि  भर्तों/प्रोन््नति
 तियों  में  अभिकथित  विषमताओं  को  समाप्त  करना  तथा  केंटीन/मस्टर  रोल  कमंचारियों  का  अन्तर्लपन

 सम्मिलित  दिनांक  23-2-1993  को  इन  मांगों  पर  यूनियनों  के  साथ  एक  समझोता  किया  गया

 यमुना  से  स्वच्छ  पेप  शल

 3153.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  शहरी  विकात  धंत्रो  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  भारतीय  अमरोकी  वातावरण  इम्जीनियर  ओर  भू-बंशानिक  ने  एक  ऐसी  प्रणाली
 विकसित  की  है  जिसका  दिल्ली  के  लोगों  के  लिए  यमुना  नदी  से  स्वच्छ  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 उपयोग  किया  जा  सकता  है  ज॑साकि  17  फरवरी  1993  के  इकनोमिक  नई  दिल्ली  में  समाचार

 प्रकाशित  हुआ

 क्या  शहरी  बिक्रास  मंत्रालय  के  विशेषज्ञों  ने इग  विशेषज्ञ  द्वारा  वृहत  यनुना  नदी  बाटरशेड
 को  स्वच्छ  करने  की  इस  उपचारात्मक  तकनीक  का  अध्य्नन  किया  और

 यदि  उस  पर  उनकी  कया  प्रतिक्रिया  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  जल  संताधन  मत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  के०

 :  दिल्ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  ब्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  कोई  टिप्पणो  नहीं  दी  जा

 सकती  क्योंकि  भारत  में  कह्टीं  भी  इस  प्रकार  की  प्रणाली  विकसित  नहीं  हुई  है  ।

 इस  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताब  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नगर  के  कुड़े-कचरे  से  बिजली  पंद्रा  करता

 3160.  थ्रो  सुबास  सनन््द्र  नायक  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सगर  के  कड़ें-कचरे  से  बिजलो  पंदा  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  राज्यों  को  क्या
 निर्देश  भेजे  गए

 नगर  के  कड़े  से  बिजली  पंदा  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  ने  क्या  फदम  उठाए

 इसमें  कितनी  लागंत  ओर

 इस  प्रयोजनाथं  1991-92  और  1992-93  के  दौरान  कितनी  धनराशि  आवटित  को  गई

 है  तथा  1993-94  के  दोरान  कितनी  धनराशि  आबटित  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 अपारम्परिक  ऊर्जा  ख्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  कृषि  संन्रालय  में  राज्य  संत्री  एस०

 कृष्ण  :  हां  ।

 अधिकांश  शहरों  और  फस्बों  के  शहरी  कूड़  में  छोटे  तथा  बढ़े

 उद्योगों  से  निकलने  वाला  कचरा  घरेलू  कूड़ा  और  कचरा  तथा  अपशिष्ट  शामिल  हैं

 बिजली  उत्पन्न  करने  को  प्रौद्योगिकी  ऐसे  कूड़े-कचरे  की  प्रकृति  पर  निर्भर  है  जोकि  स्थानीय  परिस्थिति

 के  अनुसार  भिन्न-भिन्न  होती  सरकार  मलजल  गैस  सपंत्र  के  लिए  सब्धित  पूंजीगत  का  50-75

 प्रतिशत  की  सीमा  तक  (25  लाख  शपये  प्रति  संयंत्र  प्रणाली  की  अधिकतम  सीमा  के  अध्ीत  बशर्ते  कि

 प्रणाली  स्यव॒हारिक/जीवन-क्षमण्य  प्रोत्साहन  उपलब्ध  करा  रही  है  ।  यह  सभी  नगरपालिबाओं  पर

 लागू  होती  है  यह  परियोजना  मोडल  एजेंसियों/सम्बरिघित  मगर  संगठनों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जाती

 है  ।

 और  अब  तक  तीन  प्रयोगिक  परियोजनाएं  भोपाल  नगर  निग्म

 ओ०  एन०  जी०  देहरादून  को  ली  गई  ऐसी  परियोजनाओं  को  आरम्भ  क  ने  के  लिए
 सभी  स्रम्बन्धितों  को  मार्ग-दर्शन  जारी  कर  दिए  गए  इस  परियोजनाओं  को  लागत  साझेदारो  के

 आधार  पर  शुरू  की  गई  भारत  सरकार  के  हिस्सेदारी  3  70  लाख  6.037  लाख  रुपये

 भौर  8.50  लाख  रुपये  हैं  शहरी  अपशिष्ट  सहित  अपशिष्ट  से  बायो  ऊर्जा  बिकास  के  लिए  पिछले  तीय
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 सालों  से  बजट  नियतत  इस  प्रकार  --

 1991-92  2.295  करोड़  रुपये

 1992-93  3  4.600  करोड़  रुपये

 1993-94  3-94  4.750  करोड़  रुपये

 स्पेण  ह।रा  निवेश

 3161.  झो  आर०  युरेल्त्र  रेडडों  :

 थी  धलनराज  पासी  :

 क्या  प्रधान  सरत्रो  बहु  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्पेन  ने  भारत  में  संयुक्त  उद्यम  खगाने  और  अपने  निवेश  को  तुरक्षित  रखने  का  प्रह्ताव
 किया

 (q@)  यदि  तो  इसका  ब्योरा  कया

 क्या इस  सम्बन्ध  में  फिसो  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 (a)  यदि  तो  ममझोते  का  ब्यौरा  कया  है  और  बह  क्षेत्र  कौन  से  हैं  जितमें  संयुक्त  उद्यमों
 का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  ?

 डचोग  मंत्रालय  बिकास  विभाग  झोर  भारो  उद्योग  में  राज्य  मन्त्री

 कृष्णा  :  से  स्पेन  के  प्रधान  मन्त्री  फेलिप  गोनजालेज  की  हाल  ही  में  भारत  की  यात्रा
 दौरान  सिवेश्ष  प्रतिभूति  से  सम्बद्ध  मुह  को  उठाया  गधा  भारत  में  इनेके  निवेश  की  सुरक्ष
 के  लिए  ऐसे  किसी  समझोते  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  चर्चा  के  दोरान  भारत-स्पेत  सहयोग  के

 लिए  जिन  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  था  वे  मत्तय  चमड़े  की  जॉटोमोबील
 उपकरण  ओर  खाद  प्रध॒स्करण  ।

 बिहार  में  सिलिसिलाए  कपड़ों  के  लिए  वकशाप

 3162.  तो  भोगेव्र  हा  .  क्या  बस्च  बज्नो  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पिहार  में  सिलेखिलाएं  कपड़ों  क ेलिए  बकंशॉप  बनाने  का

 और

 (4)  यदि  तो  स्थान-वार  तत्पम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 यत्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जो०  बेंकद  :  किलद्ल  ऐसा  कोई  प्रध्ताव

 सरकार  के  बिचाराध्रीन  नहीं  है  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 राज्यों  में  सरकारो  क्षेत्र  क ेउपकम

 3163.  श०  साल  बहादुर  रावल  :  क्या  प्रधान  मश्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  कुछ  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  लगाने  का  और

 यदि  तो  इन  उपक्रमों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  ,  औद्योगिक  विकास  दिभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  और  दिनांक  24  1991  के  ओद्योगिक  नीति  सम्बन्धी  बकतब्य  के

 अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  उक्यमों  को  स्थापना  का  उद्यम-दर-उचद्यम  के  आधार  पर  उनकी
 तकनीकी-अर्थिक  ब्याबहायंता  और  सम्तुलित  क्षेत्रीय  विकास  के  साथ-साथ  संसाधनों  की  उपलब्धता  को

 ध्यान  में  रषते  हुए  किया  जाता  है  ।

 उड़ीसा  का  घोजना  परिवण्यय

 3  64.  भरी  श्रीकांत  जेगा  :  क्या  पोजना  जोर  कार्यक्रम  कायस्वियन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1991-92  और  1992-93  के  दौरान  उड़ीसा  का  योजना  परिव्यय  क्या  था  और
 बिक  ब्यय  किंत ना

 उसका  विकास  वार  ब्यौरा  कया

 परिव्यय  ओर  वास्तविक  ब्यय  मे  भारी  अम्तर  के  क्या  कारण  और

 »  विभिन्न  क्षेत्रों  को विकास  विशेषकर  ग्रामीण  बिकास  योजनाओं  पर  उपर्युक्त
 परिव्यय  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  ?

 ©
 सहोणना  और  कार्पक्रम  कायस्थियन  भश्नालय  के  राज्य  मत्री  गिरिधर  :  भौर

 बापषिक  योजना  ,991-92  के  लिए  परि£्यय  तथा  व्यय  एवं  बाधिक  1992-93  के  नए
 परिब्यप  के  विकास-वार  ब्यौरे  के  मुद्य  शीर्षों  को  दर्शाते  बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 ब।धिक  योजना  1991-92  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  के  सम्बन्ध  में  ब्यय  में  कटौती
 पर्याप्त  ससाधन  जुटाने  में  राज्य  सरकार  की  असमथंता  तथा  परियोजित  योजना  ऋण

 लब्धता  क।-ण  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  बताए  गए  अनुसार  बाधथिक  योजना  1991-92  के  लिए  ग्रामीण
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 बिहास  कार्यक्रमों  के  तहत  कुछ  महत्वपूर्ण  मदों  के लिए  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  निम्नानुसार  हैं  :---

 मद  यूनिट  लक्ष्य  उपलब्धियां

 आई०आर०डोी०पी०  लाख  व्यक्ति  1.08  1.12

 जे०आर०वबाई०  लाख  व्यक्ति  69.29  69.77

 विवरण

 उड़ोता  की  वाबिक  योजना  1991-92  के  लिए  परिव्यव  तथा  धब्यप  तथा

 -93 बाथिक  योजना  1997-93  के  लिए  परिव्यपय

 लाख

 क्रम  विकास  के  मुख्य  वाधिक  योजना  बाविक  योजना

 सं०  लघ  शीष॑  1991-92  2  1992-93  2-93

 परिश्यय  वास्तविक  व्यय  अनुमोदित  परिव्यय

 ।.  कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्रियाकलाप  10735  10466  16142

 2.  प्रामीण  विकास  8372  6766  7703

 3.  बिशेष  क्षेत्र  कार्यक्रम

 4.  पस्िचाई  तत्रा  बाढ़  तियन्त्रण  32053  25183  32499

 5.  ऊर्जा  48100  25227  39200

 6.  उद्योग  तथा  ७निज  10225  7136  8812

 7.  परिवहन  10711  10322  10659

 संचार

 9,  विज्ञान  प्रौद्योगिको  व  पर्यावरण  193  230  222

 10.  सामाध्य  आधिक  सेवाएं  128?  1285  1453

 11.  सामाजिक  सेबाएं  17505  16261  22918

 12.  सामान्य  सेवाएं  824  902  892

 कुल  जोइ  :  140000  103978  140500
 नन््क्ज-ज-+न  5  ऑअऑिचकिदहतनायओ

 नोट  :  वाधिक  योजना  9  के  परिव्यय  में  माइल  ग्रावों  की  €क्ीत  तथा  सहृकारिताओं

 के  लिए  इक्विटोबेस  हेतु  2  बराड़  रुपए  का  परिष्यय  शामिल  नही  है  क्योंकि  इन  स्कीमों

 को  बाद  में  योजना  आयोग  द्वारा  छोड़  दिया  गया  ।
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 ]

 अंटार्कंटिका  में  मारतोय  स्टेशन  को  स्थापना

 3165  मेलर  जनरल  भजन  चर  खण्ड्रो  :  क्या  प्रधान बच्ची  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  भारत  ने  अंटकंटिका  में  कोई  स्टेशन  स्थापित  किया

 यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी  है  और  उन्हें  किस  तिथि  को  स्थापित  किया  गया  तथा

 अब  a4.  उनकी  कया  उपजब्धि

 ्
 कया  इस  क्षेत्र  में  कुछ  ओर  स्टेशन  स्थापित  करने  की  कोई  योजना

 कया  हस  क्षेत्र  में  अनुसंधान  सम्बन्धी  गतिविधियां  आरम्भ  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  पुनविचार  हुआ  और
 ह

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  प्ें  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  विभाग  तथा  प्रहासागर  विकास  में

 राज्य  मन्रो  तथा  ससवोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  लन्नो  रंगराजन  :  छोर

 जी  श्रीमान  ।  अन्टा्कटिक  में  मातवचालित  प्रथम  स्थायी  भारतीय  बंज्ञातिक  दक्षिण  गंगोत्री  को

 स्थापना  198  3-84  में  की  गई  थी  ।  24  1984  से  इसमें  कार्य  प्रारम्भ  हुआ  ।  मेजत्री  नाम  का

 दूसरा  कसर  एक  1989  से  प्रारम्भ  हुआ  |  छबलब्धियों  का  ब्योरा  सलग्त  विवरंण  मे  दिया

 गया  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 अस्टाकंटिक  सधिकार  परामशंक  दलों  ने  अन्टाकंडिक  को  शांति  और  बिश्ञब  के  प्रति
 समर्पित  एक  प्राकृतिक  भण्डार  के  रूप  में  पदतामित  किया  है।बर्ष  1908  में  अगीकृत  अन्टाकंटिक
 खनिज  के  कन्वेंशन  को  अलग  रखते  हुए  सधिकार  दलों  ने  1991  में  अन्ट/कंटिक  संधि  कक

 पर्यावरणीय  सुरक्षा  पर  एक  नयाचार  को  अंगीकृत  जो  सभी  खनिज  संसाधनो  के  का्यकलापों  पर

 50  बढ  का  प्रतिबन्ध  लगाती  है  ओर  भूमण्डलीय  पर्यावरण  पर  अन्टा्कंटिक  के  प्रभाव  को  समझते  के

 लिए  बढरी  अनुसधान  सहित  बेशानिक  अनुसधान  को  प्राथमिकता  देती  है  ।

 (8)  भारत  ने  अन्टार्कटिक  सधि  की  पर्यावरणीय  धुरक्षा  पर  नयाचार  पर  हस्ताक्षर  किए
 इसने  भूमण्डलोय  पर्यावरणीय  परिवतंनों  पर  बल  देते  हुए  बेश्ञानिक  कार्यक्रमों  का  अनुस्थापन  किया
 है  ।
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 ५...  मनन  न  नमन  न  नमन  मनन  नमन  व  न  क  2:  5  >>)  ऑक्ाीशे

 विवरण

 भूभि  विशञान

 1.  भूविज्ञान

 पर्यावरणीय  परिवतंनों  एवं  श्वतिजोय  प्रक्रमों  तथा  रचनाओं  ओर  अन्टा्कंटिक  भविशात

 की  सरचना  को  समझने  के  लिए  वेज्ञानिक  अध्ययन  किए  गए  हैं  ।

 बजंधम्पूर्ण  श्रिमाचार  एवं  वोहथाट  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया  गया  है  एवं  8000  बर्गं

 किमी  क्षेत्र  का  भ्वेज्ञानिक  मानचित्र  तैयार  किया

 के
 विस्तृत  तीच्  प्रयोगशाला  विश्लेषण  के  लिए  बहुत  से  चट्टान  नमूने  इकट्ठे  किए  गए

 ऋकक झा  रात्मक  एव  चुस्बकीय  मापों  को  सघनता/विस्तार  को  भी  वर्तमान  अभियान  के  दौरान

 प्रारम्भ  किया  गया

 2.  भूभोतिक

 कश्रिमाचार  क्षेत्रों  एवं  वोल्थाट  प्रदेशों  के  पीटरमम  क्षेत्रों  का  भूभौतिक  सर्वेक्षण  पूरा  कर  लिया

 कच्भरासायनिक  एवं  भारात्मक  विश्लेषण  के  लिए  चट्टानों  के  नमूने  एकत्र  किए  बए
 हि

 ए्

 भूमि  के  चुस्वबकोय  क्षेत्र  का  अध्यवन  एवं  चुम्बकीय  प्रचलों  का  निरस्तर  अभिलेखन  भी  प्रारम्भ

 या  गया

 4.  सस््थलाकहृति  सबक्षण

 शिमाधार  छ्षेत्रों  में  बहुत  से  बिन्दुओं  पर  भूगणितीय  नियन्त्रण  बिन्दु  स्थापित  किए  गए  हैं  एवं
 श्रिमाचार  क्षेत्रों  का  स्थलाकृति  मानश्रित्रण  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।

 खायुमण्डलोय  विशान

 एवं  ओजोन  छिद्र  परिघटता  के  अध्ययन  के  लिए  मौसम  बंशासिक  प्राचलों  को  एकत्र
 करना  ।

 ++क्रम्प  सुविधाओं  को  स्थापित  करने  हेतु  सम्भार  कामिकों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए
 गौसम  विज्ञानी  भांकड़ा  ।

 कर  पहीय  सीमा  पत॑  का  अध्ययन  एवं  ट्रेस  गसों  के  विश्लेषण  के  लिए  वायु  नघूना  एकन्र  करना  ।

 ।
 जेब  विज्ञान

 ः  ७अन्टाकंटिक  मा  में  समुद  वेशानिक  आंगड़ो  को
 एकत्रकुरता

 ।
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 करऊंजल  पारितन्त्र  को  समझने  के  लिए  मंत्रा  केन्द्र  क ेनजदीक  को  झंलों  से  एकत्र  किए  गए  नमूनों
 का  अध्ययत  ।  .

 अजकशेबाल  संप्रह  एव  आदि  रूपों  के  अस्तित्व  को  समझने  के  लिए  नाइट्रोजन  फिक्सिंग  नीला  हरा
 शेबाल  का  अध्ययन  ।

 पर्यावरणोय  शरोरक्तिया  विजश्ञाम

 कामिकों  के  शारीरिक  क्रिया  को  बढ़ाने  के  शीत  एबं  एकाकी  स्थितियों  में  भानव  ७यापचय

 एवं  मनोबंज्ञानिक  ग्यवद्वार  का  अध्ययन  ।  भारत  में  अतिशय  स्थितियों  के  लिए  भो  आकड़ों
 का  अनुप्रयोग  उपयोगी  होगा  ।

 प्रुवीय  उद्यात  विज्ञान

 मंत्री  स्टेशन  में  एक  पादपमृह  स्थापित  किया  गया  है  एवं  ककड़ी  इत्यादि  जंसे

 पौधे  उगाए  गए

 बहुराष्ट्रीप  कम्पनियों  हारा  विधित  ओषधियां

 3166.  झो  घो०  भ्रोतिवास  प्रताद  :  क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  में  विभिन्न  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  निभित  औषपधों  के  मूह्य  में  बद्धि  किए

 जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  पास  लम्बित  मांगों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने भारतीय  भौषध  निर्माता  कम्पनियों  की  तुलना  में  अत्यधिक

 विपणन  लाभ  उठा  रही  और

 यदि  तो  तत्मम्बस्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रसायन  तथा  उर्रक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एडुआईों  :  कीमत  नियन्त्रण  के

 अन्तगंत  आने  वाली  प्रपुज  औषधों  की  कीमतों  की  पुनरीक्षा/निर्धारण  एक  सतत्  प्रक्रिया  किसी

 कीमत  नियन्त्रित  ओषध  के  मामले  में  ऐसा  आवेदक  के  स्तर  यथा  भारतीय  सपठित  अथवा

 लघु  क्षेत्र  का एकक  का  श्याल  किए  बगेर  उस  खास  ओषध  के  विभिन्न  निर्माताओं  से  प्राप्त  कीमत

 पुनरीक्षा  आवेदनों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 ओर  प्रत्येक  ओषब  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  अपनी  ही  कारपोरेट  विपणन
 नीति  अपनाने  के  लिए  स्व॒तन्त्र

 डी०  डो०ए०  के  पास  भूत

 3167.  भरी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  कया  शहरो  विकास  ससत्री  ही०डी०ए०  के  पास  भूमि
 के  बारे  में  2:  992  के  अतारांफित  प्रन्न  स०  7479  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 26  19'4  तिश्वित  उत्तर

 क्या  इस  सम्बन्ध  मे  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 उच्चतम  न्यायालय  ने  दिल्ली  में  सामुहिक  आवास  समितियों  को  भूमि  आवंटित  करने

 के  सम्बन्ध  में  अपना  निर्णय  दे  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सपा  जल  ससाधन  सन्नासय  में  रात्य  मंत्री  पो०  कै०

 :  हा  ।

 के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ह्वां  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  के  अनुमार  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  दिनांक  17-09-92  के

 फंमले  द्वारा  उच्च  न्यायालय  के  दिनांक  10-05-91  के  निर्णय  का  समर्थन  किया  इस  निणंय  के

 अनुसार  सामूद्धिक  आवास  सपितियों  को  पहले  आजो  पहले  पाभों  आधार  पर  अर्थात  पंजीकरण  की

 बरीबता  अनुत्तार  भूमि  आवटित  की  जाती  है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  निवेश

 3168  श्री  उद्धव  बप्तंन  :  क्या  प्रधान  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  वर्ष  के  दौरान  भारत  में  निवेश  के  लिए  णश्ति-किन  विदेशी  कम्पनियों  दो  स्त्रीकृति
 प्रदान  की  गई  और  इनमें  से  प्रत्येक  कम्पनी  से  कितता  निवेश  और

 इन  कम्पनियों  मे  किन-किन  क्षेत्रों  में  निवेश  किया  ?

 उच्योग  मत्नालय  विफास  विभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य  मंत्री
 कृषणा  :  ओर  वर्ष  1992  के  दौरान  जिदेशी  कम्पनियों  भारतोदों

 द्वारा  प्रत्यक्ष  विदेशी  पृंजीनिवेश  हेतु  609.  प्रस्ताथों  का  अनुमोर्न  दिया  गया  है  जिसमें  3587.54

 करोड़  रु०  का  कुल  पूंजीनिवेश  अन्तप्रस्त  है  ।

 इन  प्रस्तावों  का  जिन  क्षेत्रों  से  सम्बन्ध  वे  इस  प्रकार  इन्जी  नियरी  मशीनरी

 पेट्रोलियम  एवं  प्राकृतिक  खाद्य  प्रसस्करण  तथा  कृषि  ०र  आधारित

 चमड़ा  व  रबड़  की  बिजली  उत्पादन  रेल

 अस्पताल  इत्यादि  |  भारतीय  पूंजीनिबेग  केन्द्र  अपने  मात्िक  समाचार  पत्र  के  पूरक  के  रूप  में  विदेशी

 कम्पनियों  के  नाम  तथा  अन्य  विवरण  प्रकाशित  करता  है  और  इनकी  प्रतियां  ससद  पुस्तकालय  को

 नियमित  रूप  से  भेजी  जाती  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  रए  उद्योग

 3169.  भी  के०  तुलसिएया  वास्डायार  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  थी
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 लसिद्वचित  उसर  17  1993

 श्ोद्योगिक  नीति  के  अन्तगंत  तमिलन'डु  में  पंजीकृत  किए  गए  ठठद्योगों  की  संछया  कितनी
 के
 है

 ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  संत्रो

 कृष्णा  :  24  1991  को  नयी  औद्योगिक  नीति  की  घोषणा  के  बाद  से  )8

 1993  तक  तमिलनाडु  राज्य  में  उच्चोग  लगाने  के  लिए  ओद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  532
 गिक  उद्यमी  ज्ञापन  दायर  किए  जा  चुके  हैं  ।  दायर  किए  गए  भौद्योगिक  उद्यमी  शापनों  का  जिले-वार
 ब्थोरा  इस  प्रकार  है  :---

 नील  nt
 क्रम  सं०  जिले  का  नाम  मामलों  की  संख्या

 1,  नाथ  भारकोट  21

 2  साउथ  आरकोट  26

 3  चेंगेलपटटू्  178

 4  कोयम्वट्र  64

 5.  घर्मापुरी  49

 6  कन्याकुमारी  3

 मद्रास  26

 8  मदुर॑  18

 9.  नीलगिरि  ।

 10.  सेलम  27

 11.  थम्जाभ्र  5

 12.  त्तिवॉचरापलली  14

 13.  तिसनेल्वेली  7

 14,  पुदुकोटटे  6

 15.  13

 )6.  कामराजर  13

 17  पसुम्पन  मदुरामाली  8

 18  जरना  37

 19.  बी०  ओ०  जिदमबरानार  7

 20.  किलेमिल्ला  4

 काटाबोमन  3
 जाओ

 कुछड

 ....
 532



 20  1914  लिजित  उनर

 अध्ध  वेशन  अथकाश  का  भुगतान

 3170.  भरी  धर्मभ्णा  सोंडम्पा  सादुल  :  क्या  प्रधान  झस्त्री  ।90।  के  अगाक्षित
 प्रश्न  संदथा  3652  के  उसर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सेवानिवृत्ति  के  समय  अधं-वेतत  अवकाश  और  सेवारत  केन्द्रीय  सरकार

 के  कमंचारियों  को  अजित  अवकाश  अवकाश  के  भुगतान  के  बारे  में  प्राट  बोड़  द्वारा

 दिए  गए  अबा्ड  को  स्वीकृत  करने  और  कार्यान्वित  करने  सम्बन्धी  मासले  पर  विंचार-बिमर्श  किया  है
 और  इस  सम्बन्ध  में  अन्तिप  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  तत्सम्तनन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  मामले  पर  अन्तिम  निर्णय  के  लिए  कब  तक

 विचार  किया  जाएगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  राप्य  मंत्री  तथा  सपदोय  काय  मंत्रालय  में  रास्य
 मन्त्री  सागंरेट  :  ओर  सेवानिवृत्त  क ेसमव  अध  बेतन  अवकाश  तथा  सेबारत

 कमंचारियो  को  अजित  अवकाश  के  बदले  भुगतान  के  बारे  में  विबाचन  थोड  द्वारा  दिए  गए  अब  पर

 निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुपार  कारबाई  की  जा  रही  है  ।  अपन  बेतन  अवकाश  कफ  भुगतान  से  सम्बन्धित

 अवार्ड  स्वीकार  कर  जिया  गया  है  तया  इस  सम्बन्ध  में  आदेश  जारी  किए  जा  रहे  अजित  अवकाश

 के  बदले  भुगतान  से  सम्बस्धित  अबाड़  अभी  वियाराधीन  है  ।

 विश्व  दक  को  सहायता  ते  शहरों  विकास  परियोजनाएं

 3171.  श्री  प्रदोन  डेंका  :  कया  शहरी  विकास  मंत्री  यहू  बतान  की  कृपा  करेंग  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  असम  सरकार  से

 धोगाईगांव  और  नगांब  परियोजनाओं  को  विश्व  बेंक  की  सहायता  से  विकास  करने  द्वेतु  कोई  प्रस्ताव
 माष्त  हुए

 यदि  तो  तह्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  ओर

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  तथा  जल  संताधव  बच्रानय  में  राज्य  मंत्री  के०
 :  से  जी  नहीं  |  राज्य  सरकार  द्वारा  1987  में  सिल्चर

 बोगागांब  और  नौगांव  शहरों  के  लिए  |  46  करोड़  शपये  की  शहरी  विकास  ०रियोजता  बताई  गयी
 थी  जो  राज्य  सरकार  के  हिस्स  के  बजट  बाबदे  के  अभाव  में  बाह्य  सहाबता  के  लिए  प्रस्तुत  नहीं  की  जा

 सको  ।  असम  से  संशोधित  प्राप्त  नहीं  हुई

 इसके  राज्य  सरकार  ने  1991  में  कुल  350  00  करोड  रुपए  लागत  की

 बहुद  गुहाटी  जल  आपूर्ति  मलजल  निकासी  स्कीमों  तथा  बृहद  बोरहाट  जल  आपूर्ति  शकीम  के  लिए  विश्व
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 जिन  उत्तर  17  1993

 बैंक  से  सहायता  प्राप्त  करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाने  हेतु  एक  प्रारम्भिक  परियोजना  प्रस्टाब  भेजा

 इन  योज-।ओं  को  ब  ह्य  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत  करने  को  उस  पर  दी  गई  राय/टिप्पणों थे
 के  आधार  एर  राज्य  सरकार  द्वारा  संशोधित  प्रस्ताव  पेण  किए  जाते  पर  निम्व॑र

 डो०  एम०  टो०  पर  आयास  शुहक

 3172  क्री  चिलास  सतत  सदार  :  क्या  प्रधान  भग्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  डाई  मिधाइल  धाइलेट  पर  आयात  शुल्क  वम
 करने  का

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  डी०एम०टी०  निर्माताओं  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  है/करने  का  विचार  किया  गया

 शसांयन  तथा  उदंरक  मद्रालय  में  राह्य  सब्चो  एडआर्शों
 प्रयोकताशभो से  प्राप्त  विभिन्न  अभ्य,वेदनो  कं  आध।र  पर  1943-94  कं  केन्द्रीय  बजट  में  डी०एम०्टी०
 सहित  फाइबर  मध्यबतियों  पर  आयात  प्रशुल्क  का  उपयुक्त  युक्तिकरण  किया  गया  है  ।

 लघु  उश्याग  क्षेत्र  का  कार्य  निष्पादन

 3173.  श्री  प्रफुल  पटेल  :  कया  प्रधान  भी  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  मंन्युफंक्चरस  आर्गेनाइजंशन  ने  हाल  मे  लघू  उद्योग  क्षेत्र  के  कार्य
 निष्पादन  सम्बन्ध  में  कोई  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  बया  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  ओर  प्राभोण  उद्योग  में  राष्य  मम्त्री  एस०
 :  से  खिल  भारतीय  निमांता  सघ  से  तथ्यों  का  पता  किया  जा  रहा  है  ।

 [fe]  शिलदो  |

 ध्रामीण  क्षेत्रों  मे ंयृषकों  को  रोजगार

 3174.  भरी  कुमार  :

 sto  छिम्ता  सोहस  :

 बया  मन्च्रो  यह  बताने  बी  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  के  ट्रामोीण  क्षेत्रों  के  युवकों  को  रौजगार  देने  के  लिए  स्वरोजगार  हैहु
 ग्रामीणों  युधकों  को  प्रशिक्षण  देन  की  योजना  चलाने  का  निर्णय  लिया
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 यदि  तो  इस  योजना  और  इसके  कार्यास्वयन  का  ब्यो  क्या

 क्या  इस  योजना  के  अच्तगंत  आठवीं  पंचबर्थीय  योजना  के  अत  तक  स्व॒रोजनार  हेतु  प्रामीण

 युवकों  को  प्रशिक्षण  देते  के  लिए  कोई  लक्ष्य  रखा  गया

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  इस  योजता  के  कार्याशवयन  हेतु  सरकार  द्वारा  किलनी  राशि  का

 नियतन  किया  गया  है  ?

 ग्रामोण  विकास  म्रश्नालप  जिकास  में  राज्य  मग्जी  उ्तमनाई  एच०
 :  प्रामोण  यूवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  15

 1979  को  शुरू  किया  गया  था  ।

 योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  बमर  करने  वाले  परिवारों  के  ग्रामीण

 युवाओं  को  मूल  तकनीकी  ओर  प्रवधकीय  दक्षता  उपलब्ध  करना  है  ताकि  वे  कृषि  और  सम्बद्ध
 उद्योगों  के  व्यापक  क्षेत्रों  में  स्वरोजगार  प्राप्त  कर  बाद  में  1983  में  इस  उदहेश्य  के  अम्तगंत
 प्रशिक्षित  युत्राओं  को  मजदूरी  रोजगार  दिलाना  भी  शामिल  किया  गया  ट्राइसेस  के  अम्तर्गत  गरीबी
 को  रेखा  से  नीचे  बसर  करने  वःल  परिवारों  में  से  18-25  वर्ष  के  आयु  प्रूत्र  के  ग्रामीण  युवाओं  को

 प्रशिक्षित  किया  जाता  चयन  किए  गए  युवाओं  में  कम  से  कम  50  प्रातशत  युत्रा  जनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  समुः'या के  तथा  कम  से  कम  40  प्रतिशत  महिल।ए  होनी  च।हिए  ।  3  प्रतिशत
 लाभ  शरीरिक  रूप  से  विफलाग  अपक्तियों  के  लिए  निर्धारित  किए  मान  बाहिए  ।

 से  ब्ष  1992-93  और  1993-94  के  लिए  ग्रामीण  युवा  स्वरोजगार  प्रशिक्षण

 योजना  के  अन्तगंत  प्रशि'क्षित  किए  जाने  वाले  युवाओं  की  प्रस्तावित  तंदणा  3  लाख  और  3  50  लाख
 आठवीं  पववर्षीय  योजना  के  बाकी  वर्षों  के  लिए  लक्ष्यों  को  अभी  अन्तिम  रूप  डिया  जाता  इसी

 प्रकार  1992-93  और  19०३-94  के  लिए  ट्राइसेम  प्रशिक्षण  पर  और  प्रश्निक्षण  सस्थाओं  को  ट्राइसेम

 आधारभूत  ढांचा  सड़ायना  हेतु  आवर्ती  खर्चों  के  बारे  में  केन्द्रीय  अंश  के  रूप  में  भ्रावटित  राशि  नीचे

 दिए  अनुसार  है  :--

 दगये

 1992.93  1093-94

 1.  ट्राइपम  प्रशिक्षण  पर  आवर्ती  खर्च  2000.0)  5573.00

 2.  प्रशिक्षण  संस्थाओं  को  ट्राइसेम  803.00  1300.00

 अआध्रारमूत  दावा  सहायदा
 ae

 आठवी  प्रचबर्षीय  योजना  अवधि  के  शेष  वर्षों  के  बाबटनों  को  अभी  अस्त  ।  रूप  नहीं  दिया  गया
 है  ।
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 भारतोय  उत्पादनों  के  लिए  प्लान

 3175.  डा०  डो०  बेकटेश्वर  राज  :  बया  प्रधान  मन्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आर्थिक  समुदायਂ  भारतीय  उत्पादों  क्री  गुणबता  सुधारने  के  लिए  एक
 प्लानਂ  बना  रहा

 यदि  तो  कया  यह  केन्द्रीय  सरकार  और  भारतीय  उद्योग  के  सहयोग  से  किया

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ठोस  पोजना  बनाई  गई  ओर

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इससे  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भारतीय  उत्पादों

 को  कितना  बढ़ाघा  मिलेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग  में  राज्य  भंत्री

 कृष्णा  साही  :  से  राष्ट्रीय  गुणवत्ता  परिषद  के  गठन  के  बारे  में  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीस

 है  ।

 विदेशी  पृंजी-निवेश  के  प्रस्ताथ

 3176.  श्रीमशी  दीविका  एच०  टोर्थबाला  :  क्या  प्रधान  घंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  कदेंगे  कि  :

 विदेशी  पूंजी-निवेश  के  प्रस्तावों  को  मंजूरी  देने  के  लिए  गठित  भ्रिकार  प्राप्त  समिति

 द्वारा  1993  में  मजः  किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इनमें  से  प्रत्येक  प्रस्ताव  में  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  कुल  कितना  पूंजी-निबेश  किया

 जाएगा  तथा  किन-किन  क्षेत्रों  में  इसकी  मजू-ी  दी  गई  है  ?

 उद्योग  मत्रालय  !  ओद्योगिक  विकास  विभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य  मंत्री  , भोमतो

 कृष्णा  अधिकार-प्राप्त  समिति  ने  1993  को  हुई  नोबीं  बंठक  में
 ग्दिशी  निवश  सवधंत  बोडਂ  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  विदेशी  पूंजी-निवेश  के  25  प्रस्तावों  का  अनुमोदन
 किया  इतमे  से  13  प्रस्ताव  100  प्रतिशत  निर्यासोस्मुख  एककों  की  स्थापना  के  लिए
 प्राप्त  समिति  द्वारा  स्वीकृत  किए  गए  प्रस्तावों  में  भारतीय  कम्पनियों  में  160  करोड़  छ०  से  क्राधक
 के  प्रत्यक्ष  विदेशी  पूंजी  निवेश  भारतीयों  के  निबेश  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 हन  प्रस्तावों  में  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  कुल  22  83  करोड़  रु०  की  पू  जी  निबेश  किया
 जाना  इन  प्रस्ताव  में  जिन  क्षेत्रों  मे ंअनियासी  भारतीयों  के  पूजी  निवेश  की  परिकल्पना  की  गयी

 बे  ये  है  :-  कम्प्यूटर  साफ्टवेयर  तथा  हाइंवेयर  का  पीतल  की  बाल  प्वांइट

 वनस्पति  तथा  फलों  का  अनुरक्षण  और  विशिष्ट  पालोमस  तथा  प्लास्टक

 रबढह  परामशंदायी  सम्पशति  विकास  के  लिए  परियोजना  प्रबन्ध  तथा

 वाणिज्यिक  वार  लियो  का  आन्तरिक  प्रबन्ध  तप्ा  वित्तीय  परामशंदायी  सेबाएं  भादि  ।

 184



 26  1914  जिद्चित  उत्तर

 सावंजनिक  क्षंत्र  के  केद्रीपय  उपक्रमों  का निजोकरण

 3177.  श्री  संयद  शहाबद्वीन  :  क्या  प्रधान  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सावजनिक  क्षेत्र  के  ऐसे  केन्द्रीय  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिनका  1991-92  के  दौरान
 आंशिक  रूप  से  निजीकरण  किया  गया  था  और  जो  1992-93  के  दोरान  निजीकरण  किया  जाना

 वंष  1991-५2  तथा  चालू  वित्त  वर्ष  के  पहले  नौ  महीनों  के  दौरान  उपक्रम-वार
 कितना  सलिवेश  किया  और

 इक्विटी  शेयरों  का  विक्रय  मूल्य  किस  प्रकार  निर्धारित  किया  गया  था  और  बया  प्रत्येक
 उपक्रम  का  वास्तविक  औसत  मूल्य  इसके  प्रत्यक्ष  मूल्य  से  कम  था  अथवा  अधिक  ?

 उद्याग  मत्रालय  विकास  विभाग  और  भारो  उद्योग  में  राज्य  मन्त्रो

 कृष्णा  :  से  वर्ष  1991-92  अथवा  व  1992-93  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  का
 आंशिक  रूप  से  निजीकरण  नहीं  किया  गया  बषं  1991-92  के  दौराम  तथा  1992-93
 1992  2  के  दौरान  इन  उद्यमों  में  कितना  कितना  अनिबेश  किया  गया  इसका  ब्योरा
 ओर  में  दिया  गया  वष  1992-93  के  दौरान  सरकार  द्वारा  तीन  व्यापारिक  बंकरों

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  पंजी-निवेश  भारतीय  औद्योगिफ  विकास  बेक  तथा
 बी०  आई०  पूंजी  बाजार  लिमिटेड  को  सिफारिशो  के  आधार  पर  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  के  शेयरों  का

 सन्दर्भ  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  है  और  शेयर  बेब  गये  हैं  ।  उन  उच्चमो  मे  स  अत्येक्त  उद्यम  के  मिर्धारित
 सन्दर्भ  मूल्य  शेयरों  के  अकित  मूल्य  से  अधिक  वसूल  किया  गया  वास्तविक  औसत  सन्दर्भ

 मूल्य  से  अधिक  था  ।

 सरकारो  क्षत्र  के  उस  उच्चमों  की  थी  जिनके  शेयर  धर्थष  |  क्रम सं० सरकारी उद्यम का

 के  दोरान  बच  गए  थे

 क्रम  सं०  सरकारी  उद्यम  का  नाम  बेचे  गए  शेयरो  की  धंख्या

 1  2  के

 1.  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  127.68

 2.  इण्डियन  रेलब  कस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड  0.13

 3.  खनिज  एवं  धातु  ब्यापार  निगम  3.34

 4.  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिपिटेड  100.00
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 5  भारत  अर्थ  पूबर्स  लिमिटेड  60.00

 6.  विदेश  संचार  निगम  लिमिटेड  23

 7  राज्य  ब्यापार  निगम  23  93

 8.  भारत  हैबी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  489.52

 9,  भारतीय  नौवहुन  निगम  लिमिटेड  522  46

 इणिडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिसिटेड  372.00

 12.  एच०  एम०  टी०  लिमिटेड  42.68

 13.  डुंजिंग  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  4.02

 14.  भारत  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  42.19

 15.  कोचीन  रिफाइनरीज  लिमिटेड  1735.08

 16.  इब्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  10.15

 17...  एण्ड्रयू  यूले  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  98.70

 18.  हिन्दुस्तान  आर्गेलिक  कंमिकल्स  लिमिटेड  98.70

 19.  हिस्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  193.16

 20.  मद्रास  रिफाइनरीज  लिमिटेड  1200.00

 20.  महानगर  टेलीफोन  निगम  लिमिटेड  311

 22.  राष्ट्रीय  कंमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजस  लिमिटेड  1990.75  36

 22.  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  717.91

 23.  मेबेली  लिग्नाईट  कारपोरेशन  लिमिटेड  351.00

 24.  नेशनल  एल्युमिनियम  कम्पनी  लिमिटेड  807.46

 25.  हिन्दुस्तान  जिक  लिसिटेड  807.46

 26.  बोगाईगांव  रिफाइनरीज  एण्ड  पेट्रोकेमिकल्स  लिमिटेड  111.63

 27.  नेशनल  फटिलाइजस  लिमिटेड  52.32

 28.  कटिलाइजस  एण्ड  कैसिकहस  लिमिटेड  52.32

 29...  हिस्दुस्तान  फोटोफिल्म  मैन्यू०  कम्पनी  लिमिटेड  25.28

 30.  सी०  एस»  सी०  लिमिटेड  25.28

 गण
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 उन  सरकारी  उच्चमों  को  सूचो  लिगके  शेयर  ध्ण  1992-93  1992  के
 दौरान  बेचे  गये

 क्रम  सं०  उद्यम  का  नाम  बेचे  गए  शेयरों  को  संख्या

 1  2  3

 ।.  भारत  पेट्रोलियम  कारपो०  लि०  0.50

 2  बोंगाईगांव  रिफा  इनरीज  एण्ड  पेट्रोकेमिकक्स  लि७  1.00

 3.  फशिलाइजस  एण्ड  कभिकल्स  लि०  ९0.05

 4  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपो०  लि०  0.64

 5  हिन्दुस्तान  जिक  लि०  2.07

 6.  एच०  एम०  टी०  लि०  ९.३१

 7  इणिहयन  टेलीफोन  इम्हस्ट्रीज  लि०  0.18

 8.  नेशनल  एल्युमिनियम  कम्पनी  लि०  82.85

 9.  नेशभमल  फटिलाइअर्स  कारपो०  लि०  ३.03

 10.  नेबेली  लिग्लाईट  कारपो०  लि०  3.23

 11...  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजर्स  लि०  1.02

 12.  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लि०  ७.०३

 13.  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  21.99

 कुल  43.93
 a  tn nS  0

 राजस्थान  में  सौर  हर्जा  शंयंत्र

 3  78.  थी  मगरूल  क्या  प्रधान  लंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केस्ट्रीण  सरकार  को  राजस्थान  सरकार  से  जोधपुर  जिले  में  30  मेगाबाट  क्षमता  का

 सोर  ऊर्जा  संयत्र  स्वापित  करने  सम्बस्धी  कोई  प्रस्ताव  भित्रा  और

 17
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 लिखित  उत्तर  17  1993

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  सरक्रार  द्वाया  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 अपारम्परिक
 ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  में  राज्य  पन्त्री  तथा  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 कृष्ण  :  जी  हाँ  ।

 यहू  प्  स्ताव  सक्तिय  रूप  से  सरकार  के  विचाराधीन  इसके  लिए  सरकार  बाणिज्यक

 रूप  से  सिद्ध  प्रौद्योगिकी  की  तलाश  मे  है  ।

 ]

 वदिहलो  में  सोर  प्रकाश  ध्यवस्था

 3179.  श्री  सदतलाल  खुराना  :  कया  प्रधान  मंक्तोे  यह  बताते  की  कृपा  करेगे

 क्या  दिल्ली  में  सरकारी  भावासीय  कालोभियों  की  मलियों  में  ओर  कालोनिबों  में  सौर

 प्रकाश  व्यवस्था  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विद्यरात्रीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  उसके  बया  कारण

 कया  ऐसो  प्रकाश  व्यवस्था  देश  में  कहीं  और  उपलब्ध  कराई  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्सबन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अपा  रस्परिक  ऊर्जा  स्रोत  सन्त्रालय  में  राज्य  सन््जी  तथा  कृति  सरज्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एस०

 कृष्ण  :  नहीं  ।  दिललो  में  सरकारी  आक्रासीक  कालोलियों  में  सोर  रोशनो  प्रणालियाँ

 उपलब्ध  कराए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 से  सोर  प्रकाश  बोल्टीय  प्रदर्शन  और  उपयोग  कार्यक्रम  के  अम्त्गंद  सड़क

 घरेलू  ओर  सामुदायिक  रोशनी  के  लिए  देश  के  विभिन््म  भागों  में  प्रकाशवोहटीय  प्रणालियाँ

 स्थापित  की  जा  रही  ये  प्रणालियां  उन  स्थानों  पर  लागत  प्रभावी  हैं  जो  सामान्यतया  बिजली  ग्रिड

 पे  5  कि०मी०  से  अधिक  की  दूरो  पर  स्थित  इसलिए  इन  प्रणालियों  को  दूर-दराज  ओर  बिता

 बिजलो  वाले  क्षेत्रों  में लगाया  जाता  अब  तक  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  देश  मे  28,500  से  अधिक

 सड़क  रोशनी  प्रणालियां  और  14,000  घरेलू  रोशनी  प्रणालियां  स्थापिट  की  गई  हैं  ।

 परहो  भूमि  विकास  धोड़े

 3180.  भो  कोडीकछुस्नोल  धुरेश  :

 क्री  वो०  एस०  विश्वयराधबन

 क्या  प्रधान  मन्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :



 235  1914  विख्धित  उनर

 क्या  परती  भूमि  विकास  बोड़ं  का  आठवीं  पंचवर्थीय  योजना  के  दौरान  केरल  में  नयो

 योजनाएं  शुरू  करते  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  सभी  योजनाओं  के  लक्ष्यों  को  पूरा  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  लक्ष्य  पूरे  न  होने  के  क्या  कारण

 ध्रासोण  विकास  संत्रालय  भूमि  थिकास  में  राज्य  सन्त्री  रास  :

 और  पुमगंठित  राष्ट्रीय  बजर  भूमि  विकास  बोड़  ने  केरल  राज्य  सहित  देश  में  आठवीं  पंच्रवर्षीय

 योजना  के  दौरान  विभिन्न  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  का  प्रस्ताव  किया  1५92-94  के  लिए  वित्तीय

 परिण्यय  सद्दित  योजनाओं  की  सूची  नीचे  दी  गई  :---

 क्रमाक  याजना  का  नाम  1993-94  के  लिए  परिव्ययव

 रुपये

 1.  समन्वित  बजर  भूमि  विकास  3032.00

 परियोजना  याजना

 2.  निवेश  संवध्धनात्मक  योजना  400.00

 3.  बजर  भूमि  विकास  हेतु  गे  र-सरकारी  50५0  00

 सगठनों  को  महायता

 4.  प्रोद्योगिकी  विकास  ओर  विघ्ततर  बोजना  150.00

 5.  सक्धनात्मक  ओर  महत्वपूर्ण  45  .00

 सहायक  सेबाओं  को  योजना

 6.  बजर  भमि  विकास  कार्य  दल  200.00

 और  पलाककड  और  जिश्र  जिलों  के  लिए  राष्ट्रीय  बजर  भूमि  विकाम  बोड  द्वारा

 समः्बित  बंजर  भूमि  विकास  परियोजनाएं  सस्बीकृत  को  भई  थी  ।  सम्बन्धित  समाहुर्ता  से  प्राप्त  रिपोर्टो

 के  अनुसार  परियोजनाओं  को  प्रगति  इस  प्रकार  है  :--

 रुपये

 जिले  का  नाम  माय  1912  मे  रिलीज  3]  दिसम्बर  1992  तक  खर्बच
 की  गई  निधिया

 1.  पलावकड़  40.30  4030

 2.  त्रिश्र  38.06  48  80
 re  न  क्न  नल  नल  न  लीन नल  अऔि-+-निनल  जज  अनीता
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 सरकारो  क्षेत्र  के उपक्ों  में  अतिरिक्त  कामगार

 3।8।  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयो  :

 को  शंकर  सिह  बाघेला  :

 क्या  प्रधान  मम्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अधीन  उपक्रमों  में  अतिरिक्त  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी

 इन  अति
 टकित  कमंचारियों  को  किसी  अन्य  रोजगार  में  पुनः  खपाने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  विचार

 ऐसे  अतिरिक्त  कमंचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  से

 निवलि  के  लाभ  देकर  अब  तक  सेवानिबृत्त  किया  गया  और

 ऐसे  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  छपाया  गया  है  ?

 उद्योग  पत्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  लगभग  22,000

 राष्ट्रीय  नवीकरण  निश्ि  सरकार  द्वारा  गठित  की  गई  है  जिसमें  भौद्योजिक  पुनर्निर्माण
 से

 प्रभावित  कामगारों  के  प्रशिक्षण  तथा  उन्हें  खपाने  के  लिए  लिए  सुविधाओं  के  सृजन  की  परिकल्पना

 की  गई  है  |

 और  आरभ  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  की  निधियां  केवल  स्वेश्छिक  सेवानिवृत्ति
 )  योजना  के  लिए  दी  गई  है  और  अतिरिक्त  कमंचारियों  को  रूपाने  के  लिए  अभी  तक

 कोई  प्रावधान  नहीं  किया  गया  है  ।  जिन  कमंचारियों  को  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  से  सेवानिवृत्ति  के
 लाभ

 दकर  सेवानिवृत्त  किया  गया  उसकी  सहयया  की  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।

 सहकारी  समह  आवास  समितियों

 3182.  थी  अविक्षय  कुलार  घादव  :  कया  शहरो  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (१)  गाजियाबाद  जिले  में  पंजीकृत  सहकारी  समूह  आवास  समितियों  का  ब्यौरा  क्या

 *..  उस  समितियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  पास  अपनी  आवासीय  भूमि  उपलब्ध

 (१)  ऐसी  समितियों  के  माम  कया  हैं  जिन्होंने  भूमि  विकास  हेतु  आवश्यक  अनुमति  ले  ली

 क्या  कुछ  सर्वितिथों  द्वारा  बिना  किसी  पूब  बनुमति  के  भूमि  का  विकास  काय  शुरू  कर
 गया
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 25  1914  जिद्वित  उचर

 यदि  तो  इन  सम्रितियों  के  नाम  क्या  और

 इनके  विरुद्ध  क्या  का्यंत्राही  की  जा  रहो  है  ?

 शहरी  जिकास  सगजालय  में  शात्य  संत्री  तथा  जल  संसाधन  मं%रसय  में  राज्य  मंत्री  पी०  क े०
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दो

 ]

 '  का  अधिभ्रहण

 3183  श्रोमतो  चढद्र  प्रभा  अत  :

 शो  फे०  एशच०

 भरी  सो  ०पो०  मदाल  गिरियप्पा  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  कर्नाटक  सरकार  ने  से  का  अधिप्रहण  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  कया  इसके  अधिग्रहण  के  लिए  सहमत  हो  गया  ओर

 यदि  तो  इसके  बया  कारण

 उच्चोग  पत्रालय  विकास  थिभाग  और  भारो  उद्योग  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :  हां  ।

 और  भेल  द्वारा  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  हेतु  निर्धारित  घतराशि  का  उपयोग

 3184.  श्री  उपेगा  नाथ  बर्णा  :  कया  प्रश्षान  सण्ची  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  बिहार  को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अनन््तमंत  1990-91,  1991-

 9५2  तथा  1992-93  के  दोरान  कुल  कितनी  धनराशि  आबित  की

 बिहार  सरकार  द्वारा  कितती  धतराष्ि  का  उपयोग  किया  गया  तथा  उपयोग  में  न ेलाई  गई

 शेष  धनराशि  कितनी

 क्या  बिहार  सरकार  ने  ध्यय  को  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  दे  दिया  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तमंत  दी  गई  धनराशि  का  किस-किल  राम्यो  न  उपयोग  नहीं  किया  है

 भोर  इसके  बया  कारण

 iol
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 ग्रानोण  धिकास  मन्नालय  विकास  में  राज्य  मन््त्रो  उत्तम  भाई  एच०  :
 से  1990-91,  1991-92  तथा  1992-93  के  दौरास  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  कुल  अनुमोदित  परिव्यय  तथा  बिहार  को  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  वास्तविक  छच  का
 ब्योरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 ‘

 ब्षं  कुल  अनुमोदित  परिव्यय  खर्च

 रुपए  झुपए

 1990-9]  20,787.00  20,406.87

 1991-92  |-92  31,877.00  22,661.67

 1992-93  42,526.00  कं

 *  |992-93  के  दौरान  किए  गए  खब  के  ढ्योरे  उपलब्ध  नही  हैं  ।

 (4)  बष  1990-91,  1991-92  तथा  1992-93  के  दोराम  श्पूनतम  आवश्यकता  कायंक्रम  के

 गंत  अनुमोदित  १रिष्यय  तथा  विभिन्न  राज्यों/केरद्र  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  किए  गये  वास्तविक  खच  के

 ब्योरे  दिवन्ण  में  दिए  गए  विवरण  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  परिब्यय  से

 अधिक  खच्च  क्या  है  जबकि  कुछ  राज्य  वष  1990-91  तथा  1991-92  के  दौरान  उपलब्ध  कराए  गए
 परिव्यय  को  पूरी  तरह  से  इस्तेमाल  नहीं  कर  सके  चूंकि  वर्ष  1992-93  अभी  समाप्त  नहीं  हुआ

 इसलिए  विभिन्न  राज्यो/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  द्वारा  किए  गए  वास्तविक  खर्च  के  ब्योरों  की  अभी  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  |  जहां  तक  कुछ  राज्यों/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  में निधियों  का  पूरी  तरह  से  इस्तेमाल  न  करते

 फे  कारणों  का  सम्बन्ध  ऐसा  कार्य  की  चीमी  आधारभूत  सुविधाओं  के  अभाव  आदि  के  कारण
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 ]

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  में  मरी  सम्बन्धी  बातचीत

 3185.  श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  प्रधान  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  मजदूर  संघ  के  साथ  मजूरी  सम्बन्धी  बातचीत

 को  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  उपके  क्या  कारण  और

 उसे  कब्र  तक  अतिम  रूप  दे  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  मंत्री

 कृष्णा  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  1988  में  गठित  त्रिपक्षीय  महंगाई  भत्ता  समिति  ने  23-7-1992
 को  आयोजित  अपनी  अन्तिम  बंठक  में  अपनी  सिफारिशों  को  अन्तिम  रूप  दिया  ।  मजूरी  मभझोतो  के

 अगले  दौर  के  लिये  मजूरी  नीति  से  सम्बन्धित  इन  सिकारियों  पर  सरकार  को  अभी  निर्णय  करना  है

 वस्त्र  मिलों  के  बेरोजग१र  अभ्रसिक

 3186.  श्रोमतो  सरोज  दुब्बे  :  क्या  बस्त्र  झंत्रो  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि

 देश  में  सूत  और  क्षत्रिम  धागे  के  कपड़ों  का  उत्पादन  करने  बाली  कपड़ा  मिलों  के  बन्द  हो

 जाने  के  कारण  कितने  श्रमिक  बेरोजगार

 इन  मिलों  को  पुनः  चाल  करने  के  लिए  सरकार  वा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 और

 इन  मित्रों  के  वतंमान  बेरोजगार  श्रमिकों  को  पुनः  रोजणार  देने  के  लिए  सरव.र  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  बिचार  है  ?

 बर्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  जो०  बेंकट  :  सूतो/मानव  निर्मित  फाइअर  बस्तर

 मिलों  के  बन्द  होने  फलस्वरूप  बेरोजगार  हुए  कामगारों  की  सख्या  181335

 (@)  सरका २  ने  रुग्ग/अन्द  वस्त्र  मिलो  के  सम्बन्ध  में  पुनर्स्थापना  पैकेज  बनाने  और  प्रबन्ध  करने

 के  लिए  एक  नोद्दीय  अभनिकरण/औशद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुन्निर्माण  बोड़ं  की  स्थापना  की  है  ।
 न  जे
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 (7)  जबकि  वे  रोजगार  कामगारों  को  नियोजित  करने  की  कोई  योजना  नहीं
 0  ।  फिर

 वस्त्र  मिलों  का  स्थायी/आंशिक  रूप  से  बन्द  होने  के  कारण  बेरोजगार  हुए  कामगारों  को  3  वर्ष  के  लिए

 भान्तरिक  सहायता  प्रदान  करने  क  लिए  वस्त्र  कामगार  पुनर्वातन  निधि  की  स्थापना  की  गई

 कम्प्यूटर  सस्थान

 3187.  श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्या  प्रधान  सम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (4)  दिल्ली  में  बी  ओर  मी  स्तर  के  पाठ्यक्रम  चलाने  हेतु  प्राधिकृत  कम्प्यूटर
 संस्थानों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वे  इनको  परीक्षाओं  का  सचालन  किस  प्रकार  करते

 (a)  इन  संम्धानों  को  मान्ण्ता  देन  सम्बन्धी  मापदण्ड  क्या

 क्या  दिल्नी  में  कुछ  ऐसे  मान्यता  प्राप्त  सस्थान  हैं  जो  मानदण्डों  की  पूरा  नहीं  ज.रते

 अर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  जा  रही

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  घिभाग  तथा  महासागर  विकास  में

 राज्य  मन्त्री  तथा  ससदोय  काय  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रगराजन  कुमारस  :  इलकट्राविकी

 कम्प्यूटर  पाठथन्रमो  बो  करने  की  योजना  क॑  अन्तग्ंत

 जिन  संस्थानों  को  दिल्ली  मे  ए  तथा  स्तर  के  कम्प्यूटर  पाठ्यक्रम  ज्रायोजित  करने  के  लिए
 अनल्तिम  रूप  से  मान्यता  प्रदान  को  गई  उनके  ब्यौरे  विवरण  में  दिए  गए  स्तर  का  पाठयक्रम

 आयोजित  करने  के  लिए  दिहली  सें  अभी  क्सी  भी  सस्थान  को  मान्यता  प्रदान  नहीं  की  गई  है  |  इन

 पाठ्यक्रमों  के  लिए  परीक्षाएं  भारतीय  कम्प्यूटर  संस्था  और  इलेक्ट्रानिशी  तथा  दुरसवार  हन्जी  निय  री

 सस्थान  द्वारा  आयोजित  की  जाती  है  ।

 वी  तथा  मी  स्तर  क॑  कंप्यूटर  पाठ्यक्रमों  के  आधोजेन  के  लिए  दन  संस्थानों  को

 मान्यता  प्रदान  करने  के  मानदण्ड  मुख्यतः  शिक्षकों  की  कप्यूटर  हार्डवयर  तथा  साफ्टवेबर

 शिक्षण  सहायक  निर्धारित  पाठ्यविषय  आदि  होते  है  ।

 इस  योजना  के  केबल  उन्हीं  संस्थानों  को  कुछ  विशिष्ट  पाठ्यक्रम  जेस  कि  ay

 ए  बी  तथा  सी  स्तर  के  कप्यूटर  पाठ्यक्रमों
 के  आयाजन  के  लिए  मान्यता  प्रदान  को  जाती  जो  निर्बारित  तथा  सत्रा  तानकों  का  बूरा
 करते  हैं  ।

 थह  प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 दिल्ली  में  अनस्तिम  रूप  से  सास्यया  प्रदान  किए  गए  संस्थानों  को  सूचो

 डोओई  एसी  स्तर

 इण्टर  नेशनल  डाटा  प्रोसेसित  कम्पनी  लिमिटेड  77,  नेहरू  नई

 100191  ।

 इण्डिया  एजुकेशन  विकास  मार्ग  आई०ई०सी०  कनाट

 नई  दिल्ली  ।

 अपडूान  एमण्यी०्भाई०टी०  कस्प्यूट्रेनिंग  प्रा०  307,  आर्शीवाद  बिल्डिग

 |,  ग्रीन  नई  |

 नेशनल  इन्स्टीट्यूट  ऑफ  कप्यूटर  टेक्नोलॉजी  10,  समुदायिक

 नई  ।

 टॉलस्टाय  मार्ग  केन्द्र  इण्डिया  एजुकेशन  फ्लेट  सं०  801,  रोहित

 टॉलस्टाय  नई  ।

 हाल  सं०  12,  प्रगति  नई  1

 इन्स्टीट्यूट  भॉफ  साफ्टवेयर  टेब्नो  17,  बाराखम्भा  नई  दिल्ली-]000॥

 कुरू  क्षेत्र  बनाट  नई  10001  1

 एप्पल  साउथ  एक्सटेंशन  एप्पल  इंडस्ट्रीज  साउथ  एक्सटेंशन

 ,  मुख्य  रिंग  नई  ।

 हान  कप्यूटर  सविसेज  प्रा०  एफ  शिवाजी

 नई  ।

 एन०भाई०आई०टी०  दक्षिणी  दिल्ली  एनं०्भाई०आई०टी०  लिमिटेड  का  एक

 प्रभाग  साउथ  भवानी  साउथ  एक्सटेंशन  नई
 दिल्ली  ।

 आई०ई०सी०  राजोरी  गाइन  इण्डिया  एजुकेशन  0-८2,  राजोरी

 नई  दिल्ली  ।
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 1  2

 13.

 14.

 lo.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 2२6.

 आई०ई०सी०  प्रेटर  कलाश  केन्द्र  ग्रेटर  कंलाश

 नई  दिल्ली  ।

 सिटी  सेन्टर  ऑफ  स्टडीज  पैराडाइस  अलकनन्दा  विपणन

 नई  10019  ।

 एन०आई०अआई०टी०  करोल  बाग  एन०आई०आई>०्टी०  लिमिटेड  का  एक  प्रभाग

 175/41,  गुरुद्वारा  करोल  नई  दिल्ली  ।

 एप्पल  पूसा  रोड  फ्रेत्वाइस  छोईस  इण्डिया  प्रा०  लिमिटेड  1  पूसा
 नई  ।

 वाई  ०इब्ल्यू०धी०ए०  ऑफ  महिला  प्रशिक्षण  सस्थान  अशोक

 नई  0011  |

 कांम्पटट  मफदरजग  एन्कलेब  कम्प्यूटर  प्वाइंट  /2%8,  सफद ?  जग
 नई  10029  ।

 आई०एस०वी०टी०  प्रीत  विद्वार  इण्टरतेशनल  स्कूल  ऑफ  कंप्यूटर  टेक्नोलॉजी

 40,  प्रोत  बिहार  10092  ।

 साउथ  एक्सटेशन  ब्रिलिएुट  कम्प्यूटर  केन्द्र

 एक्सटेंशन  नई  10049  ।

 सेंट्रल  दिल्ली  मिनाप  बहादुरशाह  जफर  नई  |0002॥

 वर्षान्त  इलेबट्रानिक्स  प्राइवेट  लिमिटेड  कालकाजी  नई

 आई०एस०सी ०टी०  साउथ  एक्सटेशन  इृण्टर  नेशनल  स्कूल  ऑफ  कप्यूटर

 टेबनो  साउथ  एक्सटेंशन  नई  10049  ।

 प्रोटोटाइप  डेवलेपमेट  टनिंग  ओखला  औद्योगिक  नई  10020  ।

 टेलीकम्,निकेशन  कन्सलटेन्ट  इण्डिया  लिमिटेड  सुचना

 गिकी  ,टी०>सी०आई०एल०-आईन्टी०पी०)  43,  नहरू  नई  00431

 एअरफोस  वोकेशनल  ओ  ०  हब्हयू  रेस  नई  10003  ।

 डो  ओ  ई  ए  सो  बी  स्सतर

 टीन्यू०एल०  ग्रेटर  टाटा  यूनिप्ताइस  मस्जिद  मोठ

 ब्यवसायथिक  ग्रेटर  नई  10048  ।
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 2.  बी०आर०आई०एल -  गिलिएट  कम्प्यूटर  साउथ

 नई  ।

 3.  टीग्मी>्आई०एल०,  टेलीकम्यूनिकेशन  कसलटेंट  इण्डिया  लिमिटेड  सूचना  प्रोद्योगको

 43,  नेहरू  नई  ।

 डोओई  ए  सो  सो-'दोਂ  स्तर

 1.  टेलीकम्प्यूनिकेशन  कललटट  इण्डिया  लिमिटेड  सूचना  प्रौद्योगिको
 टी  43,  नेहरू  नई  10043  ।

 ]

 केन्द्रीय  पू  जो  निवेश  शाजसहायता

 3188.  श्रो  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 भरी  याइल  जान  अंजलोज  :

 कया  प्रधान  भश्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (+)  क्या  औद्योगिक  एकव्रों  हेतु  केन्द्रीय  पूंजी  निवेश  राजसहायता  योजना  30
 1988  मे  सम्राप्त  कर  दी  गई

 यदि  तो  क्या  इस  तिथि  तक  स्थापित  किए  गए  कुछ  एककों  को  देय  राजसहायता  की
 राशि  अभी  विटरित  को  जानी

 यदि  तो  इन  एककों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  एककों  को  देय  राशि  राज्य-वार
 ब्यौरा  क्या  और

 राज्य-वार  इन  एककों  को  यह  र'शि  कब  तक  वितरित  की  जाएगी  ?

 उद्योग  मन््त्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  भन्त्री
 कृष्णा  :  हां  ।

 से  केन्द्रीय  पूंजी  निविग  राजसहायता  योजना  को  वापस  लेने  के  कारण  केन्द्र  सरकार
 ने  राज्य  सरकारों  को  गैर-विनिर्माणकारी  कार्य+लापों  हेतु  एककों  को  30  1989  तक
 सहायता  |वर्तारित  करने  ओर  विनिमणिकारी  कार्यकलापों  के  लिए  3]  1989  तक  राजसहायता
 बितरित  करने  को  सलाह  दी  है  बशतें  इन  परियोजनाओं  का  30-9-88  को  या  इमसे  पहले  अर्थात  इस
 योजना  की  बंधता  अर्वात्र  क  मीतर  राज्य  स्तरीय  समिति/जिला  स्तरीय  समिति  द्वारा  अनुमोदन  कर
 दिया  हो  ।  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  प्रकार  किए  गए  वितरण  की  अदायगी  बे.्र  सरकार  द्वारा  निधियों
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 की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  की  केवल  इन  दिशानिर्देशों  के  भीतर  आने  वाले  एबक

 ही  अदायगी  के  पान्र

 सध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  खावो  श्र्मोह्मपेग  का  विकास

 31५9.  थभ्री  मृत्यजय  नायक  :  क्या  प्रधान  मन्जची  12  1992  के  अतारांकित  प्रश्न

 संघ्या
 2
 46  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  खादी  ग्रामोधोग  के  विकास  सम्बन्धी  सूचना  इस  बीच

 एकत्र  कर  लो  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  संग्रालम  उच्चोग  तथा  कृषि  और  प्रामोण  उद्योग  में  राज्य  मन्त्री  एम०
 :  से  मध्य  प्रदेश  और  खउड़ीक्षा  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  उनके

 अपने  राज्य  खादी  तथा  पंजीकुत  संह्यान्नों  मोर  सहकारी  समितियों  द्वारा  कार्याम्बित

 किए  जाते  हैं  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  क्षेत्र  का  चयन  कार्यान्वयन  एजेंसियों
 द्वारा  कच्चे  माल  को  उपलब्धता  और  बुनियादी  सुविधाओं  के  अनुसार  किया  जाता

 है  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  1991-92  के  दौरान  दादी  तथा  ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  के

 न्वयन  के  लिए  मध्य  प्रदेश  और  उड़ीसा  राज्यों  को  अनुदान  तथा  ऋण  के  रूप  में  निम्नलिखित  निधियां
 बितरित  की  हैं  :--

 करोड़

 जय  खादी
 ala सहायता प्राप्त संस्थाओं

 अनुदान  ऋण  अनुदान  ऋण

 प्रष्य  प्रदेश  0.25  43  3.70

 उड़ीसा  0.05

 सीधे  सहायता  प्राप्त  संस्थाओं  और  राज्य  बो्डों  के  माध्यम  से  कार्यक्रमों  क  अतिरिक्ष  खादी  तथा
 बग्रामोद्योग  आयोग  ने  केन्द्रीय  स्लिवर  सयंत्रो  जिन्हें  विभाग  निष्पादित  जा  रहा  के  लिए  सेहोर

 भोर घोद्ार देतु 68.40 सलाछा भोर लाख रुपए स्वीकृत किए है ।



 लिखित  उत्तर  17  1५93

 [  अनुवाद  ]

 बने  स्टेड्ड  कम्पनो  लिसिटेड  के  एककों  को  व्यवहायंता  रिपोर्ट

 3190.  श्री  हाराधम  राय  :  कया  प्रधान  मंत्री  18  |  92  के  अतारांकित  प्रप्नन  संख्या

 3691  के  उसर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  मंससं  बने  स्टेंडडं  कम्पनी  लिमिटेड  के  ऊष्यमह  और  मत्तिका

 एकको  के  ऊष्यसह  श्लोर  मुसिका  कामगार  संघ  से  प्राप्त  दो  रिपोर्ट  की  समीक्षा  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  मन्त्रो

 कृष्णा  :  से  एक  रिपोर्ट  की  समीक्षा  पहले  ही  कर  ली  गई  है  और  उसमें  की

 गई  सिफारिशों  को  कम्पनी  के  हित  में  नहीं  पाया  गया  है  |  दूसरी  रिपोर्ट  की  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा

 रही  है  ।

 केरल  में  सामान्य  पुल  के  क्षावास  का  निर्माण

 3191  थ्री  बो०एस०  विजय  राघवन

 श्री  कोड़ोकुन्तोल  सुरेश  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  के  किसी  भी  शहर  में  वहां  कार्य  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  के

 करमंचारियों  के  लिए  सामान्य  पूल  के  आवास  का  निर्माण  कियः

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 दिल्ली  के  अतिरिक्त  किन-किन  शहरों  में  कन्द्रोय  सरकार  द्वारा  अपने  कमंचारियों  के  लिए

 सामान्य  पूल  के  आवास  का  निर्माण  किया  गया  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  जल  संस्ताधन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्री  पी०के०

 :  हा  |  कोचीन  में  साधारण  पूल  आवास  उपलब्ध  है  ।
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 और  कोचीन  में  टाइपथार  उपलब्ध  मकानों  की  संझ्या  इस  प्रकार  है  :--

 शा  32

 ना  116

 _  68

 टाइप-)४  ता  24

 टाइप-५  न  4

 244

 दिल्ली  के  अतिरिक्त  निम्नलिखित  स्टेशनों  में  भी  साधारण  पूल  वास  उपलब्ध  है  :--

 कानपुर  और

 गंस  पर  आधारित  उदय रक  संयंत्र

 3192.  श्री  सुरेल  पाल  पाठक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  बबराला  और  शाहजहांपुर  स्थित  गंस  पर  आधारित  उदवंरक  सयत्रों  को

 बतंमान  स्थिति  क्या

 क्या  सरकार  को  इन  परियोजनाओं  को  समय  पर  पूरा  करने  मे  कठिनाई  पेश  भा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  बिचार  हन  परियोजनाओं  को  पूरा  करके  गंर-सरकारो  क्षेत्र  को

 रित  करने  का  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  तथा  उवंरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डा  :  से  (8)  बबराला  और

 शाहजहांपुर  स्थित  गँस  पर  आधारित  उर्धरक  परियोजनाएं  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  द्वारा  कार्यान्वित  की

 जा  रही  प्रवर्तकों  द्वारा  दी  गई  अद्यतन  प्रगति  रिपोर्टों  के  अनुसार  बबराला  और  शाहजहांपुर  को

 परियोजनाओं  ने  कुल  31.8%  और  50.44%  प्रगति  प्राप्त  कर  लो  है  और  1994-95  के  दौराम

 उन्हें  चालू  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 २203
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 गुजरात  ओर  असम्त  में  छोटे  और  मझोले  शहरों  का  विकास

 3193.  श्री  एन०जे०  राठवया  :

 श्वो  भाभाजी  मंगाजो  ठाकुर  :

 थरी  प्रबोग  डेका  :

 क्या  शहरों  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गुजरात  और  असम  राज्य  सरकारों  से  छोटे  भर  मझौले  शहरों  का

 विकास  योजना  के  अन्तगंत  छोटे  और  मझोले  शहरों  के  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इसमें  कितनी  राशि  अन्तगंस्त

 उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 उनमें  से  प्रत्येक  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-बार  कितना  घन  व्यूप  हुआ  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  पो०के  ०  :

 से  छोटे  व  मझोले  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  योजना  के  अन्तगंत  गुजरात  व  असम  सरकारों

 से  प्राप्त  विभिरत  प्रस्तावों  के आधार  गुजरात  के  33  कस्बों  और  असम  के  14  कस्बों  की  योजनाओं

 लाख  शपए  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  जा  चुकी  है  ।

 चालू  वित्त  वर्ष  में  गुजरप्त  सरकार  से  भाठत्रीं  योजना  के  दौरान  छोटे  व  मझ्लौले  कस्बों  की

 विकास  योजना  के  समावेश  द्वेतु  प्रस्तावित  25  कस्बों  को  प्राथमिकता  सूची  सहित  शहरीकरण  नीति

 दस्ताबेज  प्राप्त  हुआ  है  |  भड़ोच  ओर  बधवान  कस्बो  के  लिए  भी  परियोजना  रिपोर्ट  मिली

 असम  सरकार  ने  चाल  वित्त  वर्ष  में  शिवसागर  जिसे  1990-91  में  छोटे  मन्नोले  कस्बों  की

 विकास  योजना  में  शामिल  किया  यया  के  लिए  सश्ोध्चित/बतिरिक्त  कार्यक्रम  पेश  किया

 असम  प्रकार  ने  छोटे  व  मझ्ौले  कस्बों  की  विकास  योजना  के  सशोधित  दिशा-निर्दशों  के  भनुसार  अभो

 तक  नये  कस्बों  को  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भेजा  है  ।

 छोटे  व  मझौले  कस्बों  की  विकास  योजना  के  अस्तगंत  केरद्रीय  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकारों  से

 व्राप्त  प्रास्तावों  को  प्रचलित  दिशा-निर्देशों  तथा  वित्त  बर्ष  में  सुलभ  धन  के  अनुसार  समय-समय  पर  अनुਂ

 मोदित  किया  जाता  है  ।

 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  और  असम  सरवॉरों  को  रिलीज  की  गई  कस्मा-बार

 केन्द्रोय  सदायता  के  ब्योरे  सलग्न  विवरण  में
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 विवरण

 विगत  तोश  वर्षों  के  दोरान  छोटे  व  मझोले  कस्बों  को  एकोकृत  विकास

 योजना  के  अन्तगंत  गुजरात  ओर  असम  सरकारों  को

 जारो  कस्या-वार  केन्द्रीय  सहायता

 रुपयों

 गुजरात

 क्रम  वर्ष  तथा  कस्बे  का  राशि

 सं०  नाम

 1  2  3

 1989-90

 1.  हिम्मत  नगर  29  75

 2.  जूनागढ़  29.75

 योग  :  59.50

 1990-91

 3.  सुरेन्द्र  मगर  27.50

 4.  बोटाड  15.00

 5.  मोरबी  25.00

 6.  पाहन  उत्तरਂ  4.52

 7.  पालतपुर*  8.06

 पोग  $  80.08

 1991-92

 सीध॑पुर  20.09

 9,  विराम  गांग  20.00

 205
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 1  2

 10  केशोद

 11  महुआ*
 *ै

 योग  :

 कुल  योग  :

 I.  हाफलाग

 2.  दोंगाई  गांव

 बोग  :

 3.  शिवलागर

 4...  घुबरी

 5.  गोलाघाट

 कोग  ६

 6.  उत्तर  लबिमपुर॑

 १.  दिपुककके

 8.  क्रोमगंजलाह

 406

 1989-90  0

 १990-98

 17  1993
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 2  3

 "9,  मौगांव//क  12.00

 10.  बोगाइगांव*
 **  15  00

 योग  :  65.00

 कुल  योग  :  189.50

 *पाटन  नाथ  और  पालनपुर  को  छठी  योजना  के  दोरान  छोटे  व  मझोले  कस्बों  की  विकास

 पोजना  के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  था  और  1990-91  में  इन  कर्बों  को  4.52
 लाख  दपये  और  8.00  लाख  रुपए  की  अन्तिम  किश्त  जारी  की  गई  थी  ।

 ॥कप्हुआ  को  सातवीं  योजना  के  दोरान  छोटे  व  मझोले  कस्बों  की  विकास  योजना  में  शामिल

 किया  गया  था  और  1991-92  में  15.00  लाख  रुपये  की  अनुवर्ती  किस्त  जारी  की  गई

 नोगांव  और  बोंगाईगांव  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  छोटे  व  मझौले  कस्बों

 की  विकास  योजना  में  शामिल  किया  गया  था  तथा  1991-92  के  दौरान  इन  कर्बों  के

 सामने  दर्शाई  गई  राशि  करीमगंज  के  लिए  अन्तिम  किसत  और  अन्य  करबों  के  लिए  द्वितीय

 किस्त  है  ।

 बुलम  खराड  को  बन्द  किया  जाना

 3194  डा०  लिम्ता  मोहन  :  दया  थरत्र  मन््जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  अन्तगंत  काय  करने  वाली  बलन
 को  बन्द  करते  का

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 इसके  बन्द  होने  से  कितने  श्रमिकों  के  बेरोजगार  होने  की  सम्भावना

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जो०  घेंकट  :  से  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के
 अन्तर्गत  पानीपत  बूलन  खराड़  को  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आवर्तो  फम  उच्च
 भानव-मशीन  अनुपात  आदि  के  कारण  गेर-अ्थ्वक्षम  होने  क ेलिए  अभिज्नात  किया  गया  है  ।  पानीपत  बूलन
 मिल  सहित  एनन्टी०्सी०  की  अलग-अलग  भमिलों  को  नन्द  अथवा  बनाए  रखने  के  प्रश्न  पर  विचार
 स्वेच्छिक  सेवा  निवृत्ति  योजना  ओर  अन्य  सम्बन्धित  घटकों  के  माध्यम  से  वि.ए  जा  रहे  श्रमिक
 स्थितिकरण  के  अअ्नक्षमता  के  प्रभाव  पर  बिजार  करने  के  पश्चात  किया  जाएगा  ।
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 कच्चे  पत्थर  को  मोथन  में  परिवर्तित  करना

 3.95.  करो  जगत  सह  द्रोण  :  क््य  न  सन्त्रो  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 माइक्रोप्स  का  इस्तेमाल  करके  कच्चे  पत्थर  को  माथेन  में  परिवर्तित  करने  की  कोई

 गिकी  हाल  ही  में  विकस्तित  कर  ली  गई

 यदि  तो  इस  प्रौद्योगिकी  का  जिशेषकर  मोजूदा  कोयला  क्षेत्रों  में  उपयोग  करने  के  लिए

 सरवार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  और

 इमके  परिणामस्वरूप  देश  में  मीयेम  तथा  अन्य  सह-उत्पादों  का  कितसा  अनुमानित  उत्पादन

 होगा  ?

 अपा  रम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एस०  कृष्ण  से

 सूचमा  एकत्र  कीं  जा  रही  है  जोकि  सभा  पटल  पर  श्थ  दी  जाएगी  ।

 ]

 बिहार  में  सरक्यरो  क्ष त्र  के  सप्रक्रमों  में  निवेश

 3196  श्री  राम  टहल  चोघरी  :  क्या  प्रधाम  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  मरकारी  क्षेत्र  के उन  उपक्रमों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान
 गरी  निवेश  में  कटौती  की  गई

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  इन  उपक्रमों  की  कायंकुशलता  और  लाभ में  वद्धि  हुई  है

 यदि  तो  तत्तम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 इन  उपक्रमों  की  का्यकुशलता  ओर  लाभ  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाएगे  ?

 उद्योग  मत्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उच्योत्त  में  राश्य  घंत्रो
 कृष्णा  :  31-3-1993  तक  केन्द्रीय  सरकारो  क्षेत्र  के  ऐसे  पन्द्रह  उद्यम  थे  जिनके  पंजीकृत

 कार्यालय  बिहार  राज्य  में  स्थित  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  क॑  इन  उद्यमों  में  से  किसी

 में  भी  पूंजी  निवेश  में  कमी  नही  हुई  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 केन्द्रीय  सरकार  क्षेत्र  क  उद्यमों  के  कार्यनिष्पादन  में  सुधार  करता  एक  सतत  प्रक्रिया
 कार्यनिष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए  सम्बद्ध  प्रशासतिक  मत्रालयों/विभागों  और  उद्यमों  द्वारा  उद्यम
 विशेष  की  आवश्यकतानुसार  कारंवाई  की  जाती  उठाए  गए  कुछ  कदम  आधुनिकीक रण  तथा
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 पुरर्स्यापिना  सम्बन्धी  योजनाएं  वित्तीय  प्रवन्धकीय  तथा  संगठसात्मक  पुनगंठन

 भिश्र  में  परिवतंन  प्रोद्योगिकी  समक्षोतर  क्ञापत  पर  हस्ताकर  करना  भादि  ।

 ]

 नारियल  जठा  और  नारिपल  जटा  उत्पादों  का  नियति

 3197.  थी  दसात्रेप  बहारू  :  क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  बे  निर्यातित  नारियल  जटा  और  नारियल  जटा  उत्पादों

 की  माता  क्या

 क्या  वर्ष  1991-92  के  दौरान  इन  उत्पादों  का  निर्यात  लक्ष्य  से  कम

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  भौर  इसके  क्या  कारण  और

 भारियल  जटा  और  नारियल  जहा  उत्पादों  का  सियॉति  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वाना  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  पग्रामोण  उद्योग  में  राज्य  मनत्रो  एस०
 :  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बे  के  दौरान  नियत  किए  गए  क्यर  तथ्य  कमर

 उत्पादों  की  मात्रा  तथा  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :--

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 लाखों

 1989-90  2/,458  4017.77

 1990-91  27,926  4832.85

 1991-92  30,999  7411.63

 (&)  और  1991-92  के  लिए  लक्ष्य  66  करोड़  रु०  1991-92  के  दौरान  निर्यात

 लक्ष्य  से अधिक  हुआ  और  112  प्रतिशत  की  उपलब्धि  रिकाई  की  गई  ।

 कयर  बोड़  जो  एक  सांविधिक  निक'य  ने  अन्तर  ष्ट्रीय  बाजार  में  कयर  तथा  कबर  उत्पादों
 के  निर्यात  को  बढ़ाने  क ेलिए  विभिन्न  उपाय  किए  हैं  ।  बोड  ने  ब्रिटेन  ओर  जम॑नी  में  भारतीय  कयर  के

 उपभोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  ड़रिटेत  भौर  जमंनी  कयर  संगो  के  साथ  सबुकत  प्रचार  कार्यक्रम  शुरू
 किया  बोर्ड  अन्तरष्ट्रीय  प्रदशनियों  में  भी  भाग  लता  है  और  इन  देशों  में  बाजार  विकास

 शिष्टमण्डल  भेजता  है  ।

 रेशम  का  उत्पादन

 3198.  प्रो०  उम्मारेंडिड  बेकटेस्वरेल  :

 209



 लिखित  उत्तर  17  1993

 डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :

 कया  बस्तर  मम्त्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ते  रशम  की  विप्िन्न  किस्मों  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  कुछ
 योजनायें  शुरू  को

 कया  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  रेशम  बोड़  ने  कुछ  प्रायोगिक  परियोजनाएं  भो  शुरू  की

 यदि  तो  राज्य-बार  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ने  उड़ीसा  तथा  आंध्र  प्रदेश  मे  ऐसी  कुछ  परियोजनायें  शुरू  की

 ओर

 (=)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  प्ंत्री  लो०  वेंकट  :  से  शहतृती  रेशम  उत्पादन  में

 वृद्धिके  लिए  विश्व  बेंक/स्विस  विकास  सरकारी  सहाथित  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  एस०
 5  परम्परागत  राज्यों  भांध्र  पश्चिस  बंगाल  और  जम्मू  एएं

 भौर  )2  गेर  परम्परागत  राज्यों  मध्य

 उत्तर  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  में  1989-90  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है
 इस  परियोजना  के  अन्तगंत  प्रायोगिक  रेशम  उत्पादन  परियोजनाओं  को  इन  गंर-परम्परागत  राज्यों  के

 चुनिदा  जिलों  में  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा  है  ।

 इसके  अलाबा  तसर  रेशम  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उड़ीसा  और  महाराष्ट्र  मे  स्विस

 सहायता  से  अन्तर  राज्य  टसर  परियोजना  का  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा  है  |

 इसके  अलावा  केन्द्रीय  रेशम  बोई़  ने  मूंगा  और  येरी  रेशम  की  किस्मों  के  विका  &

 के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  तथा  आधारभूत  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  देश-व्यापी  एककों  का

 नेटवर्क  स्थापित  किया  है  ।

 और  ($)  उड़ीसा  ओर  आंध्र  प्रदेश  दोनों  को  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  के  मंतगंत

 शामिल  किया  गया  है  ।  इसके  उड़ीसा  ओर  आंध्र  प्रदेश  में  निम्नलिखित  परियोजनाओं  को  भी

 क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  :---

 (1)  गहन  रेशम  उत्पादन  विकास  परियोजना  ।

 (2)  इण्हो-स्विस  अन्तर  राज्य  टप्तर  परियोजना  का  अनुवर्ती  चरण  ।

 (3)  इण्डो-स्विस  मलबरीप  रियोजना  ।

 डो०  ए०  का  निजोकरण

 3199  प्रो०  रोता  वर्मा  :  क्या  शह्रो  विकाल  मन्जो  यह  बताने  की  कृपा  क्षरेंगे  कि  :
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 &
 क्या  सरकार  का  विघार  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  निजीकरण  करने  का

 यदि  तो  तत्मम्बन्ध्री  ब्यौरा  क्या  और

 (  यदि  तो  इमके  क्या  कारण  हैं  ओर  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तर्गत  पंजीकृत

 को  फ्लेंट  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  ससाधन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  पी०  के०

 :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिलनी  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  फ्लेंटों  के  माबंटन  हेतु  प्रतीक्षारत  सभी  श्रेणियों

 के  अन्तगंत  पंजीकृत  79912  व्यक्तियों  भुमि  तथा  बुनियादी  सुविधाएं  घुलभ  होने  पर  आठवीं

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  आवटन/नियतन  मिलने  की  सभावना  है  ।  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  फ्लेट  मुहैया
 कराने  के  लिए  निम्नलिखित  परियोजनायें/स्कीमें  बल  रही

 1.  रोहिणी

 2.  द्वारका

 3.  नरेला

 4.  जसोला

 5.  धीरपुर

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  1993  में  22,878  फ्लैट  निर्माण  के  बिभिर्त

 चरणों  में  हैं  ।

 पटसन  कारखानों  में  विधिध  उत्पादों  का  उत्पादन

 3200.  श्री  इन्माम  क्या  धस्त्र  भ्रम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  राज्य-बार  कितने  एकक  पटसन  के  विभिन्न  उत्पादों  का  उत्पादन  कर  रहे

 1991-92  और  1992-93  +  दौरान  इन  एककों  का  उत्पादन  कितना

 इस  प्रयोजनार्थ  अब  तक  राज्य-वार  कितनी  केन्द्रीय  धनराशि  नियत  की  गई  बितरित
 की  गई  है  और  ब्यय  को  गई  और

 इसके  लिए  क्या  भावी  योजना  बनाई  गई  है  ?

 पु
 बरज  संश्रालय  के  राश्य  मंत्री  लो  बेंकट  :  पश्चिम  बंगाल  में  ।2  पटसम  मिलें

 विविधक्ृत  पटसत  वस्तुओं  का  उत्पादन  कर  रही  है  ।  इसके  अलावा  कागज  उद्योग  तथा  जिकेन्द्रीकृत  क्षेत्र
 में  अनेकों  उद्यमी  भी  विविधीकृत  पटसन  वस्तुओं  का  उत्पादन  कर  रहे
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 वर्ष  [-92  के  दौरान  विवि

 वस्तुओं  का  उत्पादन  अनुमानतः  264.5  हजार

 हजार  मीट्रिक  टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 ५
 धीक़त  उत्पादों  सहित  विभिन्न  गेर-परम्परागत  पटसन

 मीट्रिक  टन  मौर  अप्रंल-नम्बर  1992-93  में  198.3

 और  सरकार  देश  के  विभिन्न  भागों  में  विविधीकृत  पटसन  आधारित  उत्तव  के

 विनिर्माण  को  शुरू  करने  के  लिए  उद्यमियों  को  प्रोत्साहित  कर  रही  हैं  ।  ऐमे  उत्पादों  के  घिनिर्माण  को

 प्रतत्साहन  देने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  जिसमें  अभ्य  बातों  के  साथ-साथ  राजकोषीय  ओर

 विपणन  सहायता  का  प्रावधान  ओर  उपभोक्ता  की  रुझानों  के  अनुकूल  विविधीक्षत  पटसन  उत्पादों  की  एक

 नई  किस्म  विकसित  करने  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास  क्रियाकलापों  के  लिए  निधि  पोषण  शामिल

 है  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्यवार  आधार  पर  निधियां  उदिष्ट  नहीं  की  जाती  हैं  ।

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकों  क्षा  चिकेन्द्रोयकरण

 3201.  श्री  रवि  राग्र  :  क्या  प्रधान  मंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  प्रणाली  के  बिकरेन्द्रीकरण  के  सम्बन्ध  में  निर्णय

 लिया  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मत्रालय  विभाग  तथा  सहासामभर  विकास  में
 राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंगराजन  :

 वेज्ञानिक  विभागों  ओर  एजेंसियों  की  कामिक  अधिप्राप्ति  प्रबन्ध
 तकीनोकी  समथेन  सेवाओं  ओर  अन्य  प्रशासनिक  प्रामलों  से  सम्बन्धित  विषयों  में  शक्तियों  का  यथेष्ट
 प्रत्यापोजन  किया  हुआ  है  ।  इसके  राज्य  सरकारों  की  भी  उपयुक्त  क्ज्ञिन  ओर  प्रोद्योगिकी
 प्रणालियां  हैं  ।

 गुजरात  को  परियोजनाएं

 3202.  भी  सोसजोभाई  डासोर  :  क्या  योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 गुजरात  में  केन्द्रीय  सरकार  की  निगरानी  में  चल  रही  परियोजनाओं  के  नाम  बया

 ओर

 इस्त  सम्बस्ध  में  इनके  विस्तृत  मूल्यांकन  का  ब्यौरा  क्या

 योजना  ओर  कार्यक्रम  ओर  कार्यास्थयस  संत्रालय  में  राज्य  सन्नी  गिरिधर  :  (१)
 ओर  दिनांक  1-1-1993  की  स्थिति  के  गुजरात  राज्य  में  13  परिधोजनाएं
 धीन  हैं  ।  इसके  5  परियोजनाएं  हैं  जो  गुजरात  से  झलेकर  जाती  हैं  जंप्ते  रेलथे  लाइन  तथा

 '
 पैट्रोलियम  पाइप  लाइन  |  इन  18  परियोजताओ  के  नाम  वतंमात  स्थिति  के  आक्रलत  के  साथ  सलग्त

 विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।
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 [  हिग्दो  ]

 आइसोप्रोटान  का  निर्यात

 3703.  श्रीमती  घुसित्रा  महाजन  :  क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जिसमें  विषेले  पदार्थों  का  प्रयोग  किया  जाता  का  भारत  से  बढ़

 पंमाने  पर  निर्यात  किया  जाता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 दस  रसायन  के  निर्यात  से  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  अजित  होती  है  ?

 रसायन  तथा  उवरक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  :  और  समवतः

 शब्द  से आणय  से  डाइमिथाइल  अमीन  का  प्रयोग  आइसोप्रोटुरान
 के  उत्पादन  के  लिए  किया  जाता  जो  एक  विषला  पदार्थ  है  ।

 आइसोप्रोट्रोनਂ  का  निर्यात  करके  देश  ने  199  ,-92  के  दौरान  रुपए  908.1.  लाख

 रुपए  बजित  किए  ।

 |

 भबम  निर्माताओं  द्वारा  कथित  धोलाघड़ी

 3204.  भ्री  राम  टहल  चोधरी  :

 झो  हन्नात  मोल्लाह  :

 बया  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  राजधानी  में  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  कुछ  भवन  निर्माताओं  द्वारा

 कथित  धोखाधड़ी  के  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  मिली

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उन  भवन  निर्माताओं  के  विशद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  भवन  निर्माताओं  का  पंजीकरण  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  कानून

 बनाने  का  औौ

 (8)  यदि  तो  तत्सम्बर्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधन  मनत्रालय  में  राश्य  मंत्री  पो०  के०

 और  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पहल  पर  रख  दी
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 और  दिल्ली  अपार्टमेंट  सम्पत्ति  विनियमन  विधेयक  नामक  एक  विरतृत  विधेयक

 सरकार  के  विचाराधीन  निजी  भवन  निर्माताओं  के  प्रमोटरो  और  भावी  खरीदारों  के

 बीच  शर्नों  और  निबन्धनों  का  अनुपालन  न  करने  पर  दण्डात्मक  उपाय  का  प्रावधान  होगा  ।

 ]

 इंजोनिर्या  ग  क्षेत्र  में  रण  एकक

 3205.  थ्रो  जाज  फर्नानडीज  :  क्या  प्रधान  भन्नो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 भारी  इन्जीनिर्यारिंग  उद्योग  क्षेत्र  में  रण  एककों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  इन  एककों  को  अथंक्षम  बनाने  के  लिए  कोई  अध्ययन  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इमके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मतन्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  मंत्री

 हृष्णा  :  बेको  से  सहायता  प्राप्त  रूरण  ओद्योगिक  एक्कों  सम्बन्धी  आंकड़े  भारतीय

 रिजवं  बेक  द्वारा  संकलित  किए  जाते  हैं  |  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार
 199  |  के  अन्त  में  भारी  इन्जीनियरी  उद्योग  क्षेत्र  में  5)  गेर-लघु  औद्योगिक  एककों  के  रुग्ण  होने  की

 रिपोर्ट  थी  ।

 से  पता  लगाए  गए  सभी  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  के  लिए  जीव्यता  अध्ययन  विसीय

 सस्थानो  और  बेंकों  द्वारा  किए  जाते  जिन  एककों  को  व्यावसायिक  तथ्यों  के  आधार  पर  सम्भावबित
 रूप  से  जीव्यक्षम  पाया  जाता  उन्हें  पुनरूज्जीबन  के  लिए  वित्तोय  संस्थानों  और  बेंकों  द्वारा  अपने

 हाथ  में  लिया  जाता  है  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  अनुसार  ।99।  के  अन्त  तक  भारी  इन्जीनियरी
 उद्योग  क्षेत्र  में  37  रुण्ण  औद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में  जोब्पता  अध्ययन  किए  गए  ऐसे
 गिक  एककों  में  से  21  एबकों  का  सम्भावित  जोव्यक्षम  और  14  को  अजीव्य-क्षम  पाया  गया
 2  एककों  की  जीड्यता  के  बारे  में  निणंय  नहीं  लिया  गया  था  ।

 उड़ोसा  में  के-द्र  रा  प्रायोजित  जल  योजनाओं  को  परिवीक्षा

 3206.  थी  अज न  चरण  सेठी  :  क्या  प्रधान  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  बर्ष  1992-93  के  दौरान  उड़ीसा  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  जल  योजनाओं  के  सम्बन्ध

 में  कोई  परिवीक्षा  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  कया  निष्कर्ष  निकले  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रामोण  विकास  मत्रालय  विकास  में  राज्य  सत्री  उसमभाई  एच०
 :  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  की  भोतिक  और  वित्तीय  प्रगति

 ly
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 की  निगरानी  उड़ीसा  सरकार  से  प्राप्त  तिमाही  और  वा्िक  प्रगति  रिपोर्टों  तथा  साथ  ही  राज्य

 सरकार  के  साथ  आयोजित  बैठकों  के  दौरान  और  अधिकारियों  द्वारा  राज्य  के  दौरों  के  समय  होन
 वाली  चर्चा  की  माफंत  की  जाती  है  ।

 1992-93  के  दौरान  19०3  ।9  जिनमे  360  जल
 स्रोत  वाले  समस्याग्रस्त  गांव  और  790  आंशिक  रूप  से  कवर  किए  गए  गांव  1993

 शामिल  में  स्वच्छ  पेयजल  को  सुविधाएं  मुहैया  कराई  गई  हैं  जिससे  2.64  लाख  ग्रामीण  जन  सख्या
 को  लाभ  हुआ  है  जिसमें  0.40  लाख  अनुसूचित  जाति  के  लोग  ओर  0.42  लाख  अनुसूचित  जनज!ति  के

 लोग  हैं  ।  1992-93  2-93  के  दोरान  1993  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 13.02  करोड़  राज्य  क्षेत्र  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  16.96  करोड़  रुपए
 ओर  फूनबनी  तथा  गंजम  के  पांच  खण्डों  में  मिनी-मिशन  परियोजनाओं  में  2  418

 करोंह  रुपए  की  राशि  खर्च  की  गई  थी  |  मयूरभज  की  मिनी  मिशन  परियोजना  की  प्रगति  सनन््तोषजनक

 नहीं  है  ।

 महा  राष्ट्र  मे ंकपास  का  निर्यात  कोटा

 3207.  थ्री  अन्ना  जोशी  :  कया  बसुत्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कपास  की  घरेलू  मांग  तथा  खपत  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  हेतु  दस्त  लाख  गटठे  कपास  का  अतिरिक्त  कोटा  जारी

 करने  का

 क्या  सरकार  का  इस  अतिरिक्त  निर्यात  कोटे  में  से  महाराष्ट्र  सरकार  को  कोई  हिस्सा  देने

 का  विचार  और

 यदि  तो  इसकी  कितनी  संख्या  निश्चित  की  गई  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  घंत्रो  जो०  बेंकट  और  वर्ष  1990-91  को

 तुलना  में  बर्ष  1991-92  में  कपास  तथा  की  घरेलू  खपत  में  थोड़ी  सी  गिरावट  आई

 (1990-91  में  115.50  लाख  गांठों  की  ठुलना  में  1991-92  में  111.09  लाख  |  यह  1991-

 92  में  कपास  के  मूल्य  में  आंशिक  रुप  से  वृद्धि  तथा  सरकारो  क्षेत्र  मिलों  द्वारा  कम  खपत  के  कारण  थी  ।

 से  (४)  चालू  कपास  मौसम  के  दौरान  सरकार  ने  पहले  ही  14.955  लाख  गाठों  का

 निर्यात  कोटा  रिलीज  कर  दिया  है  ।  इस  कोटे  में  से  3.70  लाख  गाठें  महाराष्ट्र  राज्य  सहुकारो  विषणन

 परिश्ंघ  को  आवंटित  थी  ।  निर्यात  के  लिए  अतिरिक्त  आबंटन  से  सम्बन्धित  निणंय  लेता  कपास  को

 उपलब्धता  व  अन्तर  प्ट्रीय  तथा  घरेल  दोनों  ही  बाआरों  में  प्रचलित  कीमतों  पर  निभेर  करेगा  ।

 उद्योग  स्थापना  सम्बन्धी  नोति

 3203.  श्री  श्रवण  कुमार  पटल  :  क्या  प्रधान  झंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  कन्द्र  सरकार  की  मुम्बई  महानगर  क्षेत्र  के  लिए  उद्योग  स्थापना

 सम्बन्धी  संशोधित  नीति  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  इसके  वातावरणीय  पहलुभों  सहित  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  नीति  को  मजूरी  दे  दी  ओर

 यदि  तो  केन्द्र  मरकार  द्वारा  किए  गए  यदि  कोई  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  भन्रो

 कृष्णा  :  नहीं  ।

 (४)  से  ही  नहीं  उठता  |

 रुग्ण  एककों  को  बो०  आई०  एफ०  आर०  को  सोौंपता

 3209,  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मन्नी  यह  बताने  की  क्रपा  करेगे  कि  :

 कया  भारी  उद्योग  विभाग  के  49  में  से  19  एकक  जीण्ं  रूप  से  रग्ण  हैं  और  उन्हें  ब्ी०

 आई०  एफ०  आर२०  को  सौंप  बिया  गया

 यदि  तो  बी०  आई०  एफ०  आर०  को  मौंपे  गये  प्रत्येक  औद्योगक  एकक  की  रुग्णता
 सम्ब्रग्धी  ब्यौरा  क्या

 इनमें  से  प्रत्येक  एकक  को  पुनः  चलाने  हेतु  तैयार  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 इसके  लिए  कितनी  घनराशि  की  आवश्यय॒ता  है  और  इस  घनराशि  को  किन  स्रोतों  से

 जुटामा  भौर

 इन  एककों  को  सरकार  से  पर्याप्त  क्रयादेश  सुनिश्चित  करते  हेतु  क्या  कदम  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  संत्रालय  घिकास  विभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य  मंत्रों

 कृष्णा
 ©

 हां  ।

 एक  विवरण  संवरन  है  !

 बी०  आई०  एफ०  आर०  ने  9  एककों  के  सम्बन्ध  में  पुलरुत्वान  बोजताएं  तैयार  करने  का
 निदेश  दिया  है  |  बी०  आई०  एफ०  आर०  द्वारा  अभी  तक  किसी  भी  पुनरुत्थान  योजना  को

 अन्तिम  रूप  नहों  दिया  गया  है  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  अपेक्षित  मिध्रियों  की  मात्रा  तथा  उनके  म्रोतों  के

 बारे  में  इस  समय  सही  जानकारी  डपलइ्ध  नहों  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  उपक्रम  से  जब  भो  ऐसा  अनूरोध  प्राप्त  होता  है  तो  सम्भव  सीमा
 तक  सहायता  दी  जाती  है  ।
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 लिलित  उत्तर  17  1993

 निमन्त्रित  अनियन्भित  ओषधियों  के  मूल्य

 32  0.  प्रो०  मालिनों  भटटाबाय  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1992-93  के  दौरान  नियन्त्रित  औषधियों  के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हुई

 (२)  बया  हाल  ही  में  बल्क  औषधियों  का  अधिक  आयात  होने  से  इन  ओषधियों  के  मुल्यों  में

 बुद्धि  हुई  और

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  मूल्य  वद्धि  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  किए  हैं  ?

 रसायन  तथा  उथरक  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  एडआर्डो  से

 स््तुओं  बी  लागत  में  वृद्धि  होने  के  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्य  में  वद्धि  क ेसाथ-साथ  ओषधों  के  मूल्य
 में  भो  वद्धि  होना  अवश्यम्भावी  मुख्य  बीमारियों  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  अधिकांश  ओषधें

 मूल्य  नियन्त्रण  के  अन्तगंत  हैं  भर  मुल्य  में  षृद्धि  सरकार  द्वारा  भौषध  1987
 के  उपबन्धों  के  अनुसार  विनियमतल  की  गई  बृल्य  नियन्त्रण  के  अन्तगंत  आने  वालो  भोषध  के  मामले

 में  बी०  आई०  सी०  पी०  के  विचार-विमंश  से  मूल्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  हैं  जबकि  मूल्य
 नियन्वण  के  अन्तगंत  नही  आने  वाली  औषधो  के  मामले  में  नजर  रखी  जाती  है  और  जब  कभी  ज्यादा

 वृद्धि  जानकारों  «  आतो  है  तो  सम्भावित  उपचारात्मक  कदमों  के  लिए  मामला  स्वदेशी  उत्पादक  की

 जानकारी  में  लाया  जाता  है  ।  अथवा  आंशिक  आयातित  ओऔषध  के  मामले  में  मूल्य  अस्तर्राष्ट्रीय
 विपणन  को  रूपरखा  और  प्रचलित  विनिमय  दर  पर  निभंर  करते  हैं  ।

 जोयन  रक्षक  ओऔषधों  का  भायात

 3211.  श्री  राजेन्द्र  कुनार  शर्मा  :  क्या  प्रधान  घत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  अनेक  जीवन  रक्षक  औषधों  का  उत्पादन  नहीं  होता  और  उनका  भारी  मात्रा

 में  विदेशी  मुद्रा  खच  करके  आयात  किया  जाता

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विज्वार  देश  से  ही  इन  औषधों  के  उत्पाबन  के  लिए  विदेशी

 कम्पनियों  के  साथ  कोई  समझौता  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  हे  भौर  वदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  तथा  उवरक  ऋतन्रालय  में  राज्य  मंत्री  देश  में  जिन

 भोषधों  और  सूत्रयोगों  का  उत्पादन  नहीं  होता  है  उनकी  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक

 रूप  से  उनका  आयात  करना  पड़ता  इस  सनक  में  यह  उल्लेखनीय  है  कि  इस  उद्योग  में  अधिक

 अप्रचलनता  है  भौर  कोई  भी  देश  आत्मनिर्भर  नहीं  बन  सकता  है  ।

 नहीं  ।

 224



 2  1914  लिखित  उत्तर

 सरकार  का  कार्य  भेषजों  के  उत्पादन  के  लिए  वित्तीय/तकनीकी  सहयोग  के  लिए  उद्यप्रियों

 से  प्राप्त  प्रस्तावों  को  गुणावगुण  के  आधार  पर  ऐसे  प्रस्तावों  पर  विचार  करने  के  बाद  उद्योग

 ।
 तथा  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  आाधश्यक  रुबीकृतियां  बेना

 शुल्क  वापसों  पौजना

 3212.  थी  हरिन  पाठक  :

 करो  शाम  लखन  सिह  यादव  :

 कया  बस्च्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  से  बस्त्र  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ाथा  देने  के  लिए  शुल्क  वापसी  योजना  के

 अन्तगंत  अनुदान  देना  तथा  कोटा  नीति  अपनाई  जा  रही

 बदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  वीरान  इस  योजना  के  अन्तमत  बिहार  में  क्या  काम  किया

 हषकरघा  तथा  ह॒स्तशिल्प  बस्तुओं  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  और  इससे
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 बषं  1993-94  के  दोरान  हथकरघा  तथा  हस्तशिल्प  वस्तुओं  के  निर्यात्त  के लिए  क्या  लक्ष्य
 निर्धारित  किया  और

 (2)  हथकरधा  वस्त्रों  तथा  हस्तशिल्प  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के लिए  सरकार  ने  क्या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 वस्त्र  मंभ्ाालय  के  राज्य  मश्त्री  भो०  वेंकट  :  (८5)  भौर  बिहार  में  निर्मित
 होने  बाली  तथा  निर्यातित  की  जाने  बाली  वस्तुओं  सहित  देश  से  अनेक  बच्त्रों  तथा  अन्य  वस्तुओं  के
 निर्यात  के  लिए  शुल्क  वापसी  की  सुविधा  उपलब्ध  है|  इसी  प्रकार  सरकार  ने  वाधिक  कोटों  का  भनुकूल
 उपयोग  करने  तथा  निर्यात  व्यापार  का  सुब्यवस्थित  विकास  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  वस्त्रों  और
 परिधानों  के  लिए  निर्यात  पात्रता  वितरण  नीति  बनाई  है  ।  यह  नोति  बिहार  से  होने  बाले  निर्वातों  सहित
 देश  के  सभी  भागों  से  होने  वाले  निर्यातों  पर  समान  रूप  से  लागू  होती  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  सूती  हथकरंघा  वस्त्रों  तथा  हस्तशिल्पों  हाथ  से  गुथे
 कालीन  शामिल  नही  के  निर्यात  क्रमशः  692.20  करोड़  रु०  तथा  1065  करोड़  श०  मूल्य  के
 हुए  ।

 ४  ब्ष  1993-94  के  लिए  हथकरघा  तथा  हस्तशित्पों  के  निर्यात  के  लक्ष्य  अभी  निर्धारित

 |

 किए  जाने  हैं  ।

 (४)  सरकार  ने  सूती  हथकरघा  तथा  हस्तशित्प  की  मदों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम
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 उठाए  हैं  जिनमें  विदेशों  में  विक्रेता-सह-अध्ययन  दलों  को  मेलों;/प्रदर्श  नियों  में  भाग
 विक्रेता  बैठकों  का  आयोजन  करना  आदि  शामिल  है  ।

 इण्डियम  डग्स  एण्ड  फार्सास्युटिकल्स  लि०  एककों  को  आवंटस

 3213.  श्री  कमला  मिथ  मधुकर  :  क्या  प्रधान  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  की  विभिम्न  एककों  को
 प्रतिवर्ष  कितनी  धनराशि  आबटित  की  गई

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकत्स  के  मुजफ्फरपुर  एकक  को  कम  राशि  आबटित  करने
 के  क्या  कारण

 क्या  वर्ष  1992-93  के  दोरान  मुजफ्फरपुर  एककों  का  कोई  आवंटन  नहीं  किया
 ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रसायन  तया  उबरक  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एडआड्डो  :  से  इण्डियन

 इग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०  डी०  पी०  अपने  कार्य-सचालन  के  लिए  सरकार  सहित
 विभिन्न  ज्ञोतों  से  घनराशियां  प्राप्त  करता  है  ।  वर्ष  1990-91,  1991-92  और  199:-93

 93  वर्षों  के  दौरान  सभी  स्रोतों  स ेआई०डी०पी०एल०  के  विभिन्न  निर्माण  एककों  को  उपलब्ध
 घनराशियां  विवरण  में  दी  गई  आई०डी०पी०एल०  की  धनराशियों  को  कठिनाइयां  होते  हुए  भी

 मुजफ्फरपुर  एकक  को  पर्याप्त  घनराशियां  उपलब्ध  थी  ।

 ऊपर  बताई  गई  स्थिति  को  महनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  । हद

 विवरण

 इण्डियन  डुग्स  एण्ड  फासस्पटिफकल्स  लि०  के  एककों  को  उपलब्ध  धनराशियां
 बताने  बाला  विवरण

 करोड़

 आई०्डी०्पी०एल०  के  एकंक
 i it  -+>-5

 ag  ऋषिकेश  हैदराबाद  मद्रास  गुड़गांव  मुजफ्फरपुर

 1990-91  66.67  61.76  8.45  8.13  3  38

 1991-92  71.35  77.34  10.39  7.86  6.88

 1992-93  2-93  66.00  47.45  6.75  7.91  7.50

 93
 जजत++  ++++  5 a  ___+_-_.....-स्तनतलच  ततत+++++तत्त तन  5 कि तहत
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 सहायता  प्राप्ल  सगठनों/सस्थाओं  में  आरक्षण  नोति

 3214.  थभ्री  मंजप  लाल  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  /  1992  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०

 6554  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कमंचारी  कल्याण  आवास  संगठन  ने  12  1990  के

 टाइम्सਂ  में  प्र4]श्ट  ज्ञापन  बे  अनुसार  ग  और  घ  समूह  के  कर्मचारियों  की  भर्ती

 आरक्षण  नीति  का  अनुसरण  किए  बिना  की

 यदि  तो  समूह  वार  कितने  लोगों  की  भर्ती  को  गई  थी  और  इनमें  से  अनुसूचित  जातियो ं/

 अनुमूबित  जनजातियों  को  समूह  वार  संक्ष्या  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  कमंचारी  कल्याण  आवास  सगठन  आरक्षण  नीति  का  अनुसरण  किए
 बिना  ही  कमंनारियों  की  भर्ती  कर  रहा  है  जंसाकि  23  1992  के  टाइम्सਂ  में

 प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  आरक्षण  नीति  के  कठोर  कार्यान्वयन  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया  कारंवाई  की

 गई  है
 ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संप्ाधन  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  के ०
 :  और  केन्द्रीय  भरकारी  कर्मचारी  कल्याण  आवास  संगठन  ने  तीन  अधिकारियों  से

 1990  में  कार्य  शुरू  किया  जिनमे  एक  अधिकारी  अनुसूचित  जाति  का  सगठन  ने  बताया  है  कि

 90  में  अपने  नियमित  भर्ती  अभियान  में  अनुसूचित  जातति/अनुसूचित  जनजाति  आरक्षण  के

 लिए  अपेक्षित  सामान्य  रोस््टर  नहीं  रखा  जा  सका  ।  सगठन  द्वारा  जारी  किए  गए  विज्ञापन  के  प्रत्युत्तर
 में  समृहतार  ओर  श्रेणीवार  निम्नलिखित  ब्यक्षित  भर्ती  किए  गए  :--

 समूह  सामान्य  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति

 4  तन्न्न्न्»«

 ख  2

 ग  5  गा

 2

 संगठन  ने  बताया  है  कि  92  में  अगले  भर्ती  अभियान  में  उसने  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  नियमों  के  अन्तगंत  अपेक्षित  रोस्टर  तैयार  किया  और  निम्नलिक्षित  भर्ती
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 योजना  बताई  :---

 पद  अनारक्षित  बारक्षित

 सहायक  निदेशक  2

 सहायक  निदेशक  न

 कम्प्यूटर  आपरेटर  —

 वरिष्ठ  लेखाकार  2  ]

 (&)  वरिष्ठ  कार्यालय  सहायक  सहायक  1  2

 (@)  सन्देशवाहक  न+  2

 सरकार  ने  आरक्षण  मीति  को  कड़ाई  से  लागू  करने  के  संगठन  को  निर्देश  दिए  हैं  ,

 तम्रिलनाड़  में  बेल  योजना

 3215.  ड०  के  ०  एस०  सोन्द्रम  :  कया  प्रधान  मन्नो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तमिलनाडु  में  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कोई

 मूल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 बव॑  1992-93  2-93  के  बोरान  गुजरात  सरकार  को  कितनी  धनराशि  आबंदित  की  गई

 और

 वर्ष  1992-93,  2-93,  1993-94  के  दौरान  कुएं  खोदने  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  था  तथा  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  है  और  अब  तक  कितने  कुएं  ोदे  जा  चुके  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  सत्रालय  विकास  में  राज्य  सन््त्रो  रामेश्यर  :

 हि  4  A,

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1992-93  2-93  के  दोरान  गुजरात  राज्य  को  जवाहर  रोजगार  यॉजना  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  राज्य  मंचिंग  अंश  सहित  85.24  करोड़  रुपये  दिए  गए  हैं  ।  इममे  से  गुजरात  में  दस  लांध्व  कुओं  की

 योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  15.78  करोड़  रुपये  की  निर्धारित  की  गई  है  ।

 वर्ष  1992-93  के  दौरान  तमिलनाडु  और  गुजरात  में  छोदे  गए  कुओं  की  सं&्या  नीचे  वी
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 गई  है  :--

 राज्य  खोदे  गए  कुओं  की  संया

 तमिलनाड  4118  (31-10-92  तक  )

 गुजरात  3467  (31-1-93  .

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क ेअधिकारियों  को  विमान  यात्रा  सुविधा

 3216  क्रो  जें०  स्रोबका  राब  :  वया  प्रधान  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  किन-किन  श्रेणियों  के  अधिकारी  बिमसान  यात्रा

 सुविधा  पाने  के  हकदार  और

 क्या  इन  अधिकारियों  को  छुट्टी  यात्रा  रियायत  प्राप्त  करते  समय  भी  यह  सुविधा  उपलब्ध

 है  ?

 उद्योग़  मन्त्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य  मन््त्री

 कृष्णा  :  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रम  अपने  प्रवस्धक  स्तर  या  इश्षसे  ऊपर  के  वरिष्ठ

 कार्यपालकों  को  सरकारो  प्रयोजनों  के  लिए  विमान  द्वारा  यात्रा  को  अनुमति  देते  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  उद्यमों  ने  उपमहाप्रबन्धक  स्तर  या  उससे  ऊपर  के  अधिकारियों  को

 विमान  द्वारा  छुट्टी  यात्रा  रियायत  प्राप्त  करने  की  अनुमति  भी  दो  है  ।

 डो०  डो०  ए०  फलेंटों  में  भनधिक्ृत  निर्माण

 3217.  थ्री  सनत  कुमार  सण्डल  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  3  1992  के  अतारांकित

 प्रश्न  सं०  1646  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गुलाबी  दिल्ली  जैसी  स्व-वित्तपोषित  कालोनियों  में  डी०  डी०  ए०

 फ्लैटों  के  कुछ  भात्टितियों  द्वारा  किए  जा  रहे  अनधिकृत  जिससे  धूतल  के  प्लंटों  को  सुरक्षा
 खतरे  में  पड़  गई  की  जानकारी

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वाराइस  अनधिक्ृत  निर्माण  को  रोकने  हेतु  कोई  कारंबाई

 नहीं  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरों  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  जल  संसाधन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पी०  के०

 :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  गुलाबी  दाग  में  स्व-बित  पोषित  फ्लेंटो
 में  कुछ  परिव्धन/अवेध  निर्माणों  का  पता  चला  है  ।

 2232



 लिखित  उत्तर  17  माच  1992

 और  दिल्ली  जिकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  जुनियर  और  सहायक
 नियर  अयने  अधिकार  क्षेत्र  में  अवैध  निर्माण  रोकने  के  लिए  फील्ड  निरीक्षण  करते  हैं  ।  गुलाबी  बाग  जेसी

 आवासीय  कातोमियों  में  दिल्ली  विकार  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्ली  विकास  1957  के

 प्रावधानों  के  तहत  उपयुक्त  कारंबाई  प्रारम्भ  को  जाती  है  ।

 सेवा  संधों  को  मान्यता

 7218.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खन्डूरो  .  क्या  प्रधान  मंजी  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  सेवा  संघो/फेन्द्र  सरकार  कर्मचारियों  की  यूनियनों  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी

 नियमों  को  अन्तिम  रूप  द  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 लियमी  का  अन्तिम  रूप  कब  तक  दे  दिया  ओर

 सरकार  क॑  पास  मान्यता  के  लिए  कितने  आवेदन  लम्बित  हैं  और  कब  से  ?

 लोक  शिकापत  तथा  पेंशन  मन्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  संग्री  रागरेट  :  से  केन्द्रीय  सरकारी  कमंबारियों  की  सेबा  एसोसिएशनों
 के  लिए  मान्यता  नियमों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  चंकि  इनकी  कानूनी  तथा  अन्य

 अड़चने  इसलिए  एक  ऐसी  निश्चित  समय  सीमा  निर्दिष्ट  करना  सम्भव  है  जिसमें  इन  नियमों

 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा

 एसमोसिएशनों  की  मान्यता  के  अनुरोधों  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  मन्त्रालयों/विभागों  द्वारा
 विचार  किया  जाता  है  और  इन्हें  केन्द्रीकृत  रूप  से  नही  रखा  जाता  है  ।

 इतञ्र  उद्योग

 3219.  भी  उद्धव  बसंत  :  क्या  प्रधान  मन्तरों  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  !

 क्या  सरकार  को  न्यू  बोगाईगांव  में  इश्र  उद्योग  लगाने  के  लिए  कोई  परियोजना  प्राप्त  हुई
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  तथा  उरक  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एडआर्डो  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पजाब  हरियाणा  एब  बिल्ली  थाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  हारा  धन  जुटाना

 3221.  डा०  डो०  जेक्टेश्वर  राध  :  वया  शहूरो  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  कार्यान्वयन  द्वेतु  धन  जुटाने  के  लिए  हरियाणा
 एवं  दिल्ली  बाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  एच०  डी०  चुम्बर  आफ  कामस  एण्ड  द्वारा
 कोई  बित्तीध  नीति  तंयार  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है

 है
 कप

 और

 यदि  तो  चैम्बसं  आफ  कामसं  एण्ड  इण्डस्ट्री  तेयार  की  गई  नीति  का  ब्यौरा  क्ष्या

 इस  पर  सरकार  की  क्धा  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्र:लथ  सें  राज्य  मन््त्री  तथा  जल  संसःघन  मम्त्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  पी०के०
 :  और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  को  कार्याश्वित  करने  के  लिए  धनराशि  जुटाने

 हेतु  वित्तीय  रणनीति  तैयार  करने  के  प्रस्ताव  पर  पी०एच०डी०  चैम्बर  आफ  काम  एण्ड  दृण्डस्ट्री  द्वारा

 1992  में  आयोजित  सेमिनार  में  विचार-विमर्श  किया  गया  इस  सेमिनार  में  दिए  गए  सुझाव
 विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजधातो  क्षेत्र  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  धनराशि  जुटाने  को  रणनीति

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोड  द्वारा  तंधार  की  गई  इस  रणनाति  साबंजनिक  भौ९  निजी

 क्षेत्र  के निवेणों  और  सस्थागत  वित्त  के  सम्यक  भागोदारी  के  माध्यम  से  पत्रवर्षोथ  योजना  में  200

 करोड़  रपये  राज्य  सरकार  द्वारा  समान  की  4  नद्रीय  बजट  सहायता  का  उपयोग  करके

 आवश्यक  अतिरिक्त  समाधन  पंदा  करने  के  उपायों  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 {@)
 ्प्ख्न्ा

 विवरण

 पर्याप्त  वित्तीय  संसातन  जुटाना  और  सट्ठी  प्रकार  के  मानव  पसाधत  किसी  परियोजना

 की  सफनता  की  पू  उपेक्षा  है  ।  राप्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  इसका  अ-वाद  नहीं

 है  ।

 प्रस्तावित  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  कोष  जिसे  केन्द्र  सरकार  और  घटक  राज्यों  से

 अनुदान  और  ऋण  शामिल  भखिल  भारतीय  स्तर  क  वित्तोय  सस्थानों  से  अतिरिक्त

 कोष  जुटाने  चाहिए  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के  खुले  बाजार  से  वित्त  प्रबन्ध  पर  विवार-विमश  किया

 जाना  चाहिए  |

 विदेशी  पूंजी  जुटाने  के  प्रधास  किए  जाने  चाहिए  ।

 हाल  ही  में  संबधित  दृण्डस्ट्रोयल  फाइनेंस  एण्ड  लीजिंग  कम्पनी  जैसी  एजेंसियों  को

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  है  ।

 योजना  की  विशेष  रूप  मे  विद्यत  तथा

 बुनियादी  सुविधाओं  से  सम्बन्धित  पहलुओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए  विशेष  समयसी  मा

 निर्धारित  करने  की  आवश्यकता  इसी  प्रकार  मान्यता  प्राप्त  निजी  कालोनीकां  को

 231



 लिश्त  उत्तर

 ]

 17  $993

 आंतरिक  विकास  का  काम  आबटित  किया  जा  सकता  है  तथा  ऐसी  अनेक  निजी  पार्टियां

 टने  की  आएछार  पर  भी  बाह्य  विकास  काय  को  कर  सकती

 निजो  क्षेत्र  में  भी  राष्ट्रीय  राणघामी  क्षेत्र  ओर  उसके  विकास  क्षेत्रों  के विकास  में  टन  की

 आधार  पर  स्वय  को  शामिल  करने  की  क्षमता  निजी  क्षेत्र  द्वारा  एन्कलेव  अथवा

 सघन  भूमि  के  बड़ें  भूखण्ड  को  विकसित  किया  जा  सकता  है  जिसमे  पू्ष  निर्धारित  शर्तों

 पर  बुनियादी  सुविधाओं  सम्बन्धी  तथा  सामाजिक  विकास  और  बाह्य  विकास  सम्बन्धी

 काय  शामिल  बुनियादी  सुविधाओं  सम्बन्धी  बड़ी  परियोजनाओं  के  लिए  बनाओो

 और  बेच  लोਂ  अर्थात  आधार  को  अपनाया  जा  सकता  निजी  क्षेत्र

 संयवत  उद्यमों  में  भाभीदार  के  रूप  में  कायं  करने  के  लिए  भी  तैयार  हैं  जिसके  लिए
 पसमझीता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  जा  सकते  हैं  ।

 भूमि  को  यथा  अपेक्षित  फ्रोजमुबत  कर  दिया  जाना  चाहिए  तथा  कृषि  भूमि  सीमा  हटा
 देनी  चाहिए  ताकि  निजी  तथा  श्रन्य  विकासकर्ता  राष्ट्रीय  राजधानो  क्षेत्र  योजना  के

 अनुसार  स्कोमें  चला  सके  ।

 कपड़ा  मशोरों  के  एकक्ों  में  संकट  को  स्थिति

 3222.  श्री  नोतिश  कुमार  :

 ओर  सुकदेव  पासवान  :

 क्या  प्रधान  मजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  कि  कपड़ा  सशोनों  के  एकक  संकट  की  स्थिति है
 का  सामना  कर  रहें  है  जंसा  कि  20  1992  के  ऑब्जवरਂ  मे  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 कया  कपड़ा  बुनाई  तथा  प्रसंस्करण  मशीनों  के  निर्माताओं  को  आयात  नीति  के  कारण  भारी

 हानि  उठानी  पड़  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उन्हें  कतिपय  सुविध  ए  प्रदान  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मन्त्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग  में  राज्य  मंत्रो
 कृष्णा  :
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 1991  के  दौरान  612.75  करोष्ट  श०  से  1992  के  दौरान  घटकर

 5:6.75  करोड़  २०  हो  गया  उत्पादन  में  गिरावट  मुख्यतया  उद्योग  में  आई  सामान्य  मनन््दी  के  कारण

 ह

 ं

 है  ।

 क्र  से  इस  बारे  में  कोई  विशिष्ट  सूचना  नहीं  है  कि  बुनाई  और  प्रोसेसिंग  मशीनों  के

 निर्माताओं  को  आयात  नीति  के  कारण  बहुत  ज्यादा  नुकसान  उठाना  पड़  रहा  किन्तु  उद्योग  हारा
 भेजे  गए  विभिन्न  अभ्यावेदनों  पर  विचार  करने  के  पश्चात्  वर्ष  1993.94  के  बजट  में  सीमा  तथा
 जत्पाद  शुल्क  में  निम्नलिखित  राहतों  की  घोषणा  की  गई  है  :--

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  प्रणुल्क  1985  को  अनुसूची  में  निर्दिष्ट  बध्तुओं  पर  लगने

 बाले  उत्पाद  शुल्क  पर  विशेष  शुल्क  को  समाप्त  कर  दिया  यथा

 (2)  कपड़ा  हिस्मे-पुजों  भौर  सहायक  सामान  पर  उत्वादन  शुल्क  की  सामान्य  दर  में
 कमी  की  गई

 (3)  कपड़ा  मशीनों  के  हिस्सों  पर  सीमा  शुल्क  का  कम्र  स्तर  पर  युक्ति-युक््त  बनाया  गया

 (4)  कपड़ा  मशोनों  सहित  पूंजीगत  साप्तान  निर्माला  उद्योग  के  लिए  प्रौद्योगिकी  उन्तयन  योजना

 के  अधीन  निर्दिष्ट  पूंजीगत  सामान  पर  सीमा  शुल्क  को  घटाया  गया  और

 (5)  कपड़ा  उपकरणों  की  निदिष्ट  मदों  के  निर्माण  के  आयातित  भागों  पर  सीमा  शुल्क  को

 घटाया  गया  है  |

 पुन  प्रयोज्य  ऊर्जा  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन

 3223.  घोमतो  सरोज  दुबे  :  क्या  प्रधान  सनन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 डा०  अम्बेडकर  शताब्दी  वर्ष  के  दौरान  अपरम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  के  माध्यम  से  पुनः
 प्रयोज्य  ऊर्जा  कार्यक्रम  के  कायन्वियन  के  जिए  राज्यवार  फितने  भांवों  का चयन  किया  गया  और

 सरकार  ने  गांवों  में  इृद  पुनः  प्रयोज्य  ऊर्जा  कार्यक्रमों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  हैं  ?

 ;
 अपारम्परिक  ऊर्जा  ख्ोत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तय  कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस्च०

 किष्ण  :  डा०  अम्बेडकर  जन्म  शताब्दी  वर्ष  के  दोरान  6  राज्यों  में  20  ऊर्जाग्राम
 जनाएं  ।  इन  परियोजनाओं  की  राज्यवार  सूची  और  उनकी  स्थिति  बिवरण  में  दी  गई

 इन  अक्षय  ऊर्जा  कार्यकेंमो  बतो  लोकप्रिय  बनाने  के लिए  उठाए  गए  कदमों  मे  प्रदर्शन

 तरेजनाओं  की  प्रदर्शनियों  बा  प्रचार  माध्यमो  से  जनजागति  अभियान  तथा

 ग्राध  ही  आर्थिक  सहायता  और  भन्य  प्रोत्साहन  जंसे  उत्पादन  कर  तथा  बिक्री  कर  में  छठ  आदि  शामिल
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 ऋजञपाम कही  ।

 पूरो  की  गई

 क्रम  स०  गांव

 रालीआती  गुजंर

 2.  रतन  महल

 3.  बुतारायानहाती

 4.  हेगावादी

 5.  अचनकेमार

 6.  रामपुर

 7.  कोठारी

 8.  चुर्ना

 9.  अम्बादवे

 नवगांव

 नेहारे  बीके

 कटगुन

 फनार

 पथियाई

 नागला  पारमोदारिया

 लॉरी

 कार्यान्वयन  के  अधोन

 अमूर  कालोनी

 वीरनापुरम  कालोनी

 कीलानेटोर  कालोनी

 20.  कीलूर  कालोनी
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 विवरण

 जिला

 पंचमहल

 पंचमहल

 बेलगाम

 मंसूर

 बिलासपुर

 रायपुर

 रायपुर

 होशंगाबाद

 रतनगिरि

 धूले

 थाने

 सतारा

 देहरादून

 हरदोई

 मथुरा

 वाराणसी

 चेनगाई  अस्ना

 टी०  स्ट्वाबोमान

 पी०  टी०  तिरमगांव

 नाथ  अरकोट  अम्बेडकर

 17  1993

 अपारंपरिक  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  हारा  मजर  को  गई  डा०  थो०  आर०  अम्बंडकर

 परियोजनाओभों  को  सूची

 राज्य

 गुजरात

 गुजरात

 कर्नाटक

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश

 मरष्ठय  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 महाराष्ट्र

 महा  राष्ट्र

 महा  राष्ट्र

 उत्तर  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 तमिलनाडु

 तमिलनाडु

 तमिलनाडु

 तमिलनाडु
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 नी

 बिहार  में  रेशमी  घागा  बेक  योजना

 3224.  भी  राम  टहल  घोधरोी  :  बया  बस्च्र  बन्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कन्द्रीय  सरकार  ने  बिहार  में  रेशमी  घागा  बेंक  योजना  के  अन्तगंत  कोई  धनराशि

 आबंटित  की

 यदि  तो  उसका  विस्तृत  ब्यौरा  बया  है  ओर  यदि  तो  उसका  कया  कारण

 और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  धनराशि  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जो०  थेक्ट  :  नहीं  ।

 भारत  और  रूस  हारा  संयुक्त  रूप  से  उपश्रह्  छोड़ना

 3225.  प्रो०  शोता  धर्मा  :

 हो  सत्यदेव  सिह  :

 श्री  अस्ता  लोशो  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतोय  ओर  रुसी  वंज्ञानिकों  ने  भूचुस्बकीय  अध्ययन  के  माध्यम  से  पथ्वी  के  ढौच
 का  पता  करने  के  लिए  संयुक्त  रूप  से  एक  उपग्रह  छोड़ने  का  प्रस्ताव  किया

 इस  भूचुम्बकीय  अध्ययन  का  उद्देश्य  क्या  और

 इसके  परिणामस्वदप  किन  क्षेत्रों  के  बारे  में  सूबना  एकत्रित  को  जाएगी  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकों  मंत्रालय  विभाग  सथा  महासागर  विकास  में
 राज्य  मन्नी  तथा  ससदोष  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्नी  रंगराजन  :  (१)
 नहीं  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 गुणवत्ता  लियंत्रण  समिति

 3226.  धोमतो  दोषिका  एच०  टोपोबाला  :  क्या  वस्त्र  मन्नी  यहू  बताने  की  कृपा  करैंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  देश  से  तिर्यात  किए  जाने  बाले  कपड़ों  की  गृणवत्ता  को  जांच  के  लिए
 कोई  गुणवत्ता  नियन्त्रण  समिति  बनायी
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 यदि  तो  क्या  कपड़ों  की  गुणजता  के  बारे  मे  विदेशों  से  कुछ  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  जो०  बेकट  :  सरकार  ने  वस्त्र  और  बलोदिंग

 मदों  के  गुणवत्ता  नियन्त्रण  के  लिए  कोई  विशेष  समिति  की  स्थापना  नहीं  की  है  ।

 वस्त्र  समिति  कुछ  वस्त्र  मदों  का  उनके  निर्यात  किए  जाने  से  पहले  अपने  निर॑क्षण  सम्बन्धी

 विनियमों  के  अनुसार  लदान-पूर्व  गुणवत्ता  निरीक्षण  करती  अनिवाय॑  लदान-पूवं

 एुणवत्ता  निरीक्षण  के  अध्याधीन  नहीं  है  ।

 और  वस्त्र  समिति  को  कपड़ों  की  गृणवत्ता  के  सम्बन्ध  में  विदेशों  से  कोई  शिकायत

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 ]

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  पाठ

 3227.  डा०  लाल  बहादुर  राबल  :

 को  राम  सागर  :

 कया  प्रधान  संत्री  25  1992  के  तारांकित  प्रश्न  संढया  2।  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 कया  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  की

 डिबीजनल  पीठ  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  और  टिप्पणियां  केन्द्र  सरक्ार  को  भेज  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  भोर

 इस  मामले  में  शीघ्र  कायंबाही  करते  के  लिए  केस्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 ६5.
 म्थाथ  ओर  कण्पतो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एल०  आर०

 ।
 है

 नहीं

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  पटसम  मिनम  दवाएं  बटसन  को  शरोद

 3229.  और  सेघय  शाहादुद्दोत  :  क्या  चल  सन््त्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-93  के  पटसन  मौसम  के  दौरान  भारतोम  पट्सन  निगम  व  इसकी  सहायक  कंपनियाँ
 में  राज्य-वार  कितनी-कितनी  मात्रा  में  कच्चे  पटसन  को  खरीद
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 उक्त  अवधि  के  दौरान  पटसन  का  राज्य-वार  कितना  अनुमानित  उत्पादन  किया

 भारद्वीय  पटसन  निगम  के  क्रय-केन्द्रों  की  राज्य-बरार  व  स्थान-वार  संख्या  कितनी

 (a)  चालू  वर्ष  के  दौरान  सरकार  अथवा  सरकार  की  किसी  एजेंसी  ने  भारतीय  पटसन  निगम
 को  कच्चे  पहसन  की  खरीद  के  लिए  कितनी  राशि  मुहैया

 खरीद  पर  राज्य-बार  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 पटसन  मौसम  आरम्भ  होने  तथा  ख-ीद  बा  काम  समाप्त  किए  जाने  के  समय  भारतीय
 पटसन  निन्म  के  पास  कच्चे  पटसन  का  कितना  भण्डार  मौजूद  था  ?

 बस्त्र  भंत्रालय  के  राज्य  मत्री  जो०  बेंकट  :  से  ब्ष  1992-93  के  दोरान
 कच्चे  पटसत  के  भारतीय  पटसन  निगम  और  उसके  एजेन्टों  द्वारा  खरीद  केन्द्रों  की

 खचं  की  गई  राशि  को  दर्शाते  वाला  राज्य-वार  बिवरण-पत्र  निम्नोक्त  है  :--

 क्रम  सं०  राज्य  उत्पानद  खरीद  ख्च  राशि  खरीद  केन्द्रों

 रु०  की  संक्षया

 1.  असम  ओर  मेघालय  9.60  3,30,832  12.91  30

 2.  बिहार  7.70  1,42,020  603  28

 3.  उड़ीसा  3.50  10.359  0.43  10

 4.  त्रिपुरा  0.50  18,870  0.74  8

 5.  पश्चिम  बंगाल  42.20  11,67,059  48  01  ।6

 6.  आन्ध्र  प्रदेश  4.50  14,200  0.49  14

 7.  उत्तर  प्रदेश  और  अन्य  2.00  न+  नन+  2

 कुल  :  70.00  16,8  3,340  68.61  28

 सरकार  ने  घालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरात  भारतीय  पटसमन  निगम  को  मूल्य  समर्थत  अभियान  पर

 इसके  द्वारा  उठाए  गए  घाटे  की  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  28.75  करोड़  रु०  रिलीज  किए  सरकार  ने

 भारतीय  स्टेट  बंक  के  पास  अपने  नकदी  जभा  वाले  में  से  भारतीय  पटसन  निगम  की  माजित  धमराशि

 सम्बन्धी  जरूरतों  के  लिए  भी  गारन्टी  दी  है  ताकि  उसे  कीमत  समर्थन  अभियान  चलाने  के  लिए  द्रव्यता

 प्रदान  की  जा  सके  |

 भारतीय  पटमन  निगम  के  पास  1-7-92  की  ह्थिति  अनुसार  5.81  लाख  कच्चे  पटसन  को  *ठे
 ६; उपलब्ध  थीं  ओर  31-1-93  की  स्थिति  अनुसार  13.16  लाख  गांठे  थीं  ।
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 महाराष्ट्र  को  केन्द्रीय  सहायता

 3230.  भरी  अन््सा  जोशी  :  क्या  प्रधान  भम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  ग्रामीण  ज्लापू्ति  योजनाभों  के  रछूर७)।व

 तथा  अरम्मत  के  लिए  सृजित  जलापूरति  परिसम्पत्तियों  को  बुल  लागत  के  आध्वर  पर  केन्द्रीय  सहायता

 मजूर  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 यह  दिए  जाने  वाले  वर्तमान  वाधिक  आबटन  से  किस  प्रकार  भिन्न  है  तथा  इस  पर  कितनी

 धनराण  खर्च  और
 ह

 यह  सहायता  राशि  कब  तक  जारी  बी  जाएगी  ?

 ह्रामीण  विकास  संत्रालय  घिकास  में  राज्य  मत्री  उत्तम  भाई  एच०
 :  हां  ।

 महाराष्ट्र  की  राज्य  सरकार  ने  कहा  है  कि  रखरखाव  तथा  मरम्मत  की  जाने  वाली  समस्त

 परिसम्पत्त्यों  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  सरकारी  सहायता  मात्र  वाधिक  आबंटन  के  प्रतिशत

 के  रूप  में  नहीं  बल्कि  वास्तविक  जरूरत  के  आधार  पर  प्राप्त  हों  और  विभिन्न  एजेन्सियों  की  भूमिबा
 के  साथ-साथ  भाग्त  सरकार  राज्य  सरकार  तथा  स्थानीय  निकायों  द्वारा  वित्त-गोषण  के  अशदान  की

 पद्धति  को  परिभाषित  किया

 (१)  राज्य  सरकार  ने  सृुजित  सभी  परिसम्पत्यों  के  संचलन  और  रख-रखाव  लागत  को  कुल
 वास्तविक  जरूरत  के  प्रतिशत  के  रूप  मे  बेन्द्रीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  है  न  कि  वाषिक  आवंटन

 के  प्रतिशत  के  रूप  में  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  वित्तीय  अड़चनों  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  |

 विभिन्न  प्रकार  को  जल  सप्लाई  योजनाओं/मृजित  को  गई  उन  जिनका
 रखाब  किया  जाना  के  सचलन  ओर  रख-रखाब  की  आवश्यकता  तय  करने  के  लिए  मार्गदर्शिकाएं

 पहले  हो  मोजूद  है  ।  पहले  की  योजनावधियों  तक  सुजित  परिसम्पत्तियों  के  रख-रखाव  की  लागत  को
 सम्बान्धत  राज्य  सरकार  द्वारा  गेर-पोजना  बजट  से  वहन  किया  जाना  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई
 कार्थक्रम  के बाषिक  आवंटन  के  10  प्रतिशत  के  रूप  मे  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  जा  रही  सहायता  एक

 पूरक  प्रावधान  है  तथा  इसका  आशय  अब  तक  सृजित  सभी  योजनाओं  की  समूच्ची  लागत  को
 कवर  करने  से  नहीं  राज्य  सरकारों  को  अब  तक  सृजित  योजनाओं  के  संचलन  भौर  रखरखाव  के

 लिए  शाज्य  क्षेत्र  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  की  10  प्रतिशत  निधियां  ख्च  करने  को  अनुमति
 भी  दी  गई  राज्य  मरकार  को  सचलन  और  रखरखाव  की  शेष  राशि  को  अपने  गेर-योजना  प्रावधानों
 तथा  लाभाधिणो  के  अशदान  से  पूरा  करता  चाहिए  ।

 3!

 थ्री  क  ई.कुस्तोल  सुरेश  :  क्या  प्रधान  सनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  इण्डियन  हजेक्ट्रिकल  और  इलेक्ट्रासिकी  मेन््युफैलनरिंग  एसोसिएशन  ने  हाल  ही  में

 दिल्ली  में  इलेक्ट्रिकल  और  हइलेक्ट्रानिकी  मदों  को  नाम  की  प्रदर्शनी

 क्या  सरकार  ते  इस  प्रधोजनाथ  वित्तीय  सहायता  प्रदान  को

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 इस  प्रदर्शनी  में  किन-किन  देशों  ने  भाग  और

 इस  प्रःशंनी  के  बाद  इलेक्ट्रानिकी  मदों  के  निर्यात  में  बद्धि  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  विभाग  तथा  महासागर  दिकास  में

 राज्य  मंत्रों  तथा  संसदोय  कार्य  मत्रालय  में  राज्य  स्त्री  :

 इलेक्ट्रानिको  इलकट्रानिकी  को  तथा  सम्बद्ध  उद्योगों  पर

 भायोजित  दूसरा  अन्तरराष्ट्रीव  प्रदर्शनी  यह  प्रदर्शनी  1993  में  नई  दिल्ली  में  आयोजित  को

 गई

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निम्नलिखित  देशों  की  विदेशी  कम्पनियों  ने  प्रत्यक्ष  रूप  से  सहयोगकर्त्ताओं  के  माध्यम  से

 इस  प्रदर्शनी  में  भाग

 --  ग्रेट  ब्रिटेन

 —  फ्रांस

 --  जम॑नी

 “-  स्वोडन

 —  भिगागुर
 --  आहस्ट्रिया  श्यापार

 --  इटली

 इण्डियन  इलेबिट्रकल  एण्ड  इलेक्ट्रोनिक्स  मंन्युफंक्चर्स  एसोसिएशन
 ने  जानकारी  दी  कि  कई  विदेशी  आंगतुकों  ने  प्रदशनी  में  प्रदर्शित  उत्पादों  तथा  दोनों  में
 अपनी  दिलचस्पी  दिखाई  है  |  प्रदर्शनी  के  दौरान  विह्तृत  विचार-विमश्श  किए  गए  ।  इस  शम्रथ  बहु
 बताना  कठिन  है  कि  इस  चरण  पर  कितना  ब्यापार  मजित  किया  गया  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  लघु  उद्योगों  को  करे  माल  को  सप्लाई

 3232.  क्रो  राख  कुमार  शर्मा  :  या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  लघ  ओद्योगिक  एककों  को  सप्रय  पर  कच्चा  माल

 सप्लाई  न  किए  जाने  के  बारे  में  उनसे  कोई  शिक्रायतें  मिली

 तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  कया  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 उद्योग  मत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  प्रामीण  उद्योग  में  राज्य  मष्चो  एस०

 अभसर्णाचलप )
 :  से  नहीं  ।

 भोषध  कम्पतियों  को  देगदारियां

 3233  श्री  हरिन  पाठक  :  कया  प्रधान  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ।  ओऔषध  कम्पनियों  के  नाम  पर  लगभग  102  करोड़  रुपया  बकाया

 इस  राशि  की  वसूली  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 प्रत्येक  कम्पनी  को  उसकी  देनदारियों  के  निर्धारण  के  बारे  में  कब  बताया  गया  और

 उन  औषध्र  कम्पनियों  तथा  परिष्कृत  दवाइयां  बनाने  बाली  बम्पनियों  के  नाम  बया  है  जिन
 पर  देनदारियां  निर्धारित  की  गई  हैं  ?

 रसायन  तथा  उवरक  मंश्रालय  में  राज्य  मंत्री  (७  एडआर्शो  :  से  उच्चतम

 स्यायालय  में  गई  ]]  औषध  कम्पनियों  की  शेष  देयताओं  का  अनन्तिम  रूप  से  निर्धारण  किया  गया  था

 ओर  इसके  बारे  में  समय-समय  पर  कम्पनियों  को  बता  दिया  गया  था  ।  कम्पनिधों  ने  देयताओं  की

 गणना  को  चुनौती  दी  है  और  व्यक्तिगत  सुनवाई  के  लिए  कहा  ओर  अन्तिम  देयताओं  का  निर्धारण
 करने  और  बसुल  करने  के  प्रयास  के  एक  भाग  के  रूप  में  यह  सुनवाई  की  जा  रही  इन  कम्पनियों  में

 से  एक  ने  बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  गणना  को  चुनोती  दी  न्यायालय  के  निर्देशों  के  अनुसार  इस
 कम्पनी  की  भी  व्यक्तिगत  सुनवाई  की  जा  रही  है  ।

 तमिलनाडु  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  खोतों  का  विकास

 3234.  डा०  |  के०  एस ०  सोसास  :  भ्रश्लान  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तमिलनाडु  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  विकास  वी  कोई  योजना  बनाई

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  में  अवारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  से  इस  समय  कितती  ऊर्जा  की  खपत  हो  रही  है  ?

 अपारभ्परिक  ऊर्जा  स्रोत  मत्रालय  सें  राज्य  स्त्री  तथा  कृषि  मप्नालय  में  राज्य  मंत्री  एस०
 कृष्ण  :  और  (a)  अपारम्परिक  ऊर्जा  ज्रोतों  के विकास  के  लिए  सरक।र  ने  तमिलनाडु
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 सहित  सम्पूर्ण  देश  में  मए  तथा  अक्षय  ऊर्जा  स्नोत  प्रणालियों  और  युक्तियों  के  प्रदर्शन
 ओर  प्रसार  के  व्यापक  कार्यक्रम  शुरू  किए  इन  कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकार  और  राज्य

 &  नोडल  एजेंतियों  तथा  इसके  अलावा  स्वायत्त  संस्थाओ  और  अनुसन्धान  संगठनों  द्वारा  किया  जा  रहा
 है  ।

 तमिलनाडु  राज्य  सरकार  ने  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोतों  के  संवद्धन  और  उपयोग  के  लिए  एक
 योजना  बनाई  है  |  वर्ष  1992-93  के  दोरान  चल  रही  अपारम्परिक  ऊर्जा  परियोजनाश्रों/कार्यक्रमों  की

 स्थिति  विवरण  में  दी  गई  है  ।  तमिलनाडु  राज्य  में  विभिन्न  अनुप्रयोगों  के  लिए  अपारम्परिक  ऊर्जा

 प्रणालियों  और  युवतियों  की  स्थापना  की  संचयी  स्थिति  भी  में  दी  गई  है  ।

 तमिलनाडु  राज्य  में  विभिन्न  अपारम्परिक  ऊर्जा  स्रोत  प्रणालियों  और  युक्तियों  से  धंभावित

 ऊर्जा  उत्पादन/बचत  का  ब्यौरा  में  दिया  गया  है  ।

 तमिलनाडु  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  परियोजनाओं क्रमों  को  स्थापना  को

 स्थिति  तथा  जल  रही  परियोजनाएं/कार्यक्रम

 |
 कम  कार्य  क्रम  संचयी  उपलब्धि  चल  रही
 सं०  31-3-92  तक

 कार्यक्रम

 2  3  4  5

 1.  परिबार  आकार  के  बायोगंस  संयत्र  संख्या  1.46  0.75

 लाख  में

 2.  सामुदायिक/संस्थागत  बायोगस  संयंत्र  संध्या  47  10

 3.  उन्नत  चूल्हे  संख्या  8.77  1.00

 लाख  में

 4.  सौर  तापीय  प्रणालियां  बग्गं  मी  ०  15,885  2,925

 शंग्राहक  क्षेत्र

 5.  सौर  कुकर  संख्या  1,304  1,000

 6.  प्रकाशवोल्टीय  सड़क  रोशनी  सख्या  1898  115

 $  4.  प्रकाशवोहटीय  जल  पम्प  संद्या  32  न

 8.  प्रकाशवोह्टीय  सामुदायिक  संख्या  18  17

 टेलीविजन  ओर  सामुदायिक  सुविधाएं



 लिखित  उसर

 ]  2  3  4  5

 9.  प्रकाश  वोल्टीय  घरेलू  रोशनी  एकक  संध्या  50  न+

 10.  प्रकाश  वोल्टीव  लालटेन  सक्ष्या  108  न

 11.  पबन  परुप  संख्या  677  140

 12.  पवन  फार्म  मे०वा०  22.5  2.00

 13.  मिनी-माइक्रो  जल  विद्युत  मेण्बवा०  >>  2.00

 14.  कर्जा  ग्राम  ऊर्जा  सर्वेक्षण  संक्या  118  5

 15.  ऊर्जा  ग्राम  परियोजनाएं  संख्या  4  5:

 16,  बायोमास  गेंसीफायर/स्टलिंग  इंजिन  कि०्वा०  210  250

 किन्वा०

 17,  बायोमास  सह  उत्पादन  मेण्वा०  7.5

 18.  बेंटरी  चालित  बाहन  संख्या  1!

 तमिलनाडु  में  अपारम्परिक  ऊर्जा  प्रणालियों  के  साध्यम  से  संभावित  समकक्ष

 ऊर्जा  उत्पादन/बचत

 17  1993

 क्रम  प्रणालियां/युक्तियां  संभावित  समकक्ष

 सं०  हि  ऊर्जा
 बचत

 किव्या०

 चण्टा  प्रतिवर्ष  )

 1  2  3

 1.  राष्ट्रीय  बायोगेस  विकास  कार्यक्रम  4.83%

 2.  उन्नत  चूल्हा  0.639

 3.  सौर  तापीय  ऊर्जा  कार्यक्रम  10.70

 4.  प्रकाश  बोल्टीय  0.20

 5.  पवन  फार्म  1141  |
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 1  2  3

 6.  बायोमास  गंसीफिकेशन  0.116

 7.  लघु  जल  विद्युत  1.44

 टन  लकड़ी/लकड़ी  के  बराबर/वर्ष  ।

 निजी  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  सहित  1993  तक  संचयी  विद्युत  उत्पादन  ।

 को  छोड़ना

 3235.  भरी  सतत  क्ुपांर  मण्डल  :  क्या  प्रधान  झन्नी  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  ने  श्रीहरिकोटा  रेंज  से  19  1993  को

 दो  उच्च  तुंगता  परिज्ञापी  राकेट  ई  एल्टिट्यूड  साउन्डिग  छोड़े

 यदि  तो  इस  प्रयोग  के  प्रमुश्च  उद्देश्य  क्या  ओर

 (7)  इस  प्रयोग  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 प्रधान  संत्री  कार्यालय  सें  राज्य  सन्त्रो  भुबनेश  :  फरवरी  19,  1५93  को
 भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  ने  श्रीहूरि  कोटा  रेंज  से  दो  परिज्ञापी  राकेट  छोड़े

 हैं  ।

 इनका  मुख्य  बेज्ञानिक  आपनन  की  ऊर्ध्वाधर  गति  की  यांत्रिकी  तथा  क्रायनमण्डलीय

 प्रसर-एफ  परिघटना  से  सम्बद्ध  प्लाज्या  अनियमितताओ  के  जनन  में  इनकी  भूमिका  का  अध्ययन  करना

 राकेटों  का  प्रमोचन  सफल  रहा  तथा  इनमें  प्रद्  सभी  परीक्षणों  ने  भली  प्रकार  कार्य

 ये  २रकेट  बेरियम  द्रव्यमान  स्पेक्ट्रीमीटर  और  लेंगम्योर  प्रोब  नीतभारों  को  ले  गए  थे  ।

 फरवरी  19,  1993  को  प्रथम  राकेट  1845  बजे  और  दूसरा  इसके  20  मिनट  बाद  छोड़ा  गया  था  ।

 प्रथम  राकेट  ने  190,  220,  280  और  310  कि>मी०  की  पूर्व  निर्धारित  ऊंबाइयों  पर  बेरियम

 गुच्छों  का  मोचन  किया  |  ये  गुच्छे  सोर  विकिरण  द्वारा  आयनित  हो  गए  तथा  इन  ऊचाइयों  पर  विद्युत
 भोर  चुम्बकोय  क्षेत्रों  क  प्वेश  के  प्रभाव  से  गतिशील  हुए  ।  आध्रप्रदेश  में  गृड़िबड़्ा  और  काबली  तथा

 त|मलनाडु  में  कल्पाबक्रम  के  निकट  अबस्थित  परिशुद्ध  कमरों  का  प्रयोग  करते  हुए  संवहनीय  बेरियम

 मेघों  के  चित्र  लिए  गए  ।

 आयनमण्डलीय  ऊंचाइयों  पर  उदासीन  पवनों  और  विद्युत  क्षेत्रों  के  मानों  को  प्राप्त  करने  के

 लिए  फोटोग्राफीय  आंकड़ों  का  विश्लेषण  किया  गधा  ।  द्रब्यमान  स्पेक्ट्रोमीटरों  और  हलेंग्म्योर
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 नीतभारों  ने  लगभग  300  कि०मी०  की  ऊंचाई  तक  उदासीन  वायुमण्डलीव  आपने

 इलेक्ट्रोन  चनत्व  और  प्लाज्मा  अनियमितताओं  का  म्रापन  किया  ।

 असम  में  विश्कोसत  उत्पादन  इकाई  को

 3236.  भरी  उठव  बसंत  :  क्या  बस्तर  मंज्रो  यहु  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  में  विस्कोस  उत्पादन  एकक  की  स्थापना  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  वह  कहां  पर  स्थापित  की  और

 इस  इकाई  के  निर्माण  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जाएगी  ?

 बस्त्र  सग्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  क्ञो०  बेंकट  :  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इस
 प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगलोर  में  त्वरिल  जन  परिवहन  व्यवस्था

 3237.  श्री  थी०  श्रोनिवास  प्रसाद  :  क्या  शहरी  घिकास  सनत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्बाटक  सरकार  ने  बंगलौर  में  त्वरित  जन  परिवहन  व्यवस्था  के  सम्बश्ध  में  कोई
 प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  भेजा

 यदि  ठो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 कैसे  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिप्रा  है  !

 शहरी  विकास  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  तथा  जल  ससाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०

 :  से  राज्य  सरकार  द्वारा  त॑यार  की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  भारत  सरकार  को  हाल  ही
 में  प्राप्त  हुई  है  ।  परियोगना  रिपोर्ट  में  की  गई  मुश्य  सिफारिशें  इस  प्रकार  हैं  :--

 ())  बंगलौर  शहर  से  एच०एम०टी०  नगर/यहल्हुंका,  सिटी  रेलवे  स्टेशन  से  व्हाइट  फोस्ड  और

 सिटी  रेलवे  स्टेशन  से  केनगेरी  के  विद्यमान  रेल  कॉरोडोरों  की  वृद्धि  ।

 (1)  जयनगंर  से  राजाजीनगर  और  हृड्सन  सकिल  से  कृष्णराजपुरम  के  मध्य  नए  रेल
 डोरों  का  प्रावधान  ।

 (४)  बंगलौर  सिटी  के  लिए  सबपूलर  रेलवे  का  प्रस्ताव  ।

 परियोजना  की  प्रारम्भिक  जांच  से  पता  चलता  है  कि  यह  पहले  किए  गए  अध्ययनों  पर  आधारित

 है  ओर  इसे  लागत  अनुमानों  के  संशोधन  ओर  वित्तीय  विश्लेषण  सद्दित  अद्यतन  बनाने  की  आवश्यकता

 होगी  |  राज्य  सरकार  परियोजना  में  सशोधन  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।
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 दवाइयां  बनाने  वाले  औद्योगिक  एकक

 3238.  भरी  भीतिश  कुमार  :

 शो  नवल  किशोर  राव  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बर्ब  भीतिश कुमार  के  दौरान  दवाइयां  अनाने  वाले  अनेक  ओद्योगिक  एकक  सरकार  द्वारा

 चलाए  जा  रहे

 यदि  तो  इनके  नाम  क्या

 क्या  गत  कुछ  ब्षों  से  इनमें  से  अधिकांश  एकक  घाटे  में  चल  रहे

 यदि  तो  ऐसे  एक+ों  के  नाम  क्या  हैंतथा  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  इनमे  से  प्रध्येक  एकक

 को  कितना  घाटा  हुआ

 सरकार  ने  31  1992  तक  इनमें  से  प्रत्येक  एकक  में  कितता-क्रितना  निवेश  किया

 क्या  सरकार  ने  घाटे  में  चल  रहे  उद्योगों  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  इन  एककों  की  भावी

 सम्भावनाओं  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रतायन  तथा  उर्थरक  मंभ।लप  में  राज्य  मज्री  एडआर्डा  :  से  (#)  रसायन
 ओर  उबंरक  मन्त्रालय  के  अधोन  सरकारो  क्षेत्र  के  पांच  भोषध  निर्माता  एकक  हैं  ।  ये  दृण्डियन  ड््ग्स
 एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  हिन्दुस्तान  एस्टिबायोटिव्स  लिए

 बगाल  इम्यूनिटी  लि०  बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यटिकल्स  लि०

 एल०  )  भोर  स्मिष  स्टेनिश्ट्रोट  फा्मास्यूटिकल्स  लि०  बी०
 बी०सी०पी  ०एल०  और  एस०एस०पी०एल०  को  पिछले  कुछ  बषों  से  घाष्ा  हो  रहा  है  ।  इन

 कप्पतियों  में  सरकार  द्वारा  किया  गया  निवेश  और  उनमें  से  प्रत्येक  वो  पिछने  तीम  बर्षों  में  हुई  हानि  को
 राशि  विवरण  में  दी  जाती

 अभी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 करोड़

 उपक्रम  का  नाम  प्रदत्त  पूंजी  शुद्ध  हानि
 (31-3-92  को  जाप

 पपपफफजफ  पद  +:
 स्थिति  के  1989-90  1990-91  1991-92

 हण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  112.51  42.74  88.:6  110.39

 फार्मास्युटिकल्स  लि०

 बंगाल  इम्युनिटी  लि०  15.74  5.77  6.03  8.91

 बंगाल  कैमिकल्स  एण्ड  13.05  8  41  9.46  15.  3

 फार्मास्युटिकल्स  लि०

 स्मिथ  स्टेनिस्ट्रीट  6.16  3.66  4.67  4.97

 स्युटिकल्स  लि०

 ध॒ुआँ  रहित  घलहे

 3239.  श्रीमती  सरोज  दुखे  ;  क्या  प्रधान  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 _

 1991-92  के  दौरात  राष्ट्रीय  धुआं  रहित  चुल्हा  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अनुसूचित

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  लोगों  को  लाभ  मिला

 क्या  राष्ट्रीय  बायोगेस  विकास  योजना  के  अन्तगंत  अभ्य  श्रेणियों  के  लाभान्वितों  की  तुलना
 में  अनुतुचित  जातियों/अनुमू चित  जनजातियों  क*  लाभाग्वितों  को  अधिक  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 जाती  और

 यदि  तो  तत्सम्नन्धी  ब्यौरा  है  ?

 अपारप्परिक  ऊर्जा  स्रोत  सनन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो

 एस०  कृष्ण  :  राष्ट्रीय  उन्नत  चूल्हा  कार्यक्रम  के  अस्तगंत  वर्ष  1५91-92  के  दौरान

 सूतित  जाति/जनज।ति  से  सम्बन्धित  6,45  लाख  लाभाधियों  को  उन्नत  चुल्हे  उपलब्ध  कराए  गए  ।

 और  राष्ट्रीय  बायोगेस  विक्राथ  जिसमें  पारिवारिक  प्रकार  के  बायोगेस
 सयंत्र  स्थापित  करने  का  कार्य  विभिन्त  लाभार्थियों  को  सयत्र  की  क्षमता  तथा  क्षेत्र  के आधार
 पर  केन्द्रीय  अनुदान  उपलब्ध  कराती  इस  याजना  के  अन्य  श्रेणियों  की  तुलना  में  अनुसूबित
 जाति/जनजाति  के  लाभा्थों  अनुदान  की  विशष्ट  दरों  के  हकदार  बष  19५2-93  के  दोरान  राष्ट्रीय
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 बापोगेस  विकास  परियोजना  के  अन्तर्गत  प्रदत्त  अनुदान  की  बरों  को  दर्शाता  ब्यौरा  विवरण  में  दिया
 गया  है  ।

 प्र

 रु०

 संयंत्र  की  क्षमता  असम  के  पठार  अन्य  क्षेत्रों  क ेलिए  अन्य  सभी

 एम०  गंप  जम्पू  एवं  कश्मीर  उत्तर  प्रदेश  के
 रऋच->धधजानायाणण

 द्माचल  प्रदेश  2  पहाड़ी  जिलों  अनुसूचित  लघ  एवं

 के  तराई  क्षेत्र  का  तराई  क्षेत्र  जनजाति  तथा  आंशिक

 तथा  उत्तरप्रदेश  पश्चिमी  घाट  रेतीले  जिले  किसान

 के  8  पहाड़ो  तथा  अन्य  निदिष्ट  तथा

 जिलों  को  छोड़  पहाडोी  क्षेत्र  तथा  भूमिहीत
 कर  उतर  पूर्वी  अग्डमान  एवं  श्रभ्िक

 क्षेत्र  राज्यों  के  निकोबार

 लिए  (2  द्रीगसमूह
 जिलों  के  तराई

 क्षेत्रों  को

 1.  4000  2400  2000  2000  1700

 2.  5100  3600  3100  3100  2200

 3.  एवं  4.  6200  4300  36800  2600

 ]

 पेट्रो-रतायन  उत्पादों  का  लाइसेंस  सभाप्ल  करना

 3240.  डा०  डो०  बेंकटेश्वर  शाव  :  क्या  प्रधान  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  10  प्रनुद्ध  पेट्रो-रसायन  उत्पादों  का  लाइसेंस  समाप्त  करन  का

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अध्तिम  निर्णय  कब  तक  लिया  और

 किन-किन  उत्पादों  पर  से  लाइसेंस  हटाया  जाएगा  ?

 रसायन  तथा  उबरक  पंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एडआर्डो  :  |G)  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उछ्ते  ।
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 उक्तर  प्रदेश  को  विकास  दर

 3241.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :  क्या  योजना  और  कार्यक्रम  कार्यान्थयम  भन्रों  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  की  विकास  दर  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  बहुत  कम

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  राज्यवार  कुल  विकास  दर  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  की  विकाप्त  दर  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का
 विचार  है  ?

 योजना  ओर  कार्यक्रम  कार्यार्थयन  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  गिरिधर  :  से

 वर्ष  1989-90  से  1990-91  तक  के  वर्षों  के  लिए  स्थिर  मूल्यों  पर  निबल  राज्य  घरेलू  उत्पाद

 की  राज्यवार  वाषिक  वद्धि  दरों  को  दर्शान  वाला  एक  विधरण  सलग्त  राज्यों  के  बीच  बृद्धि  दरों  में

 अन्तर  विभिन्न  कारणों  से  है  विभिन्न  क्षत्रों  में  उद्योग  तथा  उद्यमशीलता  का

 ऐतिहासिक  अममान  तथा  वर्षावात  में  साल-दर-साल  अन्तर  तथा  बनुषर्ती  सूखा  तथा  बाढ़  ।

 बृद्धि  दर  बढ़ाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  विकास  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रही  हैं  ।

 पोजनाओं  में  ग्रामीण  स्वास्थ्य  इत्यादि  के  लिए
 निवेश  शामिल  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  गरीबों  के  लिए  भी  कुछ  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  के  अधीन  ऐसे
 विकासात्मक  कार्यक्रमों  को  आठवीं  पत्रवर्षीण  योजना  (1992-५7)  के  दौरान  पुनः  शक्तिमान  किया

 जाएगा  ।

 विवरण

 ९३  १७३  २१ स्थिर  मूल्यों  पर  गत  बर्व  से  लिबल  धरेख्  उत्पाद  को  प्रतिशलता  में  परिवर्तन

 क्रम  राज्य/संघ  रा  क्षेत्र  1989-90  1990-91  1991-92
 सं०

 1  2  3  थ्  $

 1,  आंध्र  प्रदेश  4.12  1.72  2.61

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  966  न्+

 3.  असम  6.32  4.02  8.99
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 ||  2  3  4  5

 4.  बिहार  1.01  15.14

 5.  गोआ  2.62  -.6  2.55

 6.  गुजरात  1.7  67

 7.  हरियाणा  |  .57  8.69  2.01

 8.  हिमाचल  प्रदेश  10.8}  !  3  36  न

 9.  जम्मू  ब  कश्मीर  3.01

 10.  कर्नाटक  5.85  7.43

 11.  केरल  2.51  19.88  न

 12.  मध्य  प्रदेश  0.99*  12.71*  --5.96

 13.  महाराष्ट्र  13.75  4.67  न

 14.  मणिपुर  4.41  7.32  10.39

 15.  मेघालय  ह  10.48  6.4

 16.  नागालैंड  9.76  9.63  --

 17.  उड़ोसा  7.53  4.05  3.99

 18.  पंजाब  7.7  2.02  5.09

 19.  राजस्थान  --3.48  16.07  ©

 20.  सिक्किम  7.05  न  न

 21.  तमिलनाड़  7.18  —

 22.  त्रिपुरा  3.04  —  —

 23.  उत्तम  प्रदेश  3.29  6.07  -72

 24.  प०  बंगाल  4.72  3.69

 25.  अण्डमान  व  निकोबार  "13  —

 द्वीप  समूह

 26.  दिल्ली  8.6  मनन  बन
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 ||  2  3  4  5

 27.  पांडिचेरी  2.04  5.49  1.44
 न ीीीतीतीतीतत  तन  जननी  न  ीनीनतीनीनणीनतीयी  न  लनीनीनकयी-यतथीयीननीनननीननन-न-न-न-नननन-ननन--णीणनननाननीननीभनिभान-+  ———

 —  उपलब्ध  नहीं  ।

 पुरानी  (1920-71)  शा  खला  (1990-91)  के  लिए  एन०  एस»  डी०  पी०--म्ध्य  प्रदेश  के

 लिए  1970-71  के  मूल्यों  पर  48761)

 स्रोत  :  प्रति  व्यक्ति  एन०  एन०  पी०  राज्य  अनुमानों  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के

 शास्त्र  सांडियकोीय  निदेशालय  तथा  अजिल  भारत  के  लिए  केन्द्रीय  सांध्यिकी  संगठन  ।

 टिप्पणी  1  :  प्रयोग  को  गई  स्रोत  सामग्री  में  अन्तर  होने  के  कारण  बिभिम्न  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  के  लिए  आंकड़  पूर्णतः  तुलनीय  नहीं  हैं  ।

 टिप्पणी  2  :  मिजोरम  राज्य  ने  इन  अनुमानों  को  चालू  पूल्यों  पर  ही  तैयार  किया  है  ।

 टिप्पणी  3  :  दादरा  तथा  नगर  दमन  तथा  दीव  और  लक्षदीप  संघ  राज्य  क्षेत्र

 ये  अनुमान  तंयार  नहीं  करते  हैं  ।

 |

 सहाराष्ट्र  में  गांबों  को  पेय  जल  सप्लाई

 3242,  धली  अम्ना  जोशो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  केन्द्र  सरकार  महाराष्ट्र  में  गांवों  को  पाइप  द्वारा  प्रति  ब्यक्ति  जल  सप्लाई  बढ़ाने  के

 मामले  को  ग्रामीण  बस्तियों  को  पेपजल  सप्लाई  के  लिए  किए  गए  सर्वेक्षण  से  जोड़  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रमोण  विकास  सम्त्रालय  विकास  सें  राज्य  सम्जी  उ्तमभाई  एच०

 :  और  नहीं  ।  प्रतिदिन  प्रति  व्यक्ति  20  लीटर  पेयजल  के  वतंमान  मानदण्ड  को

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  पर्याप्त  माना  गया  व्लमान  मानदण्डों  के  अनुसार  सम्पूर्ण  ग्रामीण

 बस्तियों  को  पेयजल  सुविधाओं  के  तहत  कवर  करने  के  बाद  ही  प्रति  व्यक्षित  जल  सप्लाई  में  बृद्धि  करने

 के  मामले  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 गन्दो  बल्तियों  में  सुधार

 3243,  डा०  के०  एस  सोसाम  :  कया  शहरों  विकास  घंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गम्दी  बस्तियों  में  सुधार  करने  तथा  गन्दी  बस्तियों  के  निबासियों  को  मूल  नागरिक  5!
 घाएं  प्रदान  करने  के लिए  तमिलनाडु  सरकार  को  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराई
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 सहायता  प्रदा

 या  मद्रास  में  गन्दी  बस्तियों  में  सुधार  करने  के  लिए  विश्व  बेंक  ने  तमिलनाडु  सरकार  को

 की

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  बिकास  मंत्रालय  में  शाज्य  सरभो  तथा  अल  संसाधन  धंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०
 :  से  शहरों  में  सलम  बस्ती  सुधार  ब्यापक  तोर  पर  राज्य  सेक्टर  की  शहरी  सलम  बस्ती

 के  पर्यावरणीय  सुधार  योजना  के  तहत  किया  जाता  इस  योजना  हेतु  चुनोंदा  शहरों  ओर  क्षेत्रों  का

 निर्धाष्ण  प्रत्येक  राज्य  सरकार/संघ  क्षेत्र  द्वारा  किया  जाता  इसके  अलाबा  गरीबों  के  लिए  शहरी

 आधारभत  सेवाओं  की  केन्द्र  सरकार  की  भी  योजना  जिसके  अन्तर्गत  विभिम्न  विभागों  के  कार्यक्रम

 सहित  निम्न  आय  वर्ग  को  तथा  परिवेश  समितियों  के  माध्यम  से  शहरी  पड़ोस  सामाजिक  सुविधाओं
 के  प्रावधान  हेतु  राज्य  सरकार/सघ्च  क्षेत्र  को  धमराशि  दी  जाती  है  ।

 तमिलनाडु  सरकार  को  निम्नलिश्िित  सहायता  दी  गई  :--

 (1  )  विश्व  बैंक  सहायता  से  तमिलनाडु  शहरी  विकास  योजना  तमिलनाडु  राज्य  में  चालू
 जिसमें  सलम  सुधार  भी  शामिल  परियोजना  लागत  632.6  करोड़  शपए  जिसमें  से
 46.4  करोड़  रुपए  सलम  सुधार  हेतु  हैं  ।

 (४)  योजना  आयोग  ने  मद्रास  शहर  की  विशिष्ट  समस्याओं  के  हल  के  लिए  तमिलनाडु  सरकार

 (ui)

 को  15.00  करोड़  रुपए  की  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  के  आवंटन  का  अनुमोदन  किया

 है  ।

 गरीबों  के लिए  शहरी  आधारभूत  सेबाओं  की  योजना  के  तहत  तमिलनाडु  को  गत  तीन
 बर्षों  अर्थात  1990-91,  1991-92  और  1992-93  के  दोरान  क्रमशः  234.90  लाख

 200  लाख  ओर  118  लाख  रुपए  के  हिसाब  से  केन्द्रीय  धनराशि  आबटित
 की  गई  है  |  गरीबों  के  लिए  शहरी  भाधारभूत  सेबाओ  योजना  के  सहुत  आवंटित
 राशि  का  अधिकतम  25  प्रतिशत  भाग  का  उपयोग  सलम  बासियों  की  परिवेश  समितियों
 के  परामशं  से  सलम  क्षेत्रों  में  भौतिक  सुविधाएं  जुटाने  में  किया  जा  सकता

 शग्भ  एककों  को  चाल  करता

 3244.  भी  उद्धव  बमंन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  31  1992  तक  देश  में  श्रंणीवार  और  राज्यवार  कितने  रुग्ण  एकक

 इन  एककों  की  रुण्णता  के  कारण  श्र  णीबार  और  राज्यवार  कितमे  श्रमिक  प्रभावित  हुए

 इन  रुग्ण  एककों  में  श्रणीवार/राज्यबार  कितनी  पूँजी  का  निवेश  किया  गया
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 श्रंणीवार  और  राज्वार  ऐसे  कितने  एककों  को  बन्द  किया  गया  और

 इन  एककों  को  चालू  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथबा  उठाए
 जाएंगे  ?

 उद्योग  भन्त्रालय  विकास  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :  भारतीय  रिजवं  बेंक  देश  में  बेंकों  से  सहायता  प्राप्त  रुणण  औद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में

 आंकड़े  संकलित  करता  है  ।  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  बबीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  लघ  क्षेत्र  में  22  472

 ओऔद्योगिक  एकक  और  गैर-लघ  क्षेत्र  में  ,461  भौद्योगिक  एकक  199!  के  अन्त  में  रग्ण  रुग्ण

 एककों  के  राज्यवार  आंकड़ें  में  दिए  गए  हैं  ।

 ऐसी  सूचना  केन्द्र  द्वारा  नहीं  रखी  जाती  है  ।

 भारतीय  रिजव  बैंक  के  अनुसार  मार्च  1991  के  अन्त  में  रुप्ण  एककों  पर  कुल  बकाया  चेक

 ऋण  की  राशि  7897.61  करोड़  रुपए  थी  ।  राज्यवार  आंकड़े  मे  दिए  गए  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  के  अनुसार  गंस-सघु  क्षेत्र  1991  के  अन्त  में  710  रुर्ण

 गिक  एककों  को  बन्द  दिखाया  गया  इन  औद्योगिक  एककों  के  राज्यवार  आंकड़े  ब्यौरे  में

 दिए  गए  लघु-क्षेत्र  में  रण  औद्योगिक  एककों  के  सम्बन्ध  में  ऐस  ही  आंकड़े  केन्द्र  द्वारा  नहीं  रखे  जाते

 हैं  ।

 सरकार  ने  रुूणण  औद्योगिक  एकक़रों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  ।

 महत्वपूर्ण  पहलू  में  दिए  गए  "

 1991  के  अस्त  में  देश  में  ज्थु  क्षेत्र  तथा  गर-लघ  क्षेत्र  में  रगज

 आधोणिक  एककों  का  राज्यवार
 ee

 क्रम  राज्य|संघ  शासित  गेर-लघ  क्षेत्र  बकाया  सघ  क्षेत्र  बकाया

 सं०  क्षंत्र  एककों  की  राशि  एककों  की  राशि

 संब्पा  संद्दा

 ।  2  3  4  5  6

 en  ॒  #छफफफफफफ७फरछरफउऊ#>///ऑ.._  __

 1.  असम  है  9.83  4892  268

 2.  मेघालय  1  1.14  66  0.50

 3.  बिहार  38  105.18  3171  70.46

 4.  अण्डमान  और  निकोबार  —  _  22  003

 द्वीप  समूह
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 |  2  3  4  5  6

 5.  अरुणाचल  प्रदेश  ्न+  ना  10  0.24

 6.  पश्चिम  बंगंसिः  185 = -  72.62  30747  2517.11

 7.  नागालैंड  2.35  47  122

 8.  मणिपुर  ता  ता  2278  1.36

 9.  उड़ीमा  35  115.43  7443  42.17

 10.  सिक्किम  2.92  75  0.48

 11.  त्रिपुरा  ण्ग्ण  ना  605  1.74

 12.  उत्तर  प्रदेश  94...  255.48  27477...  220  9३

 13  दिल्ली  20  67.25  4164  176.61

 पंजाब  32  68.86  5288  91.79

 15.  हुरियाणा  49  151.46  2720  64  53

 16.  चंडीगढ़  16  30.39  305  9.52

 17.  जम्मू  व  कश्मीर  2  9.19  720  7.08

 18.  हिमाचल  प्रदेश  15  29.16  848  11.36

 19.  राजस्थान  32  114.26  2  96  61.42

 20.  गुजरात  154  584.22  6240  211.14

 21.  महाराष्ट्र  301  1342.05  20332  561.00

 22.  गोआ  14  38.23  1448  15,58

 23.  दमन  और  दीव  ।  4.04  70  1.32

 24.  दादर  और  नगर  हवेली  2  209  7  0.95

 25.  मध्य  प्रदेश  48  126.34  17.46  121.30

 26.  आंध्र  प्रदेश  135  409.27  29487  236.6!

 27.  कर्नाटक  93  308.49  12857  7  173.23

 28.  समिलनाइु  127  382  59  18757  260.73

 29.  करल  34  205.13  17973  159.42

 30.  परांडिचेरो  4  3.55  179  4.58

 1461  5105. 57  221472  2792  04
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 मार्च  1991  के  अस्त  में  बन्द  गेर-लधु  ओश्ोगिक  एककों  के  राज्यवार  ध्योरे

 क्रम  सं०  राज्य  का  नाम  एककों  की  संख्या  बकाया  राशि

 1  2  3  4

 आसाम

 ः

 4

 रख

 7.67  7

 2  मेघालय  1.14

 3.  बिहार  17  34,90

 4.  पश्चिम  बंगाल  92  323.40

 5.  उड़ीसा  11  30.00

 6.  सिक्किम  2.92

 7.  उत्तर  प्रदेश  37  105.14

 8.  देहली  7  21.16

 9.  पंजाब  14  24.24

 10.  28  67.68

 11.  चंडीगढ़  6  8.77

 12.  अम्मु  और  कश्मीर  2  9.15

 ॥3.  हिमाचल  प्रदेश  5  1.90

 14.  राजस्थानः  24  58.40

 15...  भुजरातः  88  224.31

 16.  महदा  राष्ट्र  159  617.47

 17.  दमन  और  दीक  }  4.04

 18.  मोचा  19  36.58

 19.  दादर  और  नगर  I  0.57

 20.  मध्य  प्रदेश  22  25.68
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 2  3  बे

 आंध्र  प्रदेश  51  140.19

 कर्नाटक  4।  122.80

 तमिलनाडु  53  98.03

 केरल  12  10.77

 पांडिजेरी  2  0.82

 योग  :  710  1970.72

 सरकार  हारा  रग्ग  ओद्योग्कि  एककों  के  पुनरज्जोवन  के  लिए  किए  गए  उपाय

 सरकार  ने  एक  व्यापक  कानून  अर्थात  शर्ण  ओश्योगिक  कम्पनी  अधिनियम |  154

 बनाया  है  |  इस  अधिनियम  के  अधीन  तथा  वितोय  पुनरनिर्माण  बोड़े  आई०

 एफ०  नामक  एक  अधंस्यायिक  लिकाय  की  स्थापना  की  गई  जिसका  उद्देश्य  रण  ओोच्योगिक

 कम्पनियों  की  समस्याओं  को  बारगर  ढंग  से  देखना  जिसने  की  जिसका  से  काय  करता  शुरू  कर

 दिया  है  ।

 (2)

 (6)

 भारतीय  रिजवं  बक  ने  सुदृढ़  मानीटरी  प्रणाली  हेतु  और  प्रारम्भिक  अवस्था  में  औद्योगिक

 रुग्णता  को  रोकने  हेतु  बेंकों  को  दिशा-निर्देश  जारी  किए  हैं  ताकि  उबित  समय  पर

 सुधाराह्मक  उपाय  किए  जा  सके  ।

 भारतीय  रिजबं  बेक  द्वारा  जीव्टक्षम  इकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुन:स्थापना

 पैकेज  तैयार  करने  हेतु  भी  बेंकों  को  निदेश  दिए  गए  बेंक  तथा  वित्तीय  संस्थान  रुग्ण

 हकाइयों  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  पुनःस्थापना  पैकेज  बनाते

 भारतीय  रिजब॑  बैंक  ने  बैंकों  को  अलग  से  दिशानिर्देश  जारी  किए  हैं  जिनमें  उन  मानदंडों

 को  बताया  गया  है  जिनके  अधीन  बड़े  तथा  लघ  दोनों  क्षेत्रों  में  जीव्यक्षम  रुग्ण  इकाइयों

 की  पुनःस्थापना  हेतु  बैंक  भारतोय  रिजवं  बैंक  से  बिता  पूछे  ही  राहत  एवं  रिपरायतों  की

 स्वीक्षति  दे  सकंगे  ।

 स्वस्थ  एककों  के  साथ  रुण्ण  एकक्रों  का  विलय/एकीकरण  करके  भी  रुग्ण  औद्योगिक  एककों

 को  पुनश्ज्जीबित  किया  जाता  है  ।  स+मिलित  किए  जा  रहे  रुप्ण  एकक  के  पुनरुज्जीबन

 के  लिए  स्वस्थ  कम्पनी  को  आयकर  जा  की  धारा  के  अधीन

 करके  लाभ  दिए  जाते  हैं  ।

 सरकार  ने  राष्ट्रीय  तब्ीकरण  निधि  की  स्थापना  की  जो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 औद्योगिक  पुन्निर्माण  से  प्रभावित  कामगारों  को  क्षतिपूर्ति  का  भुगतान  भी  करेगा  ।
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 के कक  जल  न  जप  nn  न  5  कफ  ee

 (7)  भारत  सरकार  की  सलाह  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  जीव्यक्षम  रुग्ण  लघु  एककों  के ...
 पुनर्जीवन  के  लिए  एक  पुन  स्थापना  पैकेज  तैयार  करने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य  सरकार

 के  उद्योग  विभाग  के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  सभी  राज्यों  में  राश्य  स्तरीय  अन्तर

 पद  गत  समितियों  का  गठन  किया  है  ।

 1)

 “7  (8)  1987  में  स्थापित  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  से  संभावित  जीव्यक्षम  रुग्ण  लघु
 गिक  एककों  को  जिनकी  परियोजना  लागत  18  लाख  रुपए  मे  भधिक  नहीं  को  1%
 वाधिक  सामान्य  सेवा  प्रभार  पर  1,50,000  २०  तक  दीर्घावधि  इषिवटी  सहायता  के

 '
 हूप  में  वित्तीय  सहायता  भी  उपलब्ध

 (9)  केन्द्रीय  उद्योग  मत्रालय  रुग्ण  लथु  के  पुनरुज्जीवन  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 एक  सीमांत  धनराशि  योजना  भो  चला  रही  है  जिसके  तहत  प्रति  एकक  सहायता  की

 शाशि  50,000  ₹०  तक  की  जातौ

 110)  अस्यस्स  छोटे  और  लघु  उद्योगों  के  लिए  शीर्ष  थेंक  के  रूप  में  कार्य  करने  लिए  एक
 भारती  लघु  उद्योग  विक्रास  बैंक  की  स्थापना  की  गई

 जीव्यक्षम  रुग्ण  लघु  एककों  कें  पुरुज्जीवन  हेतु  भारतौय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  द्वारा  पुनर्स्थापता :
 हैतु  एक  पृथके  पुनविनीयन  योजना  चंलाई  जा  रही

 ह

 पग्रामोण  युवकों  में  बेरोजगारों  को  समस्या

 3245  श्री  भोहन  रावले  :
 ाः

 श्री  भवतेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 थी  चेतन  पी०  एस०  चोहान

 क्या  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  देश  में  ग्रामीण  युवकों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  की  जानकारी

 देश  में  बेरोजगार  ग्रामीण  युवकों  की  अतुमानित  संध्या  किशनी  और

 ग्रामीण  यूवकों  में  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करते  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए
 है/करने  का  विचार  है  ?

 है
 ग्रामोण  विकास  मंत्रालय  विकास  में  राज्य  मभ्प्रो  उस्तमभाई  एच०

 :  हां  ।
 |

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  ढ्वारा  1987-88  में  रोजगार  सथा  बेरोजगारी  के  बारे  में
 किए  गए  पिछले  व्यापक  सर्वेक्षण  के  परिणामों  के  अनुसार  वर्ष  1987-88  में  बेरोजगार  ग्रामीण  यवाओं  ,
 बे  संख्या  लगभग  3  27  मिलियन  आंकी  गई  है  ।

 हु

 अतिरिक्त  शोजगार  के  अवसर  सूजित  करना  उत्तरोत्तर  विकास  योजनाओं  का  महत्णपूर्ण
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 उद्देश्य  रहा  है  |  रोजगार  क्षेत्रकत्त  विकास  कार्यत्र्मों  की  मार्फत  सृजित  किया  गाता  है  जिसके  सृभन  में

 विशेष  रोजगार  कार्यक्रमों  की  घाफंत  मदद  मिलती  रोजगार  आठवीं  ग्रोजना  में  भी  बल  दिए  जाने

 वाला  क्षेत्र  भौगोलिक  और  फसलवार  विविधीकृत  कृषि  बजर  भूमि  ओर  बानिकी

 #4  ग्रामीण  गेर-हषि  क्षेत्र  ओर  ग्रामीण  आधारभूत  ढांचे  का  तथा  आवासीय  योजताओं  का  बिस्तार

 करना  योजना  में  परिकल्पित  बिकाम  कार्यनीति  के  मूल  तत्व  हैं  जिनसे  ग्रामीण  युवाओं  के  लिये  रोजगार

 सृजित  होने  की  प्रत्याशा  इसके  विशेष  रोजगार  कायंक्रम  जैसे  जवाहुर  रोजगार

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  ट्राइसेम  तथा  डवाकरा  आठवीं  योजना  अवधि  में  जारी  रहेंगे  ।

 ः  पं

 अतिक्रमण  रोकना

 3246.  भ्री  मदन  लाल  खुराना  :  कया  शहरी  विकास  भ्रस्त्री  यह  बताने  की  क्ूपा  करेंगे  कि  :

 बया  हाल  ही  में  दिल्ली  की  न्यायालय  ने  अतिक्रमण  के  बारे  में  यह  निर्णय  दिया  है  कि

 अनेक  लोगों  के  कब्जे  में  सरकारी  परिसरों  पर  अधिकार  करने  और  अतिक्रमण  को  रोकने  द्वेतु  एक  पूर्ण
 कालिक  केन्द्रीय  प्राधिकरण  अथवा  विभाग  बनाया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  न्यायालय  के  निर्णय  को  क्षिप्रान्वित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भीर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  जल  संसाधत  सत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०
 :  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  इसे  पा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 मंससं  मोहन  सोक्षिन  हारा  कम्पनो  कानून  का  उत्लघत

 3247.  को  जोबन  शर्मा  :  क्या  प्रधान  संत्री  मंससंे  मोहन  मीकिन  लिमिटेड  ह्वारा  कम्पनी

 कानूनों  का  उल्लंघन  के  बारे  मे  29  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  1383  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्पनी  कानस  बओो्ड  ते  मंसस  मोहन  मोकिन  लिमिटेड  द्वारा  कम्पसी  कानन  का
 उल्लंघन  किए  जाने  पर  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्समम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्थाय  ओर  कष्दनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्त्री  एक७०  आर०  :  (%)
 और  कम्पनी  ध्ि  ओोड  ते  कम्पगो  1956  की  धारा  408  के  अस्तगंत  मंसर्स  मोहन मोकिन  झिमिटेड  के  मामले  में  हुई  कार्यवाही  के  दौरान  17-11-92  को  एक  आदेश  पारित  किया  है जिसमें  यह  उल्लेख  है  कि  बोड़  के  श्वसक्ष  प्रस्तुत  किए  गए  तथ्य  इतने  पर्याप्त  नहीं  हैं  कि  इस  निष्कर्ष  पर
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 पहुंचा  जा  सके  कि  कम्पनी  के  कार्य  इस  प्रकार  से  सम्पादित  हो  रहे  हैं  कि  उस्तसे  सदस्यों  या
 जनता  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  हो  तथा  कम्पनी  के  बोर्ड  में  सरकारी  निदेशकों  की  नियक्षित
 उसके  कारण  होनी  अपेक्षित  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कम्रचारियों  हारा  भान्वोलन

 3248.  भीसती  शीला  गौतम  :

 झोमतोी  भावता  बचिखलिपा  :

 श्री  मुमताज  अस्सारी  :

 क्या  शहरी  घिकास  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  श्लेणी  और  के  कमंचारोी  काफी  दिनों  से  अपनी
 मांगों  के  समर्थन  में  हुड़  ताल  कर  रहे  और

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्योरा  क्या  और  इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्रवाई  की
 गई  है  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  अल  संसाधन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०

 ) 3  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारियों  का  प्रतिनिधि  एशोसिएशन  अपनी  मांगों  पर  निणय
 शीघ्र  कराने  के  लिए  अभ्यावेदन  करते  रहे  हैं  ।

 उनकी  मांगों  तथा  उनपर  की  गई/डी  जाने  वाली  प्रस्तावित  कारंवाई  के  ब्यौरे  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 विषरण

 ae

 क्रम  सं०  मांग  की  गई/की  जाने  वाली  प्रस्ताविक  कारंवाई

 1  2  3

 1.  ग्रुप  सी  ओर  डी  स्टाफ  के  संबर्ग  सरकार  द्वारा  ग्रुप  सी  के  सवर्ग  पुनरीक्षा
 के  बारे  में  तत्काल  निर्णय  तथा  इसका  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  गया  था  तथा  यह

 1-1-86  से  कार्यास्वियन  ।  निर्णय  लिया  गया  है  कि  ये  प्रस्ताव  वित्त

 मंत्रालय  के  कमंचारी  निरीक्षण  एकक

 द्वारा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग

 का  अध्ययन  पूरा  करने  के  पश्चात्  ही  आगे
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 2.  चतुर्थ  श्रेणी  के समयोपरि  भत्तों  की  दरों

 में  भेदभाव  ।

 3.  अधीनस्थ  कार्यालयों  में  कार्यरत  स्टाफ

 को  पांच  दिवसीय  सप्ताह  की  भनुमति

 नहीं  दी  जा  २

 4  इन्जीसनिवर  अ  दियों  को  प्रशासनिक

 पदों  जंसे  पालक  इन्जीनियर

 मुख्य  ६  जीनियर

 लिखित  उत्तर

 3

 बढ़ाए  जहां  प्रुप  स्टाफ

 के  संबर्ग  की  पुनरीक्षा  का  सम्बन्ध  सरकार

 ने  केंद्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  ग्रुप  सी

 भौर  डी  कमंचारियों  की  स्वस्थाने

 पदोन्नत्ति  बाबत  अनुदेश  जारी  किए
 थे  ।  निर्माण  महानिदेशक  को  कंद्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  के  पात्र  ग्रुप  सी  और  डी

 स्टाफ  बाबत  इन  आदेशों  को  कार्यान्वित

 करन  के  लिए  कारंवाई  प्रारम्भ  करने  के

 लिए  कहा  गया  इसके  कुछ

 ग्रुप  स्टाफ  जेसे  चोकोदार

 सफाई  बाला  के  बेतनमान  सशोधित
 .  करने  सम्बन्धी  एक  मद  राष्ट्रीय  परिषद

 में  विचाराधोन  अतः

 यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  स्वस्थाने

 पदोन्नति  की  कारंबाई  पूरी  होने  तथा

 राष्ट्रीय  परिषद  के

 विमर्श  के  पश्चात  बेतनमान  सशोधित  करने

 सम्बन्धी  निर्णय  लेने  तक  ग्रूप  डी  स्टाफ  की

 सवगं  पुनरीक्षा  पर  कारंबाई  न  की

 सरकार  ने  हस  मांग  के  बारे  में  निर्णय
 लिया  है  चूंकि  यह  विभागीय  परिषद

 एम  )  मे  विचाराधीन  है  ।  प्रथा  अनुसार
 निर्णय  विभागीय  परिषद

 की  आगामी  बैठफ  उसी  में  नि्णंय  घोषित

 किया  जाएगा  ।

 इस  पर  विचार  किया  जा  रहा
 नॉन  गजटेड  आफिस  स्टाफ

 शिएशन  ने  केंद्रीय  प्रशासनिक

 दिल्ली  में  प्राघ्ंना  पत्र  दायर  किया  है  ।

 इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 अनन्त

 ]

 तथा  आयोजना  संगठन  में  सहायक
 निर्माण  सर्वेक्षण  से  हटाया

 जाए  ।

 «  कर्मेंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  अवर

 श्रेणी  लिपिकों  के  पद  के  लिए  ली  जाने

 वाली  परीज्ञा  में  ग्रुप  क॒मंचारियों

 को  परीक्षा  में  बैठने  की  अनुमति  के  बारे

 में  निर्णय  शीघ्र  लिया  जाए  ।

 .  जोनल  कार्यात्रयों  प्रभारित
 में  रखा  जाने  बाला  सबिस  रिकार्ड  मंडल

 कार्पालयों  को  हस्तांतरित  कर  दिया  गया

 कुछ  रिकार्ड  पिछले  10-15  वर्षों

 से  अपूर्ण  इनको  रखने  के  लिए
 रिक्त  स्टाफ  दिया  जाए  ।

 «  सामान्य  भविष्य  निधि  खाता  लेखों  का

 रख-रखाव  जोनल  कार्यालयों  द्वारा

 किया  जा  रहा  विभाग  द्वारा  इसे

 मंडल  कार्यालय  को  बिना  स्टाफ  के

 हस्तांतरित  करने  का  निर्णय  इस  संघ

 नान  गजटेड  आफिस

 स्टाफ  से  परामश  किए
 बिना  लिया  गया  यहू  निर्णय  भपूण

 है  तथा  भतिरिक्त  स्टाफ  के  अभाव

 इसे  हस्तातरित  न  किया  जाए  तथा

 विभाग  द्वारा  इसे  रह  करने  बाबत  भादेश

 तत्काल  जारी  किए  जाएं  ।

 यहू  विचाराधीन  है  ।

 इस  मांग  पर  विचार  किया  गया  है  तथा  इसे

 भस्थोी कृत  कर  दिया  है  ।

 इससे  संबंधित  एक-मद  विभागीय

 परिषद  में  विचाराधीन  है

 इसलिए  यह  निर्णय  लिया  ग्रया  है  कि  इस
 बाबत  लिया  गया  निण्णंय  प्रथा  अनुसार
 विभागीय  परिषद  की  भागामी

 बंठक  में  घोषित  किया  जाए  ।

 भारतीय  उश्ोत  परिसंध  हारा  सेमिनार  का  मांयोजन

 3249.  थी  प्रडुल  पहेल  :  कया  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 (

 क्या  दिल्ली  में  भारतीय  उद्योग  परिसंध  द्वारा  आयोजित  सेमिनार  में  भाग  लेते  हुए  सरकार
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 के  शीर्ष  अधिकारियों  ने
 सरकार  की  उदारीकरण  की  नीतियों  को  ध्यान  में  रछते  हुए  यूरोपीय  मपुदाय

 के  उद्योगपततियों  से  भारत  में  अयना  पूंजी-तिवेश  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया

 उनके  द्वारा  दिए  गए  सुक्षाबों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  परिण।मस्वकूप  अब  तक  यूरोपीय  समुदाय  के  उद्योगपतियों  ने  क्या  प्रतिक्रिया  ब्यक्त
 की

 उद्योग  मंत्रालय  विके!स  विभाग  और  भारो  उद्योग  सें  राज्य  मन्त्री

 कृष्णा  :  ओर  भारतीय  उद्योग  संध  आई०  द्वारा  6  1993  को

 इट  हैपन  इन  यूरोपਂ  विषय  पर  आयोजित  एक  सेमिनार  भारत  सरकार  के  वरिष्ठ  अधिकारिया

 ने  यूरोपीय  उद्योग  से  भारत  मे  पूंजी  निवेश  करने  का  अनुरोध  किवा  भारत  सरकार  तथा  यूरोपीय

 समुदाय  ने  सरकारी  स्तर  पर  एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  जिसमें  इस  बात  के  ब्योरे  दिए  गए  हैं
 कि  प्रौद्योगिकी  और  पूजी  निवेश  में  भागीदारी  कंसे  बढ़बीं  समझोते  का  अभी  ओपवारिक

 अनुमोदन  किया  जाना  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 |

 सिगरेट  के  विज्ञापन  पट

 3250.  भरी  मुमताज  अम्सारोी  :  क्या  शहरी  बिकास  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  सिगरेट  के  विज्ञापन  पट  लगाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाए

 वदि  तो  दिल्ली  में  इस  प्रकार  के  अवध  विज्ञापन  पट  लगाने  के  बया  कारण

 सरकार  ने  इस  प्रकार  के  अवध  विज्ञापन  पट  न  लगने  देते  हेतु  क्या  कार्रवाई  की  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  पन्री  तथा  जल  ससाधन  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०
 :  दिल्ली  नधर  निगम  ओर  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  के  अपने

 अधिकार  क्षेत्र  में  सिगरेटों  के  विज्ञापन  पट  लगाने  की  अनुमति  नहीं  देते  हैं  ।

 मई  दिल्ली  मगर  पालिका  और  दिल्ली  तगर  निगम  में  निमी  भवनों  पर  विभिन्न  स्थायानयों
 से  प्राप्त  स्थगन  आदेशों  की  आड़  में  अनेक  सिगरेट  विश्ञपन  पट  लगाए  गए  हैं  ।

 दिहली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  अवैध  विज्ञापन  पट  जैमे  ही  ध्यान  में  आते

 उन्हें  हटा  दिया  जाता  है  ।  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  विज्ञापनों  और  इस्निहारों  के  लगाने  को  रोकने
 के  लिए  उपनियम  बनाए  हैं

 ।
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 ]

 सावजनिक  क्षेत्र  के  गण  उपक्म

 3251.  करो  सोमजी  भाई  डासोर  :  बया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  स्थित  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  ब्यौरा  क्या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनमें  से  प्रत्येक  उपक्रम  में  हुए  लाभ  तथा  घाटे  का  ब्यौरा

 क्या

 उनमें  से  कितने  उपक्रमों  को  घाटे  में  चलने  क ेकारण  बन्द  कर  दिया  गया  है  अथवा  बन्द  कर

 दिए  जाने  की  सम्भावना

 उनकी  रूरणता  के  कया  कारण  हैं  और  उन्हें  शुरू  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 कया  श्रमिकों  के  हितों  को  रक्षा  करने  का  भी  प्रस्ताव  और

 गृजरात  में  साबंजनिक  क्षोत्र  में  नए  उपक्रम  लगाने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मम्त्रालय  विकास  विभाग  ओर  भारी  उद्योग  में  राज्य  मन्त्र

 कृष्णा  :  मौर  (a)  31-3-1992  तक  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  दो  उद्यम  थे

 जिनके  पजीक्षत  कार्यालय  गुजरात  राज्य  मे  स्थित  हैं  ।  गत  तोन  बर्षों  के  दौरान  उनकी  लाभकारिता  का

 ब्यौरा  तीचे  दिया  गया  है  :--

 रुपयों

 क्रम  सं०  सबकारो  क्षेत्र  के  उद्यम  का  नाम  निवल  लाभ/हानि

 55.02  57.25  ४1.24

 2.  इण्डियन  पेद्रोकेमिकल्म  लि०  55.02  57.25  27.88

 2.  ने०  टे०  का०  लि०  को बन्द नहीं  किया गया है तथा  --27.88

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  उद्यम  को  बन्द  नहीं  किया  गया  है  तथा  केवल  घाटे  में

 चलने  के  सारण  उनको  बन्द  किये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ओर  ने०  टे०  फा०  लि०  के  घाटे  के  मुदय  कारणों  में  अप्रचलित  संयंत्र

 तथा  अधिक  श्रमिक  असंगठित  विद्युत  करघा  क्षेत्र  से  अस्वस्थकर  प्रतिस्पर्धा  तथा

 काम  में  आने  वाली  प्रमुष्ष  सामग्रियों  को  लागत  में  अत्यधिक  वृद्धि  होना  आदि  शामिल  सरकारी  क्षेत्र

 के  रुग्ण  उद्यमों  को  भोद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनगंठन  मण्डल  को  सौंपा  गया  है  ताकि  उनके

 पुनरू  द्वार

 सम्बन्धी योजनाएं बनाने के मामलों की जाच को जा सके । सरकारो क्षेत्र के 262
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 िमनगनततत-3त+.->3+न«+-मननननन-+-+ कम  मनन  मा»  ——

 रूग्ण  उद्यमों  का  पुनगंठन  करने  के  कारण  संभावित  रूप  से  प्रभावित  होने  वाले  कामगारों  के  हितों  की

 सुरक्षा  के  लिए  सुरक्षा-तन्त्र  के  रूप  में  र  ष्ट्रीय  नवीकरण  कोष  की  स्थापना  फी  गई  है  ।

 केसद्रीय  सरकारी  क्षेत्र  की  नई  परियोजनाओं  की  स्थापना  अथवा  मौजूदा  परियोजनाओं  का

 विस्तार  का  निर्णय  परियोजनाओं  की  तकनीकी-आर्थिक  व्यवहायंता  के  साथ-साथ  देश  के  संतुलित  क्षेत्रीय

 बिकास  को  ध्यान  में  रक्ष  कर  किया  जाता  है  ।

 ]

 जवाहर  रोजगार  योक्षना

 3252.  ढा०  चिन्ता  मोहन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जबाहुर  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  व्ष  1990-91,  1991-92  और  1992-93  के

 दोरान  रोजगार  योजना  के  अवसर  पंदा  करने  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 बया  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  निर्घारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तगंत  रोजगार  के

 अवसर  पेंदा  करने  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 (४)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इस  योजना  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  नियत  को

 गयी  है  ?

 पध्रामोण  विकास  सत्रालय  बिकास  में  राज्य  संत्री  रामेश्यर

 से  जवाहर  रोजगार  के  अन्तगंत  1990-91,  1991-92  तथा  1992-93  क  दौरान  रोजगार

 के  अवघर  पर  सुजित  करने  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  तथा  प्राप्त  की  गई  उपलब्धियां  नीचे  दर्शाई  गई

 हैं  +--

 वर्ष  लक्ष्य  प्रतिशत  उपलब्धि

 1990-9]  929.10  874.65$  94

 1991-92  735.44  808.11  110

 1992-93  776.25  459.94*  59

 1993  के  अन्त

 +(इसमें  आंध्र  अदणाचल  मेघालय  तथा  नागालैण्ड  वी  1992  के  अन्त

 तक  की  उपलब्धि  ही  शामिल  ।
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 इस  1940-91  5  ग  हि

 के  दौरान  उपलब्धि  लक्ष्य  से  भघिक  थी  |  यह्  प्रत्याशा  है  कि  199

 प्राप्त  कर  लिया

 र  लिया  गया  था  तथा  1991-92

 2-93  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  भी

 व  जब।हर  रोजगार  योजना  का  प्राथामक  उद्देशय  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगार  तथा

 मल्प-रोजगार  बाले  पुरुषों  ब  महिलाओं  दोनों  के  लिये  अतिरिक्त  लाभप्रद  रोजगार  बा  घजन
 करना  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  तहत  प्राप्त  किए  जाने  वाले  वाधिक  लक्ष्य  सम्बन्धित  राज्यों  को  किए  गए
 आबटन  तथा  नवीनतम  इकाई  लागतों  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  18,400  करोड़

 रपये  नियत  किए  गए

 ]

 अनिवेश  अभियान

 3253.  श्री  खिल  बस  :  क्या  प्रधान  झत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनिवेश  क्षभियान  1992  में  दो  बार  अलाये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  प्राप्त

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वितोय  वर्ष  के  दौरान  अनिवेश  हेतु  कोई  कया  अभियान

 चलाने  का  और

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  लक्ष्य  रखे  गए  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  विकास  विभाग  और  भारी  उद्योग  में  राज्य  सन््त्री

 कृष्णा  :

 से  वर्ष  1992-93  के  बजट  भाषण  में  तथा  उल्लिस्बित  3500  करोड़  रुपये  क  लक्ष्य

 की  तुलना  में  अब  तक  1865.78  करोड़  रुपये  की  राशि  प्राप्त  की  गई  बालू  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  अनिवेश  के  अगले  चरण  के  बारे  में  कारंवाई  की  जा  रही

 महाराष्ट्र  को  पाइप  हारा  जलापूर्ति  योजना

 3254.  भरी  सणिकराब  होइश्या  गाबोत  :

 क्रो  बापू  हरि  चोरे  :

 क्या  प्रधान  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  ध्वरित  प्रामीण  जलापूर्ति  कार्यक्रम  कै
 अस्तगंत  कुछ  गांवों  के  लिए  कोई  पाइप  द्वारा  जलापूर्ति  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी

 264
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 a

 यदि  तो  उक्त  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 हम  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  हारा  क्या  १यंबाही  की  गई  है  ?

 प्रामोण  विकास  संत्रालय  विकास  में  राज्य  प्रंज्रो  उ्तमभाई  एच०
 :  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  योजना  लम्बित  नहीं  मह्दाराष्ट्र  सरकार  से  प्राप्त

 योजनाओं  को  प्रदत्त  शक्षितयों  के  अन्तगंत  मंजूरी  के  लिए  अथवा  कुछेक  तकनीकी  स्पष्टीकरण  भेजने  के

 लिए  राज्य  सरकार  को  लीटा  दिया  गया  था  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 स्वीकृति  हेतु  प्रामोण  विकास  योजनाएं

 3255.  थी  भगवान  शकर  रावस  :  कया  अधाल  अम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1991  से  31  1992  तक  को  अवधि  के  दौरान  राज्यवार

 कौम  सी  ग्रामीण  विकास  योगनाए  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी

 केन्द्र  सरकार  ने  राज्यवार  कौन-कौन  सी  योजनाभों  को  स्वीकृति  दी  है  और  किस-किस

 को  नहीं  दी

 केन्द्र  सरकार  ने  किन-किने  राज्यों  की  योजनाओं  को  अस्वीकृत  कर  दिया  है  ओर  इसके  क्या

 कारण  और

 लम्बित  योजनाओं  के  बारे  में  कब  तक  निर्णय  ले  लिया  जाएगा  ?

 प्रामोण  विकास  मंत्रालय  बिकास  में  राज्य  सन््त्री  उत्तमभाई  एच०
 :  से  दो  कार्यक्रम  अर्थात  (1)  जवाहर  रोजगार  योजना  तथा  (2)  त्वरित

 ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम/प्रौद्यागिकी  मिशन  है  जिनके  तहत  कुछ  बोजनगायें  स्वीकृति  हेतु  लम्बित

 पड़ी  हैं|  इनके  ब्यौरे  निम्न  प्रकार

 (1)  श्रमिकों  के  पलायन  की  समस्या  से  बुरो  तरह  से  प्रभावित  जिलों  से  श्रमिकों  के  पश्ाम्नन  को

 रोकने  के  उद्देश्य  से  प्रायोगिक  परियोजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  आप्न  उड़ीसा  तथा  गद्य  प्रदेश  से

 कुछ  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  इन  पर  निधियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  जवाहर  रोजगार  योजना

 के  अन्तगंत  वित्त  पोषण  हेतु  विचार  किया  जा  रहा

 (2)  जहां  तक  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  कार्यक्रम/भ्रोद्योगिकों  मिशन  का  सम्बन्ध  आन्ध्र

 प्रदेश  के  सम्बन्ध  मे  2  योजनाएं  और  गुजरात  की  3  योजनाये  लम्बत  पड़ी  उत्तर  प्रदेश  के  मामले

 लम्बित  73  योजनायें  या  तो  स्वीकृत  कर  दो  यई  हैं  अथवा  स्पष्टोकरण  हेतु  राज्य  सरकार  को  लोडा

 दी  गई  लब्बित  योजनाओं  के  बारे  में  निर्णय  को  तीन  मद्दीने  की  अवधि  क  भीतर  राज्यों  को  सूचित
 कर  दिया  जाएपा  ।
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 सुवाद ]

 भारत  में  लमंन  पूंजोनिवेश

 3256.  ये  कटश्बर  राव  बाहू  :

 क्रीमतो  कृष्णेसा  कौर  :

 क्या  प्रधान  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 जमंन  सरकार  ने  देश  में  व  1991-92  के  दौरान  कुल  कितना  पूँजी  निवेश  किया

 यह  निवेश  किन-किन  क्षेत्रों  में  किया  गया  ओर

 वर्ष  199  2-93  के  दौरान  कितना  निवेश  होने  की  संभावना  है  तथा  यह  निवेश  किन-किन

 क्षेत्रों  में  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  विकाप्त  बिभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  सम्त्रो

 कृष्णा  :  से  (a)  1990  से  1993  के  दौरान  जारी  किए  गए  विदेशर  पूंजी  निवेश

 के  अनुमोदनों  में  जमंन  कम्पनियों  द्वारा  भारत  में  प्रस्ताबित  कुल  प्रत्यक्ष  विदेशी  पूंजी  निवेश  इस  प्रकार

 रहा  है  :--

 वर्ष  कुल  विदेशी  पूंजी  निवेश

 (८०  मिलियन

 1990  195.1

 199]  418.0

 1992  862.7

 1993  596.1  ]

 ये  अनुमोदन  धातुकर्मी  बायलर  तथा  स्टीम  जनरेटिम  ओषधि  तथा

 भेषजों,भोद्यो गिक  वद्युत  मशीनी  होटल  तथा  परय्यंटन

 ईघन  आदि  जमे  क्षेत्रों  क ेलिए  किए  गए

 प्रयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  अनुमोदन  उद्यभियों  के  प्रस्तावों  के

 उत्तर  में  दिए  जाते  हैं  ।

 ]

 क्षेत्र  के  उपक्ृप्ों  का  बिस्तार

 3257.  डा०  लाल  बहादुर  र।बल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  ;
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 26  1914  लिखित  उत्तर

 कया  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  में  विद्यमान  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  वर्ष  1993-94

 के  दौरान  विस्तार  के  सम्बन्ध  में  काई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्या  का्यंवाही  करो  गई  है  ?

 उद्योग  मंसत्रालय  घिकास  विभाग  ओर  भारो  उद्योग  में  राज्य  सन््त्री

 कृष्णा  :  से  31-3-1992  तक  केन्द्रोय  सरकारी  क्षेत्र  के  उच्यमों  के  अन्तर्गत
 100  करोड़  रुपये  को  लागत  बालो  परियोजन/ओं,  जिसमें  विस्तार  कार्य  को  लागत  भी  शामिल  है  का
 विवरण  लोक  उद्यम  सर्वेक्षण  1992-92  के  खण्ड  |  के  पृष्ठ  51-56  पर  दिया  गया  है  जिसे  दिनांक  26-

 (-1993  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  इसमें  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के
 प्रस्ताव  भी  शामिल  हैं  ।  सबद्ध  कम्पतियां  ओर  प्रशासनिक  परियोजनाओं  के  प्रस्ताव/विस्तार
 सम्बन्धी  आवप्यक  कारंबाई  करते  है  ।

 सफाई  सम्बस्धों  प्रकोष्ठ

 3258.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  शहरी  विकास  मम्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उनके  मंत्रालय  में  सफाई  सम्बन्धी  प्रकोष्ठ  बनाने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  तथा  जल  संसाधन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पो०  के०
 :  से  मन्त्रालय  में  सफाई  सबंधी  कोई  प्रकोष्ठ  नहीं  है  क्योंकि  सफाई  राज्य  सूची  का

 विषय  है  और  धनराशि  राज्य  क्षेत्र  के  अन'गंत  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।  तथापि  शहरी  विकास  मंत्रालय
 के  पास  कम  लागत  की  सफाई  और  सिर  पर  मैला  ढ़ोन  वालों  की  मुक्ति  की  केन्द्र  प्रवतित  योजना  है
 जिसमें  निम्नलिखित  वित्त  व्यवस्था  के  अनुसार  शुष्क  शौचलयों  को  बदलने  तथा  सफाई  सुविधाओं  रहित
 घरों  में  नए  शोबालयों  का  निर्माण  करवाने  की  व्यवस्था  है  :--

 ई०  डब्ल्यू०  एस०  :  45  प्रतिशत  50  प्रतिशत  ऋण  तथा  5  प्रतिशत

 अंशदान  ।

 एल०  आई०  जी०  :  25  प्रतिशत  60  प्रतिशत  ऋण  तथा  ।5  प्रतिशत

 भोगी  अशदान  ।

 एम०आई०

 एच०  आई०  जी०  :  सब-सिडी  75  प्रतिशत  ऋण  तथा  25  प्रतिशत  लाभभोगी
 भ  शदाम  ।
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 अवकाश  यत़्जा  शुविधा

 3259.  भरी  जे०  चोकका  राव  :  कया  प्रधान  मम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  अपने  बर्मचारियों  की
 अवकाश  यात्रा  सुविधा  पर  बढ़ी  घनराशि  खय॑  कर  रहो

 क्या  इस्र  सुविधा  के  अन्तर्गत  छ्  को  कम  करने  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  सुविधा  को  छोटे  परिवारों  से  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  भन्त्नो  तथा  संतदोप  कार्थ  मंभालय  में

 राज्य  भनन्त्री  मागरेह  :  ब्ष  1990-91  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों

 विदेशों  में  भारतीय  मिशन  और  संघणशासित  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  के  छुट्टी
 यात्रा  रियायत  पर  61.75  करोड़  रुपये  का  ब्यय  क्रिया  गया  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उद्यमों  ओर

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  कमंचारियों  द्वारा  किया  गया  ब्यय  केन्द्रीकृत  रूप  से  समेकित  नहीं  है  ।

 (a)  भौर  छुट्टी  यात्रा  रियायत  सुविधा  को  वापिस  लेने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  (&)  यह  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 फरममकम०भ  ee  मनन

 12.00  भष्याह्न

 कलकत्ता  में  हाल  ही  में  हुए  बम  विस्फोट  के  बारे  में

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  कुछ  महत्वपूर्ण  मामले  मैं  एक-एक  करके  सबको  अनुमति

 मैं  श्री  माइबाणी  से  बोलने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूं  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  अध्यक्ष  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  कलकत्ता

 के  बम  विस्फोट  के  संदर्भ  जिसको  मैं  केवल  कलकत्ता  तक  सीमिल  तहीं  रखना  उसके  कुछ

 प्रमुख  पहलुओं  के  बारे  में  आपकी  अनुमति  से  कहना

 मैं  गत  रविवार  को  मुम्बई  गया  था  और  मुम्बई  में  जिन  13  स्थानों  पर  एक  साथ  मत  शुक्रवार

 को  बम  बविस्फोड  हुए  उनमें  से  9  स्थानों  पर  प्रत्यक्ष  देख  पाया  और  अस्पताल  में  जाकर  षायल  लोगों

 से  भी  मिल  उतकी  उनकी  व्यथा  और  मुब्बई  के  नागरिकों  द्वारा  उस  संकट  का  सामना
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 2  1914  कलकत्ता  में  हाल  हो  में  हुए  बम  विस्फोट  के  बारे  हें

 करने  के  लिए  जिस  दिलेरी  और  दुढ़ता  का  प्रदशंन  वह  अपनी  आंखों  से  देखा  ।  लेकिन  उसके
 साथ  मन  में  एक  गम्भीर  आएंका  पंदा  हुई  कि  जो  शंधितयां  और  जो  तत्व  इस  प्रकार  का  कांड  मुम्बई  में
 करवा  सकते  हैं  और  अधिकारियों  को  किसी  प्रकार  की  भनक  दिए  बिना  यह  करवाकर  निकल  भाग
 सकते  अगर  यह  मुम्बई  में  ही  मब्ता  है  तो  हिन्दुस्तान  का  कोई  भी  भाग  सुरक्षित  नहीं  माना  जाएगा  ।

 यह  गहरी  आशंका  उस  दिन  मन  में  थी  ओर  मैंने  इस  आशका  को  सदन  में  भी  व्यक्त  किया  था  कि  अब

 यह  सवाल  एक  घटना  का  नहीं  सवाल  यह  है  कि  देश  इस  प्रकार  के  तत्वों  से  क्रितना  सुरक्षित  है  ।

 राष्दुपति  प्रध्ानपन्त्री  जी  और  गह  मम्त्री  जी  ने  भी  यह  आशंका  प्रकट  की  कि  यहु  जरूरो
 नहीं  है  कि  यहु  सब  करवाने  वाले  देश  के  भीतर  ही  हों  ।  गौर  शक्तिया  हो  सकली  हैं  जो  देश  क  बाहर

 है  ।

 मैंने  स्वयं  और  मेरी  पार्टी  ने  विगत  कश्मीर  और  मुम्बई  में  जिस  प्रकार  से  उग्रवाद  को  प्रोत्साहन
 दिया  एक  पड़ोसी  देश  के  पड़ोसी  राज्य  के  इसमे  सकोच  नहीं  किया  कि  हमका  लगता

 है  कि  सन््देह  को  सुई  सीमा  पार  के  हमार  पड़ोसी  देश  की  ओर  सकेत  करती  में  मान  सकता  हूं  कि
 सरकार  में  बंठे  हुए  लोग  इतना  स्पष्ट  रूप  स  न  बोलें  ।  यह  बात  समझ  में  भावी  है  ।

 आज  प्रातःकाल  अखबार  में  खबर  पढ़ी  कि  कलकत्ता  में  रात्रि  को एक  और  बम  विस्फोट  हुआ
 है  |  शुरू  में  अश्यबारों  में  आया  कि  ।5  लोग  मारे  गए  हैं  ।  भब  को  क्षबर  है  कि  40  से  अधिक  लोग  मारे

 गए  50  15,  40  या  50,  100,  अब  ये  आंकड़े  महत्व  के  नही  उसक॑  साथ-साथ  आज

 काल  के  ही  अखबारो  में  यह  खबर  छपती  है  कि  अमरीका  ने  अपने  नागा  कों  को  कहा  है  कि  आप  दिल्ली

 जाते  हुए  क्षबधानी  बरातए  क्योकि  उन  उग्रवादियों  का  अगला  निशाना  दिल्ली  हो  सब्ता  यह  खबर

 अखबारों  में  छपी  है  ।  इस  रूप  में  भी  छपी  एक  प्रकार  से  हमारी  सरकार  ने  भी  इमकी  पुष्टि  को

 उस  हाउस  में  गृह  मन्त्री  जी  न  भी  उसकी  पुष्टि  की  गाज  ये  सारी  चीजें  ऐसी  जिनको

 टुकड़ों  में  नही  देखा  जा  सकता  है  ।  शायद  हमारे  कलकत्ता  के  मित्र  ज्यादा  डिटेल  मे  बता  सकेंगे  ।  मुझे

 यहां  की  टोपोग्राफी  का  पता  नही  है  ।  यह  घटना  कहां  पर  कंसे  हुईਂ  नाम  तो  पता

 किसी  ने  कहा  कि  यह  भी  हो  सकता  है  कि  वहां  के  जो  स्थानीय  तत्व  उनकी  आपस  की  लड़ाई
 का  इसमें  हिस्सा  हो  स+ता  है  |  यह  पैं  नहीं  जातता  ।

 ]

 क्री  निमंल  कास्ति  चटर्जो  :  ऐसा  कुछ  नहीं

 बयो  लाल  कृष्ण  आॉडबाणोी  :  कुछ  नहीं  है--मैं  नहीं  जानता  ।

 ]

 मैं  तो  केवल  पहे  मानता  हूँ  कि  इन  तीन  दिनों  में  भी  बम्बई  से  जो  खबरें  छत  वे  मत  को

 आश्वस्त  नहीं  पहले-पहले  आया  कि  मेजर  ब्रेक  थ्र  हुआ  है  और  जो  दो  प्रमुख  अप

 उनको  हुंढ़  निकालने  उनको  पकड़ने  में  वहां  की  पुलिस  सफल  हो  गई  अगव  दित  उनका

 डिक्शन  आ  गया  कि  यहू  बात  सही  नहीं  है  |  दो  प्रमुख  उसमें  जो  इनवाल्कड  थे  पीलू  खां  बौर  मगेश
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 वे  दोनों  अभी  फरार  उसके  साथ  बाकी  जितनी  खबरें  बम्बई  से  जिनकी  तफ्सील  मे  मैं  नहीं
 जाता  उनमें  मे  यह  जरूर  निकलता  कि  आज  जब  पुलिस  ने  वहां  जाकर  कई  चीजों  की  जांच

 कई  स्थानों  पर  लोग  पकड़ें  गए  और  कुछ  का  सम्बन्ध  भाई०एस०्भाई०  से  बताया  जाता  है  लेकिन

 मैं  यह  जानता  हूं  कि  दिसम्वर-जनवरी  के  मद्दीन  में  जब  दंगे  हुए  थे  और  फिर  जब  वहां  के  राज्यपाल  जी

 मे  अपना  पद  छोड़ने  के  बाद  पहला  जो  सावंजनिक  बयान  उसमें  श्री  सी०  सुब्रह्मण्पम  ने  कहा  कि

 मुझे  है  कि  इस  बारे  के  बम्बई  के  दगों  में  विदेशी  हाथ  उसी  समय  मांग  हुई  थी  कि  इसको
 अच्छी  प्रकार  से  छानबीन  की  जाए  क्योंकि  राज्यपाल  के  पद  पर  बंठा  हुआ  व्यक्षित  बहू  नाहे  कार्यपालिका

 का  डायरेब्टनी  हिस्सा  नहीं  लेकिन  उसके  पास  जानकारी  सही  रहती  वह  व्यक्ति  जब  ऐसी  बात

 कहुता  है  तो  बहुत  ही  जवाबदारी  के  साथ  बात  बहता  है  तो  उसकी  छानबीन  होनी  चाहिए  ।

 हमारी  पार्टी  की  ओर  से  यहू  श्राग  को  गई  क्रि  अगर  कोई  भी  बिना  लाइसेंस  के  हथियार  बम्बई  में  हैं  तो

 उन  हरटियारों  को  जड्ल  करने  कर्कलए  चाहे  रेड्स  करनी  पड़ें  तो  वह  करिए  ।  ये  सारी  बातें  तब  नहीं  हुई  ।

 अब  कुँछे  मौत्रा  में  हुईं  ।  उसके  परिणाम  भी  निकल  रहे  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  यह  जो  धीरे-धीरे

 करके  ऐसी  स्थिति  आ  रही  उसको  आप

 आज  अध्यक्ष  जो  ने  भी  एक  मीटिंग  सभी  पार्टियों  के  नेताओं  की  बुलाई  इस  बात  पर

 विज्वार  करने  के  लिए  कि  हमारी  ससद  कितनी  सुरक्षित  संसद  में  कोई  ऐसी  घटना  तो  महीं  हो  सकती

 कल  ओर  परसों  भी  समय-समय  पर  इन  प्रकार  की  यहां  पर  चहुल-पहल  लगी  रही  जिसके  कारण

 आाशंका  और  गहरी  होती  गई  ।

 ]

 अभ5:क्ष  सहोशइप  :  और  माननीय  सदस्यों  से  सहयोग  चाहता  हूं  ।

 भरी  लाल  कृषण  आडबाणी  :  मैं  समझता  हूं  कि  बम्बई  का  ही  उदाहरण  हमारी  बात  को

 प्रमाणित  करता  है  ।  जहां  तक  दण  की  जनता  द्विन्दुस्तान  की  जनता  सकट  के  सभय  में  सब  अकार

 के  मतभेद  भुला  सब  प्रकार  के  भेदभाव  भुला  करके  वह  संकट  का  सामना  करने  क  सरकार

 का  सहयोग  देने  के  लिए  सर्देव  तत्पर  रहेगी  ।  इसमे  कभी  कोई  सन्देह  नहीं  हो  सक्ता  है  ।

 जब  हम  बम्बई  में  अस्पतालों  में  गए  तो  बहां  के  सुपरिटेंडेंट  कहने  लग  कि  आप  लोग  इतनी

 खून  की  बोतले  भेज  रहे  हो  |क  हमारे  पास  खून  रखने  के  लिए  जगह  नहीं  भासपास  के  लोग  इतना

 सामान  भेज  रहे  कोई  फल  भेज  रहा  कोई  खिचड़ी  भेज  रहा  कोई  कुछ  भेज  रहा  जिसका

 अर्थ  यह  द्  कि  जनता  के  सामने  अगर  सकट  को  सही  रूप  आ  जाए  और  यह  भी  मन  में  विश्वास

 साथ  उत्पन्त  कर  सर्क  कि  उसकी  दिशा  साफ  है  तो  उममें  काफो  सहयोग  मिल  जाता  मेरी  भी

 शिकायत  है  ओर  मैं  उसको  बिस्तार  से  नहीं  कहुगा  क्योंकि  परसों  को  चर्चा  मे  उसका  उल्लेख  मेरे  सहयोगी
 श्री  जसवन्त  सिंह  जी  ने  किया  लेकिन  मैं  मानता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  उग्रवाद  पिछल  ।0  सालों  मे

 बढ़ा  आतंकवाद  इस  दशाब्दि  की  देन  पजाब  में  आतंकवाद  आरम्भ  हुआ  ओर  हमारी  ही  अपनी

 राजनेतिक  गलती  से  आरम्भ  नद्दीं  तो  उम्नवाद  पजाब  में  भी  पनप  नहीं  पाता  ।  पंजाब  हिन्दुस्तान  के
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 उन  प्रदेशों  में  से  जहा  तुलनात्मक  दृष्टि  से  आर्थिक  स्थिति  बात  प्रदेर्शों  ५.  अच्छी  रहा

 वहां  पर  वह्द  समस्याएं  नहीं  हैं  जिस  प्रश।र  को  अत्यन्त  गरोब॑  की  समस्याएं  हम  बिह्वार  में  या  उड़ोसा

 आंध्र  में  और  मध्य  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  देखते  पंजाब  में  बंधा  नहीं  था  |  थो  डी  शिकायतें  रहती

 बह  शिकायतें  कहां  नहीं  रहुतीं  लेकिन  वहां  पर  उम्रवाद  को  जम्म  उम्रझें  हम  दोषी  देश  के
 नेता  दोषी  सरकार  दोषी  गलत  राजनतिक  निणंथों  के  कारण  बातें  हैं  लकिन  वह  पनपता

 पनपता  गया  और  पड़ोसी  देश  को  लगा  कि  बहुत  अच्छा  अवसर  है  और  पड़ोरी  देश  ने  पंजाब  में  जग्रवाद

 को  प्रोत्साहन  देना  आरम्भ  उग्रवाद  को  सहायता  देता  आरम्भ  यहां  तक  कि  उप्रवाढ  की

 उन्हें  शिक्षा  देने  के  लिए  अपने  यहां  पर  प्रशिक्षण  शिबिर  लगाता  आरम्भ  यह  चलता

 बिगड़ते-बिगढ़ते  मामला  कश्मीर  तक  उप्तकी  चर्चा  अलग-अलग  मौरे  पर  होती  रहतो  है  ।

 मैं  इतना  ही  कहना  चाहूंगा  कि  कश्मीर  में  और  पंजाब  जो  कुछ  हुआ  था  उससे  पहले  कुछ
 मात्रा  में  असम  में  भी  बाद  में  चलब-र  तमिलनाडु  में  भी  हुआ  ओर  जिसके  शिकार  देश  के  दे  पूर्व

 प्रधान  मन्त्री  बने  ।  हमारे  दो  प्रधान  मन्त्री  उसके  शिकार  बने  ।  उसके  बाद  भी  हम  इस  बात  को  समझ

 नहीं  पाए  कि  यह  सोफ्ट  नरम  लोकतन्त्र  और  कठोरता  देश  के  दु"्मनों  के  यह  कोई  परस्पर

 बिरोधी  चीजें  नहीं  देश  लोकटन्त्र  हो  सकता  है  लकिन  लोकतन्त्र  का  अर्थ  विचारों  से  है  ओर  विचार

 से  चाहे  जितने  मतभेद  चाहे  परस्पर  विरोधी  हों  हो  भी  लोकतन्त्र  का  तकाजा  यह  दै  कि  बिल्कुल

 विरोधी  विचारधारा  को  भी  आप  सहन  उसको  समझने  को  कोशिश  उ५  पर  पाबन्दी  नहीं

 लगाएगे  लेकिन  उसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  जो  हिंसा  फरता  है  भर  जो  हिंसा  के  माध्यम  से  सारी

 व्यवस्था  को  बदलना  चाहता  उसके  प्रति  आप  सोफ्ट  उसके  प्रति  आप  नरमी  बरतें  ।  नरमी  बगर

 बरती  जाती  किसी  अल्टीरियर  कंसीड़ं शन  से  तो  ओर  भी  खराब  है  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि  धीरे-धीरे

 करके  हमारा  देश  एक  नरम  देश  बनता  गया  पराक्रम  दिखाएंगे  तो  खुशना  जी  को  और  हमारे  सासदों

 को  पीटकर  परा+म  सीमा  पर  नही  दिखाएंगे  ।  कठोरता  बरतनी  पराक्रम  दिखाना  है

 सो  सौमा  पर  दिखाना  चाहिए  ।  पराक्रम  दिखाना  चाहिए  तो  उम्रबाद  के  खिलाफ  बम्बई  में  दिखाना

 यह  प्रकाश  सिह  बादल  को  मारने  से  पराक्रम  नही  हैਂ

 |*

 अध्यक्ष  भहोदय  :  यह  कुछ  भी  रिकाई  पर  नहीं  जा  रहा  है  ।

 )*

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इपया  अब  बैठ

 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  बृत्तान्त  में  मम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 बन  जिन  ४5  जन  -  हु

 *क्षायेवाही  वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 ह
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 थी  लोकनाथ  चोधरी  :  सम्पूर्ण  सभा  को  इम  पर  इसकी  गम्भीरता  से  बिचार  करना

 राजनैतिक  लाभ  नहीं  उठाना  चाहिए  ।  मैं  यह्ली  महसूस  करता  मैं  विपक्ष  के  नेताओं  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  इगका  राजनंतिक  लाभ  न  उठाएं  ।

 |

 श्री  लाल  कृष्ण  आइवाणों  :  अध्यक्ष  मैं  जिस  बात  की  ओर  समेत  कर  रहा  बह  यह

 मेरी  मान्यता  है  कि  पजाब  में  अगर  स्थिति  नियंत्रण  में  उपग्रबाढ  को  हम  कुछ  मात्रा  में  रोक

 तो  उमका  एक  क्षमुख  करण  है  कि  हमते  सीमा  को  सीलबन्द  किया  हे  ।  भ्ोकि  बहुत  पहले  करता  खाहिए

 यहां  तक  मुझे  स्मरण  है  कि  सरकार  ने  एक  बार  आकर  के  सारे  विरोधी  बाबी

 उनके  विनोध  के  बावजूद  कहा  कि  हमने  जितने  कदम  उठाए  टाडा  वे  सारे  कानून  बनाए

 लेकिन  सीमा  जब  तक  बन्द  नहीं  तब  तक  ये  सारे  कानुत  हमको  सहायक  नहीं  हो  रहे  पंजाब  के

 लिए  |  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  वहां  पर  एक  लिक्योरिटी  बेल्ट  बनाया  उस  समय  वहा  पर

 पजाब  में  एक  राज्य  सरकार  जो  कांग्रेस  पार्टो  की  नही  बहू  इम  बात  के  लिए  सहमत  नहीं  थी  ।

 एक  बार  शायद  सखद  के  जीवन  पहली  बार  उस  धाशा  का  प्रयोग  किया  जिसमे  कि  झ्टटेट

 सभ्जंबट  के  बारे  मे  ससद  ने  कामन  भारतीय  जनता  पार्टी  जो  उस  समय  विपक्ष  में  बाको

 घिपक्ष  पाटिथों  क  साथ  सहभल  न  होकर  के  हमने  कांग्रेस  पार्टी  का  साथ  दिया  भर  दो-तिहाई  बहुमत  जो

 शाज्य  सञभ्ञा  मे  चाहिए  वह  राज्य  सभा  को  बहुमत  उसको  पारित  क  के  सीमा  को

 बन्द  यह  हमारा  आवबह  रहा  और  सीधा  जब  सील  हो  गई  और  साथ  ही  साथ  कुछ  समय  के  लिए

 हमने  वहां  के  सुरक्षा  बंल्ट  को  ये  अधिकार  छुट  दी  कि  आप  भिर्णय  करें  कि  मिलीटेंट्स  से  कंसे

 मुकाक्ला  किया  तब  हम  पंजाब  की  श्यिति  को  कुछ  नियन्त्रण  भें  अब  यह  ठोक  है  कि

 क्रम्ी-क्रमी  हस  प्रक/र  की  कार्यदाही  में  कुछ  ज्यादलिया  होती  उन  ज्यादतियों  को  रोकमा  चाहिए  ।

 हा  मन  राइट्म  के  प्रति  भारत  कटिबद्ड  हा मम  गाइट्स  को  भी  नजरब्नन्दाज  नहीं  करमशा  चाहिए  ।

 वहां  विदेश  के  लोग  इस  बारे  में  अगर  बल  देते  तो  मैं  उस  बल  फो  उच्चित  मानता  हुं  ।  उनको

 मन  राहट्स  पर  बल  देते  हुए  यह  भूलना  नहीं  चाहिए  कि  हा  मन  राह्ट्स  केबल  टेरेरिस्ट  के  नहीं  होते

 सस्पेक्षट  टरेरिस्ट  के  नहीं  होते  साधारण  नागरिकों  के  जो  निर्दोष  नागरिक  उनके  भी  हा,मन

 राइट्स  हैं  ।  उनकी  सुरक्षा  करना  बह  सरकार  का  जो  प्रथम  कठतंब्य  प्रथम  दायित्व  उसको  कोई
 सरकार  भला  नहों  सकती  2  |  मैं  भानता  हूं  कि  बम्बई  की  कलकत्ता  को  घटना  और  अभी-अभी
 मेरे  डा०  लक्ष्मो  नारायण  बता  रहे  है  कि  आज  भोपाल  में  भी  कोई  शस्त्राशस्त्रों  से लदा

 बाछूद  से  लदा  हुआ  ट्रक  पकड़ा  गया  वह  कहां  जा  रहा  मैं  नहीं  जानता  हूं  ।  कुल  मिलाकर

 येजो  तीन-चार  घटनाएं  ऐसी  घटनाएं  आज  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  चेतावनी  यह  चेतावनी  कबल

 हमारी  अथव्यवस्था  के  लिए  नही  हम  अपने  का  धोसे  में  ड/लेंध,  अपर  हम  समझेग  कि  बम्बई  का
 जा  हुआ  वह  हमला  इसलिए  हुआ  क्योंकि  बम्बई  देश  का  कामशियल  कंपिटल  देश  का
 फाइनेशियल  कंपिटल  है  ।  तेरह  जो  स्थान  वे  स्थान  अलग-अलग  जाकर  तो  इस  अन्दाज  को
 नजरअन्द।ज  करना  यह  ष्योरी  एकागी  थ्योरी  है  ।  यह  ठीक  ८  कि  हुम।री  अथंव्यवस्था  प्रगति
 करे  ।  हमारा  काई  दुएमन  नहीं  लक्षन  मैं  यह  मानता  हूं  कि  जो  हमला  इस  समय  हो  रहा  बह
 देश  की  अधव्यवस्था  पर  केवल  मात्र  नहीं  हो  रहा  बहू  हमारी  हमारी  हमारे
 सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  अस्तित्व  पर  हो  रहा
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 एह  केबल  देश  को  अर्थ॑ब्यबस्था  पर  हमला  नहीं  है  यह  हमारी  हमारी
 हमारे  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  अस्तित्व  पर  हमला  है  ।

 [

 उमको  उमी  रूप  में  देखना  चाहिए  ।

 भ्रष्पक्ष  आज  प्रातःकाल  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  वाजपेयी  जी  भोर  जसबन्त  सिह  जी  के

 साथ  मैं  आपसे  मिला  था  ।  तब  मैंने  इस  बात  पर  दुख  प्रकट  किया  था  कि  12  तारीख  को  घटता  है  और

 भाज  ।7  तारीख  हो  इस  प्रकार  की  घटना  किसी  और  देश  में  तो  भब  तक  स्तरब१ार  को  ओर
 मे  एय-एक  विरोधी  पार्टी  से  बात  की  गई  होती  ।  अलग-अलग  बात  की  गई  होती  ।  सामूहिक  रूप  से

 बात  की  पई  चर्चा  को  मई  निससे  कुछ  समझ  में  आए  कि  आपका  बया  अन्दाजा  आपकी

 बया  जानकारी  भाशिर  तो  आपरेशन  जिसका  जिक्र  टस  दिन  जसवन्त  विह  जी  ने  किया

 हमारे  लिए  आज़  से  कई  साल  पहन  वार्निंग  की  थी  कि  काश्मीर  को  प्राध्त  करने  के  लिए  हमारा  पड़ासी

 देश  किस  सीमा  तक  जा  सकता  है  |

 ओर  मैं  यह  मानता  हूं  कि  इन  दिनों  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  उन  आपरेशन  का

 हिस्सा  शिसको  सिस्टेमेटिकली  पड़ोसी  देश  आगे  बढ़ा  रहा  है  ।  अगर  मेरा  दल  गलत  हमारा  अन्दाजा

 मही  नहीं  है  तो  मै  चाहता  हुं  कि  मरकार  हमको  इसके  बारे  में  जानकारों  सूवना  दे  ।  हम  प्राकिस्तात्न

 हाई-कमोशन  से  इसके  बारे  में  कुछ  सुतने  को  तंथार  नहीं  पकिस्तान  हाई-कमीक्षन  ने  परतों  जिस

 प्रकार  का  बहन  भारतीग  जनता  पार्टी  के  बारे  में  उसको  सुनकर  मुझे  आशएचयं  होता  है  ।  आज  तक

 किसी  अम्दंती  ने  छिसी  पोलीटिकल  पार्टी  के  बारे  में  इम  प्रकार  का  बयान  नहीं  दिया  होग्रा  ।  मेरे

 कम्युनिस्ट  मित्र  भी  यहां  बेढे  य ेलोग  कई  बार  इम्पी्यलिज्म  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहते  लेकिन

 कभी  विसी  अम्बेसी  ने  इस  प्रकार  का  दु  साहस  नहीं  किया  ओर  यह  दुःसहत्त  इसो  कारण  से  है  कि  उत्तको

 लगता  है  कि  इस  प्रकार  का  बयान  बे  भारतीय  जनता  पार्टी  के  बारे  बढ़े  रहे  इसलिए  चल

 इट  कत  पास  लेकित  मैं  इसब  आंतरिक  म।मलों  में  हस्तक्षप  मानता  हूं  ।  यहां  किसी  अम्डंसी  को

 या  हाई-कमीशन  को  इस  प्रकार  का  अधिकार  नहीं  ध्स  बारे  में  हमारा  असेसमेंट  गर  गलत

 तो  यह  कहा  जा  सकता  हमारा  अध्ेध्मेट  पजाब  की  घटनाओं  को  मुम्बहमफे  ज़ो

 कुछ  कलकत्ता  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  या  देश  क  दूसरे  भागो  में  हो  रहा  तो  सन्देह  की  सुई
 रूप  से  आई०  एस०  आई०  की  ओर  जाती  काई०  एस०  आई०  एक  प्रकार  से  वहां  पर

 भाटोनामप्त  ढाडी  बन  गया  है  और  वहां  की  सरकार  के  लोग  भी  कभी-कभी  कहते  हैं  कि  हमारा  इसके

 ऊपर  कोई  नियत  नहीं  ऐसी  र्थ्रिति  में  किसी  पोलीटिकल  पार्टी  पर  इस  प्रकार  से  प्रहार  करता

 और  सरकार  उसक्े  बारे  मे  कुछ  न  मैं  इसको  गलत  मानता  सरकार  को  अगर  कुछ  कहना  है
 तो  हमको  कह  सकती  हमारे  साथ  जितनी  लड़ाई  लड़  सकती  लेकिन  इसको  मैं  आपत्तिजनक

 मानता  इसका  उल्लेख  भी  मैं  करना  चाहता  हूँ  ।

 अध्यक्ष  मेरा  जो  अन्तिम  सुझाव  है  वह  यह  कि  ससद  को  व्यवस्था  आपकी  अध्यक्षता  में

 लेकिन  इस  सप्रय  संसद  से  ज्यादा  गम्भीर  संकट  सम्पूर्ण  देश  पर
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 इस  संकट  की  जवाबदारी  सरकार  पर  आज  तक  जो  कदम  सरकार  ने  उठाए  उनसे  मन

 में  आश्वस्ति  नहीं  होती  जो  गम्भीर  सन्देह  मुम्बई  को  घटना  को  प्रत्यक्ष  देकर  जागृत  हुए  थे  और

 देश  के  कई  लोगों  के  मन  में  जागत  हुए  वे  शांत  नहीं  होते  हैं  ।  मैं  आशा  हूं  कि  जो  पिछले  दिलों

 कमी  रही  वह  शीघ्र  पूरी  हो  जाएगी  और  हम  मुम्बई  की  घटना  को  नहीं  रोक  कलकत्ते  की  घटना

 को  नहीं  रोक  लेकिन  इन  घटनाओं  के  लिए  जो  उत्तरदायी  जा  अपराधी  उनको  पकड़न  मं

 किसी  भी  प्रकार  की  कमी  नहीं  होगी  और  एक-दो  दिनों  में  सरकार  आकर  संसद  को  उसका  फल  दे

 सकेगी  ।  अगर  कोई  दुबई  भाग  गया  है  तो  दुबई  से  उसके  निष्कासन  को  कया  व्यवस्था  हो  सकतो  इस

 बारे  में  भी सरकार  कदम  उठाएगी  ।  आज  की  परिस्थित्ति  में  जो  दिशा  की  देश  के

 दुश्मनों  के  प्रति  कठोर  कदम  उठाने  का  यह  जब  तक  देश  के  सामने  उपस्थित  नहीं  होगा  और

 स्वयं  प्रधान  मन्त्री  किसी  ओर  द्वारा  तब  तक  देश  फो  सन््तोष  नहीं  होगा  ।

 कुमारो  ममता  बनर्जी  :  अध्यक्ष  भआाज  कई  प्रदेशों  पें  आतंकवादी  देश

 के  टुकड़ें  करने  क ेलिए  जो  काम  कर  रहे  वह  बहुत  दुःख  का  विषय  6  दिमम्बर  को

 मस्जिद  डिमालिशन  के  बाद  सारे  देश  में  दंगे  हुए  ओर  कई  निर्दोष  लोगों  को  कुर्बानियां  देनी  इसके
 बाद  मुम्बई  में  जो  कुछ  हुआ  हजारों  लोग  विस्फोटों  में  मारे  गए  इसके  बाद  कलकत्ता  में  इसी

 प्रकार  की  घटना  हुई  |

 फिगर  में  कोई  भूल  हो  सकती  गबनंमेंट  से  भी  हो  सकती  मुक्षसे  भी  हो  सकती  कई
 बार  गवनंमेंट  के  पास  भो  फिगसं  ठीक  नहीं  रहते  कई  बार  अन-अआफिशियल  फिगसं  भी  ठीक  नहीं

 होती  हैं  |  अभी  मेरे  पास  स्टेट  ग्रवन॑मेंट  से आफिशियल  फिगर  कलककत्ते  के  बारे  में  32  का  आया

 लेकिन  अन-आफिशियल  सूचना  के  अनुसार  मरने  वालों  की  संख्या  40  से  अधिक  हो  गई  है  ।  इसलिए
 फिगर  कभी  ठीक  हो  सकती  कभी  गलत  हो  सकती  है  ।  सवाल  यह  नहीं  है  कि  10  मरे  या  15

 लेकिन  अगर  एक  भी  आदमी  को  कुर्बानी  होती  है  तो  उसके  लिए  हम  लोगों  को  दु  ख  होता  शोक  होता

 हम  ऐसे  एटीट्यूड  को  कन्डेम  करते  यह  बात  सच  है  कि  जब  हम  स्टेट  के  बारे  में  प्रश्न  पूछते  हैं
 तो  होम-मिनिस्ट्री  से कहा  जाता  है  कि  यह  ला-एण्ड-आर्डर  से  सम्बन्धित  इसलिए  स्टेट  सब्जेक्ट  है  ।

 स्टेट  का  कोई  सवान  आप  नहीं  ले  सकते  लेकिन  बात  सच  अभी  बहुत  सारे  स्टेट्स  में  बहुत  से

 गेंग  गवर्ममेंट  से  बहुत  ज्यादा  पावरफुल  हैं  ।  माफिया  लीडस॑  हमारे  देश  में  बहुत  सारे  स्टेट्स  में

 जो  हमारे  स्टेट्स  को  चलाते  उनके  द्वारा  ऐसी-ऐसी  चीजें  बहुत  ज्यादा  होती  है  ।

 कलकत्ता  की  पूरी  घटना  मुझे  मालूम  नहीं  मैं  राजधानी  में  आ  रही  इधर  आने  के  बाद

 मुझे  खबर  मिली  ।  इस  घटना  का  मुझे  पहले  पता  चलता  तो  मैं  आज  हाउस  में  नहीं  उधर  जरूर
 जाती  ।  जो  ख़बर  मुझे  मिलती  जिस  कोठी  में  बम  ब्लास्ट  हुआ  बहुत  मजबूत  बम  बम
 प्लोशन  हो  गया  ।  इसलिए  इतने  आदमी  मर  गए  और  45  लोग  अस्पताल  में  भर्ती  मैं  गवनंमेट  से

 यह  कहता  चाहती  हूं  कि  बहुत  मारे  आम्सं  बहुत  सारे  माफिया  के  पास  हैं  ।  यह  पॉलिटिकल  बात  नहीं

 हम  लोग  मन्दिर-मस्जिद  की  चर्चा  करते  लेकिन  हमारे  देश  में  गेंग  लीडसं  है  वे  कांस्पी  रेसी
 करते  हैं  कि  कंसे  हमारे  देश  के  टुकड़े-टुकड़ें  इसलिए  बहुत  बड़ी  कांस्पीरेसी  यह  पॉलीटिक्स

 करने  के  लिए  टाईम  नहीं  है  ।  मैं  अपील  करती  प्राईम  मिनिस्टर  साहब  यहां  स्टेट  मिनिस्टर  फार

 होम  राजेश  पायलट  जी  आज  कलकत्ता  में  गए  पूरी  रिपोर्ट  आने  के  बाद  मैं  प्राईम  मिनिस्टर  साहब
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 से  रिक्वस्ट  करूगी  कि  वे  वा  ज!एं  ।  इस  घटना  की  जांच  सी०बी०आई०  से  होनी  चाहिए  ।  किसी  स्टेट

 में  कोई  ऐडमिनिस्ट्रेटिब  कॉज  नहीं  बताना  ऐडमिनिस्ट्रेटिब  लकना  बताना  नहीं  चाहता  लेकिन

 जब  बहुत  सारे  आदामियों  की  जिन्दगी  खतरे  में  है  ता  सी०्बी०्आई०  के  द्वारा  इस  मामले  की  जांच

 कराना  जरूरी  है  |  बहुत  सी  इम्पारटेट  स्टेट  कंपिटल्स  हैं  वहां  भी  आर्मी  के  द्वारा  नजर  रखनी  जरूरी  है  ।

 बयोंकि  हमारे  स्टेट्स  के  ऐशमिनिस्ट्रेगन  के  पास  मॉडने  इक्विपमेंटस  नही  मॉडन  टेक्नोलॉजी  ६  ।

 अगर  कोई  बड़ी  घटना  हो  जाए  तो  वे  मम्भाल  नहीं  सकते  हमारा  बजट  अच्छा  इसलिए  बहुत
 कांस्पीरेसी  हमारी  गवनंपेट  को  वीक  करने  के  हमारे  देश  के  टुकड़ें-टुकड़े  करने  के  लिए  हो  रही  है  ।

 यह  मामूली  कांस्पीरेमी  नहीं  चाहे  कलकता  में  हो  या  बम्बई  में  हू  ।

 मैं  प्राईम  मिनिस्टर  साहब  से  रिक्वस्ट  करना  चाहती  हूं  कि  जिन  लोगों  की  जानें  गई  जो  लोग

 घायल  उनको  देखने  के  उनके  परिवार  वो  मदद  करने  के  जो  हमारे  आल  पालीटिकल

 पार्टीज  के  लीहस॑  हैं  वे  एक  साथ  बैठकर  मन्दिर-मस्जिद  की  चर्चा  न  देश  को  कंसे  बचाया

 इमके  लिए  चर्चा  करें  |  इस  मौके  पर  अगर  हम  देण  को  नहीं  बचा  सकते  हैं  तो  कोर्ड  झण्डा  नहीं  बचेगा  ।

 पड़ले  हिन्दुस्तान  का  झ्ृण्डा  बचाना  चाहिए  ।  हिन्दुस्तान  का  झण्डा  बचाने  क  लिए  मैं  हर  एक  आदमी  से

 रिक्वेस्ट  करना  चाहती

 साथ  ही  साथ  बिहार  में  टाइम्स  आफ  इण्डिया  के  एडीटर  उत्तम  सिह  के  ऊपर  भी  अर्टक  हुआ  है  ।

 मैं  उसकी  भी  जांच  सी०बी०भाई०  से  करवाने  के  लिए  कहती  हूं  ।  चाहे  बगाल  बिहार  उड़ीसा
 मध्य  प्रदेश  चाहे  बम्बई  किसी  आदमी  को  सरकार  नहीं  रह  सकती  है  जब  आम  आदमी  की

 जिन्दगी  खतरे  में  है  ।  कौन  सी  पार्टी  कौन  सी  गवनंमेंट  कौन  सा  ऐडमिनिस्ट्रेशन  यह  देखने  की

 जहूरत  नहीं  अगर  कोई  आदमी  गलती  बम  आस्सं  लकर  घूपे  देश  के  टुकड़े-टुकड़े
 करने  के  लिए  कांस्पीरेसी  करे  तो  उप्तके  खिलाफ  कड़ी  कार्यवाही  करने  के  लिए  मै  रिक्यंस्ट  करती  हूं  ।

 ]

 ध्रो  सफुद्दीन  चोधरी  :  अध्यक्ष  मैंने  भी  कलकत्ता  में  बम  विस्फोट  के  इस  मामले

 को  उठाने  के  लिए  सूचना  दी  है  जिप्तमें  अनेक  बेबसूर  लोगों  को  जाने  गई  हैं  और  मैं  सरकार  से  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  न  कलकत्ता  में  हुए  इस  विनाश  के  लिए  जिम्मेदार  लोगों  के  बारे  में  अभी  तक

 कोई  जानकारी  हासिल  की  मैं  सरकार  से  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  बया  उस  इस  बारे  में  कोई

 जानकारी  है  कि  यह  घटना  मुम्बई  में  हुए  विस्फोट  से  कहां  तक  मिलती-जुलती  मुम्बई  में  हुए  बम

 विस्फोट  की  तुलना  घटना-स्थल  के  इससे  हुई  सम्पत्ति  को  क्षति  के  मामले  में  से  नहीं

 फी  जा  सकती  ।  तब  कलकत्ता  में  हुई  घटना  के  वास्तविक  कारण  क्या  ये  कुछ  ऐसे  प्रश्न  हैं  जो  हमें
 सरकार  से  पूछन  है  ।  लेकिन  आडवाणी  जी  के  सुनने  के  बाद  मैं  समझता  हूं  कि आग  जांच  को  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  आप  उनसे  बात  कर  सकते  है  टपेर  सरकार  की  ओर  स  वक्तव्य  दे  सकते  हैं  भौर  कह  सकते  हैं

 कि  यह  देश  और  सगठत  जिम्मेदार  यदि  यह  सच  है  तो  मै  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  मुम्बई  में  हुई
 घटना  के  सम्बन्ध  में  गम्भीरता  से  कोई  जांच  की  गई  मुद्दा  यह  है  ।  कलकत्ता  में  कुमारी  ममता  बनर्जी

 >  ले  कहा  कि  यह  कोई  षडयन्त्र  बल्कि  कोई  बम  बनाया  जा  रहा  था  जोकि  दुघंटनावश  फट  गया  ।

 मुझे  ज्ञात  नहीं  है  इस  बार  ऐसा  ही  हो  सबता  यदि  ऐसा  दुघंटनाबश  नही  हुआ  था  और  यदि  यह
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 उमी  ब्रकार  की  दुघंटना  थी  जंसी  मुम्बई  मे  हुई  क्षव  बलक्ता  में  हो  श्ही  है  और  यह  दिह्ली  मे  घट

 सकती  है  जिसके  बारे  में  विदेशों  में  भी  लोगों  को  जानकारी  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  अमरीका  के  प्रशासन  ने  अपने  लोगों  जो  हृप  बीच  भाग्त  में  आ  रहे

 फिलहाल  दिल्ली  त  जाने  के  लिए  चेतावनी  दी  पहुं  अन्तरष्ट्रीय  षडेयन्त्र  हो  सकता  है  ।

 आडवाणी  जी  ने  पाकिस्तान  को  बात  को  हम  सभी  जानते  हैं  कि  पाकिस्तान  कश्मीर  और

 पंजाब  मे  समस्या  खडी  कर  रहा  हमे  वहां  टिदेशी  तत्वों  के  विस्द्ध  कडी  कार्यवाहा  करनी  होगी  जो

 कि  देश  की  एकता  को  समाप्त  करना  चाहते  आडवाणी  जी  ने  सीमा  की  सी  बन्द  करने  को  बात
 को

 इस  समय  1993  चल  रहा  है  ।  हम  इतिहास  में  450  वर्ष  नडीं  जा  यदि  उस  समय

 आपकी  सरक्रार  होती  तो  मैं  आपको  कहता  कि  भाप  इस  देश  में  बाबर  को  सीमा  पार  करके  आने  से

 रोकिए  ।  आप  उसे  रोक  सकते  थे  ।  हमे  यह  बताया  गया  कि  बाबर  सीमा  पार  करके  आया  और  एक
 मन्दिर  को  तोड़  दिया  ।  अब  द्वमारे  सामने  यह  समस्या  आप  उस  समय  सीमा  सील  कर  सकते

 अब  मुहा  यह  है  कि  पिछले  वर्ष  भी  अयोध्या  में  उसी  स्थान  पर  विनाशकारी  क्रियाकलाप  हुए  इस
 सबको  करने  के  लिए  कोन  समा  लांघ  कर  आया  ।  वे  इंस  देश  के  हमारे  अपने  लोग  यह  ज्वाल।मु'«त
 किसने  पैदा  किया  ?  यह  ज्वालामुखी  अब  फूट  6  दिमम्बर  को  जो  भी  भ्रयोष्या  में  हुमा  उुसकों

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिक्रिया  हुई  क्या  आप  यह  समझते  यदि  आप  दिसा  का  बातावरण  पंदा  करते  हैं
 तो  इस  देश  के  गुमराह  व्यक्ति  घटनाओं  द्वारा  गुमराहु  होकर  आतंकवाद  फंला  सकते  हैं  ।  तब  इसके  लिए

 कोन  जिम्मेदार  ठहराया  जाएगा  ?  किसी  को  आतकवांद  नहीं  फंलाना  चाहिए  ।  कश्मीर  पंजाब  मे

 हमने  यह  कहा  उनसे  कड्ाई  से  निबटिए  ।  हमारे  देश  से  बह  क॑से  बच  जाते  हैं  ?  मैं  याकुत्र  मेमन  या

 किसी  और  को  नहीं  जानता  ।  यदि  कोई  बुरे  व्यक्ति  इस  देश  में  कुछ  करते  हैं  तो  इसके  लिए  जवाब  देना

 पाकिस्तान  का  काये  नहीं  है  ।  उनका  यह  काय  नहीं  पाकिस्तान  के  राजदूत  को  भारतीय  जनता  पार्टी

 के  बारे  में  कुछ  कहने  की  आवश्यबता  क्यों  ?  उसे  क्यों  कहना  चाहिए  ?  वह  अधिक  सक्ट  पैदा  कर  रहा

 है  ।  लेकिन  आपको  उनके  जो  देश  में  विधघटनकारी  तत्व  हैं  कड़ी  कायंबाही  करनी  यदि

 हम  ईमानदारी  से  आस्मनिरीक्षण  करे  तो  300  बर्षों  में  क्यों  मुम्बई  मे  ऐसी  घटना  कभी  नहीं  हुई  !

 आतंकवाद  केन्द्रित  रहा  चाहे  वह  पंजाब  में  कश्मीर  या  पूर्वोत्तर  के  कुछ  भाग  में  हो  ओर  कुछ
 दिल्ली  में  रहा  लेकिन  ऐसा  नहीं  ।  मुझे  लगता  है  कि  यहू  सारे  देश  मे  फल  रहा  इसका  हल
 क्या  आप  इस  पर  गम्भीरता  से  चर्चा  कर  रहे  हैं  कि  हम  इस  देश  में  सहायक  बातावरण  लैयार  करने  के

 लिए  किस  तरह  सहयोग  कर  सकते  हैं  ताकि  हमारे  लोग  निराशा  में  आतंकवाद  का  रास्ता  म  अपनाएं  ?

 क्या  हम  ऐसा  कर  रहे  हैं  ?  क्या  हम  इस  देश  में  हिसा  फेलाने  के  विरुद्ध  अपेक्षित  कदम  उठा  रहे  है  ?

 कथा  हम  ऐमा  कर  रहे  यदि  हम  ऐमा  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  क्यो  ?  आडवाणी  जी  ने  ठीक  कहा  है  कि

 आयको  दुड़  रहना  चादिए  और  मैं  भी  यही  कहूंगा  कि  आपको  विघटनकारी  तत्वों  के  विशद्ध  कड़ा  रुख
 अपनाना  आपको  विघटनकारों  तत्वों  को  बढ़ावा  महों  देना  चाहिए  जबकि  देश  खतरे  में  आप

 सभी  राजन  तक  दलों  से  बातबीत  करें  |  हमें  बताएं  कि  क्या  कार्यवाही  को

 यह  भी  सच  है  कि  12  मार्च  को  मुम्बई  में  गम्भीर  घटना  घटी  थी  और  पांच  दिन  हो  चुके  हैं
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 और  अभी  तक  इस  पर  चर्चा  नहीं  की  है  कि  हम  साबन्ध  मे  राजनेतिक  दृष्टि  से  क्या  कार्यवाही  की

 यह  बुत  आवश्यक  क्योंकि  राज्य  सरकार  अपनो  अपर्पाप्त  जाधारभूत  सुविधाओं  और  व्यवस्था

 से  इस  €्थिति  से  नहीं  निपट  सकती  ।  कस्द्रीथ  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  बीच  घनिष्ठ  समन्वय  होना

 चाहिए  ।

 में  थिक  ममय  नहीं  लूगा  ।  मैं  तथ्य  जानता  चाहता  हमें  बत!ए  कि  कलकत्ता  में  विस्फोर्ट

 कंमे  हुआ  ?  क्या  इसका  अन््तराष्ट्रीय  धगठन  से  कोई  सम्बन्ध  क्या  यह  मुम्बई  में  हुए  बम  विस्फोट  से
 सम्बन्एित  यद्यपि  इसका  क्षेत्र  इतना  रप्रायक  नहीं  परस्तु  क्या  यह  उत्तते  सम्बन्धित  है  और  कया
 भाषको  देश  में  ऐसा  कुछ  ओर  घटने  की  भी  अशशफा  कया  अन्तरष्ट्रीय  आतंकवाद  हमारे  देश  तक

 पहुंच  गया  है  |  मुझे  यह  ज्ञात  नहों  कि  कया  हँस  यूगोसलाविया  जंसी  स्थित  का  सामना  करने  जा  रहे
 मैं  यह  सब  सोचकर  कापने  लगता  हमे  अच्छा  आचरण  श्क्वता  हम  तभी  राजनेतिक  दलों

 को  एकमत  होकर  ऐसी  घटनाओं  निन्दा  करमी  चाहिए  और  इसका  कोई  राजनेतिक  लाभ  नही  उठाना

 श्रीक्रती  गीता  मल्॒र्जो  :  मुझे  बोलने  की  अनुमति  देने  के  लिए  क्योंकि  जो

 विस्फोट  बलकत्ता  में  टुआ  वह  मरें  घर  से  बहुत  नजदोक  वास्तव  मे  हमार२०  घर  हुल  रहा
 पहली  बात  जो  मैं  बताना  चाहत  हूं  कि  मुझे  यह  मुझे  अयने  एक  पात  से  मिला  और  हमारा
 क्षेत्र  बहु-धर्मावलम्बियों  का  क्षेत्र  ।  वहां  से  लड़के  भागकर  घटना  स्थल  पर  पहुंच  और  इस  धहता  मे  जो

 मारे  गए  उनमें  से  भा  काश  अल्पसध्यक  समुदाय  के  लेकिन  इन  लहकों  ने  मलवे  के  नोचे  दबे

 व्यक्तियों  को  निकालने  के  अपने  सभी  प्रयश्स  किए  ।  6  बजे  तक  मे  लगभग  100  लोगों  को  निकालने  में

 सफल  रहे  ।  उन्होंने  बताया  कि  अभी  भी  वहां  अन्य  शत्र  रह  गए  थे  ।

 इसलिए  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  यह  किन््हीं  प।किस्तानियों  का  काय  नही  दो  क्योकि  मरने

 वालों  में  मृसलभान  भी  थे  |  जी  मैं  यह  समक्षती  लेकिस  मैं  निश्चित  रूप  से  जानता

 नाहती  हूं  कि  इस  एब्क  पछे  बन  है  वे  कहां  स ेआए  यह  स्थान  हमारे  नए  निर्माणाधीन  मेद्री-रेलवे
 के  बहुत  मजदीफ  है  ।  यह  भी  महत्वपूण  इमलिए  मैं  नहीं  समझती  कि  सभी  विस्फोट  एक  ही  प्रकार

 के  होते  विस्फोट  अन्य  के  भी  हो  समते  हमें  इनमें  !  प्रत्येक  के  बारे  में  सा+मा  चाहिए

 और  यह  पता  लगाता  चःहुए  कि  कया  कोई  सम्बन्ध  है  |  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  और  समझती  हू  कि

 हम  सभी  को  एक  साथ  मिलकर  गम्भीरता  से  इस  लेना  चाद़िए  और  स्थिति  का  सामना  करना  जाडिए  ।

 ऐसा  खतरा  पहले  ही  उना  हुआ  $  कि  में  भी  भ्रम  विस्फोट  हमें  यह  नहीं  पता  था

 कि  यह  कलकत्ता  में  होगा  ।  यह  काम  उतना  आपान  नहीं  होगा  ।

 सर्यप्रंधम  मैं  चाहती  हु  कि  कलकत्ता  के  इस  घटना  की  समुचित  जाब  होनी  चाहिए  और  यदि

 हमारी  राज्य  सरकार  येद्र  सरकार  कीं  सहायता  चाहती  है  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  मौके  पर  उसे

 यह  मदद  यह  मदद  दी  जाती  चाहिए  जो  लोग  घटना  में  मरे  गए  हैं  उनके  परिवार  को

 मुआबजा  दिया  जाना  चाहिए  जंसा  कि  सुम्बई  में  क्रिया  गया  तथा  हादसों  पीछे  जिनका  हाथ

 है  बिना  फिसी  राजनीतिक  फायदा  के  कलत्त्ता  तथा  अन्य  स्थानों  मे  उनका  पता  लगाया  जाना  चाहिए  ।
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 क्री  रत्रि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि आपने  इस  विषय

 पर  बोलने  का  मुझे  अल्सर  दिया  ।  पश्सों  इस  सदन  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  के  जरिए  हम  लोगों  ने  बम्बई

 घटना  के  ऊपर  बहस  की  थी  ।  लेकिन  कल  से  सब  लोगों  के  दिमाग  मे  और  खासकर  इस  सदन  के

 नीय  सदस्यों  के  दिमाग  में  यहु  सूचना  जानने  के  बाद  जो  अमरीको  सूत्रों  से मिली  है  कि  दिल्ती  भी  इसका

 शिकार  बन  सकऊतो  काफी  चिन्ता  व्याप्त  क्योंकि  कल  रात  को  कलकत्ता  में  भी  इसी  तरह  को

 घटना  हो  गई  ।

 हम  बहस  को  सुनने  के  लिए  प्रधानमन्त्री  और  गृह  मन्त्री  दोनों  मोजूद  हैं  ।  मैं  एक  चीज  कहना

 चाहता  हूं  कि  हम  लोगो  को  अन्तमुखी  होकर  सोचना  चाहिए  कि  बम्बई  में  ।2  तारीक्ष  को  जो  घटना

 उसके  पहले  दो  बार  जो  घटनाएं  घटी  हैं  उनके  बारे  में  इस  सरकार  के  मन्त्रियों  की  क्या

 क्रियाएं  मैं  हमारे  वित्त  के  बयान  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  ।  उनकी  मानवीयता  की  चिन्ता  नहीं
 उनको  घिन्ता  है  कि  इवेस्टमट  घट  जाएगा  ।  प्रधानमन्त्री  के  बाद  प्रोटोक्रील  के  हिसाब  से  उनका  नम्बर

 आता  मैं  कहना  चाहना  हूं  कि  वित्त  मन्त्री  के  दिमाग  में  यह  तुरन्त  आ  गया  कि  इवेस्टमेट
 टीक  है  कि  लेवि-न  जो  इन्टरनल  सेबोटाज  हो  रहा  है  यह  उनके  बयान  में  नहीं  उनके  ध्यान

 में  नहीं  केबल  यही  उनके  ध्यान  में  रहा  कि  इवेस्टमेट  घटेगा  ।  जो  लोग  कहते  हैं  कि
 1?  तारीख

 के  बाद  सविधान  के  ऊार  और  सविधान  की  प्रिएम्बल  के  हमारे  सविधान  में  है  कि  हम
 निरपेक्ष  और  सार्वभाम  राष्ट्र  उस  पर  हमला  हो  रहा  है  ।

 6  तारीख  के  बारे  में  उनको  यह  महसूस  करना  चाहिए  कि  जो  स्विधान  पर  हमला  हुआ  जो

 सावभौमिकता  ५२  हुआ  उसको  शुरूआत  6  दिसम्बर  से  उस  समय  जिस  से  सरकार  ने  और
 जो  लोग  इस  पर  विश्वास  ava  रते  बावरी  मस्जिद  स्ट्ृक्चर  को  बरकरार  नहीं  रख  पाए  यह  शुरूआत
 उस  दिन  से  हुई  6  तारीख  से  और  उसके  बाद  दश  में  असुरक्षा  की  भावना  शुरूहुई  |  यदि  6  तारीख
 को  नहीं  तो  बम्बई  में  12  तारीख  को  नही  होता  ।  अध्यक्ष  मैं  इस  बारे  मे  बिलकुल  साफ

 कहता  इस  पर  सारे  ससद  का  कानन््सेंसअ  होना  चाहिए  जिस  तरीके  से  देश  में  संविधान  की  रक्षा
 करना  संसद  का  और  आपका  कार्य  बह  नहीं  हुआ  हालांकि  हमारे  संविधान  के  बुनियादी  अधिकारो  में
 सारे  लोगों--सारे  समान  अधिकार  दिया  गया  है  ।
 उनके  समानता  के  अधिग.र  पर  हमला  होता  है  तो  फिर  देश  मे  इन्टरनल  सेबोटाज  करना  लाजमी  हो
 जाता

 मध्यक्ष  हमारे  पाम--प्राइवेट  मेम्बसं  आफ  खुफिया  विभाग  नहीं  सरकार
 को  सुस्ती  ओर  असक+ल्प  के  साथ  देश  में  इस  तरीके  से  जो  इन्टरनल  संबोटाज  २हे  सरकार  को
 कभी  नही  भोफ  कि  वह  कुम्भकरण  की  नोद  सोई  हुई  इस  बारे  मे  सरकार  का  कोई  सोच

 नहीं  है  ।  ह[ऊस  को  काफिडेस  मे  नही  लिया  है  ।  इसलिए  इस  बात  को  उठाने  स  पहल  सरकार  को  इस
 बारे  में  कहता  चाहिए  कि  भाज  देश  में  लोगों  म  असुरक्षा  की  भावना  हुई  है  ।  कलकत्ता  की  घटना  के
 बारे  में  सरकार  को  संसद  का  विश्वास  में  लेना  चाहिए  मैं  इस  बारे  में  कोई  स्पेकुलशन  नही  करना

 चाहता  हूं  ।  बबर  मरकार  के  पास  खुफिया  विभाग  सरकार  के  पास  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से
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 26  फाह  )  कत्ता  में
 में  विस्फोट

 के 6  1914  कलकत्ता  में  हाल  ही  में  हुए  बम  विस्फोट  के  बारे  में

 कहना  चाहता  हुं  कि  संबोटाज  करने  बालों  के  खिलाफ  जिस  तरीके  से  कायंवाही  करनी  बह  नहीं
 कर  रही  इसके  चलते  आज  अखबार  में  निकला  है  कि  बम्बई  में  दो  लोग  निकल  सरकार  उनको

 पकड़  नहीं  णायी  और  पुलिस  वी  पकड़  में  भी  नहीं  आए  |  यह  क्यो  हुआ  ?  यह  सरकार  की  असफलता
 सरकार  क्यो  नहीं  कर  पा  रही  इसका  खुफिया  विभाग  कया  कर  रहा  क्या  सरकार

 आई०  बी०  से  ।2  तारीख  को  बम्बई  की  घटना  के  बारे  में  आगाह  किया  था  या  नहीं  ?  अखबार  प्रे

 तर  को  चर्चा  मैं  जानता  हुं  कि  किस  तरीके  से  हमारी  ये  दो  संस्थाएं  काम  कर  रही  हैं  /  क्या  विदेशों

 की  तरफ  से  हमारी  सरवार  को  डि-स्टबलाईजेशन  कर  रही  जेसा  कि  सरकार  खुद  कह  रही  है  तो

 क्या  रा  और  आई०  बी०  का  काम  पालिंटिकल  संबोटाज  करना  ही  है  ?  सरकार  ने  कोई  जानकारी  अभी

 तक  नहीं  दी  है  ?

 के

 अध्यक्ष  मेरा  पहला  सवाल  यह  है  कि  सरकार  को  जिस  चु-ती  से  काम  करना

 बह  नहीं  कर  रही  है  |  हाऊत्त  को  इस  बारे  में  विश्वास  में  लेना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  दूमरा  सवाल  यह  है  कि  यहां  प्रधानमन्त्री  बंठे  हुए  वे  चिन्तित  हुए  इन

 चीजों  को  पढ़कर  जिस  तरीके  से  अखबारों  मे  निकला  है  कि  जब  हमारे  पूबं  प्रधान  मन्त्री  स्व०  राजीव

 गांधी  अमरीका  गए  थे  तो  अमरीका  सरकार  के  खुफिया  विभाग  ने  कहा  था  कि  उन  पर  हमला  करने

 की  साजिश  थी  और  वह  नाकाम  की  गई  ।  तो  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  तरह  से  क्या  भारत  सरकार

 को  पता  था  या  नहीं  ?  मैं  नहीं  जानता  लेकिन  यहू  एक  अच्छाई  है  कि  अमरीकी  सरकार  ने  कायंवाही

 की  |  तो  देशवासी  यह  जानना  चाहते  है  कि  जिस  तरह  से  पूर्व  प्रधानमन्त्री  के  बारे  मे  यह  चोज  उस

 तरह  इन  इन्टरल  सेबोटाज  के  बार  में  भी  सरकार  का  खुफिया  विभाग  जिस  तारीक  से  एक््सपटाईज  या

 प्रोफेशनलिज्म  के  साथ  रहना  है  क्या  नही  ?

 यह  मेरा  सन्देश  है  अध्यक्ष  जी  ।  जिस  तरह  से  सरकार  खफिया  विभाग  चल  रहा  मेरा  कहना

 कि  जैसे  आज  सुबह  काल  मे  पहले  कहा  कि  टेंबनालाजी  को  कमी  हो  सकती  उपको  दुरुस्त

 करने  के  लिए  आप  सारे  दलों  क  नेताओं  के  साथ  बात  करना  चाहते  वह  शुभ  सूचना  है  ।  मेरा  कहना

 है  कि  क्या  खफिया  विभाग  जिस  तरीके  से  सफलता  के  साथ  काम  नहीं  कर  रहा  उसके  प्रोफेशनलिज्म

 में  कोई  कमी  है  तो  बह  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  ।  अगर  कोई  कमी  है  तो  सरकार  उसको  दुरुस्त

 करे  ताकि  इण्टरनल  सेबोटेज  के  बारे  में  देश  को  और  सरकार  को  पहले  से  खबर  हा

 अध्यक्ष  मेरा  आखिरी  सबाल  यह  है  कि  अभी  लोगो  में  जिस  तरह  से  भय  और  असर  क्षा

 की  भावना  12  तारीख  के  बाद  पैदा  हुई  इसके  निराकरण  के  लिए  सरकार  के  सचार

 माध्यम  और  अखब।र  इत्यादि  के  माध्यम  से  देश  भर  में  सरकार  की  तरफ  से
 प्रचार  होता  चाहिए  ताकि

 लोगों  में  अत्मविश्वास  बने  और  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  सरकार  इष्टरनल  सेब्ाटेज
 के

 खिलाफ  लड़ने  के

 लिए  जो  जो  काम  करना  चाहती  उसमें  सहयोग  करने  से  किसी  को  ऐतराज  नहीं  लेकिन  सबको

 यह  आभास  होता  चाहिए  ।

 ]

 सरकार  इस  बारे  में  गम्भीर  है  |
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 ह

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  देश  में  जिस  तरीके  से  इस  सकट  की  घड़ी  में  सेबोटेज  से  जुझना
 उसके  जिए  हम  सपद  में  एक  साथ  छडा  होना  चाहिए  ।

 शो  अटल  बिहारी  वाजपेयों  :  अध्यक्ष  मैं  भाषण  नहीं  करना  मैं

 जानता  हूं  और  सभी  बोलना  बहस  शृरू  हो  भई  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  के  भी  विचार  सुनना  चाहेंगे  ;

 श्री  अटल  बिहारो  ब)जपेयी  :  मैं  अपने  विचार  नहीं  दे  रहा  एक  सुझाव  रख  रहा  हूं  कि  क्या

 यह  अच्छा  नहीं  होगा  कि  कलकले  को  घटना  के  बारे  में  अधथारिटेटित्र  स्टेटमेंट  आए  और  फि  उसके

 प्रकाश  में  चर्चा  हो  ?  बम्बई  क  बारे  मे  तो  चर्चा  हो  चुको  हम  चाहें  तो  फिरचर्चा  कर  सकते  हूँ

 लेकिन  ऐसा  हो  सकता  है  कि  कल्कत्त  के  बारे  मे  जो  रिपोर्ट  उससे  पता  चले  कि  कलकत्ता  मे  जो

 कुछ  हुआ  उसका  बम्बई  के  साथ  काई  सम्बन्ध  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  हो  रहा  है  मगर

 अग्धेरे  मे  हम  चर्चा  कर  रहे  अच्छा  यह  होगा  कि  आप  गृह  मन्त्री  से  बहें  कि  वह  कलकत्ते  के  बारे  में

 पूरी  जानक।री  इब्रटूटआं  करके  सदन  को  विश्वास  में  लें  और  फिर  हम  उस  पर

 )

 की  इश्राहोम  सुलेमान  सेट  ;  ओर  मुअश्जिज  मेम्बरात  को  कुछ  कहने  का  मौका  दिया

 गया  मुझे  भी  मौका  मिलना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोव्य  :  मैं  क्या  बोल  रहा  हुं  आप  सुनिए  तो  सही  ।  आपकी  बात  सही  है  और  हमने
 जानने  को  कोशिश  का  है  +  कितनी  इनफार्मेशन  गबनभट  आफ  इण्डिया  के  पास-भाई  ऐसा  है  कि

 ये  सारी  च।ज  वहां  का  सरकार  क  हाथ  म  कहां  से  इनके  पास  आएंगी  ।  कुछ  जानकारी  आई  है
 ऐता  मैने  सुना  है  लकिन्  पूरी  जानकरी  उनके  पास  नही  मैने  कहा  है  कि  कितनी  भी  जानकारी  है  वह
 द  द  ओर  उसके  बाद  शुरू  करें  ।  मगर  एक  चर्चा  शुरू  हो  गई  उस  तोड़ना  अच्छा  नही  होगा  |  उस

 पूरा  होन  के  बाद  करेंगे  ।  मैं  आपका  कहना  चाहता  हु  कि  इस  प्रकार  से  अगर  इसमे  चर्चा  हो  तो  इससे

 हमारे  देश  वो  मदद  ससद  को  मदद  सरकार  को  मदद  सब  पाटियो  को  होथी  ओर
 सब  लोगों  को  मदद  होगी  ।  यह  सजादगी  से  चर्चा  हो  रही  उसको  उस  तराके  से  होने  दीजिए  ।  उसमे
 पैबना  वजह  को  पोलिटिबंस  मत  लाइए  ।

 तारा  चरद  सण०्डलबाल  :  चर्चा  होने  से  पहले  मैं  एक  निवदन  करना  चाहुता

 किस
 प्रकार  स  आडवाणी  जी  आचाय॑  जी  ने  जोर  समता  बनर्जी  जी  ने  चर्चा  शुरू  की  यह

 सम्देश  दश  मे  गया  कि  ससद  में  कषा  हो  रहा  हैਂ  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  भ,षण  में
 नीति  न  ल।ए  ।'''  **

 कष्-क्ष  महोदय  .  मैंने  उनकी  बुलाया  खण्ड  लवाल  भाप  ऐप  नह्टीं  बोलिए  |  बिना  बजहू
 »इछी  चचा  को  गुमराह  कर  रह  है  ।
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 भा्पक्ष  महोदय  :  भाव  बंठ  जाइए  ।  देछिए  अपने-अपने  विचार  उत्तको  बोल  रहे  हैं  ।

 मो१+र  बोल  रहे  है  |  कुछ  विचार  ऐसे  हो  सकते  हैं  जो  एक-दूमरे  को  पसन्द  न  आए  मगर  छुल  मिलाकर

 जो  हिस्कशन  चल  रहा  है  अच्छा  चल  रहा  है  |  मैं  समझता  हूं  कि  उसको  आप  डिस्ट्ब  मत  करिए  ।

 ]

 श्री  इश्नाहोम  खुलेमान  सेट  अध्यक्ष  भाज  जब  देश  एक  गम्भीर  समस्या  का

 सामना  कर  रहा  है  तो  ऐसे  मौके  पर  अपनी  भावनाओं  को  व्यक्त  करने  के  लिए  आपने  मुझे  जो  मौका

 दिया  है  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 सथंप्रथम  मैं  मुम्बई  तथा  कलकत्ता  में  हुए  बम  विस्फोटों  की  कड़े  शब्दों  में  निन््दा  करना  जा  हूंगा
 चाह  उसका  कारण  १७  भी  रहा  हो  ।  मैं  कोई  भेद  भाव  नहीं  करता  ।  मैं  इस  घुणात्मक  काय  को  भत्संना
 करता  हूं  जिससे  हमारे  देश  में  काफो  लोग  मरे  ।  इस+  साथ  ही  मै  उन  लोगो  के  अति  भी  सहानुभूति
 प्रकट  करता  हूं  जो  मुम्बई  और  कलकत्ता  में  हुए  बम  विस्फोट  से  प्रभावित  हुए  ।

 मैं  अब  कहना  चाहूंगा  कि  हर  सम्भव  प्रयास  के  साथ  अवराधियों  का  पता  लगाना
 सरकार  का  कत्तंब्य  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यहू  कहना  चहुंगा  कि  हमे  अटकलबाजी  से  बचना  चाहिए  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति  अटक़लबाजी  लगाना  शुरू  करता  हम  इस  अटकलबाजी  से  बचना  चाहिए  कि  हसमे

 इस  देश  का  हाथ  है  या  उस  देश  का  ।  जब  तक  सरकार  वास्तविक  अपराधी  का  पता  नहीं  लगा  तब

 तक  इस  तरह  की  बातें  अधिक  भ्रम  पंदा  करेगी  जा  गुमराहकारी  हो  सकती  हैं  और  इस  प्रकार  अन्य

 लोगों  के  बारे  में  सन्देह  पंदा  कर  सकती  है  ।  देश  के  हित  में  ऐसी  प्रवुति  से  बचना  घाहिए  ।

 जहां  तक  बाबरी  मस्जिद  रिराने  का  प्रश्न  यह  एक  बहुत  बड़ी  राष्ट्रीय  त्रासदी  थी  ।  जो

 मुम्बई  में  हुआ  वह  भी  त्रासदी  थी  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  कुछ  ऐसी  पार्टियां  है  देश  में  हिसा  का  माहोल  दैदा

 कर  रही  आज  उनके  कारण  देश  मे  हिंसा  ओर  घृुआा  का  माहौल  है  |  सरकार  को  इसस  सब्ती  से

 निपटना  है  और  सरकार  को  देश  +  सभी  लोगों  को  सुरक्षा  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  अब  ऐसी
 इसलिए  बन  रही  है  क्योकि  जब  बाबरी  मस्जिद  ढह।यी  जा  थी  तो  सरकार  उस  स्थिति  को  नियन्त्रित
 करने  यें  असफल  मैं  इस  बात  को  पुन  दोहराता  हूं  । जहा  तक  6  दिसम्बर  को  घटना  का  सम्बन्ध

 यदि  केन्द्र  सरकार  ज्यादा  सतक  होती  और  यदि  सरकार  अपना  कत्तंव्य  निभाती  तो  ऐसी  राष्ट्रीय
 त्रासदी  नहीं  होती  ।  सरकार  की  दुढ़ता  का  पता  उस  समय  चला  जब  25  फरवरी  को  उसने  दिल्ली  में

 भाजपा  की  रैली  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  था  ।  सरकार  ने  पूरी  दढ़ता  से  स्थिति  का  मुकाबला  किया  |  परतु
 जब  बाबरी  मस्जिद  गि?ई  जा  गही  थी  तो  उस  दृढ़ता  की  कमी  थी  ।  सरकार  में  वह  दम  नही  था  और

 वह  उस  कायंबाही  पर  ढुलमुल  हो  गई  '  इस  तरह  को  सभो  कमजोरियो  से  यह  सकटपूण  स्थिति  हई  है  ।

 हमे  यह  अवश्य  देने  का  प्रयाध्त  करना  चाहिए  कि  देश  में  हिसा  और  घृणा  न  फुल  ।  यह  सरकार  का

 कर्सब्य  है  कि  बह  पता  लगाएं  कि  दोषी  कौन  वास्तविक  दोषी  का  पता  लगाना  है  और  काफी  दुढ़ता
 में  उस  दोषी  ब्यक्ित  से  तिपटता  है  ।  सरकार  जो  कुछ  भी  करती  है  ऐसा  उसे  देश  जमता  के  जीवन

 की  सुरक्षा  क  लिए  करना  होता  है  ।  हम  सरकार  से  पूरा  सहयोग  करन  को  तैयार  हैं  जोकि  हम  अपने

 भाई-बहनों  का  जीवन  बचाना  चाहत  हम  देना  चाहुते  है  कि  देश  मे  शाति  काम्रम  हम  नहीं

 चाहते  कि  देश  में  इन  घटनाओं  के  पीछे  जिनका  हाथ  है  अथवा  जिनका  दिमाग  लगा  है  उनपर

 कोइ
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 अ्रटकलबाजी  लगायी  जाए  |  यह  गलत  बात  है  और  ऐसी  परिस्थिति  मे  यह  उपग्रक्त  भी  नहीं  है  ।  मैं

 चाहूंगा  कि  सरकार  दढ़ता  से  प्रयास  करे  सथा  वास्तविक  अपराधी  का  पता  लगाए  भौर  उसे  सजा  दे  ।

 हम  सरकार  के  साथ  हैं  ओर  इस  मामले  में  हम  उसका  समथेत  करते  हैं  ।

 भरी  चिस  बसु  :  मैंन  आपको  एक  नोटिस  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  पहले  सुनें  ।  कृपया  आप  अपने  स्थान  पर  बंठे  ।  एक  *  ऋछी

 चर्चा  हुई  ।  शायद  सभी  नेताओं  के  साथ  बात  कर  हम  यह  निष्कर्ष  निकालेंगे  कि  इम  मामले  में  कथा  किया

 जाना  है  और  हम  कैसे  चर्चा  करेंगे  ।  अब  मैं  श्री  चित्त  बसु  को  अनुमति  दूगा  क्योंकि  वे  उस  क्षेत्र  के

 इसके  बाद  गृह  मन्त्री  को  उत्तर  देने  दें  और  तब  हम  इतने  ही  महत्वपूर्ण  अन्य  विषयों  पर  चर्चा

 भरी  बित्त  बसु  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  सरव.र  विशेष  तोर  पर  गृह  मर्त्री  और

 प्रश्नान  मन््त्री  का  ध्यान  आज  सुदरहु  कलकत्ता  में  हुई  घटनाओं  फी  ओर  आक्ृष्ट  करना  चाहुंगा  ।

 सारी  सभा  मेरी  बात  से  सहमत  होगी  तथा  इस  प्रकार  की  जधन्य  जिसके  कारण  अब  तक

 40  लोग  मारे  गए  तथा  100  से  अधिक  लोग  घायल  जेसाकि  कलकत्ता  के  ग्यक्तियों  ने  मुझे
 पर  अपनी  चिता  जाहिर  करेगी  ओर  उसको  भत्सना  करेगो  ।

 यह  मानना  होगा  कि  सार  देश  निराशा  तथा  भय  के  दौर  से  गुजर  रहा  है  ।
 और  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  को  यह  देखने  के  लिए  उचित  उपाय  करना  चाहिए  कि  जितनी  जल्दी  हो
 भय  चिन्ता  हटे  ।

 मही  इसमें  सन्देह  नहीं  हो  सकता  कि  अयोध्या  में  पिछले  6  दिसम्बर  को  जो  घटना  घटी

 उसके  बाद  इस  प्रकार  के  विस्फोट  तथा  हिसा  की  अनेक  घटनाएं  घटीं  ।  पहले  यह  6

 मुम्बई  में  12  मार्य  को  ओर  आज  17  मार्च  को  कलकत्ता  में  ।  इसको  काफी  प्रतिश्िया  हुई  यह

 कुछ  दूसरी  बातों  का  परिणाम  है  ।  यह  घटना  पहले  भी  घटी  इससे  देश  मे  गम्भीर  समसस््था  हुई  है  ।

 इससे  देश  का  स्थायित्व  एकता  ओर  अखण्डता  को  खतरा  पहुंचा  है  सरकार  को  यह  देखने  के  लिए
 पर्याप्त  उपाय  करने  चाहिए  कि  देश  की  एकता  में  लगी  सभी  जो  देश  में  एकता  लाना  और  उस

 सुदढ़  करना  चाहती  हैं  इस  प्रकार  के  बिघटनकारी  विध्वसकारी  और  कट्टरपंथी  तत्वों  के  छिलाफ  एकजुट
 हों  तथा  भय  और  चिन्ता  की  भावनाओं  को  द्र  करने  के  लिए  सरकार  को  देशव्यापी  अभियान  शुरू
 करने  में  अग्रसर  भूमिका  निभाने  की  विशेष  जिम्मेदारी  उठानी  ऐसा  तभी  किया  जा  सकता

 है  जब  सरकार  ऐसी  गड़बड़ी  के  कास्ण  तथा  इसमें  शामिल  देश  के  भथबा  बाहरी  ब्यक्षिययों  का  पता

 लगाएं  ।

 सरकार  को  ही  तथ्गों  जो  सरकार  के  पास  उपलब्ध  एक  बकतव्य  शीघ्र  देना

 कलकत्ता  की  घटना  की  पृथक  जांच  को  जानी  इसे  एक  साथ  नहीं  मिलाना  चाहिए
 और  उस  दृष्टि  से  विचार  नहीं  किया  जाना  एक  तिशिष्ट  प्रकार  की  जैसा  कि  सुश्री
 बनर्जी  ने  सुझाव  दिया  अर्थात  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  इस  घटना  की  जो  आज  सुबह  घटित  हुई

 करानी  चाहिए  और  इस  पूर्ण  सन्दर्भ  में  भी  हमें  कुछ  उपाय  करने  चाहिए  ताकि  डर  ओर  आशंका  का

 बातावरण  और  अन्य  प्रकार  के  जो  अस्पष्ट  रूप  से  उत्पन्य  हुए  शीघ्र  समाप्त  किए  जा  सके  ।
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 डा०  कातिकेश्वर  पात्र  हस  सभा  द्वारा  सर्वसम्मति  से  उपग्रवादियों  की  गतिविधियों

 बी  निन््दा  करते  हुए  एक  संकल्प  पारित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  सम्पूर्ण  देश  को  हस  बात  की

 कारी  सिल  सके  ।

 ).  अ  भहोदय  :  मैंने  अनुरोध  को  समझ  लिया  अब  गृह  मंत्री  इस  7  वाद  कः

 उत्तर  देंगे  |  कृपया  विध्न  न  हृपया  सभा  में  कानून
 ओर

 व्यवस्था  बनाए  रखने  में  हमारी  सहायता

 12.5  9  म०  प०

 मन्त्री  द्वारा  वक्तव्य

 कलकसा  में  हाल  हो  में  हुआ  बम  विस्फोट

 गृह  भत्रो  एस०  बी०  चब्हाण  ):  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  सचिय  के  अनुसार  कल

 रात  एक  बस  विस्फोट  हुआ  जिसमे  दो  घर  पूर्णतया  नष्ट  हो  गए  और  दो  घर  एक  इसके  दोनों  ओर  तथा

 इन  घरों  के  सामने  वाला  एक॑  घर  नष्ट  हो  यह  बम  विस्फोट  बी०  बी०  गांगुली  स्ट्रीट  में  हुआ
 था  ।  बताया  गया  है  कि  35  व्यक्त  मारे  गए  हैं  |  पे  व्यक्ति  घायल  हुए  हैं  और  उनका  अस्पतालों

 में  इलाज  किया  जा  रहा  अन्य  संतालीस  ब्यक्तितयों  को  प्राथमिक  चिकित्सा  के  बाद  छुट्टी  दे  दी  गई  ।

 पेना  के  विस्फोटक  विशेषज्ञों  ओर  अपराध  विज्ञान  विशेषज्ञों  को  विस्फोट  के  स्वरूप  की  जांच  काय॑  में

 लगा  दिया  गया  आग  को  बुझा  दिया  गया  मलवा  हटाया  जा  रहा  पश्चिम  बगाल  के  मुख्य
 मन््त्री  ने  विस्फोट  स्थल  का  दौरा  किया  बताया  गया  है  कि  आन्तरिक  सुरक्षा  राज्य  मन्त्री  शीघ्र

 कलकत्ता  पहुंच  रहे  हैं  ।

 -  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य  सचिव  ने  जो  कुछ  मुझे  बताया  है  मैं  उससे  कुछ  भी  अधिक  नहीं

 कहना  चाहता  परन्तु  मैं  समझता  हू  कि  मेरे  लिए  एक  दो  ब!ते  स्पष्ट  बरना  बहुत  आवश्यक  है  !  एक

 तो  मुम्बई  ब  दो  मैनन  भाईयों  के  बारे  जो  मुम्बई  छोड़कर  दुबई  चले  गए  कुछ  समाचार  पत्रो  और

 कुछ  माननीय  सदस्यो  को  किसी  प्रकार  का  सशय  है  कि  बया  यहू  घटना  से  पहले  की  बात  है  अथवा  घटना

 के  बाद  की  ।  वे  दोनों  11  तारीख  को  घटना  से  पहले  मुम्बई  चले  गए  थे  और  दो  घटना  के  बाद  गए  थे  ।

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  ऐसा  लगता  है  कि  जो  मुम्बई  छोड़कर  दुबई

 चले  गए  थे  उनका  मुम्बई  में  हुई  घटना  से  किमी  प्रकार  का  सम्बन्ध  हमते  विदेश  मन्त्रालय  को

 सयुक्त  अरब  अमी  रात  के  अमीर  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करने  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 है  कि  बह  इस  विशिष्ट  मामले  में  अपेक्षित  हन  दो  लोगों  को  वापस  भेजने  में  हमारी  सहायता  करने  का

 प्रयास  करें  ।

 इसके  मूल  ओर  अम्य  बातों  के  सम्बन्ध  में  जब  तक  सब  बातों  की  उपयुक्त  रूप  से  जांच  नहीं  हो

 तब  तक  मेरे  लिए  कोई  भी  राण  देना  उपयुक्तत  नहीं  होगा  कि  घटना  किस  प्रकार  इमके  लिए

 कोन  जिम्मेवार  है  ओर  किस  हृद  तक  किसी  एक  अथवा  दूसरे  ब्यक्ति  पर  जिम्मेवारी  डाली  जा  सकती
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 परन्तु  बातावरंण  के  सम्बन्ध  इस  तथ्य  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  देक्ष  में  नफरत
 का  बातावरण  फंन्न  गया  है  |  इसमें  कोई  संशय  नहीं  है  ।  हमें  दलगत  विचारों  को  ध्यान  में  रखे  बिना  हर
 सम्भव  प्रयास  करने  होंगे  ।  हमें  विश्वास  तथा  एकता  की  भावना  उत्पन्न  करनी  हमारे  देश  की
 एकता  और  अद्चण्डता  को  खतरा  है  ।  अठः  हमें  न  केबल  अपने  दलगस  विचारों  को  भूलना  होगा  अपितु  :

 विभिश्न  धर्मों  और  अन्य  जिनसे  हम  सम्बन्धित  को  भी  भूलना  होगा  ।  हमें  इप  सत्र  को

 भूल  कर  अपने  देश  के  सम्मान  और  एकता  की  रक्षा  करने  का  भ्रयास  करना  होगा  ।

 थी  श्रोकान्त  जेना  :  मैं  एक  छोटा  सा  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  श्री  यह  विस्तुत  चर्चा  नहीं  आप  माननीय  गृह  मन्त्री  जी  से
 सम्पक  कर  सकते  हैं  ।  वे  आपको  बता  देंगे  ।

 ]

 धो  पोयद  तोरको  अध्यक्ष  आपका  ध्यान  एक  बहुत  ही  महत्वपएर्ण

 बात  की  तरफ  आब.षित  करना  चाहता  हूं  ।  झारखंड  एरिया  में  ऐसी  परिस्थिति  पैदा  हो  गई  है  कि  बहां

 125  बटालियन  बी०  एस०  सी०  आर०  पी०  एफ०  और  पैरा  मिलिट्री  फोर्स  की  त॑नात  कर  दी

 गई  हैं  ।  बह  गांवों  में  गरीब  लोगों  को  लूट  रहो  है  ओर  औरतों  के  साथ  रेप  कर  रही  उन  गरीबों  की

 बकरियां  लूटो  जा  रही  1500  से  भी  अधिक  लोगों  को  जेलों  में  हाल  दिया  गया  है  |  वहां  भी

 पुलिस  उनके  साथ  अत्याचार  करती  है  ।  गरीबों  की  प्ग्गी-झोपड़ियां  जला  दी  गई  गृह  मन््त्री  ने

 झारखण्ड  को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  देने  के  बारे  ऐनान  भी  किया  मान॑नीय  आहृवाणी  जी  जोकि

 वनांचल  की  बात  करते  हैं  लेकिन  इस  समय  उनके  मुह  से  इस  बारे  में  एक  शब्द  भी  नहीं  निकल  रहा

 है  |  संवाददाताओं  को  उस  एरिया  में  जाने  नहीं  दिया  जा  रहा  इस  कारण  हम  तक  पूरी  खबर  नहीं

 पहुंच  रही  इसलिए  गह  मन्त्री  जी  हमें  इसके  बारे  में  ठीक  से  बतायें  |  संविधान  में  छठे  शेड्यूल  के

 बारे  में  लिखा  हुआ  है  ।  उसके  क्या  मायने  होते  सी०  पी०  शआराई०  के  नेता  यहां  बैठे  हुए  उन्होंने
 भी  झारखण्ड  को  अलग  राज्य  का  दर्जा  दिए  जाने  का  समर्थन  क्या  है  ।  आज  बातचीत  द्वारा  समस्या

 को  हल  करने  का  रास्ता  न  अपना  कर  पुलिस  द्वारा  अत्यःघार  किए  जाने  का  रास्ता  अपनाया  जा

 रहा  है  ।

 1.03  म०  प०

 महोदय  पोठासोीम

 ]

 यह  प्ंविधान  के  खिलाफ  ऐसे  अत्याचार  करते  को  इस  सरकार  की  आदत  सी  बन  चुकी  है  ।

 सरकार  गरीबों  और  छोटे  तश्के  के  लोगों  को  दबाने  की  चेष्टा  कर  रही  राम  क्लास  पासवान  जी

 यहां  बैठे  हुए  नहीं  वह  सामाजिक  न्याय  की  बढ़त  बातें  करते  लेकिन  इस  पर  वह  भी  चुप  हैं  |

 जनता दल के लोग भी छोटे राज्यों का दोहन कर चुके यह इस जगद्ट इस बात पर कुछ भी नहीं 284



 बोल  रहे  इनकी  कथनी  ओर  करनी  में  अन्तर  पाया  जा  रहा  आप  लोगों  की  इस  आज्ञा  से  वहां
 के  लोग  जाग  चूके  हैं  और  सब  दलो  के  लोग  जुट  चुके  हैं  कि  झारखण्ड  का  बया  करना  देना  है  कि
 नहीं  देता  है  । इसकी  साफ  नीयत  से  आज  गृह  मन्त्री  जी  यहां  पर  सदन  को  अवगत  कराएं  और  वहां  पर
 शान्ति  स्थापित  करने  की  हर  व्यवस्था  करे  ।

 थरो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  उपाध्यक्ष  दक्षिण  बिहार  के  छोटा  संघाल  परगना  क्षेत्र
 मेंदस  समय  जो  स्थिति  है  ओर  जिस  प्रकार  से  सरकार  उसके  साथ  बतात्र  कर  रहा  यह  बहुत  चिन्ता
 का  विषय

 तहां  पर  एक  संत  तृमति  बती  हुई  है  कि  उस  क्षेत्र  का  विकास  तब  सम्भव  होगा  जब  उपको

 पृथक  राज्य  के  रूप  में  अलग  प्रदेश  धनाया  कोई  उसे  झारखण्ड  कहंता  कोई  उसे  व्ांचल

 कहता  है  लेकिन  इसको  जो  सम्बन्ध  वह  मूलतः  असन्तुलित  विकास  से  है  और  संतुलित  विकात  अगर

 बिहार  प्रदेश  का  होना  है  तो  उम॑में  इस  क्षेत्र  को  अलग  राज्य  के  रूप  में  बनाएं  जाने  की  मांग  वर्षों  से  है
 और  उस  मांग  का  समर्थत  केवल्न  एक  पार्टी  नहीं  लैकित  उमर  क्षेत्र  की  सभी  पार्टियां  जआायः  करती

 मोटे  तोर  पर  भारतीय  जनता  पार्टी  उसके  समर्थन  में  इन  दिनों  मे  प्रदेश  सरकार  को  शिकायत  है
 कि  झारखण्ड  पार्टी  से  अन्दर  सरकार  बातचीत  करती  रही  उसका  उलझाए  बिना  ।  अब  यू  तो

 यत  हमको  भी  हमारे  सांसद  सबसे  अधिक  उस  क्षोत्र  से  बिहार  से  हमारे  5  सांसद  हैं  और  सभो  के

 सभी  उसी  क्षत्र  से  हभषसे  बात  किए  बिना  आप  झारखण्ह  के  आरें  में  बात  करते  रहे  हैं  भेकिन  मैं  इस
 शिकायत  को  इसका  औवचित्य  नहीं  मान  सकता  कि  इसके  कारण  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  कोई  अगर  अपना

 आम्दोलन  करता  है  ता  उसके  ऊपर  हिसा  लाद  दी  उसके  ऊपर  गोली  प्रद्दार  किया  लाठी
 प्रहार  किया  जाय  |  येह  सरासर  गलत  बान  है  और  कुल  मिलाकर  देश  में  राजनंतिक  गतिविधि  को
 रोकने  के  राजनतिक  आन्दोलन  को  रोकने  के  लिए  हिसा  का  अवलम्बन  जो  बढ़ता  जा  रहा
 उसको  मैं  निमदा  करना  चाहूंगा  ओर  मे  केन्द्रीय  सरकार  से  चाहुंगा  कि  इस  सबाल  पर  पुतविचार  करे

 ओर  अपने  रवंये  में  परिवतंन

 कभी  कभी  मुझे  लगता  है  कि  झारखण्ड  पार्टी  के  साथ  कभी-कभी  वे  बात  करते  हैं  तो  इस  उहं  श्य
 से  नहीं  ऋरते  हैं  कि  इस  मांग  क  औचित्य  के  आधार  पर  निर्णय  किया  इस  उह्ंश्य  मे  करते  हैं  कि

 ससद  में  हमारी  बोट  बी  सद्या  कंसे  कह  सकती  उस  दृष्टि  से  उसको  बोसे  पटाया  जा  सकता  इसी

 एक  बड़ें  संकुचित  और  दलगत  उदृंश्य  को  ध्याल  मे  रसखमर  इस  समस्या  के  साथ  निपटने  की  के

 करना  बहुत  गलत  है  ।  इस  समस्या  को  सही  रूप  में  पहचासना  चाहिए  ओर  बिहार  प्रदेश  की  सरकार  को

 भी  इस  बात  पर  बल  देना  चाहिए  कि  वे  लाठी  गोलो  के  आधार  पर  अगर  इस  आन्दोलन  को  दबाना

 चाहेमी  तो  यह  आम्दोलन  नहीं  वह  बढ़ता

 भ्रो  नीतोश  कुमार  आपने  उनको  एलाऊक्या  है  तो  दूसरे  लोगों  को  एलाऊ  कंसे  नद्टी

 यह  केमे  होगा  ।

 |

 उपाध्यक्ष  महोरव  :  अब  पत्र  सभा  पटल  पठल  पर  रखे
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुन्यकाल  समाप्त  हुआ  ।

 '  व्यवधान  )

 1.09  म-प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भारतोय  सांहिपिकोीय  संस्थान  कलकत्ता  के  वर्ष  1991-02  का  दाधिक
 लेक्षा-परक्षित  लेखे  ओर  उसके  कार्यक्रण  को  पुनरोक्षा  और  इन

 पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  बाला  विवरण

 योजना  ओर  कार्यक्रम  क्रिय/न्थयन  मन्जालय  में  राज्य  सन््त्री  गिरिधर  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  भारतीय  सांडियकी  कलकत्ता  के  वर्ष  1991-92  के  वाधिक  प्रतिवेदद  की

 एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  तथा  लेखा  परोक्षित  लेखे  !

 भारतीय  सांक्षिकीय  कलकत्ता  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  फे  कारण  दशने

 बाला  एक  विवरण  अग्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संक्या  एल०टी  ०  360  :/०३3]

 पूर्वोस्तर  हस्तशिल्प  तथा  हुथकरधा  घिकास  निगम  शिलांग  का

 ब  1991-92  का  बाबविक  लेखा  परीक्षित  लेसे  ओर

 उसके  का्थक्रण  को  पुनरोक्षा  आदि

 झानझ  संसाधन  विकास  मंत्रालय  काय॑  एबं  खेल  में  राज्य  सत्रो  तथा  ससदोय  कार्य

 भन्रालय  में  राज्य  सन्नी  म॒कुल  बालकृष्ण  :  श्री  जी०  वेकट  स्वामी  की  ओर  से  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रथता  हूं  :--

 (1)  कम्पसो  '956  को  घारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित
 पत्रो  की  एक-एक  प्राति  तथा  अंग्रेजी  सस्क  ४--

 (१)  पूर्वोत्तर  हस्तशिल्प  हुथकरघा  विकास  निगम  शिलांग  के  वर्ष

 1991-०2  के  कायंकरण  की  सरकार  द्वारा



 26  1914  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 पूर्वोत्तर  हस्तशिल्प  तथा  हृशकरघा  विकास  निगम  शिलांग  का  वर्ष

 1991-92  का  याधषिक  लेखापरोक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेदखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखें  ५  लिए  संह्या  एल०टी०  3605/93]

 (3)  भारती०  केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  निगम  नई  दिल्नो  के  वर्ष  1991-92  के

 का्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 भारतीय  केन्द्रीय  कुटीर  उच्चयोग  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1991-92

 का  वा  बिक  लेखापरोक्षित  लेख  तथा  उन  पर  नियत्रक-महाले  खापरोक्ष +क
 की  टिप्पणियां  ।

 में  रख  गए  ।  देखिए  एल  ०टो  ०  3606/93]

 भारतीय  हस्तशिल्प  तथा  हृथकरचा  निर्यात  निगम  नई  दिल्ली  के  वर्ष

 199  1-92  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  हस्वशिल्प  तथा  हथकरघा  निर्यात  निगम  नई  दिहली  का  वर्ष

 1901-92  का  बाधषिक  लेखापराक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महलेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखें  गए  |  वेखिए  सलया  एल०टी०  3607/93|

 भारतोय  इलेक्ट्रानिको  निगस  हैरराखाद  का  ब्दं  1991-92  का  वाबिक

 प्रतिवेदन  लेक्षा  परीक्षित  तथा  उन  पर  नियत्रक  महालेखापरोक्षक  को

 टिप्पणियां  और  उसके  कार्यकरण  को  पुनरीक्षा  ओर  इन  पत्रों  को

 सभा  पटल  पर  रहने  में  हुए  विलम्ब  के  फारण  दशने

 बाला  विवरण  आभादि

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  कार्य  एबं  खेल  में  राष्य  झन्री  सथा  ससदोय

 कार्य  मंत्रालय  में  शज्य  सत्री  मुकुल  बालकृष्ण  :  श्री  भुवनश  को  ओर  से  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  .--

 कम्पनी  1956  की  धारा  61  क  को  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एब-एक  प्रति  तथा  अग्रेजो  :

 भारतीय  इजेक्ट्रोनिकी  निगम  हैदराबाद  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण

 के  बारे  में  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 भारतीय  इलेक्ट्रोलिकी  तिगप  हैदराबाद  का  वर्ष  1991-92  [-92  का  वाधिक

 लेब्ापरोक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  विवन्वक्र-मढ़ालेश्षापरीक्षक  को

 टिप्पणियां  ।
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 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिख्ित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दशने
 बाला  विवरण  तथा  अग्रेजी  |

 में  रजे  गए  ।  देखिए  सखया  एल०टो०  3608/93]

 (3)  शाहा  नाभिकोय  भौतिक  कलकत्ता  के  वर्ष  1991-92  के  बाधिक

 वेदन  की  एक  प्रांत  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरोक्षित  लेखे  ।

 शाहा  नाभिक्रीय  भौतिक  कलकत्ता  के  व्ष  1991-92  के  कार्यकरण  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  तथा  अग्रेजी  सस्क  ।

 (4)  उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिबित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दशने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंप्रेजी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  3609/93]

 हिन्दुस्तान  इनमेब्टोसाइडइस  गई  दिहलो  के  बर्य  1991-92  का  वाबिक

 लक्षापरीक्षित  लेखे  ओर  उनका  नियंत्रफ  महालेज्ञा  परीक्षक  को  टिप्पणियां

 तथा  उसके  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा  और  इन  पन्नों  को  सभा  पटल  पर

 रखने  में  हुए  विलम्व  के  फारण  दशनि  वाला  आदि

 मानव  ससाधन  विकास  मन्नालय  कार्य  एवं  झेल  में  राज्य  मंत्री  तथा  संप्दोय

 कार्य  मग्रालय  में  राज्य  मत्री  भकुल  बाल३८ण  :  श्री  एडुआर्डो  फंलीरो  की  भोरसे  मैं

 +िम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1  |  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्रेज्ी  :---

 हिन्दुस्तान  इनसेक्टीसाइड्स  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1991-92  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  इनपेक्टीसाइडम  नई  दिल्ली  का  ब्ष  1991-42  का  बाधिक

 लक्षापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महलेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  कारण

 दशान  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सस्करण )  ।

 में  रखे  बेशिए  सरबा  एल०टो०  ]

 (3)  इस्टिट्यूट  आफ  पे।स॒इसाइड  फार्मुलेशन  टेबनालॉजी

 के  गािक  प्रतिवेदन  को  एक  प्रांत  तथा

 पराक्षित  लेखे  ।

 /  ग्रुडगाव  के  बष  1995-92

 जब्नेजं  सरक  तथा
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 इ्टिद्यूट  आफ  पेस्टिसाइड  फार्मूलेशन  गुड़गांव  के  बष  1991-92
 के  का्यंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  पति  तथा  अंप्रेजी

 ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिछित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  घिलम्श  के  कारण

 दशने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  धस्क  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संहया  एशल्च०टो०  3611/93]

 आयकर  1961  भर  उच्चतस  र्पायालय  ग्यायाधोश

 1958  के  अन्तर्गंत  अधिलृचचना

 स्थाय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  एच०आर०  :  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  आयकर  1961  की  255  की  उप्रधारा  (5)  के  अन्तगंत  जारी  आयकर

 अधिक रण  )  1963  जो  ।8  1963  को  अधिसूचना  सख्या

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  |  वेलिए  सहया  एल०टो०  3612/93]

 (2)  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  958  की  धारा  24  की
 धारा  (3)  के  अन्तर्गत  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  1992,
 जो  25  1992  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 779  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०हो०  3613/93]  ]

 आरश्त  भारी  उद्योग  निगम  लि०  ओर  इसको  समनथंगी  कम्पनियां  कलकत्ता  के

 बष  1991-92  का  आदिक  प्रतिबेदत  बाधिक  लेखा  परोक्षा

 लेखे  ओर  इसके  का्यकरण  की  पुमरोक्षा  ओर  इम  पत्रों  आदि  को

 सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बशने  वाला

 विवरण  आदि

 डह्योत्  मंत्रालय  जथिकास  विभाग  ओर  भारी  उश्योग  में  राज्य  मंत्री

 छृष्णा  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  भन्तग्रंत  निम्तलिखित

 पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंप्रेजी  :--

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  और  दहसको  समनृषंगी  कलकत्ता

 के  बर्च  1991-92  के  कार्य  करण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  |
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 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  और  इसको  समनुषंगी  कलक्सा  के
 बर्ष  1991-92  का  बाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  हें  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दशनि

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०टी०  3914/93]

 (3)  सविधान  के  अनुच्छेद  15  (1)  के  अस्तगंत  भारत  के  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  के

 वेदन--संघ  सरकार  (1992  का  संख्या  5)  स्टेन्डड  कम्पनी

 लिमिटेड  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 [  प्रंधालय  में  रखा  गया  ।  देक्षिए  संध्या  एल०टो०  3615/93]

 अखिल  भारतीय  सेवा  1951  अन्तर्गत  अधिसुचनाएं

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  कार्य  एवं  खेल  में  राज्य  ओर  संसदोय  कार्य

 सन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  मुकुल  दालकूष्ण  :  श्रीमती  मार्गरेट  अल्वा  की  ओर  से  मैं

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  अशिल  भारतीय  सेवा  195]  की  धारा  3  की  उपधारा  (2)  के  अम्तगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजो  :--

 सा०्का०नि०  587,  जो  26  1992  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिसमें  1  1990  को  अधिसूचना  सरंदया  सा०का०नि०  716

 का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ  है  ।

 सान्का०नि०  19,  जो  9  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  जिसमें  9  1992  की  अधिसूचना  संडपा  सा०ण्का०नि०  198  का

 शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ  है  ।

 सा०का०नि०  20,  जो  9  1993  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए
 थे  तथा  जिसमें  9  1992  की  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  199  का

 पत्र  दिया  हुआ

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल  ०टी  ०  3616/93  |

 (2)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  6  1992  की  उद्धोषणा
 के  खण्ड  के  साथ  पठित  संबिधान  के  अनुच्छेद  32015)  के  अस्तर्गत  निम्नਂ

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  :--

 उत्तर  प्रदेश  लोक  सेवा  आयोग  की
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 1990  जो  5  1992  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  13/2/90-
 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 उत्तर  प्रदेश  लोक  सेवा  आयोग  की

 1992  जो  22  1992  के  उत्तर  प्रदेश  राजपन्र  में  लंवसूचना
 संद्या  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 उत्तर  प्रदेश  लोक  सेवा  आयोग  की
 1992  जो  22  (992%  के  उत्तर  प्रदेश  राजपत्र  में  मधिसूचमा  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  देखिए  संस्या  एल०टी०  3617/93]

 रकमਂ  कमओ»«क  +ा्ाा

 गेश-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति
 ा

 प्रतिवेदन

 भी  श्याम  बिहारो  लि  मैं  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकस्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिबेदन  और  अंप्रेजी  प्रस्तुत  करता

 1.10}  भ०प०

 समितियों  के  लिए  निर्वाजन

 प्राक्कलम  सनिति

 थ्रो  सनोरंजन  भक्त  ओर  निकोबार  :  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम

 311  के  उपनियन्त  (1)  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  अपने  में
 से

 30  सदस्य  |  1993  से  आरम्भ

 तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  व।ली  अबब्चि  के  लिए  प्राक्कलन  समिति  के  सदस्यों  के

 रूप  में  कार्य  करते  के  लिए  निर्वाचित

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्त  यह

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम

 311  के  उपनियम  (1)  द्वारा  बपेक्षित  रीति  से  अपने  में  से 30  सदरय  |  1993  से  आरम्स
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 तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  प्राबकलन  समिति  के  सदस्यों  के

 रूप  में  काय्य  करने  के  लिए  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  लनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 भरी  के०  प्रधांनों  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सशा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम

 के  उप-नियम  (1)  द्वारा  अपेक्षित्त  रीति  से  अपने  में  से  20  सदस्य  1  1993  से

 भारम्भ  तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  बाली  अवधि  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  काय्य  करने  के  लिए

 निर्वाबित  करें  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रएणन  यह  है  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  का्य-संचालनत  नियमों  के  नियम

 के  उप-नियम  अपेक्षित  रीति  से  अपने  में  से  20  सदस्य  |  1993  से

 मारम्भ  तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  बाली  अवधि  के  लिए  भमुसूत्रित  जातियों  तथा

 अनुसचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धो  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए

 निर्वाबित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भी  के०  प्रधानी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  !  1993  से  आरम्भ  तथा

 30  1994  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  इस  सभा  की  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  साथ  सहयुक्त  करते  के  लिए  राज्य

 शभा  से  दस  सदस्य  नाम-निर्देशित  करने  के  लिए  सहमत  हो  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार

 नाम-निर्देशित  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित  करें  ।”

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 मह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  |  1993  से  आरम्भ  तथा

 30  1994  को  समाप्त  होंने  वाली  अवधि  के  लिए  इस  सभा  की  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अनुसूचित  जनभातियों  के  कल्याण  सम्बस्धी  समिति  के  साथ  सहयुक्त  करने  के  लिए  राज्य

 सभा  से  दस  सदस्य  नाम-निर्देशित  करने  के  लिए  सहमत  हो  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार

 नाम-निर्देशित  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ।
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 सरकारी  उपक्षमों  सम्बन्धी  समिति

 श्री  बसुवेव  आचार  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  सचालन  नियमों  के  नियम

 के  उप-नियम  (1)  के  द्वारा  रीहि  से  अपने  में  से  15  सदस्य  |  1993  से
 नारम्भ  तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  सरकारी  उपक्रमों
 सम्बन्धी  समिति  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  निर्वाचित  करें  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 इस  सभा  के  संदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम

 के  उप-नियम  (1)  के  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  अपने  में  से  15  सदस्य  1  1५93  से

 आरम्भ  तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  सरकारी  उपक्रमों

 सम्बन्धी  समिात  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करबे  के  लिए  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भरी  बसुदेव  आशचाय  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  बहु  ।  1993  से  आरसम्भ  तथा

 30  1994  को  समाप्त  होने  बाली  अवधि  के  लिए  इस  सभा  को  सरकारी  उपक्रमों

 सम्बन्धी  समिति  के  साथ  सहयुक्त  करते  के  लिए  राज्य  सभा  से  सात  सदस्य  नाम-निर्देशित  करने
 के  लिए  सहमत  हो  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम-निर्देशित  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा

 को  सूचित  करें  ।'

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह

 बह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  हे  कि  धह  |  1993  से  आरम्भ

 सथा  30  1994  को  समाप्त  होने  बाली  अवधि  के  लिए  हस  सभा  की  सरकारी  उपक्षत्रों

 सम्बन्धो  समिति  के  साथ  सहयुकत  करने  के  लिए  राज्य  सभा  से  सात  सदस्य  नाप्न-निर्देशित  करने

 के  लिए  सहमत  हो  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम-निर्देशित  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा

 को  सूचित

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  |

 लोक  लेखा  समिति

 भरी  नि्ेल  काध्ति  जटओं  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  प्भा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य्ंतालत  नियमों  के  नियत

 309  के  उपनियम  (1)  के  द्वारा  मपेक्षित  रीति  से  अपने  में  से  15  सदस्य  !  1993  से
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 आरम्भ  तया  30  1994  को  समाप्त  होने  बाली  अवधि  के  लिए  लोक  समिति  के

 सन्स्य  के  रूप  मे  काय॑  करने  के  लिए  तिर्बानबित  करें  1”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालत  नियमों  के  निधम

 309  के  उप-नियप्र  (।)  के  द्वारा  अपेक्षित  रीति  से  अपने  में  से  ।5  सदस्य  ।  1993  से

 आरम्भ  तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  लोक  लेखा  समिति  के

 सदस्य  के  रूप  में  कायं  करने  के  लिए  निर्वावित  करें  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 शो  निमल  कान्ति  चटर्जी  :  मैं  निम्नलिदधित  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वह  सभा  राज्य  सभा  से  तिफारिश  करती  है  कि  वढ़  |  1993  से  आरम्भ

 तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  बाली  अवधि  के  लिए  इस  सभा  की  लोक  लेखा  समिति
 के  साथ  सहयुक्त  करने  के  लिए  राज्य  सभा  से  7  सदस्य  नाम  निर्देशित  करने  के  लिए  सहमत  हो

 राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम-निर्देशित  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  घृूबित
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  !

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  बहु  |  1993  से  आरम्भ

 तथा  30  1994  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिए  इस  सभा  की  लोक  लेखा  समिति
 के  साथ  सहयुक्त  करने  के  लिए  राज्य  सभा  से  सात  सदस्य  नाम-निर्देशित  करने  के  लिए  सहमत
 हो  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम-निर्देशित  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  सूजित ~
 क्र  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 13.14  स०  व  ०

 मियम  377  के  अधीन  मामले

 उड़ोसा  के  किसानों  से कृषि  ऋण  किस्तों  में  बसुल  करके  उन्हें  सहाकता
 प्रदान  किए  लाने  को  आवश्यकता

 डा०  कातिकेश्वर  पाश्र  :  मैं  सरकार  का  हयान  उड़ीसा  के  उस  किसानों  की  वयनौय॑
 दशा  को  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जिसके  घरों  और  सम्पत्तियों  को  कुक  किया  जा  रहा  है  ।

 उड़ीसा  सरकार  को  इस  से  कि  किसानों  के  क्जों  को  माफ  कर  दिया  गया  उड़ीसा  के
 किसानों  को  राहुत  मिली  है  भर  उन्होंने  राहत  की  सांस  सी  परन्तु  किसानों  के  लिए  आश्यमंजमक
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 बात  यह  है  कि  उड़ीसा  सरकार  ने  तो  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  कर्ज  के  ऊपर  लगने  वाले  केबल  ब्याज
 को  ही  माफ  किया  गया  है  ओर  किसानों  को  1992  से  पहले  घूल  ऋण  की  अदायमी  तो  करनी

 ।  ही  पड़ेगी  ।  इस  प्रकार  1992  के  बाद  से  उन्हें  मूल  ऋण  और  ब्याज  दोनों  की  ही  अदायगो
 करनी  किसानों  ने  किस्तों  पर  मूल  ऋण  और  उस  पर  लगने  बाले  ब्याज  दोनों  की  ही  अदायगी
 कर  दी  होती  ।  इस  समय  वे  मूल  ऋण  और  ब्याज  दोनो  को  एक  साथ  अदा  करने  में  असमय  में
 केन्द्र  मरगार  गे  अनुरोध  करूंगा  कि  बहु  किसानों  को  उनके  ब्याज  की  अदायगी  हेतु  उनके  लिए  सहायता
 की  मंजूरी  करके  उनको  छिकायतों  को  दूर  करे  और  राज्य  सरकार  से  किस्तों  पर  उनसे  देय  राशि  की

 वसूली  करने  को  कहे  ।

 केरल  के  केसरकोह  और  बायताइ  क्षेत्रों  को

 उपग्रह  से  जोड़े  जाने  को  भावश्यकता

 ब्श्ो  घो०  एस०  बिजय  राघवत  :  इस  समय  कालीकट  के  ग्रामीण

 केसरको  वायनाड  के  जिलो  मे  और  केरल  के  इृदुक्की  ओर  पठानानधिट्टा  में  त्रिवेन्द्रम  दूरदशंन
 केन्द्र  से  प्रसारित  होने  वाले  मलयालम  कार्यक्रम  को  देखने  की  सुविधा  नहीं  है  ।  इस  मामले  को  संसद  में

 कई  बार  उठाया  गया  परन्तु  राज्य  की  40  प्रतिशत  से  भी  अधिक  जनता  को  मातुभाषा  में

 कार्यक्रम  देखने  की  सुविधा  से  बनत  रखते  हुए  इस  सुविधा  को  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  भी  कदम  नहीं
 उठाया  गया  इस  से  लोगो  में  काफी  नाराजगी  उत्पन्न  हो  गई  इन  क्षंत्रों  को  उपग्रह  से

 जोड़कर  कार्यक्रमों  को  मलयालम  में  देखा  जा  सकता  प-न््तु  इस  सम्बन्ध  में  चुछ  नद्दीं  किया  गया

 है  ।

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  करता  हूं  कि  बह  उपग्रह  की  व्यवस्था  करने  हेतु  तुरन्त  कदम

 उठाये  ताकि  उपर्युक्त  जिलों  में  त्रिवेन्द्रम  से  मलयाक्षम  में  प्रसारित  होने  वाले  कार्यत्रमों  की  सुविधा
 उपलब्ध  हो  सके  ।

 नेबेलो  लिग्ताइट  तलिलताड़ु  में  विस्फोट  को  घटनाओं  को  जांच

 करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  किए  भामे  को  आवश्यकता

 करो  पो०  पो०  कालियापेकप्तत  :  मैं  सरकार  का  यान  बम  बिस्फोटों  और

 कांडों  की  घटनाओं  फी  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जिसके  फलस्वरूप  नेबेली  लिग्ताइट  एक
 साबंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  को  भारी  नुकसान  हुआ  है  ।

 1984  में  निगम  के  एक  बकल  ब्हील  एक्सकेबेटर  पर  दुच्ंटना  हुई  ।  तिगम  को  इस

 दुघंटना  कारण  भारी  नुकसान  हुआ  |

 1991  में  निगम  की  बाढ़  से  नष्ट  हो  गई  |  यह  दुर्घटना  भी  निगम  के  प्रधन्धन

 द्वारा  बारिश  होते  से  पहले  ही  सुरक्षोपाय  न  करने  के  कारण  इस  घटना  के  कारण  लगभग

 ' 47.91  करोड़  रुपये  कम  आय  हुई  ।
 eee

 मलयालम  में  दिए  गए  भाषण  के  अप्रेजी  हपान्तर  का  हिन्दी  अनुबाद  ।
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 16  1992  को  निगम  के  कार्बंनीकरण  संयंत्र  को  यूमिट  |  तथा  2  में  विस्फोट  हो
 इस  विस्फोट  से  भारी  नुकसान  हुआ  और  14  कमंचा।री  घायल  हुए  और  दो  की  मृत्यु  हो  गई  ।  1989
 में  उसी  सयन्र  में  वंसा  ही  विस्फोट  फिर  हुआ  ।

 30  1992  को  निगम  में  भाप  की  पाईपलाईन  फट  म्रेघाबाट  दूसरी

 विद्युततापीय  इकाई  ओर  रूकिग  सिस्टम  दोनों  को  क्षति  पहुंची  ।  विद्युत  उत्पादन  पूरी  तरह  से  ठप्प  हो

 अतः  मैं  केसा  सरकार  से  अज  करता  हूं  कि  वह  नेवेली  लिग्नाईट  कारपोरेशन  में  हुई  इन

 दर्घटनाओं  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  एक  समिति  गठित  करे  ओर  यह  सुनिश्चित  करे  कि  भविष्य 538

 में  ऐसी  घटनाएं  फिर  न  अन्यथा  नेवेली  लिग्नाईट  कारपोरशन  की  प्रगति  धीमी  हो  जाएगी  ।

 रालस्थान  में  हनुमानगढ़  तहसोल  के  पास  थोनो  कंवटरो  के  लिए  रखो

 गई  भूमि  बहाल  किए  जामे  को  आवश्यकता

 ]

 को  सनफूल  सिह  :  राजस्थान  में  हनुमानगढ़  तहसील  में  शहर  के  पास  गन्ना  फंक्टरी

 के  लिए  एक  हजार  बीचा  जमीन  राजस्थान  सरकार  ने  रिजव  को  थी  ।  इसे  भ।खड़ा  से  सिचित  भूसि  को

 भूमिद्दीनो  को  विशेष  आबटन  म  देन  की  जमीन  बनाई  गई  थी  ।  लेकित  राजस्थान  सरकार  ने  हमेशा  यह
 उत्तर  द्विया  कि  यहू  अम्ीन  गन्ना  फंक्टरी  क॑  लिए  रिजवबं  है  ।  किन्तु  उक्त  गन्ना  फंक्टरों  की  रिजय  जमीन

 ऐसे  ब्यवित्वयों  को  मुआवजे  के  तौर  पर  अलाट  कर  दी  गई  है  जिनक  नाम  से  हरियाणा  के  सिरसा  जिले
 में  जमीन  पहले  स  ही  मोजुद  है  ।

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  +  बह  राजस्थान  सरक्वार  को  आदेश  दे  कि  इस  अलाटमेंट  की
 जांच  करवाए  तथा  गनन्ना  फंक्टरो  को  जमीन  खाली  करबाएं  ।

 इन  मुआवजाधारो  लोगों  को  राजस्थान  नहर  में  रामगढ़  के  पास  सरकार  की  खाली  जमीन  अलाट
 की  जा  सकती

 ]

 उत्तर  प्रदेश  में  इलेक्ट्र।निक  डेलोफोन  एक्सचेंग्र  स्थावित

 किए  लाने  को  आवश्यकता

 ड०  परशुराम  गगवार  :  उपाध्यक्ष  मेरे  ससदीय  क्षेत्र  पीलीभीत
 में  प्लान  के  अनुसार  पीलीभीत  एक्सचेज  को  1992-93  के  दोरान  इलक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 में  परिततित  हो  जाता  चाहिए  लकिन  भवन  के  लिए  मिट्टी  की  जांच  के  कारण  यह  काम  झुका  पढ़ा
 जबकि  चयनित  जगह  की  मिट्टी  1992  में  ही  जांच  होते  गई  थी  भोर  भव  तक  जांच  के  4

 माधार  पर  एस्टीमेट  बनकर  भवन  का  काम  आरम्भ  हा  जाना  चाहिए  इस  इलक्ट्रामिक  एक्सचेंज
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 को  वरीयता  न  देकर  तहसीलों  के  14-14  ग्राम  में  48-48  लाख  रुपयों  वाले  रेडियो
 टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाए  जा  रहे  जबकि  मुख्यालय  पीलोभीत  में  जब  तक  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज  नहीं
 बनकर  तैयार  हो  जाता  है  तब  तक  उक्त  कार्य  का  कोई  लाभ  उपभोक्ताओं  को  नहीं  पीलीभीत
 तराई  क्षेत्र  का  सबसे  ज्यादा  अतिकवांद  से  ग्रस्त  क्षेत्र  साथ  ही  इसकी  सीमा  नेपान  से  भी  जुडी  हुई
 है  ।

 ह

 हि

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  आग्रह  है  कि  पीलीभीत  में  इलेक्ट्रनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  शीघ्र  स्थापित

 किया

 (8:)  भंससे  इंडियन  लेड  प्राइवेट  लिलिहेड  को  तुरम्त  किसो  दूरस्थ  स्थान  पर
 स्थानाश्तरित  किए  जाने  को  आवश्यकता

 क्री  राम  कापसे  :  मंससे  इण्डियन  लोड  प्राइवेट  ठाणे  अत्यधिक

 घनी  आबादी  वाले  निबासोर्य  क्षेत्र  के  समीप  स्थित  है  ।

 क्षेत्र  क ेनिवासियों  न ेभारत  सरकार  के  पर्यावरण  विभाग  को  इस  कम्पनी  के  कारण  उन्हें  होने

 वाली  प्रदूषण  की  समस्याओं  के  बारे  में  लिखा

 यह  सुना  गया  है  कि  सरकार  ने  कम्पनी  को  किसी  दूरस्थ  स्थान  पंर  स्थ!नान्तरण  करने  का

 नोटिस  दिया  था  ।

 यह  आएचयंजनक  है  कि  अभी  भी  कम्पनी  ईंधी  क्षेत्र  में  कायंरत  है  ओर  प्रदूषण  फंला  रही

 मैं  सरकार  से  इस  मामले  में  तुरभ्त  कारंबाई  करने  की  अर्ज  करता  हूं  ।

 बिहार  के  जहानाबाद  संसदोय  निर्वाचन  क्षेत्र  में  पेयजल  को  विकट  समस्या  ते

 निपटने  के  लिए  बिहार  सरकार  को  ओर  अधिक  धनराशि  प्रदान

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 क्रो  राभांभय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  बिहार  राज्य  गम्भीर  रूप  से  सूखे  को

 अपेष्ट  में  जा  गया  है  ।  वहा  पर  लोग  अन्त  और  पानी  के  भभ्नाव  से  अत्यधिक  कठिनाई  का  सामना  कर  रहे

 इस  तन््ह  के  प्राकृतिवः  प्रकोप  से  राज्य  सरकार  की  इच्छा  शक्ति  के  बाबजूद  भी  लोगों  को  बचाया

 नहीं  जा  सकता  |  बिहार  सरकार  की  आर्थिक  हालत  बिल्कुल  दयनीय  है  ।  हमारा  क्षेत्र  जहानाबाद

 जहां  पर  पानी  का  स्तर  नीचे  चले  जाने  से  सकडों  गाबो  में  बाहर  से  पाती  लाया  जा  रहा  सरकार

 अगर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  देगी  तो  मई  भौर  जून  में  लोगों  को  पीने  के  प।नो  के  अभाव  में  ओर  अधिक

 कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।

 इसलिए  मेरा  हैन्द्र  संरकार  से  अनुरोध  है  कि  बिंहार  सरकार  को  पर्याप्त  आधिक  सहायता
 )

 ताकि  जहांनाबाद  क्षेत्र  में  पीने  के  पानी  कों  समस्या  का  लिदान  किया  जा  सके  ।
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 ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  नहीं  |  शून्यकाल  का  समय  नहीं  बढ़ाया  जा  सकता  ।  इस  मुद्दे  को कल
 उठाया  जा  सकता

 1.25  म०  qo

 तत्पश्यात्  लोक  सभा  2.25  म०  प०  लक  के  लिए  सध्यारह
 भोजन  के  लिए  स्पणित  हुई  ।

 2.29  म०  प०

 लोक  सभा  मध्यारह  भोजन  के  पश्चात्  2.29  म०  प०  पर

 समबेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए ]

 सांविधिक  संकल्प  जारो  :  आवश्यक  वस्तु
 संशोधन  (1993  का  सं०  1)

 और

 आवश्यक  वस्तु  संशोधन  विधेयक

 का  निरनमोदन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  मद  सं०  18  ओर  ।9  पर  एक  साथ  जिचार  करेगी  ।  श्री  नीतीश

 कुमार  ।

 धो  सोतोश  कुमार  मैं  प्रस्तुत  करता  हूं  :---

 यह  सभा  2  1993  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रद्यापित  आवश्यक  वस्तु
 संशोधत  1993  (1993  का  सं०  ।)  का  निरनुमोदन  करती

 है  \"
 १8५

 ]

 उपाध्यक्ष  सरकार  नें  आवश्यक  वस्तु  कानून  को  संशोधित  करने  के

 अध्यादेश  प्रद्यापित  किया  ?  1993  को  और  उसके  स्थान  पर  इस  सदल  में  विधेयक

 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  आवश्यक  वस्तु  कानम  पुराना  कानून  है  और  1953  का  बना  हुआ  है  ।  यह  इसलिए

 बनाया  गया  था  कि  आवश्यक  बस्तुओं  की  आपूर्ति  के लिए  चोर-बाजारी  न  जमा-खोरी  न  हो  ।  बाद

 के  विनों  में  विशेष  प्रावधान  करके  इसमें  संशोधन  किया  यह  संशोधन  पाँच  साल  के  लिए  किया

 गया  था  और  पुनः  पांव  साल  के  लिए  बढ़ाया  गया  1987  फिर  1992  में  पांच  साल  की  अवधि
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 समाप्त  हो  गई  और  उस  अवधि  को  भौर  पांच  साल  आगे  बढ़ाने  के  लिए  यह  संशोधन  प्रस्तुत  किया

 गया

 उपाध्यक्ष  सरकार  का  जो  भी  इरादा  रहा  इसके  बारे  में  जो  भी  धारणा  कोई
 भी  सरकाः  हो  केन्द्र  सरकार  या  राज्य  सरकार  हो  इस  प्रकार  का  कानून  चाहती  मान  लिया  जता  है
 कि  कानून  से  ही  सारी  समस्याओं  का  निदान  हो  इस  देश  का  कोई  नागरिक  यह  नहीं  चाहेगा
 कि  उसको  सही  कीमत  पर  सामान  न  आवश्यक  वस्तुएं  सही  कीमत  पर  मुहैया  न  हम  भी  ऐसा
 मानते  हैं  कि  सही  कोमत  पर  मिलनी  मुनाफाखोरी  नहीं  होनी  चोर-बाजारी  और
 जमाखोरी  पर  रोक  लगनी  चाहिए  |  लेकिन  क्या  इस  कानून  मे  विशेष  प्रावधान  करने  के  बाद  ऐसा  हो

 मेरे  छथाल  से  चोर-बाजारी  में  कोई  कमी  नहीं  मुनाफाखोरी  में  कोई  कमी  नहीं  लेकिन
 सरकार  अपने  अनुभवों  के  बावजूद  इस  कानून  में  इस  प्रावधान  का  जारी  रखता  चाहती  है  ओर  भागे  के

 पांच  साल  के  लिए  जारी  रछना  चाहती  अगर  सब  दिन  के  लिए  सरकार  जरूरी  समझती  तो  शुरू  में

 ऐसा  कानून  बनाती  कि  सब  दिन  के  लिए  लाग्रू  लेकिन  यह  स्पेशल  प्रोषिजन  पाँच  साल  के  लिए
 इसमें  सम्मरी  ट्रायल  का  प्रावधान  स्पेशल  कोर्ट  का  प्रायधान  इसके  बाद  भी  यह  अपने  उद्देश्य

 को  प्राप्त  करने  में  विफल  रहा  ।  क्या  इसके  लिए  यहां  को  जनता  कसू  रबार  क्ष्या  इसके  लिए  यहां  के

 व्यापारी  जिम्मेदार  वे  कतई  जिम्मेदार  नहीं  भामतौर  पर  लोग  व्यापारियों  क  खिलाफ  हुते  हैं  ।

 जब  भी  कोई  बात  भाती  है  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  जब  फोई  छोटा-मोटा  व्यापारी  गिरफ्तार

 होता  है  कस्बो  बड़े  शहरों  की  बात  छोड़  बहां  के  लोग  बहुत  खुश  होते  हैं  कि फलाना  भादनी

 पकड़ा  गया  और  पूरे  बाजार  और  कस्बे  में  चर्चा  गर्म  रहती  है  कि  जरूर  उसने  चोरी  की  होगी  ।  भौर

 सरकार  उसी  मनो-विज्ञान  का  फायदा  उठाना  चाहती  है  ।

 अब  सरकार  में  बैठे  हुए  लोगों  को  जानकारी  नहीं  है  कि  इस  कानून  का  सदुपयोग  अथवा  दुरुपयोग
 हो  रहा  यह  कानन  छोटे-छोटे  व्यापारियों  को  तंग  एवं  परेशान  करने  के  लिए  दुरुपयोग  हो  रहा  है  न

 कि  जनता  को  आवश्यक  वस्तुए  सही  दाम  पर  उपलब्ध  कराना  ।  यह  मैं  नहीं  अपितु  लोक  सभा  में  सरकार

 ने  स्वयं  आंकड़े  उपलब्ध  कराए  उसके  आधार  पर  कहना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  लोक  सभा  में  अतारांकित  प्रश्न  संध्या  5646,  दिमांक  1-4-92  को  जवाब
 दिया  गया  जो  श्री  भगवान  शंकर  राबत  ने  किया  उप्त  समय  सही  जबाब  दिया  गया  या  अप्रंल  फल

 कहा  गया  और  मेरा  मानना  है  कि  यदि  सरक्रार  लोक  सभा  में  जवाब  देती  है  तो  सही  जबाब  देती  रही

 होगी  जबकि  माननीय  सदस्य  ने  पूछा  था  कि  इसके  अभ्तगंत  क्या-क्या  कारंवाई  तो  सरकार  मे  जवाब
 ईफ  . दया  :

 28  1992  तक  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट  के  अनुसार  वर्ष  1991  के  दौरान  राज्य

 सधघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  निध्नलिखित  कारंब।|ई  की  गई  :-+-

 छापों  की  संख्या  1,64,781  |

 गिरफ्तार  हुए  भ्यक्तियों  की  संख्या  5,673
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 जज  -

 17  1993
 लिन  अं  लत  ततत+त  जि

 अभियोजित  बग्यक्तियों  की  सब्पा  6,690

 दण्डित  व्यक्तियों  को  संख्या  25,41,55,000

 जह्त  क्रिए  यए  माल  का  सृल्य  से  5673

 उपाध्यक्ष  कुल  एक  लाख  64  हजार  छापे  पड़े  जिनमें  से  5673  गिरफ्वार

 मुकदमा  चला  6690  281  को  सजा  हुई  झौर  कुल  25  करोड़  4]  लाख़  55  हजार  रुपये का
 माल  जब्त  हुआ  |  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  प्रति  छापा  2542  रुपये  पड़ा  अर्थात्  खोदा  पहाड़  निकली

 चुहिया  ।  अब  आप  बताइए  कि  इतना  बड़ा  कानून  और  लग  रहा  है  ज॑से  कोई  पुनीत  काम  करने  जा  रहे
 हैं  और  भाप  इस  देश  की  जनता  को  सस्ते  दामों  सही  दामों  पर  वस्तु  उपलब्ध  कराना  चाहते
 क्या  आप  मुनाफाखोरी  को  दूर  करेंगे  ?  इस  पर  सरकार  का  कया  खर्चा  छोड़  दीजिए
 अब्  तो  स्पेशल  कोर्ट  बनती  है  जबकि  फाईनेंशियल  मैमोरण्हम  में  कहा  गया  है  कि  हसमें  अलग  से  कोई
 खर्ब॑  नहीं  हुआ  इस  तरह  से  सरकार  मुकदमा  चलाने  के  लिए  हर  स्तर  पर  वकोल  रखती  है  और

 इस  हेतु  पी०  पी०  का  प्राविजन  केवल  कह  देने  से काम  नहीं  चलेगा  ।  एक  छापे  में  मिले  1542  ₹०

 औसत  ओर  मुकदमा  लड़ने  पर  सरकार  का  बितना  खच  होता  इसका  कया  हिसाब  है  ?  हर  जगह
 अदालत  की  व्यवस्था  कीं  गई  है  लेकित  इसका  नतीजा  बया  निकलता  है  ?  नतीजा  कोई  नहीं  निकल  रहा
 है  लेकिन  यह  कानन  आगे  तक  भी  अब  क्सिको  फायदा  है  ?  जनता  को  फायदा  नहीं  जितने

 व्यवसायी  उन्होंने  इसका  विरोध  किया  ये  मम्त्री  जो  यहां  नहीं  थे  लेकिन  इनके  राज्य  मन्त्री  अभी

 कायम  एक  शिष्टमण्डल  लोगों  का  चारों  तरफ़  से  विरोध  बिया  गया  कि  ग्रह  काला  कानून

 यह  तानाशाही  का  प्रतीक  इसको  समाप्त  इसमें  संशोधन  कराये  ।  इन  लोगों  ने  कहा  कि  हम

 इसको  ठीक  करेंगे  ।  इममें  लोगों  को  तंग  और  परेशान  किया  जाता  है  इस  बार  नहीं  होगा  ।  एक  संशोश्नन

 उस  पुराने  बिल  में  इन्होंने  रख  दिया  :

 ]

 वस्तु  [955  में  खण्ड  10  कक  को  जोड़ता  अर्थात्  दण्ड  प्रक्तिया

 धंहिता  ।973  के  अनुसार  किसी  पुलिस  स्टेशन  के  अफसर  इन्चा्ज  के  स्तर  से  नीचे  का  कोई

 अधिकारी  अथब्रा  उसके  हारा  लिखित  आधार  पर  अधिकृत  कोई  भी  पुलिस  अधिकारी  इस

 मंधितियम  के  अस्तगंत  दण्डनीय  अपराध  को  करने  बाले  दोषों  व्यक्ति  को  गिरफ्तार  नहीं
 करेगा  ।”

 ]

 अब  यही  तंगोधन  हुआ  है  कि  अफसर  एस०  एचं०  ओ०  पकड़ेंगे  या  उसके

 भआाधार  पर  अविकृ्ृतत  अधिकारी  पकड़ेंगा  ?

 इम्रमें  क्या  फर्क  पड़ने  बाला  है  थानेदार  को  एक  कागज  पर  लिखमा  है  कि  पकड़ों  और  पकड़कर

 लाएगा  तो  लिख  दिया  जाएगा  |  इससे  कया  फके  पड़ता  वारोगा  पकड़ता  है  या  सिपाही  पकड़ता
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 इमसे  क्या  फरक  पड़ता  ये  सारे  काम  दारोगा  हो  करता  इसमे  बयणा  फर्क  कि  आप  दारोगा
 को  अधिक्षत  कर  रहे  हैं  या  दारागा  ढ्वारा  अधिकृत  दूसरा  व्यक्ति  ये  सारे  जो  भाकड़े  दिए  ये
 बताते  हैं  कि  पूरे  के  पूरे  कानून  दुरुपयोग  ही  द्वोव्ा  है  ।  इस्चका  क्ोई  सदुपथोग  नहीं  होता  है  लोगों  को
 तंग  और  तबाह  करने  के  अलावा  ।  अगर  ऐसा  नहीं  होता  तो  जितने  रेड  किए  गए  उममे  कुछ  तथ्य
 निकलते  |  कहां  ला  गया  रेड  ?  आदमी  क्यों  इतने  कम  गिरफ्तार  हुए  ?  एक  लाख  धौंधठ  हजार  रेड

 इते  हैं  और  आदमी  गिरफ्तार  होते  हैं  56731  ।  मात्र  281  व्यक्तियों  को  म्जा  मिलती  तो  क्या
 मतलब  है  इसका  ?  यातो  गलत  रेड़  किए  गए  और  आप  यह  देखिए  कि  एक  लाख  चौंसठ  हजार  रेद
 होते  हैं  और  मुकदमे  चलते  हैं  5673  व्यक्तियों  पर  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  जब  इपया  धढता  है  ता
 रेड  किवा  जाता  है  और  जब  रुपया  मिल  जाए  तो  थाने  से  ही  छोड़  दिया  जाता  है  |  कमालुद्दीन  जी  पता

 नहीं  क्यों  सरकार  में  बैठते  ऐंटोनी  साहब  तो  पुराने  प्रशासक  वे  केरल  में  भी  कुछ  समय  रहे  हैं  ।
 लेकित  आपकी  भी  खोचना  चाहिए  ये  लोग  कया  करते  ब्याणारो  होने  के  नाते  उनकी  छवि  बड़ी  खरात

 रहती  वह  गड़बड़  करले  रहते  हैं  और  उस  गड़बड़ी  के  खिलाफ  उनको  सजा  भी  मिलनी  चाहिए  लकिस
 उम्त  पर  सजा  नहीं  मिलती  पकड़कर  ले  पैसा  दिया  और  छूटकर  चले  गह  सारी  बात

 यही  कहानी  बताती  है  ।  या  फिर  जो  तो  ऐनफोसिंग  एजेंसी  है  जिनको  कामून  का  सछती  से  पलन  करना

 वैसे  लोग  भ्रष्ट  और  बे:मान  हैं  कि  जो  इतने  छापे  पड़ते  हैं  उसके  ब्राद  भी  इतने  क्रम  लोग  पकड़े  जाते

 इसका  प्रतिशत  निकालिए  तो  100  में  ऐसे  98  आदमी  छूट  जाते  या  तो  छापे  ग़लत  ढग  से

 मारे  जा  रहे  हैं  या  98  लोगो  कुसू  रबारों  को  छोड़  दिया  जाता  है  ।  दोनों  बातें  गलन  नहीं  हो  सकती

 हैं  ।  कया  जरूरत  है  ऐसे  विशेष  प्रावध!न  इसको  बढ़ाने  इसका  मेरी  समझ  में  कोई  लाभ  नहीं  है

 इसलिए  हमने  इसके  खिलाफ  निरनुमोदन  वा  प्रस्ताव  रखा  है  ।

 व्यापारियों  की  इसमें  एक  दिक्कत  स्टॉक  सारी  बात  समरोी  ट्रायल  कर  सारा

 कुछ  किया  ल़ेक्रिन  बतीजा  क्या  निकल  रहा  है  ?  एक  हाल  में  देश  भर  में  281  अद्धमियों  को  सजा

 मिली  ।  ऐसे  कानूत  का  म्रदलब्  ढया  है  ?  इसका  मतलब  ग्रह  है  कि  इपकी  कोई  जहूरत  नहीं  जब

 कुसू  रवार  इस  देश  में  मात्र  28  व्यापारी  ही  निकणवे  हैं  तो  इस  प्रकार  का  कानून  रखकर  इतना  भारी

 खर्चा  करने  की  कया  जरूरत  इतना  पी  पी  बहाल  करके  वर्काल  को  परसा  देते  की  क्या  जरूरत  है  ?

 असल  में  यह  कानून  जनता  के  लिए  नहीं  असल  में  यह  कानून  उसका  पेट  भरता  है  जिसको  आपने

 वर्दी  दी  यह  ऑफिसर  इन्चार्ज  और  सप्लाई  के  कामों  मे  जुड़े  हुए  अफसरों  का  पेट  भरने

 के  लिए  है  यह  सीधा  आरोप  हम  लगाता  चाहते  पता  नहीं  उस  थानेदार  के  नीचे  से  ऊपर  तक  क्या

 हिस्सेदारी  बनती  या  नहीं  बनती  है  यह  हम  नहीं  यह  तो  मन्त्री  जी  बताएंगे  |  मगर  यह  स्थिति

 शोक  बहीं  है  ।  आप  कह  रहे  हैं  कि  आप  इसको  दूर  करेंगे  ।  यह  तो  अखबारों  में  छपी  हुई  बात  है  |  उत्तर

 पुत्री  राज्यों  में  क्रितनी  तस्करी  होती  था  रही  है  प्रह  शायद  आपको  भी  पता  होगा  ।  पिछले  साल
 लगातार

 अखबारों  में  छपरा  है  कि  जो  साब्रंजनिक  वितरण  प्रणाली  की  दुकाम  है  बहां  राशन  काड  धारकों  को

 श्वाद्यान्त  का  पूरा  कोटा  नहीं  मिल्रा  और  दूसरे  उलर  पूर्वी  राज्यो  म  श्चाद्यास्त  से  भरे  हुए  ट्रकों  की  तस्करी

 होने  का  ख्रम्ाज्ञार  फूड  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  को  साद्यान्व  की  आपूर्ति  की  जिम्मेदारी  दो

 गई  ।

 काम
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 सदस्य  की  गिरफ्तारो  के  थारे  में

 भ्रो  पीयूष  तोरकों  :  मैं  ब्यवस्था  सम्बन्धी  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  ।

 इस  सभा  के  सदस्य  श्री  शैलेन्द्र  महतो  16  तारीछ  से  अनुपस्थित  रहे  उन्हें  बिहार  पुलिस
 द्वारा  छोटा  नागपुर  में  गिरफ्तार  किया  गया  वह  अभी  भी  जेल  में  उनके  बारे  में  सभा  को  कोई
 जानकारी  नहीं  दी  गई  है  ।

 उन  पर  दबाव  डाला  गया  तथा  उन्हें  कुछ  दण्ड  भी  दिया  गया  कि  उन्होंने  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  में

 भनिश्चित  आर्थिक  रुकावट  को  स्थगित  करना  चाहिए  था  ।  सभा  में  यह  समाचार  आना  चाहिए  था

 कि  बे  अब  कहां  उनको  हालत  कंसी  है  ओर  पुलिस  वहां  पर  बया  कर  रही  इससे  सदस्य  के

 विशेषाधिकार  को  भोर  ध्यान  अःकषित  होता  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  सभा  में  निम्नलिखित  भोषणा  की  गई  थी  :

 शैलन्द्र  संपद  सदस्य  को  जमशेदपुर  के  सब-डिबीजनल  मेजिस्ट्रेंट  के  आदेश

 द्वारा  दण्ड  प्रक्रिया  सहिता  के  खण्ड  !071/116/113/151  के  अन्तगगंत  मामला  सब्या  288/
 93  के  सन्दर्भ  में  आज  दस  जेल  मे  रखा  गया

 2.46  म०  प०

 आवदयक  वस्तु  संशोधन  अध्याविश  (1993  का  संख्या  1)
 का  निरनुमोदन  किए  जाने  के  बारे  में  सांविधिक

 भोर

 आवहयक  वस्तु  संश!धन

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  नीतीश  कुमार  जारी  रखेंगे  ।

 ]

 श्री  मीतोश  कुमार  :  एफ०  सी०  आई०  और  सिविल  सप्लाइज  कार्पोरेशन  और  जो  सरकारी

 संस्थाएं  ह ैउनकी  नाक  के  भीचे  खाद्य/स्न  की  तस्करी  हो  रही  है  और  यह  उन्हीं  का  जिम्मा  इसके  बाद

 ऐसेन्शियल  कमोडिटिज  ऐवट  स्पेशनल  प्रोविजन  यह  एफ०  सो०  भाई०  और  सिविल  सप्लाइज
 कार्पोरेशन  बालों  पर  लगना  चाहिए  उस  पर  आप  नहीं  लगाते  हैं  लेकिन  बेचारे  गांद  और  १.स्त्रे  के

 गरीब  दुकानदार  हैं  उनको  बन्द  कर  देते  मारते  पीटते  थाने  में  ल ेजाकर  चूस  लेते  हैं  और  4
 भो  कुसू  रवार  नहीं  हैं  उसको  जेल  भेजते  हैं  और  जो  कुसूरवार  हैं  उसको  थाने  से  ही  छोड़  देते  हैं  ।  यही

 आपके  स्पेशल  प्रोविजन  एक्ट  का  हमने  इसलिए  निरबुमोदन  का  प्रस्ताव  दिया  है  और  हम  आपके
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 माध्यम  से  सरकार  से  अपील  करेंगे  कि  इस  प्रकार  का  काला  कानून  ज्यादा  दिन  लक  जारी  रखने  की
 जहूरत  नहीं  इसको  आगे  बढ़ाने  की  कोई  जरूरत  नहीं  भब  तक्र  इमकी  कोई  उपलब्धि  नहीं  है

 बकरे
 जो  उपलब्धि  है  बहु  जन  पिरोधी  इसलिए  इसको  थानेदार  के  हाथ  में  ज्यादा  ताकत  देना  और

 धन  कमाने  का  स्रोत  देना  इसलिए  ऐसे  फालतू  काम  फे  लिए  इम  उच्च  सदन  का  समय  जाथा  नहीं
 किया  जाना  चाहिए  था|  सरकार  को  खंद  रिव्यू  करके  इस  बिल  को  नहीं  लाना  चाहिए  हम  इनसे
 आग  गरेंगे  कि  इस  बिल  को  ये  विद्ड़ा  कर  ले  भौर  हम  सदन  से  आग्रह  करेंगे  कि  इस  बिल  को  ये  विदड़ा

 नहीं  करते  हैं  अपने  हाली  मृहाली  लोगों  का  पालन-पोषण  बरने  के  लिए  आम  लोगों  का  खून
 तो  ऐसी  हालत  में  हम  भापके  माध्यम  से  सदन  से  क्ष।ग्रहु  १रंगे  कि  हमारे  निरनुमोदन  के  प्रस्ताव  को

 स्वीकार  करके  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  करें  |  इन्हीं  श+दों  के साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  भहोबय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 यह  सभा  2  1५93  को  राष्ट्रपति  द्वारा  प्रद्यापित  आवश्यक  वस्तु
 संशोधन  1993  (1993  का  संदेया  ।)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।

 मद  संक्या  ।8  और  ।9  पर  एक  साथ  चर्चा  की  जानी  अब  मैं  श्री  ए०  के०  एस्टसी  को
 प्रस्ताव  पर  बिचार  करने  के  लिए  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बुलाता  हूं  ।

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सावंजमिक  बिसरण  प्त्रो  ए०के०  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 :--

 आवश्यक  वस्तु  1981  में  और  संशोधन  करने  और
 आधश्यक  व्तु  19535  में  संशोधन  करके  विशेष  उपबन्ध  करने  के  लिए  विधेयक  पर

 विघार  किया  जाये  0"

 जेसाकि  सभा  को  विदित  अःवश्यक  वस्तु  1955  में  आवश्यक  वस्तुओं  के

 आपूर्ति  और  वितरण  के  ब्यवस्थापन  तथा  उपभोक्ताओं  को  आसानी  से  उपलब्धता  युनिश्चित
 करने  तथा  व्यापारियों  द्वारा  शोषण  से  उनकी  रक्षा  करने  का  भी  प्रावधान  जमाखोरी  और

 चाजारी  जैसे  कदाचारों  में  सलिप्त  व्यक्तियों  से  अधिक  प्रभावशाली  ढग  से  निपटने  के  उहूं  श्य  से  आवश्यक

 वस्तु  1981  को  1-9-1982  से  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  लागू  किया

 गया  था  ।  उक्त  अधिनियम  में  विशेष  अदालतों  द्वारा  सभी  अपराधों  को  सरमरी  कम  से  कम  तीन

 महोने  की  अनिवाय॑  अपराधों  को  अप्रति  भव्य  स्थायिक  प्राधिकरण  को  बजाय  राज्य

 सरकार  को  जब्ती  के  वि््द्ध  अपील  करता  भादि  के  साथ-साथ  अवश्यक  वरतु  1955  के

 सम्बन्ध  में  सशोधत  करके  विशेष  उपबन्ध  बनाए  गए  अधिनियम  को  नवधि  ।-9-198  को  5  वर्ष  के

 ;  लिए  और  बढ़ा  दी  मई  थी  ।

 इस  सरकारद्वारा  प्रारम्भ  किए  गए  अधिक  और  वित्तीय  उपायों  को  कड़ी  ने  व्यापार  ओर

 उद्योग  को  और  अधिक  खला  और  संदर्शी  बनाया  है|  हमारे  दिमाग  में  एक  प्रश्न  भाता  है  कि  हम

 3५3



 आवश्यक  वस्तु  संशोधन  विधेयक  17  1993

 आवश्यक  वस्तु  संशोधन  व्घियके  जेसे  विनियमक  विधान  पर  क्यों  दृढ़  क्या

 बतंमान  आविक  सीतियों  के  सन्दे  में  यह  उपाय  व्यर्थ  नहीं  है  ?

 इम  प्रएत  का  राज्य  मरकारों  द्वारा  बड़े  अच्छे  ढग  से  उत्तर  दिया  गया  था  उन्होंने  कहा  है  कि

 इस  सीमा  तक  इम  विधान  को  जारो  रखने  की  अभी  आवश्यकता  हैरानी  की  ब'त  है  कि  राज्य

 सरकारें  ऐसे  विचार  स्वीकार  न्वरने  में  एकमत  थी  ।  आवश्यक  वस्तुओं  के  घितरण  के  लिए  मुझछय  रूप  से

 जिम्मेदार  होने  के  नाते  राज्य  सरकारें  इस  बात  का  निर्णय  लेने  की  स्थिति  में  हैं  कि  ऐसे  प्रस्तावित  कानून
 के  बिना  अपने  आपको  कितना  असहाय  महसूस  करती  हैं  ।

 यह  विधान  कैंवल  आवश्यक  बंस्तुओं  मै  निपटने  के  बारे  में  है  ।  हमारे  जैसे  देश  जहाँ  पर

 लाखों  लोग  गरीबी  की  से  नीजैं  रहते  इत  मदों  की  निरन्तर  निगरानी  की  भॉवेश्यकता  है  ।

 शरारती  तत्व  की  कमी  तथा  विपरीत  स्थानीय  हालातों  से  लाभ  उठाने  के लिए  अभी  भी  सक्रिय

 बनावटी  कमी  तथा  असामान्य  मूल्य  सीधे  गरीब  और  उनकी  क्रय  शक्षित  पर  प्रहार  करते  गरीबों  को

 तो  इन  मदों  के  बिना  रहना  पड़ेगा  या  फिर  इन  मुख्य  बस्तुओं  का  उपभोग  कम  करना  पड़ेगा  ।

 भावधश्यक्  बस्तुओं  में  दवाएं  आदि  जैसी  संकटकालीन  भ्दे  भी  शामिल

 बहुत  से  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  निवेश  भी  इस  श्रेणी  में  आते  यह  आवश्यक  है  कि  कभी  भी

 शरारती  तत्व  या  काल|बाजारी  करने  वाले  को  इन  मदों  की  कमी  के  हालात  पंदा  करने  की  इजाजत  नहीं
 दी  भागी  हमारी  अर्थव्यवस्था  का  सार  ईने  मदों  की  पर्याप्तता  पर  निर्भर  करता  मुझे
 प्रसन्तता  है  कि  राज्य  सरकारों  ने  यह  महसूस  किया  ह ैऔर  एकमत  होकर  इस  विधान  की  अवधि  बढ़ाए
 जाने  का  पक्ष  लिया  है  ।

 राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  तथा  लोगों  के  कल्याण  के  बिस्तुत  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  हितों  की  सुरक्षा  के लिए

 यह  विधान  बहुत  आवश्यक  है  ।  कालाबाजारी  करने  वालों  और  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कुछ  दण्डात्मक
 उपाय  अनिवाय॑  इस  विधेयक  में  उद्धत  किए  गए  अपराध  संज्ञय  तथा  अ्रप्रति  भाव्य  ध्यापार

 एसोसिएशनों  तथा  अन््यों  से  प्राप्त  अनुरोध  पर  विचार  करने  के  बाद  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 सशोधन  किया  गया  कि  केवल  जिम्मेबार  पुलिस  अधि  अर्थात्  पुलिस  स्टेशन  के  प्रभारी  अधिकारी

 को  इस  अधिनियम  के  डप्रबन्धों  के  अन्लग्त  दण्डनीय  अपराध  करने  बाले  किसी  भध्यक्तित  को  गिरफ्तार

 करने  की  शक्ित  प्राप्त  होगी  ।  निम्न  पुलिस  अधिकारियों  द्वारा  शक्ति  के  दुरुपयोग  की  आशंका  को  इस

 सशोधन  ने  दूर  कर  दिया  है  ।

 चुंकि  आवश्यक  वस्तु  1981  की  अवधि  31-8-199 2  को  समाप्त

 होनी  थी  तथा  सरकार  का  यह  सुविबारित  मत  था  कि  इस  अधितियम  को  बिना  ब्यवधान  के  जारी  रखा

 27-8-1992  को  आवश्यक  वस्तु  सशोधन  1992  प्रद्यापित  किया

 इस  अध्यादेश  को  संसद  के  अधिनियम  में  बदले  जाने  का  विधेयक  शोतकालान  सत्र  के  दोरान
 पारित  नहीं  किया  जा  सका  ।  ह।लांकि  इसे  सत्र  के  पहले  दिन  पुर:स्थापित  किया  गया

 ]

 थी  दाऊ  बयाल  जोशी  :  उपाध्यक्ष  मेरा  निवेदन  है  कि  श्री  नीतीश  कुमार  जी  ने
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 इस  बिल  के  सम्बन्ध  में  जो  अपपत्तियां  उठाई  उन  पर  तो  माननीय  मन्त्री  जी  कोई  जवाब  नहीं  दे  रहे
 केग्ल  लिखा  लिखाया  भाषण  ही  पढ़  रहे  नीतीश  कुमार  जी  ने  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 '  आपलियां  उठाई  है  कि  पुलिस  के  हाथों  में  अप  एक  और  डण्डा  देने  ।  रहे  पुलिस  को  नये  अधिकार
 देने  जा  रहे  हैं  |  मन्त्री  जी  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  उनका  क्या  ब.हुना

 |]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जोशी  श्री  नीतीश  कुमार  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।  मद  सं०  18
 9  पर  एक  साथ  विचार  किया  जाना  माननीय  मन्त्री  जी  मद  सं०  ।9  ले  रहे  वे  श्री  नीती

 कुमार  जी  का  उत्तर  नहीं  दे  रहे  हैं  बल्कि  मद  स०  19  ले  रहे

 थरो  ए०  के०  :  कृपया  जल्दी  मत  कीजिए  मैं  केबल  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  रहा  मुझे

 मालूम  है  कि  चचा  के  बाद  हमें  सभी  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  का  उत्तर  देना  होगा  ।

 सरकार  का  दृढ़  मत  था  कि  अध्यादेश  को  समाप्त  नहीं  होने  दिया  जाना  चाहिए
 क्योकि  यह  आवश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  के  प्रभावी  विनियम  के  हितों  के  लिए  हानिकारक  होगा  ।

 2-1-93  को  आवश्यक  वस्तु  संशोधन  1993  प्रद्यापित  किया  भया  था  ।

 ऊपर  बताए  गए  कारणों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  की  राय  है  कि  आवश्यक  वस्तु
 1981  ]  उसमें  किए  गए  सशोधनों  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए

 बढ़ाया  जाए  ।  श्री  नीतीश  कुमार  के  भाषण  को  सुनने  के  बाद  भी  मैं  समझंता  हूँ  कि  यह  सभा  इस  विधान

 की  एकमते  समर्थन  करेगी  ।

 कुछ  माननोयथ  सदस्य  :  नहीं  ।

 क्री  ए०  के०  एन्टनो  :  इस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करते  हुए  श्री  नीतीश  कुमार  ने  कुंछ  टिप्पणियां
 की  में  अभी  इन  टिप्पणियों  के  बारे  में  विस्तार  से  उत्तर  नहीं  दे  रहा  हूं  क्योंकि  सारी  चर्चा  समाप्स

 होने  के  बाद  में  उनक  जवाब  लेकित  इस  समय  मैं  उसके  बारे  मे  एक  या  दो  पक्ति  कहना

 श्री  नीतीश  कुमार  बता  रहें  थे  कि  अनेक  वर्षों  से  इस  विधेयक  को  जारी  रखने  के  बाद  भी  हम  प्रगति
 करने  में  असम  रहे  यह  आंशिक  रूप  से  सच  हो  सकता  लेकिन  में  माननीथ  सदस्यों  को  बाद

 दिलाना  चाहुंगा  कि  यदि  ऐसा  कोई  विधान  न  होता  तो  इस  देश  के  आम-आदमी  का  भाग्य  क्या

 द्वोता  ।

 वह  पूर्ण  रूप  से  कालाब्राजाश्यों  ओर  मुनाफाखोरों  की  दया  पर  निर्भर  हम  यह  आवश्यक

 वस्तु  1955  बहुत  बर्थ  पहले  लोए  सरबार  ने  अनेक  वर्धी  के  अंनुभव  के  बाद  राज्य

 सरकारों  के साथ  परामझं  करके  और  केवल  महत्वपूर्ण  बर्गों  के  साथ  परामश  करके  यह  आवश्य  ब्स्तु
 सशोधम  1981  प्रस्तुत  किया  ।  यह  नया  कानून  नहीं  यह  केबल  समय

 की  आवश्यकतानुरूप  लाया  गया  यह  काशून  पिछले  11  वर्षों
 से  लागू  केन्द्रीय  सरकार

 कार्यान्वयन  प्राधिकारी  नहीं  राज्य  सरकार  द्वी  कार्यान्वयन  प्राधिकारों  होती  है  ।
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 पिछने  11  वर्षों  से  सभी  राज्यों  में  अनेक  राजनैतिक  परिवतंन  हुए  मैं  यह  उल्लेख
 करना  चाहूंगा  कि  आज  को  भारत  की  स्थितियों  में  यह  विधान  सभी  राज्यों  में  100 ),,  है  और  अनेक
 रशाजनतिक  दलों  की  सरकारों-चाहे  बहु  भारतीय  जनता  पार्टी  जनता  दल  माक्संव।दी

 कम्यूनिस्ट  पार्टी  की  या  अस्ता  द्रविड़  मुनेत्र  कंषगम  पार्टी  की  सरकार  हो--इत  सभी  राज्य  सरकारों  ने

 स्वंप्म्मति  से  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  अगले  पांच  वर्षों  क ेलिए  इस  कानून  को  ओर  लग्यू
 किया  जाना  चाहिए  |  यह  अनु रोध  सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  सबंसम्मति  से  किया  गया  था  ।  ऐसा  बयों

 कया  राज्य  सरकारें  जन  बिरोधी  हैं  ?  इन  सभो  राज्य  सरकारों  करी  सबंसम्मति  है  कि

 सामान्य  जनता  के  हित  में  यह  कानून  लागू  रहना  चाहिए  ।  इसी  सभी  राज्य  सरकारों  के  साथ

 विचार-विमर्श  करके  तथा  व्यापार  क्षेत्र  सहित  अनेक  प्रकार  के  हितों  पर  चर्चा  करने  के  बाद  हमने  इसे

 लागू  किया  है  ।

 थी  मोतोश  कुमार  :  यह  बात  तो  मैंने  खुद  कही  है  कि  सभी  राज्य  सरकारों  ने  पसन्द  किया  है

 ऐसा  एक्ट  बनाना  चाहिए  ।  यह  किसी  पार्टी  विशेष  का  सवाल  नहीं

 झी  ए०  के०  एन्टनो  :  इसी  परिणामस्वरूप  हम  यह  कहते  हैं  कि  ससदीय  लोकतन्त्र  भी  सामान्य

 जनता  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करता  अन्ततः  यह  सभी  निर्वाचित  निकायों  के  हितों--केन््द्रीय
 सरकार  अथवा  राज्य  सरकारों  अथवा  अन्य  निर्वाचित  निकायों  के  द्वित  में  है  कि  सामान्य  लोगों  के  हितों
 की  सुरक्षा  की  जाती  हमें  केबल  इसी  का  पालन  करना  है  ।

 इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध  पर  विचार  करने  तथा  व्यापार्कि

 हितों  सहित  सभी  हितों  पर  विचार  करने  के  बाद  इस  लागू  किया  हम  ईमानदार

 वास्तविक  व्यापारियों  को  परेशान  नहीं  करना  चाहते  जो  कालाबाजारी  के  कार्यकलापों  में  शामिल  नहीं

 है  और  इसी  उहं श्य  के  लिए  हमने  संशोधन  किया  हमते  राज्य  सरकारों  को  भी  निदेश  दिए  हैं  कि

 बह  ईमानदार  ब्यापारियों  को  परेशान  न  करें  |  मैं  श्री  नीतीश  कुमार  जी  की  बात  से  सहमत  हूं  कि  बहुत
 अधिक  सन्तोषजनक  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 3.00  भ०  १०

 अभी  हमें  बहुत  भागे  बढ़ना  है  ;  बास्तव  में  कार्यान्वयन  एजेंसी  देम्द  सरकार  नहीं  अपितु  राज्य

 सरकार  केन्द्र  सरकार  बार-बार  राज्य  सरकारों  पर  यह  जोर  डालन  का  प्रयास  कर  रही  है  कि

 अधिक  सतके  होना  हमें  अधिक  राजनैतिक  इच्छा  दर्शानी  होगी  तांकि  इस  जो  सामान्य

 लोगों  के  कल्याण  के  लिए  का  कार्यान्वयन  अधिक  प्रभावी  ढुग  से  किया  जा  सके  |  परन्तु  इमके  साथ

 ही  मैं  इस  बात  से  भी  सहमत  हूं  कि  हपें  किसो  भी  ब्यक्षि  को  ईमानदार  लोगों  को  परेशान  करने  को

 भनुमति  नहीं  देनी  सरकार  भी  इस  बारे  में  गम्भीरतापूर्वक  विचार  कर  रही  परन्तु  क्या
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 नस  स्तन

 जात  समझते  हैं  कि  यदि  इसे  पूर्णतया  व्यापारियों  पर  छोड़  दिया  गया  तो  हम  सामान्य  लोगों  के  हितों  की

 मुरक्षा  कर  सकते  हैं  ?  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  हेमानदार  ब्यापारियों  को  परेशान  नही  किया  आना

 चाहिए  ।  परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  मैं  यह  महसूस  करता  बतंमान  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि
 ईमानदार  व्याप।र्यिो  को  सुरक्षा  को  जानी  चाहिए  परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  बहू  जो

 जम्तखबोरो  ओर  विभिन्न  वस्टुओ  का  हेर-फेर  करते  के  कार्य  में  सलिप्त  उन  पर  दया  नहीं  की

 जानी  इसी  कारण  हम  पांच  वर्षों  तक  इस  कानून  की  अवधि  बढ़ाए  जाने  के  लिए  आपके  समथंन
 का  अनुरोध  कर  रहे  इस  विषय  हुई  सम्पूर्ण  चर्चा  पर  विचार  करने  के  बाद  मैं  आपको  यह
 विश्वास  दिला  सकूँगा  कि  यह  कानून  जारी  रहना  यदि  आप  एस  कानून  को  समाप्त  करना

 चाहेंगेतो  हम  इस  देश  की  गरीब  सामान्य  जनता  +  साथ  अत्यधिक  अन्याय  कर  रहे  भ्रतः

 अन्त  में  श्री  नीतीश  कुमार  सहित  आप  सबको  शर्तों  सहित  मैं  भी  यह  महसूस  कर  रहा  हूं  कि आप  सब

 इप  कानून  के  बारे  में  सबवंसम्मति  से  सरकार  को  समर्थन  देंगे  ।  अभी  भी  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  ।  इन
 शब्दों  के  साथ  मै  इस  विधेयक  पर  विचार  करने  और  पारित  करने  के  लिए  आपकी  भनुमति  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 आवश्यक  वस्तु  981  में  और  संशोधन  करने  वाले

 तथा  आवश्यक  वस्तु  1955  में  सशोधन  द्वारा  विशेष  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विचाराध्थ  प्रस्ताव  में  अनेक  सशोधन  जो  सदस्य  सशोधन  प्रस्तुत  करना

 चाहते  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 श्री  गिरघारी  लाल  भागंब  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  ।2  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया

 ज्यये  ।”  (1)

 को  मोहन  सिंह  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  को  उस  पर  24  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया

 जाये  ।  (4)

 श्री  बाऊ  बयाल  जोशो  .  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 विधेयक  को  उस  पर  4  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया

 जाये  ।  (7)

 री  राजेस्  अग्निहोत्रो  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ

 विधेयक  को  उस  पर  15  1993  तक  राय  जानने  के  लिए  परिचालित  किया

 जाये  ।”  (5)

 301



 आवश्यक  वस्तु  संशोधन  विधेयक  17  1293

 |

 उपाध्यज्न  भहोश्य
 :

 हम  विधेयक  को  शीघ्र  पारित  हमें  31  !993  से  पहले
 लेखानदान  पारित  करना  आपका  सहयोग  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  इस  विषय  के  लिए  3  घण्टे  का

 समय  निर्धारित  किया  गया  है  |

 [

 थ्री  श्याम  घिहारी  मिभ्र  इस  देश  के  10  करोड़  ब्यापारियों  की  है  उपाध्यक्ष

 और  इस  पर  चर्चा  के  लिए  केवल  3  घण्टे  निश्चित  किए  गए  यहू  व्यापारियों  के  साथ

 अत्याचार  उनके  ऊपर  व्यभिचार  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  इसका  समय  ज्यादा  बढ़ाया
 जाना  चाहिए  ।  मैं  तो  यह  कहूंगा  कि  इसमें  समय  की  पाबन्दी  नहीं  जलेगी  ।

 थी  हरचन्द  सिह  :  व्यापारी  ही  आज  देश  को  लूट  रहे  हैं  और  ये  व्यापारियों  की  बकालत

 कर  रहे

 करो  ताराचन्द  स़०्डेलबाल  :  उपाध्यक्ष  व्यापारियों  से  ही  पैसा  लेकर

 चुनाव  लड़ा  जाता  है  और  व्यापारियों  को  ही  बुरा  कहा  जा  रहा  है  ।

 क्री  बाऊ  बयाल  लोशी  उपाध्यक्ष  हमने  भी  इसमे  संधोधन  दिया  हम  भी

 बोलना  चाहते  इसलिए  इस  पर  पर्याप्त  समय  दिया  जाए  ।

 )

 ]

 श्री  पथ्न  कुमार  बंतन  अब  हमें  इस  बारे  में  चर्चा  नहीं  करनी  यदि

 सदस्य  '*'
 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  आप  मेरी  बात  सुनें  ।  इसके  लिए  तीन  घण्टे  का  समय  निर्धारित  किया

 गया  आप  ईमानदारी  से  जो  महसूस  करते  हैं  उसे  लेकर  निश्चित  रूप  से  सरकार  पर  दबाव  डाल

 सकते  यह  समय  पर  निरभंर  नहीं  अधिक  ,  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  हम  किस  प्रकार  सरकार
 पर  दबाव  डालते  मछ्प  अवधि  में  ही  आप  जो  कुछ  कहना  चाहते  हैं  सरकार  उसे  लेकर  दबाव

 डाल  सकते  हैं  ।

 डा०  कार्तिकेश्वर  पात्र  :  मैं  सम्पूर्ण  सभा  का  ध्पान  उन  सब  बातों  की  ओर

 चाहता  हूं  जिन  पर  सरकार  द्वारा  रोक  लगाई  गई  मैं  माननीय  मन्त्री  जो  स  इस  बारे  में  स्पष्टीकरण

 चाहता  हूं  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  आपको  बोलने  के  लिए  अवसर  विए  आने  पर  निश्वित  रूप  से

 आप  यह  बात  कह  सकते  हैं  |  मैंने  श्री  दिघिजो  का  नाम  पुकारा  यह  खड़े  इस  समय  यदि  आप

 उनके  अधिकार  को  छीनते  हैं  तो  यह  मानव  अधिकारों  का  उल्लंघन

 308



 26  1914  आवश्यक  वस्तु  सशोधन

 ड०  कातिकेश्यर  पात्र  :  मैं  यह  चाहता
 ''

 उपाध्यक्ष  महेदय  :  आप  बाद  में  बोल  सकते  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हा०  यह  सब  मुह  उठाने  के लिए  लमय  नहीं  है  ।

 डा०  कातिकेश्वर  पात  :  मैं  माननीय  मन्त्री  अहोदय  से  यह  जानना  चाहता  हुं'**

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  डा०  सभा  का  एक  सरीका  है  ।  भपको  बोलने  का  मौका  दिए  जाने  पर
 निश्चित  रूप  से  अपनी  शिकायतें  रख  सउते  जब  मैंने  माननीय  सदस्य  से  बोलने  का  अनुरोध

 किया  है  तो  इस  बीच  यदि  आप  खड़े  होकर  मामले  पर  तक  करते  हैं  तो  यह  कःयंवाही  ब॒नात  में  सम्मिलित
 नहीं  किया  जाएगा  ।

 क्या  मैं  श्री  दिघेजी  से  अपना  सवाल  आरम्भ  करने  के  लिए  अनुरोध  कर  सकता  हूं  ।

 श्री  शरद  दिघे  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के

 लिए  जड़ा  हुआ  हूं  ।

 विधेयक  बहुत  साधारण  है|  सर्वप्रथम  इसमें  आवश्यक  वस्तु  संशोधन
 नियम  की  अवधि  को  और  पाच  बधं  के  लिए  बढ़ाना  है  और  इसमें  एक  छोटा-सा  संशोधन  करने  का  भी

 प्रयास  करना  है  कि  स्टेशन  के  प्रभारी  अधिकारी  अथवा  इस  बारे  में  लिखित  में  उसकी  ओर  से

 प्राधिकृत  किसी  पुलित  अधिकारी  के  रेंक  से  नीचे  का  कोई  अधिकारी  इस  अधिनियम  के  अधीन  दण्डनीय

 अपराध  करने  वाले  किसी  ब्यज्ित  की  सहायता  नहीं

 जहां  तक  इस  कानन  का  सम्बत्ध  दो  दबाव  रहे  पहला  दबाव  उपभोकक्ताओं  का

 है  ।  जहां  तक  इस  अधितियम  का  सम्बन्ध  है  इससे  उपभोक्ताओं  को  पूथ्थ  सरक्षण  प्राप्त  है  और
 भोक्ताओं  के  संरक्षण  के  लिए  यह  विधेयक  नितांत  आवश्यक  ऐसे  कई  अधिनियम  भी  है  जैसे  उपभोक्ता
 संरक्षण  भधिनियम  आदि  ।  लेकिन  समाज  विरो>ो  गतिविधियों  जैसे  जमाखोरी  और  कालाभाजा री  में  लगे
 व्यक्तियों  और  मूल्यों  के  बढ़ने  की  बुराई  से  प्रभावशाली  ढग  से  निपटने  के  लिए  यहू  प्रावधान  नितान्त

 आवश्यक  है  ।

 माननीय  सदस्म  श्री  नीतीश  कुमार  द्वारा  एक  मुहर  उठायਂ  गया  है  कि  यह  प्रभावशाली  नहीं

 रहा  इसका  कोई  उपयोग  नहीं  बढ़  केवल  लोगों  को  तग.करने  के  लिए  है  ।  मेरा  निवेदन  हे
 कि  यदि  कोई  अधिनियम  बहुत  प्रभावशाली  नहीं  है  और  इसके  सम्तोषजनक  परिणाम  प्राप्त  हीं  हो  रहे
 हैं  तो  उस  अधिनियम  को  ही  समाप्त  कर  देना  इसका  उपचार  नहीं  है  बल्कि  उस  अधिनियम  में  और

 भधिक  शक्षितयों  का  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  और  राज्य  सरकारों  को  इस  अधिनियम  को  यथाध  भव

 भधिक  प्रभावशाली  ढग  से  कार्यान्वित  करने  के  निदेश  दिए  जाने  चाहिए  ।
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 ,  इस  समय  प्रत्येक  अधिनियम  में  भ्रष्टाचार  की  गुंजाइदा  है  ।  यदि  आप  किसी  अधिनियम  को  पास
 करते  है  तो  लोग  आगे  सकते  हैं  और  बह  सम्ते  हैं  कि  आपने  इस  कानून  को  पास  किया  है  लेकिन

 इसमे  कार्यान्वित  नट्टों  किया  जा  सकता  इसमें  बहुत  सी  कमिया  हैं  भर  कमंचारी  या  अधिकारी  भ्रष्ट  हैं  और

 इसलिए  थे  इसे  कार्यान्वित  नही  कर  २हे  इसलिए  इस  सामास्य  आरोप  से  यह  सिद्ध  नहीं  किया  जा

 सकता  कि  इस  अधिनियम  को  आगे  लाग्  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  अधिनियम  का  उहू  एय  मौजूद
 है  और  यदि  हमे  अभी  भी  इस  उहं श्य  का  प्राप्त  करना  है  तो  ये  प्रावधान  सबिधि  पुस्तिका  में  होने  चाहिए  ।

 क।र्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप  याद  आप  आबड़  देखे  तो  केबल  बहुत  कम  ब्यक्तित  दोषी  ठहराए  गए  है  ।

 जैसाकि  नीतीश  कुमार  ने  इस  सभा  का  धयान  दिलाया  है  कि  दोषी  सिद्ध  किए  गए  व्यक्तियों  को  सख्या

 बहुत  ही  बम  है  ।  इसके  दो  कारण  हो  सकते  है  |  यह  एक  निवारक  अधिनियम  है  और  इस
 नियम  क॑  कारण  लोग  जमारझोरोी  नहों  कर  रहे  हैं  और  वे  जहां  तक  अवश्यक  ब-तुओं
 का  सम्बन्ध  है  वे  उचित  मुल्य  ले  रहे  हैं|  उन्हे  डर  है  कि  यदि  १  ऐसा  करेंगे  तो  उन्हें  बहुत  कड़ी  सजा

 मिलेगी  ।  इस  प्रकार  यह  अधिनियम  निवारक  अधिनियम  है  और  अधिक  संक्षया  में  लोगों  को  दोषी  सिद्ध

 नद्वीं  किया  गया  ।

 इस  अधिनियम  को  कार्यान्वित  करने  में  वहां  कुछ  निष्क्रियता  और  भ्रष्टाचार  हो  सकता

 है  और  इस  प्रकार  इसके  परिणामस्वरूप  लोगो  को  तग  किया  जा  सकता  है  या  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत

 बहुत  कम  सख्या  में  मामलो  का  पता  रागाया  जा  सकता  इस  अधिनियम  को  वापिस  लेना

 उपचार  नहों  उपचार  यह  है  कि  अधिनियम  को  बहुत  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्यानिवित  करना  है  और

 यदि  आवश्यकता  हो  तो  हमें  इन  प्रावधानों  को  अधिक  शक्तिशालो  बनाना  चाहिए  ताकि  इस  समस्या  को

 प्रभावशाली  ढंग  से  सुलझाया  जा  सके  ।

 अब  इस  अधिनियम  में  बहुत  कड़े  प्रावधान  हैं  जो  काला-बाजारी  और  जमाखोरी  को  रोकते  हैं
 भौर  विशेष  न्यायालयों  द्वारा  इन  पर  नियन्त्रण  रखा  गया  है  और  अपराधों  को  गैर-जमानती  बनाया  गया

 है  ।  इसमें  तीन  माह  की  भजा  आवश्यक  है  ओर  उसके  लिए  किसी  अन्य  स्थाधिक  निकाय  में  अपील  नहीं

 की  जा  सकती  ।  अपील  सीधे  राज्य  सरकारों  से  की  जाती  है  ।  इसमें  चीजों  को  जड्त  करने  के  लिए

 प्रावधान  और  इसलिए  दस  अधिनियम  द्वारा  निश्चित  प्रावधानों  के  लोग  गरीब  लोगों  के

 विरुद्ध  अपराध  और  काला-बाजारी  से  डरते  हैं  ।  और  गरीब  लोगों  को  इस  अधिनियम  से  कुछ  लाभ  हो

 रहा

 ,  इस  समय  व्यापारियों  का  एक  बल्ला  गुट  है  जो  इस  अधिनियम  को  नहीं  चाहते  और  इसलिए

 पिछले  कई  वर्षों  से  वे  अभियान  चनाते  रहे  जब  इस  अधिनियम  की  अवधि  समाप्त  होने  वाली  थी

 तब  भी  सरकार  और  सम्बन्धित  निकायों  पर  अत्यधिक  दबाव  डाला  जा  रहा  था  कि  इस  अधिनियम  को

 अवश्नि को  आगे  नहीं  बढ़ाया  जाता  स्वाभाविक  है  कि  इस  अधिनियम  से  वे  समाज  विरोधी

 गतिकिधियां  नहीं  कर  पाएंगे  ।  इस  अधिनियम  में  इन  गतिविधियों  के  लिए  निवारक  सजा  है  लेकित  यदि

 इसमें  कोई  अड़चने  हैं  तो  सरकार  उन  पर  गौर  कर  सकती  है  |  उदाहरण  के  लिए  किसी  न्यायिक

 करण  से  अप्रील  नहीं  बी  जा  सकती  है  और  इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  काफी  परेशानी  है  और  लोगों  में  यह

 भावना  नही  है  कि  अन्तत  उन्हें  न््याय  इसलिए  सरकार  से  अदील  करने  के  बजाय  यदि  सरकार
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 किसी  न्यायिक  प्राधिकरण  में  अपील  किए  जाने  की  व्यवस्था  करने  पर  फिर  से  विचार  करती  है  तो  लोगों
 में  न्याय  मिलने  का  विश्वास  पैदा  हो  सकता  है  क्योंकि  हमेशा  केवल  इतना  ही  नहीं  लोगों  को  महसूस  होता

 चाहिए  कि  न्याय  किया  जा  रहा  है  बल्कि  यह  अवश्य  लगे  कि  न्धाय  किया  जा  रहा  अतः  यदि  सरकार

 भविष्य  में  किसी  प्राधिकरण  के  गठन  पर  विचार  करती  है  जो  सरकार  बी  बजाय  इन  अपीलों  को  सुनेगा  तो

 यह  उचित  होगा  इसके  अलावा  एक  अन्य  बहुत  ही  कड़ा  प्रावधान  है  कि  तब  तक  कोर्ट  जमानत  नहीं  होगी
 जद  तत  अभिव्रोजक  को  सुतवाई  का  मौका  नहीं  दिया  जाता  और  मुझे  बलाणा  गया  कि  इममें  भ्रष्टाचार

 की  काफी  गुंजाइश  रहती  है  |  क्योंकि  जब  तक  अभियोजक  की  सुनबाई  नही  होती  जज  जमानत  देने  पर

 बिल्कुल  विचार  नहीं  कर  सकता  और  अपराधी  जेल  में  रहता  है  ।  कभी-कभी  अभियोजकः  इसके  लिए
 काफी  समय  लेता  वे  रिकार्ड  एकत्र  करने  के  उचित  सूचना  एव.न्र  करने  के  लिए  सथगन  के  लिए

 आवेदन  करते  हैं  और  उस  समय  तक  यदि  अपराधी  बेकसूर  भी  हो  तो  भी  उसकी  जमानत  जिल्कुल  नही

 हो  पाती  ।  अतः  इस  प्रावधान  पर  भी  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 तीसरा  एक  अन्य  कड़ा  प्रावधान  है  जिसके  अन्तर्गत  सभी  वस्तुएं  जब्ट  कर  ली  जाती  हैं  ।  मैं

 झता  हुं  जो  वस्तुए  सन्देह।स्पद  हैं  केवल  बही  जब्त  की  जानी  चाहिए  ।  लेकिन  दी  गई  व्यापक  शक्तियों  के

 कारण  आवश्यक  रूप  से  बहुत  सी  वस्तुएं  जश्त  कर  लो  जाती  हैं  और  संभवतया  पूरी  ही  नीलामी  में  बेच

 दो  जाती  हैं  ।

 जहां  तक  व्यापान्यिं  का  सम्बन्ध  ये  ही  कुछ  उस्तेजनात्मक  बातें  हैं  ओर  इन्हें  दूर  करने  के

 लिए  सरकार  इन  पर  विचार  करे  और  इन्हें  समाप्त  कर  दिया  जहां  तक  इस  अधिनियम  का  सवेध्र

 इस  बारे  में  कम  से  कम  शिकायतें  प्राप्त  होंगी  ।  लोगों  को  भी  इसका  स्वागत  करना  चाहिए  क्योंकि

 यह  उपभोक्ताओं  के  हित  में  है  ।  इसी  प्रकार  यदि  इन  उ्े  जतात्मक  बातों  को  दूर  कर  दिया  जाता  है

 तो  ईमानदार  व्यापारियों  को  इन  प्रावधानों  वा  स्वागत  करता  चाहिए  |

 महोदय  ,  यह  अत्यध्रिक  महत्वपूर्ण  है  कि  सभी  राज्य  सरकारों  का  एकमत  है  कि  इस  अधिनियम

 को  जारी  रखा  जाना  चाहिए  ओर  सभी  राज्य  सरकारें  एक  हो  राहन॑निक  दल  की  नहीं  इस  समय

 अधिकांश  महत्वपूर्ण  राजनैतिक  दल  कहीं  न  कहीं  सत्ता  में  नि:सनन््देह  इस  समय  कुछ  राज्यों  में

 पति  शासन  लाग्  है  परन्तु  जब  उनसे  परामर्श  किया  गया  वे  सत्ता  मे
 थे

 ।  इससे  यह  प्रकट  होता  है

 कि  प्रत्येक  राजनेतिक  दल  जिसका  इस  देश  में  थोड़ा  सा  भी  महत्व  वे  चाहते  है  कि  ऐसा  अधिनियम

 होना  चाहिए  ।  यदि  कोई  हथियार  धारहीन  हो  गया  है  तो  इसकी  धार  तेज  को  जाती  चाहिए  और  इसमे

 कुछ  ओर  दावे  बना  दिए  जात  चाहिए  परन्तु  आप  यह  कहुकर  इस  हथियार  नहीं  फेंक  सकते  कि  यह

 ठोक  काम  नहीं  कर  रहा  यह  भत्यंत  महत्वपूर्ण  है  कि सभी  राज्य  सरकारें  इसका  समन  कर  रहीं

 है  ।

 जेंताकि  मानतीय  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  पिछले  दस  वर्षों  मे  यह  समय  को  +%भौटी

 पर  छरा  उतरा  है  और  किसी  ने  भी  अत्यत  गर्भीरतापूर्वक  इसके  जिछद्ध  शिकायत  नहीं  की  जैधा

 मैंने  बताया  कि  इसमें  कुछ  उत्तेजनात्मक  बातें  हैं  ।  यदि  उन्हें  टूर  कर  दिया  जाता  ',  तब  इस  अध्विनियम

 का  अनुपालन  ठीक  से  किया  जा  सकता  है  और  इसका  लाभ  अधिकतर  उठ  निध॑न  व्यक्षित्यों

 और  उन  मभी  को  होगा  जिन्हें  संरक्षण  को  जरूरत  है|  निःसन्देह  एक  और  कारक  पर  भी  विचार  किया
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 जाना  चाहिए  ।  इस  समय  आपूर्ति  को  स्थिति  संतोषजनक  है  और  1981  अथवा  1987  के  समान  इस
 समय  इसकी  भारी  कमी  नहीं  है  और  हम  गेहूं  ओर  चीनी  का  निर्यात  करने  की  स्थिति
 में  हों  ।  और  आपूर्ति  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  ।  उस  दृष्टि  से  सरकार  को  इस  अधिनियम  के

 कुछ  कड़ें  उपबंधों  को  सम'प्त  कर  देना  ताकि  व्यापारी  समुदाय  की  ओर  से  कम  से  कम

 यतें  आएं  ओर  उनमें  कम  से  कम  अमनन््तोष  हो  ।  मैं  इस  अधिनियम  को  कुछ  और  समय  तक  बंढाए
 जाने  का  स्वागत  करता  हूं  और  हसो  लिए  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगले  वक्ता  को  बुलाने  से  पहले  मैं  सभा  को  सूचित  करना  चाहूँगा
 कि

 कांग्रेस  पार्टी  क ेलिए  ।  घंटा  18  भारतीय  जनता  पार्टी  के  लिए  37  मिनट  जनता  दल  के  लिए
 18  मिनट  और  मा०  क०  पा०  के  लिए  !]  मिनट  का  कुल  समय  नियत  किया  गया  प्रत्येक  दल  के

 लिए  नियत  किए  गए  समय  को  जानना  बेहंतर  है  ताकि  वक्ता  अपने-अपने  दल  को  नियत  किए  गए  समय

 के  अनुसार  ही  बोले  ।  मैंने  केबल  इसी  उंह  श्य  से  इस  सभा  को  यह  बताया

 [

 भ्री  ताराबग्द  ल-ड्डेलवाल  :  उवाध्यक्ष  सला  दल  को  जो  |  20

 मिनट  का  समय  दिया  गया  वह  उ.के  इसलिए  पर्याप्त  क्योंकि  यह  जयता  दल  का  ही  बिल

 उनको  ज्यादा  कुछ  बोलने  की  आवश्यकता  ही  नहीं  परन्तु  हम  लोगों  को  बोलने  का  अधिक  समय  दिया

 जाए  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  यह  राजनंतिक  दल  की  सदस्य  संख्या  पर  निर्भर  करता

 क्री  श्याम  बिहारी  सिश्र  :  फेडरेशन  आफ  आल  हृण्डिया  फूड  ग्रेस  डीलर

 एसोसिएशन  का  चेयरमैन  व्यापारी  क्लास  और  आल  इण्डिया  ग्यापारी  संघ  का  प्रेसीडेंट  हूं  और  ब्यापारी

 समाज  की  छवि  पूरे  हिन्दुस्तान  में  राजनीतिक  दलों  न  ख्वराब  की  है  ।  इसलिए  मैं  आपसे  अपेक्षा  करता  हूं
 कि  ध्यापारी  समाज  की  बास  कहने  के  लिए  मैं  आया  भले  ही  कुछ  सदस्य  मुझे  जमाखोरों  का  अध्यक्ष

 मुझे  समय  पूरा  मिलना  चाहिए  ।

 थो  संपद  मसुदल  हुसन  :  उपाध्यक्ष  यह  नोट  किया  जाए  कि  ये  जनता  के

 प्रतिनिधि  नहीं  ब्यापारी  समाज  के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 भरी  श्वास  बिहारो  मिश्ष  :  नोट  किया  मैं  कह  रहा  हूं  ।  मुझे  बया  दिषकत  है  |  उपाध्यक्ष

 आपके  सामने  आज  हम  व्यापारी  समाज  के  दुःख  भरे  आंसु भों  को  रखना  चाहते  देश  में  10

 करोड़  व्यापारी  हैं  ओर  व्यापारी  समाज  को  जंसे  कि  नीतीश  कुमार  जी  ने  अपने  शब्दों  में  कहा

 बहुत  खराब  है  ।  हमारे  शरद  दिधे  साहब  ने  भी  कहा  है  कि  ब्यापारी  समाज  बेईमानी  कच्ता  है  |  मैं  आपसे

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  कानून  वस्तु  अधिनियम  विशेष  सशोध्न  लाया  गया  यह
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 अप्रजातांत्रिक  है  और  देश  में  बल  ध्न  को  बढ़ाने  भ्रष्टाचार  बो  पतए।ने  इससे
 भोकक्ता  को  कोई  लाभ  नही  हो  नहा  आज  पूरा  व्यापारों  समाज  लालतीफाश।ही  के  चेगुल  में  इस

 कानून  के  द्वारा  फसा  पड़ा  व्यापारी  को  कया  रिचति  है  यह  मैं  भागे  भापको  ।  यहां  केबल  जो

 एक्ट  आया  उसके  बारे  में  कहता  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  यह  स्पेशल  प्रोबीजन  सन  1981  में  किया  गया  ।  उस  समय  देश  में  आवश्यक

 वस्तुओं  की  कमी  थी  |  चावल  आर  शक्कर  विदेशों  से  आयात  किया  जा  रहा  उस  समय  यह

 कानून  लाया  गया  और  कानून  में  यह  लिखा  गया  कि  यह  केंबल  पांच  साल  के  लिए  शुरूआत  मे  ही
 जब  1981  |  में  यह  लाया  गया  ता  इसमें  लिखा  गया  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  भे  अस्थाइ
 अत्रधि  के  लिए  सशोधन  के  रूप  में  कुछ  विशेष  उपबन्ध  के  लिए  प्रस्तुत  किया  जा  रहा  हैਂ  |  सन  1981

 से  आज  तक  देश  की  स्थितियों  में  अन्तर  आ  चुका  सन  1981  में  जहा  हम  गेहूँ  और  शक्कर
 भायात  कर  रहे  वहां  आज  हम  निर्यात  कर  रह  नत्नीजी  ने  स्वय  अपने  आाकड़  प्रस्तुत  करसे  हए
 कहा  है  कि  इस  समय  शवकर  का  बफर  स्टाक  हमारे  पास  अभी  हमारे  मन्त्री  जी  ने  जो  नियत्ति  के

 आंकड़े  दिए  हैं  उसमें  कहा  है  कि  नाज  हम  गहू  भी  निर्यात  कर  रहे  सन  1990-91  |  में  हमने  देश  से

 38.:1  हजार  मिलियन  टन  गहू  निर्यात  क्रिया  गया  है  ।  बासमती  चावल  भी  किया  उनमे  भी

 हमारे  मन्त्री  जी  ने  स्वय  बताया  कि  बासमती  चाबल  288  56  टन  निर्यात  किया  है  |  गेर-बासमती

 चावल  भी  हमने  निर्यात  किया  187.8>  लाख  टन  गंर-बासमती  जावल  हमने  निर्यात  किया  है  ।

 इतना  माल  हमने  निर्यात  किया  शक्कर  के  विपय  में  भी  आंकड़े  दिए  गए  हैं  उनमें  यह  है  कि  इस

 समय  हमारे  पास  शवकर  का  बफर  स्टाक  यह  46  लाख  टन  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  अभी

 हम।रे  एन्चनी  साहब  ने  लोहे  और  सीमेट  का  उदाहरण  भ्रस्तुम  किया  लाहा  ओर  सोमेट  सन  ;981  मं

 कंट्रोल  आइटम  आज  नान-कण्ट्रोल  आइटम  हैं  ।  सीमेट  भाज  कारखाने  में  इतना  भरा  पढ़ा  है  कि

 बिक  नहीं  रहा  है  और  सीमेट  इ०्हस्टरी  सिक  होने  जा  रही  है  ।  लोहे  का  भी  यही  स्थिति  1981  में

 लोहे  पर  कट्रोल  आज  हमारी  सरकार  ने  उसको  डी-कट्रोल  कर  दिया  क्योंकि  लोहा  पर्याप्त  मात्रा

 म  उपलब्ध  अन्य  आवश्यक  वस्तुओ  पर  किसी  प्रबार  बी  कोई  पांबदी  नहीं  1955  में  66

 वस्तुओं  को  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्तगंत  लिया  उस  समय  देश  में  आवश्यक  बस्तुओ  की  कमी

 थी  |  साबुन  और  ब्लेड  भा  आयात  जिया  जा  रहा  परन्तु  आज  हम  साइकल  के

 टायर  बेटरी  सल  आदि  निर्यात  कर  रहें  आवश्यकता  इस  बात  की  हैं  1955  में  थी

 कानून  बनाया  था  और  उसमें  जो  आवश्यक  बस्तुए  ली  गई  उसमे  सशाधन  परन्तु  सशोधन  नहीं

 किया  जा  रहा  है  उल्टे  यह  कानून  हमारे  सिर  पर  फिर  थीपा  जा  रहा

 एक  बात  बड़ी  अच्छी  कही  गई  हम  इससे  सहमत  हम  व्यापारी  होते  हुए  भी

 बाजारी  न  मुताफाखवोरी  न  चोर-बाआरी  न  इससे  सहमत  हैਂ  व्यापार  के  लिए  ग्र।हुक

 आराध्य  देवता  अगर  ग्राहक  मेरी  दुकान  में  नहीं  आएगा  तो  मेरी  दुकाने  नहीं  मेरे  परिवार

 का  खर्चा  नहीं  चलेगा  |  प्राहक  मेरा  आराध्य  देवता  हम  प्राहक  का  सुरक्षा  करना  चाहते  परन्तु

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  विजेष  सशोधन  के  द्वारा  कोई  ऐसा  प्रावधान  इसमे  है  ?  इसमे  बहुत  अच्छी  बात

 कही  गई  1५81  में  ७ही  जिसे  भाज  फिर  1992  में  दाहराया  जा  है  कि  यह  क।ला-बाजारा

 जमाखोरी  रोकने  के  लिए  बनाया  जा  रहा  है  ।
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 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जमाखोरी  के  मायने  यह  है  कि  हमने  आपका  माल  ज्यादा
 जमा  कर  लिया  परन्तु  इसके  लिए  कानून  अलग  वना  हुआ  हमारे  मन्त्री  जी  ने  ही  कानून  बनाया
 किसी  दूसरे  ने  नहीं  |  आज  हर  चीज  की  स्टाक  सीमा  व्यापारी  के  लिए  निर्धारित  है  ।  गेहूं  की  स्टाक
 सीमा  250  क्विटल  है  |  इसी  तरह  के  चाबल  की  स्टाक  शक्कर  और  खाद्य  तेल  तथा  दालों
 की  स्टाक  सीमा  निधारित  कर  रखी  है  |  व्यापारी  वर्ग  के  लिए  अलग-अलग  स्टाक  सीमा  निर्धारित  कर
 रखी  जबकि  वह  लाइसेंस  लेकर  व्यापार  कर  रहा  है  तथा  स्टाक  सीमा  जो  निर्धारित  की  है  उस  ज्यादा
 माल  कहीं  नहीं  बरामद  हुआ  है|  जो  छापे  मैं  उदाहरण  उप्तमें  से  किसी  भी  व्यापारी  के  पास
 अधिक  मात्रा  में  सामान  नहीं  पाया  गया  चालान  जो  किए  गए  हैं  ये  छोटी-छोटी  गलतियों  पर  किए

 गए  जिनकी  जांच  आप  करी  सकते  अगर  मेरे  गोदाम  में  500  बोरी  माल  504  बोरी  पाया
 गया  है  तो  ब्यापारी  का  चालान  कर  दिया  गया  है|  जबकि  व्यापारी  ने  कोई  जमाखोरी  नहीं  की  है  ।  जो
 रिकाई  जो  केसिज  हुए  हैं  उन्हें  आप  देख  सकते  छानबीन  कर  सकते  हैं  ।  अगर  जमाखोर  रोकनी  है
 तो  इसके  लिए  अपने  आलरेडो  कानून  बना  रखा  जमाखोरी  इस  कानून  में  नही  इसके  केवल
 ब्यापारो  की  उत्पीड़न  जमाखोरो  रोकने  के  लिए  आपने  सस््टाक  सीमा  हर  चीज  के  लिए  बांध  रखो

 है  जमायोरी  कंसी  ।  आप  जमाखोरी  का  बहाना  करके  क्यों  इस  चीज  को  लाना  चाहते  हैं  ।

 दूसरी  बात  कही  है  शक्कर  के  बारे  में  ।  आपने  कहा  कि  आज  हमारे  पास  46  लाख  टन  शब्रकर

 का  बफर  स्टाक  इसको  निर्यात  भी  नहीं  कर  सकते  |  इसलिए  नियरति  नहीं  कर  सकते  कि  यहां  को

 शब्कर  की  कोई  मार्क्िट  विश्व  में  नहीं  है  ।  विश्व  का  कोई  देश  भारत  की  शक्क्र  खरीदने  को  तेथार

 नहीं  क्योंकि  पहां  उत्पादन  लागत  ज्यादा  यहां  की  शक्कर  महंगी  उसके  ऊार  आपने  न  केवल

 स्टाफ  सीमा  लगा  रखी  समय  की  भी  पाबन्दी  लगा  रखी  है  ।  जो  माल  मेरी  दुकान  में  आज  आए  वह

 सात  दिन  में  बेच  लेना  अनिवायं  है  ।  अगर  सात  दिन  में  बह  मालत  बिका  तो  आपने  कोई  व्यवस्था

 नहीं  की  है  कि  उसे  गंगा  जी  में  डाल  उसमें  आग  लगा  दें  या  उसका  क्या  करे  अगर  भाठवें  दिन  स्टाक

 बच  जाता  है  तो  आप  मुझे  इस  अधिनियम  की  धारा  3/7  के  तहत  जेल  भेज  देंगे  ।  यह  कौन  सा  कानून
 कौन  सा  नियम  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ।

 एक  आपने  और  बात  कही  है  चोरबाजारी  |  चोरबाजारी  के  लिए  मान्यवर  मैं  आपसे  कहना

 चाहता  हूं  कि  राशन  की  दुकानों  में  जो माल  बिक्रता  है  आप  उसके  लिए  कह  सकते  हैं  कि  उसमें

 बाजारी  हो  रद्दी  परन्तु  198  |  में  हो  रही  आज  स्थितियां  ऐसी  नहीं  आज  क्यों  नहीं  है  ?

 भाज  राशन  की  दुकान  में  गेहूं  का  भाव  330  रु०  है  और  खुदरा  मार्किट  में  गेहूं  का भाव  340  रुपये

 ये  सरकारी  आंकड़े  कह  रहे  में  नहीं  कह  रहा  हूं  । सरकार  ने  निर्गंम  मुल्य  ओर  बाजारी  मूल्य  के  आंकड़े

 प्रस्तुत  किए  इन  आंकड़ों  के  अनुसार  सरकार  का  जो  इस  समय  मूल्य  है  गेहूं  का  330  रुपये  और

 चावल  का  437  रुपए

 चावक्न  का  भाव  437  रुपए  है  और  इसी  में  सरकार  ते  आंकड़े  विए  जिसमें  उन्होंने  लिखा  है

 कि  सारी  मार्किट  सर्वे  करने  के  बाद  दिसम्बर  1992  में  गेहूं  की  रिटेल  प्राइस  240  रुपए  थी  और

 चाबल  की  रिटेल  प्राइस  430  रुपए  जब  माकिट  में  340  रुपए  और  राशन  में  330  रुपए  का

 भाव  है  तो  ब्लेक  कहां  से

 अगर  कोई  आदमी  ब्लैक  प्रोफिटियरिंग  और  द्ोडिन्ग  करता  है  तो  आपने  उसके  लिए
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 एक  और  एक्ट  बना  रखा  है|  इस  एक्ट  में  आपने  सजा  का  प्रोविजन  वर  रखा  है  चोरबाजारी  निवारण
 और  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  अधिनियन  1080  ।  भापका  यह  कानून  स्टैंड  कर  रहा  है  एक  थोज  के  लिए
 और  कितने  कानून  बनायेगे  ।  मुताफाखोरी  और  चोर-बाजारोी  रोकनी  है  तो  आपका  यह
 एक्ट  पर्याप्त  अगर  वह  पर्याप्त  नहीं  है  तो  दूमरा  एक्ट  लाइए  ।  ब्यापारी  समाज  को  प्रताड़ित  करने  के

 लिए  चार-चार  कानून  बन'ने  जा  रहे  क्या  दूमरे  आर्थिक  अपराधों  के  लिए  भी  यहू  करने  जा  रह
 चोर  बाजारी  के  सम्बन्ध  में  जिन  वस्तुओं  का  सरकार  ने  मूल्य  निर्धारित  किया  है  तो  चोर  ब!जारी

 उसी  में  होगी  ।  राशन  की  दुकानों  मे  हो  सकती  है  ।  आप  हस  कानुन  को  अगर  लागू  चाहते  हो
 भर  केवल  उन  चींजों  के  ऊपर  लागू  करते  हो  जिमका  मूल्य  सरकार  निर्धारित  करती  आपने  जनरल

 लागू  कर  रखा  है  |  जो  किसान  से  गेहूं  लेकर  फूटपाथ  पर  बेच  रहा  उसके  ऊपर  मूल्य  नियन्त्रण  लागू
 नहीं  किया  है  तो  बया  चोर  बाजारी  हो  सकती  है  कि  केवल  इसका  बहाना  चोरबाजारी  का

 बार  आप  कह  रहे  है  कि  सारे  मुख्य  मन्री  तंयार  हैं  ओर  सारी  सरकारों  ने  कहा  है  कि  आप  मेनीपुलेट
 कर  रहे  हैं  ओर  आज  इस  सदन  को  भी  गुमराह  किया  जा  रहा  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  आज  भी  माननीय  मन्त्री  जी  गुमराह  कर  रह  हैं  कि  हम  तो  चोर  बाजारी  और

 खोरी  के  लिए  हैं  और  कोन  ऐसा  नता  या  अधिकारों  होगा  या  मुख्य  मत्री  ऐसा  होगा  जो  यह

 कहेगा  कि  हम  चोरबाजारी  ऐसे  नददों  रोकंगे  वे  तो  कहेंगे  ही  ।  आप  मेनीपुलट  करते  है  ओर  सही  बात

 कहने  बी  हिम्मत  नही  रखते  |  मन्नी  जी  आप  नए  भध्ययन  कोजिए  ।  फमालुद्दीन  साहब  बंठे  हैं  ओर

 ग्रे  रहे  उनकी  व्यापारी  समाज  की  चिता  नहीं  ऐसी  निदा  में  सो  रहे  है  भोर  कहने  के  बाद  भी

 नहीं  लग  रहे  हैं  ।'''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन््त्री  महोदय  आपका  भाषण  सुन  रहे  हैं  और  साथ  ऐडीट शन  कर  रहे  हैं  ।
 -'

 जिन॒बाद ]

 नागरिक  उपभोक्ता  मामले  ओर  सा्यजतिक  वितरण  मन्त्री  ए०  के०  :  हम

 धेयपूर्षक  अ  पकी  बात  सुन  रहे  हैं  ।

 हिन्दी  | |
 या

 क्रो  श्याम  बिहारो  मिश्र  :  केवल  मन््त्री  जी  नहीं  सो  रहे  हैं  वल्कि  ब्यापारी  समस्या  के  लिए  देश

 सो  रहा  है|  व्यापारी  समस्याओं  को  बहस  के  समय  सारी  सरकारी  बेचे  खाली  हैं  जबकि  व्यापारी

 समस्याओं  के  लिए  डिसकशन  हो  रहा  आज  सारी  कांग्रेस  पार्टी  सो  रही  है  ध्यापारी  समस्याओं  के

 लिए  और  अपनी  गलतियों  को  ये  व्यापारी  समाज  के  माथे  पर  मदुना  चाहते  आवध्यक  वस्तु  निधम

 में  मंशोधन  आवश्यक  नहीं  में  सरे  सदत  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  और  अपमे  उन  साथियों  से  भी

 जिन्होंने  कहा  है  कि  व्यापारी  क्या  करते  हैं  ।  कितने  लाइसेंस  आपने  बनाए  एक  ब्यापारी  को  13

 लाइसेंस  लेने  पड़ते  है  ।  ब्लैक  माकिटिंग  भौर  जमाखोरी  के  लिए  आपने  कितने  बड़े  कानूत  बना  रखे  हैं  ।

 यह  किताब  मेरे  पास  है  इसको  देख  लीजिए  ।  यह  अप्रेजी  मे  है  हिन्दी  में  नत्रों  जो  विद्यार्थी  पढ़ने  में

 कर््ट  क्लास  फस्ट  आता  है  तो  वह  आइ०  ए०  एस०  अधिकारी  बन  जाता  है  और  जो  नागरिक  संकण्ड

 डिविजन  या  फटे  डिविजन  भाता  है  तो  वह  राजपत्रित  अधिकारी  बन  जाता  है  ।  जो  सकण्ड  कितीजन  मे
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 भाता  है  वह  उनका  पी०  ए०  वर्गरह  बन  जाता  जो  थडे  डिबीजन  आता  है  वह  बलक॑  बन  जात  है  और
 जो  कुछ  नहीं  जिस+ी  सप्लीमेटरी  आती  है  बह  व्यापारो  बन  जाता  है  |  क्योंकि  उसको  कहीं  नौकरी

 महीं  मिलती  है  उसके  लिए  इतना  बड़ा  कानून  इतने  बड़ें  कानून  से  भी  आप  कंट्रोल  नहीं  कर  सकते  ।

 इतने  बड़े  पोथे  के  बाद  भी  कट्रोल  नहीं  कर  सकते  ।  इनके  अधिकारी  इनको  नहीं  बसा  सकते  ।  परन्तु
 ए+  अनपढ़  व्यापारी  से  अपेक्षा  करते  हैं  कि  वहू  इतने  बड़े  पोथे  को  पढ़कर  अपनी  दुकान  चलाये  |  कंबल

 यही  नहीं  है  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 शरो  शरद  दिधे  :  किताब  कमेंद्री  के  साथ  है  ।

 थो  श्याम  बिहारी  मिञ्रः  यह  तो  एसेंशियल  कोमोंडिटीज  के  कानून  इसके  अलावा  सब

 लोगों  ने  आाज  एक  बात  कही  कि  उपभोक्ताओं  गरीबों  का  हित  हो  ।  आपने  इसके  लिए  भी  तमाम

 कामून  बता  रसे  हम  भी  चाहते  हैं  कि  उनका  हित  जितना  आप  चाहते  हैं  उससे  ज्यादाहम

 चाहते  हैं  कि  उनका  हित  हो  |  क्योंकि  ब्यापारी  का  आराध्य  देवता  उपभोक्ता  आप  नहीं  है  ।  इममें

 आपने  यानि  केन्द्र  सरकार  ने  43  कानून  बना  रखे  हैं  जिनकी  सूची  है  ।  ये  43  कानून  पहले  से  बना  रखे

 हैं  ।  इनके  अलावा  हर  राज्य  सरकार  ने  कानून  बना  रखते  हैं  किसी  में  ।2  तो  किसी  में  ।  8,  हरेक  आइटम
 का  अलग-अलग  कान्न  बना  हुआ  है  |  जब  इतने  कानून  हैं  तब  आपको  स्पेशल  प्रोविजन  को  बया

 एपकता  उसके  अलावा  सेहस  डेक्स  रा  लाइसेंस  लेता  पड़ता  हमें  मण्डी  शुल्क  का  लाइसेंस  लेना

 पड़ता  हमें  इनकम  टेकक््स  का  रजिस्ट्रेशन  कराना  पड़ता  है  |  छोटे  ब्यापारी  मारे  जा  रहे  हैं  ।  हमारे  ऊपर

 18  लाइसेंस  हैं  उनके  अन्तगंत  जब  हम  व्यापार  करने  जाते  हैं  तो  विशेषतोर  से  यह  मैं  एसेंशियल

 कोमोडिटीज़  एक्ट  के  लिए  कह  रहा  हु''*

 थ्रो  सेजसहु  राव  भोंसले  :  इनकम  टैक्स  निकाल  देना

 श्री  श्याम  बिहारो  सिञ्च  :  आप  अभी  जानते  नहीं  मै ंउसपर  भी  धबराइये  नहीं  ।

 हमारे  ऊपर  जितने  कानून  उसमें  जमानत  ली  नाती  है  ।  हम  व्यापार  करने  जाते  हैं  तो

 लाइसेंस  लेने  पड़ते  हैं  ।  हमसे  पांच  हजार  रुपये  जमा  कराये  जाते  इसके  अलावा  हमसे  प्रापर्टी

 की  जमानत  ली  जाती  है  ।  कितनी  पाबन्दी  व्यापारी  पर  इसके  अलाबा  कारखाने  के  लिए

 इस्ठेब्निशमेंट  का  लाइसेंस  लेना  पड़ता  है  |  हम  फूड  प्रेन  का  व्यापार  करें  तो  हमें  पांच  लाइसेंस  लेने

 होल  सेलर  का  कमीशन  एजेंट  का  हमारे  सम्मानित  सदस्य  यहां  बंठे  है  मैं  उनको

 बताना  चाहता  हूं  कि  अगर  गांव  में  एक  व्यापारी  चक्की  लगाये  तो  उसको  प्रोसेस्तिंग  का  लाइतेंस  लेता

 पड़ता  अगर  दाल  मशीन  भी  लगाये  तो  मेनु  फेक्चरिंग  का  लाइसेंस  लेना  उसको  ट्रेंडिग  का  भी

 लाइसेंस  लेना  पड़ेगा  ।  एक  व्यापारी  के  साथ  चार  लाइसेंस  इस  एक्ट  में  हर  लाइसेंस  के  लिए  पांच

 हजार  रुएए  की  नकद  जमानत  जमा  करनी  पड़ती  है  ।  हर  लाइसेंस  बिना  दस  हजार  रुपए  के  नजराने  के

 नहीं  मिलता  ।  हम  व्यापार  करने  हम  लाइसेंस  हम  विधिवत्  व्यापार  करना  चाहें  तो  आपके

 अधिकारी  हम  से  पंसा  मांगे  ।

 को  मोतोश  कुमार  :  आप  लोग  पैसा  उस  लोगों  को  क्यों  देते

 श्रो  श्याम  बिहारी  सिश्र  :  बहुत  अच्छा  प्रश्न  किया  है  कि  हम  पंसा  ब्यों  देते  भापने  संशोधन

 कर  दिया  हमारी  जमानत  नहीं  हमारी  एंटायर  पार्टनरशिप  चाहे  स्लीपिंग  पार्टनर  फाइनेंतिग
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 करने  वाला  पार्टतर  चाहें  वक्रिंग  पार्टनर  हो  आप  सभी  को  गिरफ्तार  जेल  में  बन्द  कर

 इसके  बाद  हमारे  एटायर  स्टाफ  का  सीजर  होगा  ।  मान्यबर  यह  हंसने  की  बात  नहीं  है  ।

 थ्रो  मीतोश  कुमार  :  आप  स्लीपिंग  पार्टनर  बोले  तो  उनको  दूसरा  कंफ्यूजन  हो  आप  जो
 पार्टनर  बोल  रहे  हैं  टेबवीकल  टमम  उसका  अर्थ  दूसरा  समझ  गये  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  निवेदत  कर  रहा  हूं  कि  इस  विधेवक  का  विरोध  क्यों  हो  रहा  है  ?

 अभी  हमारे  भाई  साहब  ने  कि  व्यापारी  लाबी  बड़ी  सगठित  है  ।  हम  संगठित  होते  तो  आप  इसे

 पास  नहीं  करा  पाते  ।  जो  लाबी  सगठित  उसका  काम  आप  पास  करते  हम  संगठित  नहीं  है  ।

 परन्तु  तकलोफ  कया  एंटायर  स्टॉक  का  सीजर  होता  हरारी  दुरान  का  जितना  माल  जब्त  हो

 दह्ो  न  तो  इनकम  टेक्म  में  उसे  नीलामी  ह्वारा  बेच  दिया  जाएगा  ऐप्ती  अ्यवस्था  है,न  एक्साइज
 विभाग  न  कस्टम  विभाग  न  किसी  सल्स  टेक्स  में  व्यवस्था  केवल  यह  एक  ऐसा  कानून  है  ।

 अगर  व्यापारी  के  गेहूं  में  5  बोरा  की  कमी  हो  जाए  तो  दाल  भी  जब्त  हो  तेल  भी  जब्त  हो
 शक्कर  भी  जब्त  हो  जायेगी  भोर  इस  प्रकार  सारा  माल  जब्त  हो  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  हम  न्यायपालिका  में  अपीक्ष  नहीं  कर  सकते  ।  प्रजातत्र  की  किस  नियमावली  में

 लिखा  है  कि  किसी  नागरिक  को  न्यायपालिका  में  जाने  का  अधिकार  न  हो  भौर  आप  आज  यहां  संशोधन

 पाप्त  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  मन्त्री  जी  उप्तका  समर्थन  कर  रहे  हमारे  दिधे  जो  उमका  समर्थन  कर  रहे

 हैंਂ

 ]

 छपाध्यक्ष  सहोदय  दिद्रे  जी  ते  न्यायिक  ऊपील  का  सुझाव  दिया  था  ।

 भरी  श्याम  विहा  मिश्र  :  मान्यबर  व्यापारी  की  बात  सुनिये  ।  आपने  अभी  एक  बात  कही  कि

 व्यापारी  पैसा  क्यों  देते  कभी  आपने  व्यापारी  की  स्थिति  को  सोचा  हमारा  व्यापा  री  जैल

 हमारा  सारा  माल  आपकी  अदालत  में  और  आपने  उस  माल  को  कम  कीमत  पर  कट्रोल  रेट  पर  बेबकर

 रुपया  सरकारी  खजान  में  कर  वह  माल  हमारा  नहीं  बेंक  का  एडवास  महाजन

 का  शपया  बाजार  का  क्रेंडिट  रुपया  था  ।  क्या  कआ्षापने  सोचा  कि  ऐसी  स्थिति  में  हमारे

 व्यापारी  के  बच्चे  क्या  खायेंगे  ?  जब  मुक्हमा  लड़ेगा  तो  पेसा  कहां  से  लायेगा  ?  चूंकि  आपने  सा
 गा

 माल

 जब्त  कर  लिया  इसलिए  मजबूर  होकर  उसे  पंसा  देना  पड़ता  नीतीश  कुमार  आपने  बहुत

 अच्छी  बात  कही  कि  मैं  इसे  क्यों  देता  हमे  देना  एक  मजबूरी  है  ओर  एक  और  भी  है  ।

 आपने  कहा  कि  न्यायपालिका  में  अपंल  करने  का  अधिकार  नहीं
 **

 एक  साननोय  सदस्य  :  आप  माल  बिना  रसीद  क्यों  देत  हैं  ?

 भो  श्याप्त  बिहारी  मिश्र  :  मैं  बिना  रसीद  नहीं  बेवता  हूं  ।  हम  से  कहा  जाता  है  कि  आप

 जमायत  के  लिए  जब  जायेंगे  तो  पी०  पी»  से  पूछा  जैसा  श्री  दिधे  जी  ने  प्रश्न  उठाया  भौर
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 वि््ोो

 पी०  पी०  भी  सरकाटी  बक्रील  होगा  जो  10  हजार  से  लेकर  25  हजार  रुयये  तक  मांगता  है  और

 कहता  नहीं  तो  8  दिन  तक  एप्लीकेशन  पर  रिपोर्ट  नहीं  दी  जायेगी  ।  अब  कहेंगे--क्धों  देते  हैं  ?  हमारे
 सारे  पार्टनर्स  जेल  सारा  माल  सरकारी  खजाने  यदि  कल  को  मुकहमा  जीत  भी  गये  तो  सरकारी

 खजाने  से  झग्या  वापस  नहीं  मिलता  हैं  और  अगर  मिलता  भी  है  तो  सरकारी  रेट  पर  पैसा  मिलता  है
 बाजार  रेट  पर  नहीं  मिलता  है  |  तो  हम  इस  प्रकार  भी  घाटे  में  ही  रहते  ऐसी  स्थिति  में  कोई  भी

 व्यापारी  सरकारी  अधिकारी  की  इच्छा  को  पूति  करने  के  लिए  मज्बूर  होता  है  ।  नहीं  करे  तो  मरना

 है  ।

 उपाध्यक्ष  यह  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  तो  व्यापारी  समाज  के  लिए  मडंर  है  ओर

 इस  महंर  से  बचने  के  लिए  व्यापारी  मजबूर  होता  है  ।  जब  आपको  पंसा  देते  है  तो  खुशी  से  कोई  नहीं
 देशा  है  ।  अभी  श्री  नीतीश  जी  ओर  दिध्रे  जी  ने  कुछ  बाते  कही  हैं  और  मनन््त्री  जी  ने  भी  कही

 आकड़े  कया  बता  रहे  नीतीश  जी  ने  जो  आकड़े  दे  पुराने  दिये  हैं  लेकिन  मैं  आपको  1990  और

 1991  के  दे  रहा  1990  में  एक  लाख  34  हजार  दो  छापे  डाले  5984  मुकहुमों  में  गिरफ्तार

 हं।कर  जेल  गये  4866  पर  मुकदमे  कायम  हुए  लेकिन  जितने  पर  मुत्रहमे  कायम  नहीं  उतमे  गलत

 लोगों  को  जेल  भेजा  गया  ।  ये  सरकारी  आंकड़े  मेरे  नहीं  इसके  बाद  अभी  केवल  एक  भाई  साहब

 कह  रहे  थे  कि  मैं  जमाखोरों  का  अध्यक्ष  हुंਂ  मुझे  कम  से  कम  जमाखोरों  की  सारी  बात  तो  कह  लेने

 दीजिये  ।  मुझे  कहने  दिया  जाये''*

 एक  सानमनोय  सदस्य  :  कोन  बोले  है  ?

 करो  श्याप  बिहारो  मिश्र  :  पीछे  से  कोई  बोले  थे  ।

 श्री  नीतोश  उषचध्यापक्ष  मेरा  एक  पॉइंट  आफ  आडडंर  उपाध्यक्ष  एक
 बार  तो  इन्होने  अपने  को  जमाखोरों  का  प्रतिनिधि  कह  दिया  तो  उन्होने  अंदाज  मे  कहा
 लेकिन  यहा  पर  जितने  माननं)य  सदस्य  वे  जनता  के  प्रतिनिधि  कोई  जमाखोर  या  कालाबाजारियों
 का  प्रतिनिधि  नहीं  है  ।  कृपा  करके  ऐसी  बात  रिकराअड  में  न  सजा+  में  ठीक  है  मगर  कोई  रिप्तच
 करने  बाल  कल  देखेंगे  कि  पालियामेट  में  ऐसा  कहा  जाता  रहा  कल  कोई  छड़ा  होकर  बोल  कि
 मैं  तस्करों  का  प्रतिनिधि  कोई  बोल  देगा  कि  मैं  बलात्कारियों  का  प्रतिनिधि  इसलिए  यह  अच्छी
 बात  नहीं

 घ

 अं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  वे  कालाबाजारियों  के  प्रतिनिधि  उन्होंने

 केवल  यही  बताया  है  कि  वे  व्यापारियों  के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 थ्री  श्याम  विहारो  मिश्व  :  इसमें  603  व्यापारी  को  सजा  दो  गई  और  इसके  बिषय  में

 जो  व्यापारी  गिरफ्तार  किए  आप  कहते  है  कि  बह  छटे  कंसे  |  मैं  एक  अध्बार  आपके  सामने  रखना

 चाहुता  हूं  भोर  इस  भख्धवार  में  आकड़े  छपे  हैं  बेस्ट  पश्चिम  बंगाल  का  जो  एक  जिला  है  ।
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 इसमें  जो  मुकदमे  कायम  किए  गए  उनके  दो  एक  उदाहरण  मैं  देता  दस  श्बलरोटी  के  ऊार  मुकदमा
 दायर  हुआ  |  मैं  नाम  दे  रहा  हुं  ऐसे  ही  नहीं  बोल  रहा  इसस्मपुर  में  केम न०  11/57  दिनांक
 16-4-37  7  का  ओर  यह  गणेश  कुमार  महत  के  खिलाफ  कायम  हुआ  है  इसमें  एक  टोन  रेपसीड़  आयल  का
 आरोप  है  और  यह  मुकदमी  छूट  गया  ।''  आप  कढहेंगे  कि  इसलिए  सारे  मुकदमे  छट  गए  ।

 हमी  प्रकार  से  हमने  आपसे  कहा  कि  हमारे  पास  48  मुकदमों  की  सूची  दस  डबल  रोटी  के  ऊपर  मुकदमा
 कायम  हुआ  टै  ।  चार  किलो  आटे  के  लिए  मुकदमा  कायम  हुआ  क्या  ये  जमाखोर  हैं  ये  जेन

 जै  गए  हैं  और  जेल  भेजने  के  बाद  ये  छटे  है  ।  तब  आप  यह  कहेंगे  जैसे  दिघं  साहब  ने  कहा  था  कि  इन
 सारे  मुकदमो  पर  डर  को  वजह  से  व्यापारी  ने  ऐसा  नहीं  किया  ऐसा  नहीं  इसलिए  मै  आपसे

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  अन्य  समस्याओं  को  भी  एक  बात  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं
 आपके  माध्यम  से  पूरे  हाउस  से  कि  व्यापारी  समाज  किसलनी  सेवा  करता  है  ओर  हमारेविभा५  में  कितनी

 सेवा  माननीय  मन्त्री  जी  क्रे  यहा  एक  सिविल  सप्लाई  डिपार्टमेंट  उसमें  कैबिनेट  स्तर  के  मन्त्रो

 एक  स्टेट  मिनिस्टर  इनके  बाद  खाद्य  विभाग  में  मिनिस्टर  इसके  बाद  फूड  प्रोसेसिग  मिनिस्टर

 इनके  तमाम  अंडर  जाइट  ऐडीशनल  पूरा  ताम्रन्नाम  हर  प्रदेश  में

 इमी  प्रकार  से  मन्त्री  उन  £  साथ  अडर  जाइंट  सेक्रेटरी  पूरी  फोज-फाटा  ये

 सारी  फौज-फाटा  केबल  चार  चीजों  को  सप्लाई  करती  है  राशन  की  दुकानों  गे  शक्कर  और

 मिट्टी  का  तेल  और  इन  चार  चीजो  को  सप्लाई  भी  नहीं  कर  पाते  होली  की  शक्कर  होली  के  बाद  के

 बाद  बटती  ईद  शबकर  ईद  के  बाद  बटती  राशन  की  दुकान  पर  जाओ  तो  एक  हो  साइन  बोड़

 विलता  है  कि  माल  उठाने  गए  स्टाक  समाप्त  इतना  बड़ा  इतनी  बड़ी  इतने  सारे

 अश्विकारी  केवल  चार  चीजें  हिन्दुस्तान  के  नागरिकों  को  नहीं  दे  पाते  हैं  और  व्यापारी  समाज  जिस  समय

 मई  जून  में  गर्मी  लू  के  थपेड़ें  पड़ते  उस  समय  राजस्थान  के  रेगिस्तान  में  दिन  के  ।2  बजे  कहता  हैं  कि

 आइए  अपनी  आवश्यकता  की  चीजे  ले  और  जनवरी  फरवरी  में  जिप्त  समय  कडाके  की  सर्दी

 पड़ती  है  उस  समय  हिमालय  की  चोटी  पर  बैठा  व्यापारी  रात  को  बारह  बजे  कहता  है  कि  आओ  और

 अपनी  आवश्यकता  की  वस्तुएं  ले  जाओ  |  इतनी  मेहनत  के  साथ  काम  करने  वाले  व्यापारी  को  भाप

 मुनाफाबोर  कहकर  उसी  छवि  को  बदताम  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  एक  निवेदन  करता  चाहता  हुं  ।  एफ०  सी०  आई०  चारों  चीज़ों  का  वितरण  करता

 है  और  इन  चार  चीजों  के  वितरण  करने  में  ।3-14  सौ  करोड़  का  धाटा  हर  साल  होता  है  |  वह  घाटा

 सरकारी  राजस्व  से  पूरा  होता  है  |  ध्यापारी  यह  सेवाएं  करते  हुए  स्टेट  गवर्नंमेंट  को  सेहम  टेक्स  देता

 मडी  शुल्क्र  देता  केन्द्र  सरकार  को  इनकम  टैक्स  देता  है  और  यह  सब  टेक्स  देने  के  बाद

 नदियों  के  सकल  बनवाता  है  |

 श्रो  तेजतिह  राव  भोंसले  जो  बनवाता  है  नम्बर  दो  के  पैसे  से  बसवाता  है  ।

 शरो  श्याम  बिहारी  मिश्र  :  उपाध्यक्ष  पूरे  देश  में  नदियों  के  घाट

 बने  हुए  हमारे  सम्मानरीय  सदस्थों  के  क्षेत्र  में  भी  बने  हुए

 भो  राजबोर  सिह  :  उपाध्यक्ष  हमारे  मान्यवर  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  तस्बर  «  के

 पैसे  से  बनवाता  मेरा  कहना  यह  है  कि  ब्यापारी  अपनी  सेवा  से  ये  काम  करता  उनसे  तो  यह
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 अच्छा  है  कि  जो  बोफो्स  की  कमीशन  की  इटली  में  करते  हैं  ।  दूसरे  देशों
 में

 जमा  तो  नहीं

 )

 प्रो०  रासा  सिर  राबत  :  दुपरी  तरफ  के  सदस्य  हमारे  सदस्यों  पर  हमला  कर

 रहे  हैं  )

 क्षी  पवन  कुमार  बन्सल  .  उन्हें  चर्चा  के  विषय  तक  हो  सीमिश  रहना

 )

 |  हिग्दी

 श्री  श्यास  बिहारो  मिश्र  :  मैं  डिसक्शन  पर  ही  आ  रहा  हूं  ।  व्योंकि  आप

 खोरी  की  बातें  कह  रहे  हैं  इमलिए  मैं  उस  तरफ  कहने  लगा  |  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  व्यापारी  समाज  की

 ब्यभाओं  को  सुनना  चाहिए  |  उपाध्यक्ष  व्यापारी  समाज  की  ब्यधाओं  पर  दस  तरह  के  आक्षेप  नहीं
 लगने  चाहिए  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  व्यापारी  समाज  हमारे  सदस्यों  के  क्षेत्र  में  हस  देश  में

 नदियों  पर  घाट  बनकाता  है  |  किसी  भी  स्थाम  पर  आप  जाकर  पत्थर  देखें  तो  बह
 व्यापारी  का  लगा  किसी  या  राजनेता  का  नहीं  लगा  होगा  |  राजनीतिक  नेता  का  लगा

 होगा  तो  उदघाटन  का  लगा  होगा  |  ऐसे  ही  ब्यापारी  समाज  को  बदनाम  किया  जा  रहा  उसकी  छवि
 खराब  की  जा  रही  है  और  यही  कारण  है  कि  आज  कोई  भी  चीफ  मिनिस्टर  व्यापारी  समाज के  प्रति

 कहने  को  तैयार  नहीं  है  ।  इसका  उदाहरण  आप  बार-बार  दे  रहे  रहे  हैं  ।

 एक  बात  भौर  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  मनमोहन  सिंह  जी  भ्रष्टाचार  और  काले
 धन  को  समाप्त  करना  चाहते  इस  ऐब्ट  के  द्वारा  काला  धन  उत्पन्त  हो  रहा  है  और  अ्रप्टाचार  को

 बढ़ावा  मिल  रहा  व्यापारी  काजो  सफंद  घन  है  उसे  घूस  के  रूप  में  अधिकारियों  को  देना  पड़ता
 कारण  मैं  बता  चुका  दोहराऊगा  और  जब  वह  पैसा  अधिकारियों  को  जेब  में  जाता  है  तो  वह
 काल  धन  हो  जाता  यह  सशोवन  देश  में  भ्रष्टाचार  और  काला  धन  उत्पन्न  करने  वाला  है  ।  मै
 अपके  माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  निवदन  करूगा  कि  इसको  जांच  कराएं  ।  देखेंगे  कि एक-एक  जाच  में  दस
 दस  हजार  रुपए  लिए  जाते  हैं  पत्रास-पचास  हजार  रुपए  लिए  जाते  व्यापारी  की  हैसियत  देखकर
 पैसा  जाता  है  ।  कया  ये  गलत  नहीं  है  ?  आप  देख  कि  जो  बेईमान  ब्यापारो  हो  उसको  आप  सजा
 दे  और  दने  क  लिए  आपके  पास  पर्याप्त  कानून  हैं  ।  इस  सशोधन  की  आवश्यकत  नही  इसमें
 आपने  ऐसा  कोई  सशोधन  नही  किया  है  कि  ब्लेक  माओिटिंग  हो  सके  ।

 एक  निवेदन  करके  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करना  चाहता  अभी  हमारे  माननीय
 मन्त्री

 जी  ने
 कहा  कि  हमत  व्याप।रिक  संगठनों  से  पूछा  अभी  ऐसा  कहद्दा  और  एक  पत्र  भी  दिया  ।  इस  ऐक्ट  के
 ओचित्य  पर  उन्होने  एक  पत्र  दिया  था  उन्होंने  है  कि  हसके  अलावा  सारे  देश  के  «4।प१।रिक
 सगठतों  भर  सधो  से  बड़ी  सख्या  मे

 ]

 एक  माननीय  क्षदस्प  :  बह  और  कितती  देर  तक  बोलेगे  ?
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 उप(ध्यक्ष  महोदय  :  ५1८०७ ५५  «  बी  £;7  र₹+२  या  है  ।  दि  उन्होने  आध्ा

 घंटा  ले  लिया  वह  कुछ  समय  तक  भीर  बोल  सकते  हूँ  ।

 ]

 श्रो  श्याम  बिहारी  इनके  सजेशान  पर  ठिचार  बिया  जा  चुका  है  और  ये  कहते  ६  ६  पते

 सारे  व्यापारिक  संगठनों  को  देखा  है  और  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इन्होंने  किसी  को  नहीं  देखा  केबल

 अपने  अधिकारियो  वी  *्पोर्ट  देखी  मास्यवर  आप  इस  विभाग  में  नए  »ाए  16  1992
 को  मैं  श्री  कमालदीन  अहमद  के  साथ  मिला  इन्होगे  मजूर  किया  था  कि  अध्यादेश  में  जो  परिवतंन
 ये  गलत  हैं  |

 उसके  ऊपर  इन्होंने  मुझसे  सुझास  मांगे  थे  ।  एस्स)चइैम  ने  लिस्ट  रूप  मे  आपको  सुझाव  प्रस्तुत
 किये  उनके  सुझ्षाथों  को  एक  बापी  आएको  दी  गयी  थी  और  एक  कार्पी  हमारे  पास  आई  थी  ।  यह

 पूरा  एक  दस्ताबेज  है  लेकिन  उन  सुझावों  पर  सरकार  ने  कोई  ध्यान  नहीं

 1987  में  जब  यही  सशोधन  फिर  &  साल  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिये  सदन  में  लाये  गये  थे  तो  इस

 समय  माननीय  भगत  जी  सिविल  सप्लाईज  भिनिस्टर  थे  ।  उन्होंने  मंजर  किया  था  कि  इसमें  तबदीली

 की  भआावश्य+ता  है  परन्तु  उस  उन्होंन  कुछ  गाइडलाइनस  हो  ईश्यू  की  उन  गाइडलाइन्स  के

 ईशएयू  होने  के  बाद  भी  किसी  अधिकारी  किसी  अदालत  ने  उन  गाइडलाइन्स  को  नहीं  माना  ।

 छोटे  मुकदमे  किये  गये  ।  ऐसा  नहीं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  स्टेट  ट्रेड  एण्ड  एक्शन  कमेटी  से  ही  आपको  कुछ
 कहा  गया  या  लिष्ठकर  अथवा  एस्सोचम  में  हो  आपका  यह  लेटर  कर्माटक  ओर  क्षान्ध  प्रदेश

 गुजरात-बंगाल  से  इस  तरह  के  पोस्टर्स  आपके  प।स  भेजे  गए  ।  आपके  पास  50  डंपूटेशन्स  भेजे  गये *'  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पेः्फलेट  दिखाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 श्री  श्याम  बिहारी  धिश्ष  :  लेकित  सरकार  ने  उन  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  |  माममीय  मंत्री  जी

 आज  फिर  सदन  को  गुभराह  कर  रह  हैं  और  कहते  हैं  कि  ब्यप/रिक  संगठनों  से  पूछकर  हमने  ऐमा  किया

 परन्तु  उन्होंने  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  किया  है  |  न  तो  उन्होंने  व्यापारी  संगठनों  की  बात  को  माभा  है  ओर

 न  कुछ  किया

 उपाध्यक्ष  इतर  सारी  बातों  को  कहने  के  मैं  इतना  अवश्य  १हुना  चाहूंगा  कि

 व्यापारी  समाज  की  सारी  सवाभों  के  देखते  ब्यापारी  समाज  के  ऊपर  होन  बाले  अत्यायारों  को

 देखते  इस  बिल  लाने  को  कोई  लाबश्यकता  नहीं  यदि  ब्यापारो  समाज  को  नजरअंदाज  किया

 उसकी  छवि  खराब  की  तो  केवल  एक  ही  बात  व्यापारी  समाज  को  ओर  से  कहना

 चबाहता

 खून  लेकर  भी  अगर  पत्तीने  की  कीमत  नहीं

 सो  बगाबत  के  लिये  बात  काफ़ी  होगी  ।
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 श््न

 इमलिये  उपाष्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मत्री  जीसे  कहना  चाहता  हूं  +  वे  सदत

 में  प्रस्तुत  संशोधन  विधेवक  को  वापस  इसको  कोई  आवश्यक्रता  नहों  मुनाफाबारी
 भोर  चोर  बाजारी  को  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  कानून  पहले  से  मौजूद  है  और  व्यापारी  सप्राज  को  शीषण

 से  बचायें  ,  दस  करोड़  ठगापारोी  आज  अपने  को  द्वितीय  श्रेणी  का  नागारिक  मह॒यूस  कर  रहे  उनके

 ऊपर  समरी  ट्रायल  के  मुकदमे  चलाये  जा  रहे  उनकी  जमानतें  नहीं  हो  रही  उनके  समाप्त  स्टाक
 को  सीज  किया  जा  रहा  है  |  चाहता  हूं  कि  व्यापारो  समाज  पर  होने  वाले  उत्पड़िन  को  खत्म  किया

 उन्हें  उत्पीड़न  से  बचाया  उसको  किया  जाए  और  इस  कानून  को  न  लाया  क्योजि  यह
 काले  धन  को  बढ़ाने  भ्रष्टाचार  को  बढ़ाने  वाला  है  ।  इससे  उपभोक्ताओं  को  कोई  राहत  नहीं  मिल

 रही  है  ।  उपभोक्ता  सरक्षण  कानून  पहले  से  ही  हमारे  देश  मे  मौजूद  है  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  पूरे  सदन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप,व्यापारी  समाज  की  पीड़ा
 भर  उनके  दुब्र  को  मंत्री  अभी  आप  नये  आये  इसलिए  नीतीश  कुमार  जी  ने  इस
 देश  के  निरनुमोदन  का  जो  प्रस्ताव  लाथा  मैं  उत्तता  समर्थन  करता  हूं  ओर  आशा  करता  हू  कि  मन्त्री

 जी  अपने  विधेयक  को  वापस  ले  लेगे  ।  इस  पर  फिर  से  विचार  करेंगे  ।  मन्त्रीजी  आपको  शायद  प्रतिबेदनों

 की  जानकारो  नहीं  आपने  बही  किया  जो  भापके  अधिकारियों  ने  आपको  बताया  इसलिए  मैं  चाहता

 है  कि  अभी  आप  इस  विधेयक  वापस  ले  दोबारा  सभी  प्रतिवेदनों  का.मनन  सारे  प्रतिवेदनों

 को  देखें  और  फिर  या  आवश्यकता  हो  तो  सशोधित  विधेधक  सदन  के  स््रमने  अभी  इसे  वापस  ले

 प्रो०  सुशान्त  बक्षवर्तो  आवश्यक  बस्तु  1955,  इसमें  198!  |

 के  संशोधन  तथा  इसमें  अंत्विष्ट  बाद  के  सशोधनों  तथा  उपबन्धों  वा  उद्दृश्य  आवश्यक  वस्तुओं  का

 उनकी  सप्लायी  तथा  कीमतों  को  विनियमित  करना  है  |  यह  अधिनियम  सरकार  से  आशा

 करता  है  कि  वह  यह  देखे  कि  विक्रय  योग्य  अधिशेष  वस्तुयें  बाजार  में  बितरण  के  लिए  आवश्यक

 बस्तु  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  पर  सप्लाई  की  जायें  तथा  यह  भी  देल्ले  कि  वस्तुओं  की  जमाखोरी  न

 होने  पाए  ।  इम  अधिनियम  के  उपबन्ध  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  भी  महत्वपूर्ण  हो  जाते  हैं
 कि  40  प्रतिशत  से  अधिक  भाग्तीय  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहते  हैं  तथा  कोई  भी  सरकार

 निर्धत  उपभोक्ताओं  को  आवश्यक  वस्तुएं  सप्लाई  करने  के  उत्तरदायित्व  से  बच  नहीं  सकती  इस

 अधिनियम  को  दो  दृष्टिकोणों  से  देखा  जा  सकता  एक  तो  व्यापारियों  की  दुष्टि  से  तथा  दूसरे
 भोक्ताओं  की  दृष्टि  से'*ਂ

 4.00  झभ०  प०

 हमने  व्यापारियों  की  बात  सदन  के  अन्दर  तथा  बाहर  भी  सुनी  हमने  सुना  है
 कि  अधिनियम  में  अन्तविष्ट  उपबस्ध  बहुत  कठोर  है  तथा  वे;बहुत  असाधा-ण  हैं  ।  यदि

 हम  इस  प्रश्न  को  अनुप्राती  नणय  की  दृष्टि  से  जिसकी  गारन्टी  सरकार  को  हमारे  देश  के

 लोगों  को  देनी  चाहिए  तो  मैं  यह  कहंगा  कि  किसी  असाधारण  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कुछ
 धारण  उपाय  किए  जाने  की  भरावश्यकता  है  ।  मैं  तहीं  जानता  कि  व्यापारी  क्यों  शरते  हैं  |  मैं  नहीं  जानता

 कि  ढयापारियों  के  अध्यक्ष  क्यों  डरते  हैं  ।  ईमानदार  व्यागारियों  को  किसी  भी  तरह  से  डरते  कोई

 ओऔनित्य  नहीं  बेईमान  और  कपटी  जो  मुनाफाखोर  और  जमाश्षोर  को  हीं  इस

 अधनिपम  के  उपबंधों  की  बिस्ता  करती  होगी  ।  उन्हें  सक्षिप्त  बिचारण  के  बारे  इस  उपबध  के  बारे
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 में  कि  कोई  जमानत  नहीं  इस  उपबन्ध  के  बारे  में  कि  सिर्फ  राज्य  सरकार  को  अपील  की  जा

 सकती  है  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  उपबन्धों  की  बिन्ता  हो  सकती  है  ।

 4  प्र०

 क
 शरद  विधे  पोठास्तोन

 सभापति  जब  भाप  सत्ता  पक्ष  की  ओर  से  बोलते  आप  सुझाव  देते  है  कि

 पालिका  में  अपील  का  प्रावधान  किया  जा  सकता  ये  लोग  विषेले  सर्पों  की  तरह  ये  थे

 लोग  हैं  जो लोगों  के  जीवन  के  साथ  खेलते  इस  देश  में  जहां  हम  रहते  हैं  न्याय  तक  खरीदना

 पड़ता  है|  न्याय  एक  बस्तु  बत  गयी  है  ।  काफी  समय  पहले  हमारे  महान  कवि  रवीन्द्रनाथ  टैगोर  ने
 अपनी  कविता  --'  प्रश्न--में  लिखा  था  कि  उन्होंने  देखा  कि  शक्तिशाली  लोगों  द्वारा  किए  जा

 रहे  स्वेच्छिक  अपराधों  के  कारण  विस  प्रकार  न्याय  का  सदेश  मूक  रुन  कम्ता  ये  शक्तिशाली  लोग

 यहां  रहते  हैं  ।

 अब  यह  बहुत  अच्छा  है  कि  अधिनियम्त  में  उपबन्ध  परन्तु  जब  इन्हें  पूरी  तरह  लागू  नहीं  किया
 जाता  ?  तो  इनको  दस  साल  तक  और  जारी  रखने  की  क्या  आवश्यकता  है  ।  सरकार  हस  तथ्य  को

 स्वीकार  करती  है  कि  वह  कायंवाही  १२ने  में  असफल  *ही  क्यों  ?  इसका  का*ण  यह  है  कि  उससयें
 राजनीतिक  इच्छा  का  अभाव  है  _  तथा  उसमें  उयबन्धों  को  लागू  करने  मे  दृढ़  निश्चय  का  अभाव  है  ।

 यह  बताया  जाता  है  कि  सब  कुछ  राज्य  सरकार  पर  छोड़  दिया  गया  है  और  यो  से  उन्हें
 निपटना  #  ।  परन्तु  हम  उस  देश  में  रहते  है  जहा  केन्द्र  सरकार  अपने  बजट  के  बैंकों  के
 राथ  अपने  लेने-देन  के  जरिए  तथा  प्रतिभूति  बाजार  के  साथ  अपने  लेन-देन  के  जाए  इन  व्यापारियों
 को  यह  सदेश  देती  है  कि  वह  वास्तव  में  उसके  लिए  है  तथा  उन्हें  चिन्ता  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।
 उसका  उनके  साथ  एक  रिश्ता  हमने  इसे  दर  हैं  तथा  इतिहास  ने  यह  सिद्ध  किया  है  कि  बढ़ें  धोखवाजों
 तथा  सत्ता  पक्ष  के  सदस्यों  के  बीच  एक  रिश्ता  है  ।  यह  दुःख  की  बात  है  कि  इन  दोनों  के  मध्य  ऐसा
 रिश्ता  कायम  इस  प्रकार  का  बजट  कहां  सं  भ्ञाता  उन्हें  यह  सकेत  मिलता  है  कि  उन्हें  चिन्ता
 करन  की  आवश्यकता  नहीं  है  तथा  उन्हें  दण्डित  करने  वाला  काई  नही  है  और  उन्हें  उनकी  चुनावी
 आवश्यकताओं  के  लिए  सिर्फ  उनकी  तिजोरिया  भरती  याद  वह  ऐसा  करते  है  तो  कोई  दण्ड  नहीं
 मिलेगा  ।  यदि  ऐसा  सन्देश  उन्हें  दिया  जाता  है  तो  हम  ऐमे  लोगों  से  कंसे  निपटेंगे  ?  आप  कहते  हैं  कि

 मुनाफाबोरों  तथा  जमाखोरों  क  कारण  और  मुद्र'स्फीति  तथा  कीमत  बुद्धि  क  कारण  आप  इस  अधिनियम

 को  जारी  सिफे  आथातकालीन  स्थिति  के  दौरान  उपभोक्ताओं  की  चयन  करने  की  स्वतन्त्रता  नहीं

 रहती  है  |  इस  प्रकार  उपभोक्ताओ  बी  इस  रबतन्त्रता  की  सीमित  करने  क॑  लिए  आपको  उनकी

 सम्पत्ति  तथा  सामान  को  जड्त  करना  इस  मामले  से  निपटने  के  लिए  आप  इसे  सावंजनिक

 बितरण  प्रणाली  पर  छोड़  दीजिए  |  सरकार  को  सावंजलिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  आवश्यक  बस्तुओं
 की  सप्लाई  करनी  चाहिए  |  इन  वस्तुओं  को  व्यापारियों  से  वापस  ले  लें  तथा  रियायती  दर  पर  लोगों
 को  बटां  दें

 ।
 लेडिन  आप  सहमत  नहीं  हुए  ।  आपने  इस  बात  को  वरीयता  दी  कि  इस  स्थिति  को  जारी

 रखा  हम  इस  स्थिति  के  बिछ्ड्ध  हैं  ।  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  हम  क्रियान्वयन

 पर  अधिक  बल  दें  ।  कार्यपालिका  को  अधिक  शक्षितयां  देन  से  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  ।  हसे  क्रियान्वित
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 किया  जातः  है  और  कहाई  से  क्रियान्वित  किया  जाना  सरटार  को  दृढ़  संयल्प  के  साथ  कार्य  करना
 चाहिए  ।  राज्य  सरकारों  को  अधिक  शक्तियां  दी  जानी  इस  अधिनियप्त  के  माध्यम  से  वे  शक्तियां
 दी  गई  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  प्रह़  जारी  रहना  चाहिए  ।  लेकिन  क्रियान्वयन  का  क्या  होगा  ?

 यह  मेरा  मुछय  प्रश्त  है और  मैं  मरकार  से  जवाब  च!हता  हूं  ।

 दूसरे  मैं  हूं  कि सरकार  इस  बात  पर  विचार  करे  कि  क्या  श्याप  पट्ट  पर  विवरण
 न  दर्शाना  और  कालायाजारी  जंसे  अपराधों  को  एक  जैसा  समझा  जाना  इन  दो  अपराधों  को  एक
 जसा  नहीं  समझा  जा  सकता  इन  दोनों  अपराधों  के  लिए  दण्ड  एक  जैसा  नहीं  हो  सकता  ॥
 सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  और  अधिक  सचेत  होना  होगा  ।

 व्यापारियों  के  उत्पीड़न  की  शिकायतें  आई  उनको  करैन  उत्पीड़ित  करता  इस  काय॑  के

 लिए  उत्तरदायी  अधिकारी  हैं  जो  छोटे  व्यापारियों  को  उत्पीड़ित  करते  इस  उत्पीड़न  को  शीघ्र  ही
 रोका  जाना  यह  तक॑  कि  चूंकि  व्यापारियों  को  परेशान  किया  जाता  है  इसलिए  इस  अधिनियम

 को  वापस  लिया  जाता  चाहिए  इस  तक  जेंसा  है  कि  सिर  में  दद  है  तो  आप  सिर  काट  दीजिए  और  दर्द

 से  छुटकारा  पाइए  |  लेकिन  मैं  इस  तक  से  सहमत  नहीं  हूं  ।

 एक  बार  पडित  नेहरू  ने  धोषणा  को  हम  दोबारा  सक्ता  में  आाते  हैं  तो  हम
 बाजारियों  को  फांसी  दे  देंग  ।/  उस  धोषणा  के  बाद  कई  बष  बीत  गए  है  |  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता

 हैं  कि  कितने  कालाबाजारियों  को  फांसी  दी  गई  ।  आपने  उनको  फासी  क्यों  नही  दी  ?  क्या  ऐसा  इसलिए

 नहीं  हुआ  कि  आपको  उन्हें  फांसी  लगाने  क  लिए  रस्सी  को  आवश्यकता  है  ?  यदि  ऐसा  था  ८ो  सरकार
 को  नारियल  जटा  बोड़े  को  रस्सी  सप्लाई  के  लिए  कहना  चाहिए  था  और  इस  उन्हें  फार्सी  दी  गई  होती  ॥

 लेकिन  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  ?

 मेरी  मांग  है  कि  इस  मामले  को  परखते  के  लिए  इसे  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  जाना

 चाहिए  ।  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  होगी  यदि  लोगो  को  लोक  न्यायालय  में  ही  पश्खा  ज।ए  ।  दूमरे  मैं  चाहता  हूं
 कि  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  बनाया  जाए  ।  मेरा  तीसरा  सुझाव  है  कि  उपभोक्ता  संरक्षण

 अधिनियम  में  तुरन्त  संशोधन  किया  सावंजतिक  क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्र  दोनों  को  इसके  अन्त्गेत

 लाया  जाना  चाहिए  |  जागरूक  उपभोक्ता  आन्दोलन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  को  शीघ्र  ही

 कुछ  प्रस्ताव  लाने  चाहिए  |  उसके  बिता  कंवल  कानून  केवल  कड़े  दण्ड  द्वारा  हम  उन  बेईमान

 व्यापारियों  को  नियन्त्रण  नहीं  कर  सकते  जो  केवल  बिबंले  सर्प  को  तरह  हैं  ।

 ये  कुछ  सुझाव  हैं  ।  इन  कुछ  सुझावों  के  साथ  मैं  अधिनियम  की  अवधि  बढ़ाए  जाने  का  समर्थन

 करता  हूं  तथा  मैं  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  जानता  हूं  कि  उपबंध्ध

 अबपी इक  है  लेकिन  इस  प्रकार  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  उपाय  अवपीड़क  होने  चाहिए  ।  इन  शब्दों

 के  साथ  मैं  विधेयक  का  समयेत  करता  हूं  ।

 भो  राम  कापसे  :  आपक्ती  अनुमति  से  मैं  एक  अविल्म्बनीय  लोक  महत्व  का

 मामला  उठाना  चाहता  हूं  ।  जिला  जोकि  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  के आसपास

 आज  युतह  8.3)  बजे  सेन्त्रुरी  रेघान  कम्पनी  जोकि  एक  विड़ना  कम्पनी  के  सल्फ्यूरिक  एसिड  प्लान्ट  में
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 गंध  रिसने  को  खबर  मिली  है  लगभग  4]  श्रामिकों  को  जान  गई  है  तथा  1010  श्रमिकों  को  जोड़े  आई
 मैं  सरकार  त  अनुरोध  फरता  हु  कि  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक।इ५  दे  क्योंकि  यह  हजारो  श्रनिकी  के

 हित  में  है  ।

 सभापति  महोबय  :  कृपया  इसे  नोट  करें  ओर  इसे  सरब।र  को  बताये  ।  -

 ने  गल््क  उपभोक्ता  सामले  और  साधजनिक  वितरण  पसश्वालय  में  शात्य  मन्त्रो  सवा
 वागिः्य  मजालय  में  राज्य  सत्री  कपालुद्वोन  हम  इसे  संबंधित  मन््त्री  को  ब-व
 देंगे  ।

 भी  पवन  कुप्तार  बंसल  :  श्री  कापसे  द्वारा  सभा  का  दिया  गया  समाचार
 वास्तव  में  ही  दु  बद  है  |  मरें  विचार  में  हम  तब  को  मिलकर  शोक  संतप्त  परिवारों  के  सदस्यों  क  प्रांत
 अपनी  सद्दानुभू।त  व्यक्त  करनी  चाहिए  सरकार  से  अनुरोध  क-ते  है  कि  वह  शीघ्र  हो  इध
 में  आवश्यक  कदम  उ5।ए  ।

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  करते  हुए  बष  1955  में  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  आवश्यक

 वस्तुओं  का  आपूर्ति  और  मूल्य  विनियनित  करने  कु  लिए  बनाया  गधा  था  ।  इस  उद्देश्य  के

 प्रस्तुत  किए  गए  कानून  की  देश  मे  सभी  सही  दृष्टि  से  सोचने  बाले  लोगो  का  सम्थन  अ्राप्त  हुआ
 उत्तय  यह  सुविचा  रत  मत  था  कि  बंवक्तिक  लाभ  और  लालच  का  बात  से  जिसी  भी  व्यांक्त  को

 से  कार्य  के  लिए  उफ्स!या  नहीं  जाना  चाहिए  जो  सम्पूण  समाज  के  लिए  हानिकर  द्वो  ।

 जैसे  समय  बीता  और  हमे  अनुभव  प्राप्त  हुआ  तो  उस  अधिनियम  में  कुछ  कृमियां  पाई

 गईं  और  समय-समय  पर  उसम  संशोधन  रहिए

 वर्ष  981  में  यह  गहसूव  किया  गया  कि  1955  के  आवश्यक  «सतु  अधितियम  में

 व्यापक  सशोधन  करन  के  बा-जुद  इस  अधिनियम  वे  कुछ  विद्यमान  उपबन्ध  उबित  दर  की  दुकानों  पर

 आवश्यक  वस्तुओं  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  बने  के  मानलों  को  ४.प्र  निपटाने  तथा  आवश्यक  व्स्तुओं
 की  जमाखो  री  और  वालाबाजारी  और  उनमे  मुनाफा'द्ोरी  को  रोकने  के  लिए  पयस्ति  ओर  प्रभावबारी

 सिद्ध  नही  हुए  थे  ।  चूंकि  उस  समय  विभिन्न  न्यायालयों  में  अत्यधिक  सख्या  में  मामले  लम्बित  पड़े  थे  तथा

 वर्ष  1979  और  1980  मूल्यों  मे  अत्यधिक  वद्धि  हुई  इसलिए  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955

 को  अस्थायी  रूप  से  अधिक  कठोर  बनाने  के  लिए  आवश्यक  वस्तु  ]

 बनाया  गया  था  |  संभवत  यह  महसूस  किया  गया  था  कि  इन  उपबन्धों  को  आँब्रिनियम

 में  शामिल  किए  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  और  शायद  पांच  वर्ष  बाद  भ  सुधार  हो  जाए  और

 हम  इन  उपबन्धों  को  ध्यान  दें  ।  जेस!कि  अब  हम  सब  जानते  हैं  वर्ष  1957  से  उन  उपबन्धों

 की  समयावधि  बढ़ाई  गयी  थी  और  अब  पुनः  1992  पे  जलाये  समाप्त  किए  जाने  थे  तब  इसकी  अवधि

 भले  पात्र  वर्षों  तक  बढ़ाने  लिए  हमारे  समश्न  यह  अध्यादेश  तौर  विधेयक  है  ।

 सिद्धान्त  रूप  में  कानून  के  किसी  भी  उपबन्ध  की  अवधि  अस्यःपी  छत  से  बढ़:ने  पें  मुझे

 कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  इस  मामले  में  समयाबधि  बढ़ाने  से  पता  चल  है  और  मैं  इस  सम्मानित

 सभा  के  अन्य  सदस्यों  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  ऐमे  अनेक  उदाहरण  देखे  गए  हैं  जहां  कानन  के

 wed  हज  प्र
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 उपबन्ध  सामाजिय  उद्देश्यों  को  पूरा  करते  सामाजिक  उद्देश्य  का  दुरुपणोग  किया  गया  था  और

 कानत  के  उपबन्धों  का  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रभारी  व्यक्तियों  द्वारा  उसका  दुरुपयोग
 किया  गया  था  |

 r

 इस  तथ्य  को  नकारा  नहीं  जा  सता  और  मुझे  विश्वास  है  कि  सभा  में  और  सभा  के

 बाहर  भी  कोई  सदस्य  ऐस  विधान  की  आवश्यकता  को  नहीं  नकार  सकता  जो  यह  सुनिश्चित  बरने  के

 लिए  कठोर  हो  कि  बयक्विक  रूप  से  ऐसा  कोई  लालच  न  दिया  जाए  जो  लोएों  को  आवश्यक  वस्तुओं  की

 जमाखोरी  तथा  कालाबाजारी  और  मुनाफाखोरी  के  लिए  प्रेरित  करे  ।

 जहां  तक  इन  उद्देश्यों  का  सम्बन्ध  इस  तरह  के  कानून  की  इस  समय  अत्यन्त  आवश्यकता

 है  |  इस  सन्दर्भ  में  मैं  यह  भी  कहता  चाहूंगा  कि  हम  ऐसे  समाजबाद  को  अपनाने  की  बात  नही  सोचते

 पाठ्यपुस्तकों  मे  परिभाषित  है  अपण्ति  ऐसा  मैं  बाजार  सम।जबाद  शब्द  का  प्रयाग

 करता  जिसमें  बाजर  अथधंव्यवस्था  को  समाजवादी  नायोजकों  द्वारा  प्रेरित  और  निर्देशित  हो  ।

 उस  विषय  से  सम्बन्धित  जो  हमारे  समक्ष  एकाधिकार  और  अबरॉधक  व्यापार

 व्यवहार  से  सम्बन्धित  उपभोक्ताओं  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  वाला  वस्तुओं  में  मिलाकर

 रोकने  बाल  कानून  आज  आवश्यकता  और  ये  बानन  हमारे  पास  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 उक्त  विषय  पर  अत्यधिक  लाइसेन्सिग  और  नियन्त्रण  भादेशों  से  वास्तव  में  सामान्य  व्यक्ति

 अ्रमित  हो  गया  है  |  वे  लाग  भ्रमित  हो  गए  है  जिनसे  हम  इन  उपबन्धों  के  पालन  की  भाशा  करते  हैं  और

 यह  नितान्त  आवश्यक  है--मैं  इस  विषय  पर  श्री  निश्रा  जी  से  पूर्णतया  सहमत  हूं--कि  आज  इस  विषय

 से  सम्बन्धित  सम्पूर्ण  अधिनियमों  की  व्यापक  पुनरीक्षा  की  आवश्यकता  है  और  एक  सुस्पष्ट  तथा  सही
 विधान  बनाया  जिसकी  जानकारी  नागरिकों  को  जिसकी  सम्पूर्ण  जानकारी  उन  लोगो  को  हो
 जनके  लः|  के  लिए  यह  कानून  बनाया  गया  है  जिसकी  विषयवस्तु  जानकारी  उन  लोगों  का  ही
 जिनसे  उत्तकें  अनुपाजन  की  नाशा  की  जाती  है  ।

 केबल  इतना  कह  देना  कि  देश  के  प्रत्येक  नागश्क  से  आशा  की  जाती  है  कि  उसे  इस  बात  का

 पता  हो  कि  कानून  क्या  है  यही  पर्याप्त  नहीं  यदि  हम  चाहत  है  कि  रूमाज  चलता  यदि  हम

 चाहते  हैं  कि  समाज  अपने  कार्य  ने  न  पिछड़े  और  इस  सन्द्भ  मे  मै  अवश्य  ही  इम  बात  का  समर्थन
 करता  हू  कि  हमे  इस  सम्पूर्ण  विषय  पर  नए  झ्षिरे  से  बिचार  करने  को  आवश्यकता  है  और  इस  सम्बन्ध
 में  एक  व्यापक  कानुनत  प्रस्तुत  करना  यदि  हम  तदर्थ  तरीके  से  चलते  रहे  तो  बास्टब  में  हम  अपनी

 जम्मे  रो  का  सही  अहसास  नहीं  दिला  सबते  ।  हमने  एांच  वर्ष  के  लिए  इस  कानून  को  स्वीकार  किया

 फिर  उसको  भवधि  पांच  वर्ष  के  लिए  और  बढ़ा  दी  और  फिर  इसे  आगामी  पांक्त  वर्षों  लिए  बढ़ाना

 चाहते  हैं  ।

 चंक  में  हस  कानून  के  निर्माण  के  मूल  सिद्धान्त  से  अवश्य  सहमत  हूं  इसलिए  मैं  इसके  विरूद्ध

 तक  नहीं  १२ना  चाहता  ।  ०रन्तु  मैं  यह  अवश्य  महभूस  करता  हूं  कि  यदि  हमें  विश्वास  दिलाया  जाए
 कि  ऐमस  कुछ  उपबन्ध  है  जो  संविधि  पुस्तक  में  होने  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उन  उपबन्धों  को

 स्थायी  रूप  मे  उसमें  शाम्लिस  या  जाना  परसतु  पिछले  अनुभव  से  हम  यह  भी  पता  चलता  है
 कि  कुछ  विशेष  जो  में  शामिल  किए  गए  से  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होता  ।  जब  मैं
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 कहता  हूं  कि  उददेश्य  पूरा  हुआ  तो  मैं  कुछ  म'ननीयथ  सदस्यों  द्वारा  ब्यक्त  किए  गए  इन  विचारों  से
 मती  प्रकट  नहीं  करता  कि  यदि  कोई  विशेष  उपबन्ध  है  जिसका  दुरुपयोग  किया  गया  तो  र्सका  यद्ठ
 अर्थ  नटों  है  कि  उस  उपबन्ध  को  बिल्कुल  भी  लागू  नही  *हना  चाहिए  परन्तु  बास्तव  मे  यह  हम
 सबके  लिए  चौकाने  वाली  वात  डै  और  इस  सन्दर्भ  में  मैं  कुछ  उपबन्धों  का  उल्लेख  करना  चाहूगा  जिन्हें
 198]  में  आवश्यक  अस्तु  अधिनियम  में  शामिल  किया  गया

 हमारे  जैसे  सक्रिय  ओर  गतिशील  समाज  में  हमने  न्यायपालिका  को  प्रमुखता  दी

 जो  भी  शिकायतें  हों  हुम  अधिकारी  ब्ग॑  अनेक  बातों  की  शिकायतें  करते  है  ।  परन्तु
 जब  हमें  किसी  व्यक्ति  के  विरूद्ध  कोई  शिकायत  होतो  है  तो  हम  न्यायालय  में  जाते  ओर  पुझ्ल
 वास्तब  में  ऐसे  उपब्न्ध  की  कोई  तकंसगतता  नहीं  दिखाई  देती  जिसमे  कहा  गया  है  कि  सम्पत्ति  जब्त

 करने  के  विरुद्ध  न्यायपालिका  के  समक्ष  अपोल  नहीं  की  जा  सकती  अपितु  राज्य  के  अधिकारियों  के

 समक्ष  अपील  की  जा  स्त्ती  है  ।

 हमारे  कानृन  में  बिए्वास  पैदा  हमारी  न्यायिक  प्रणाली  में  विश्वास  उत्पन्न  करने  के  लिए
 मैं  समझता  हूं  कि  णह  आवश्यक  यह  अपेक्षित  है  कि  न्यायपालिका  के  काय  स्वयं  न्यायपालिका  में  ही

 निहित  हों  |  हम  अपनी  न््याथिक  ५णाली  में  विश्वास  रक्षना  होगा  यदि  क्सी  अदेश  से  असन्तुष्ट  कोई

 व्यक्ति  न्यायपालिका  में  जाता  है  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  वहां  का  न्यायाधीश  सामाजिक  बातो  से  भी

 प्रेरित  होगा  और  बह  उस  व्यक्त  जो  न्यायालय  में  पेश  हुआ  अकारण  ही  कोई  लाभ  प्रदान  नहीं
 कर  सकता  ।

 यह  देखा  गया  है  कि  कुछ  मामलों  में  ख्थाते  रखने  खाते  रखने  वाले  भ्रति

 तकनीकी  कानूनों  से  लोगों  पर  मुक्दमे  चलाए  जाते  मुझे  एक  ऐसे  मामले  को  जानकारी  है  जहां  एक

 विशिष्ट  वस्तु  के  खुदरा  दुकानदार  की  मासिक  बित्रेओ  10  बोरे  जिसमें  से  प्रत्येक  बोरे  का  भार  एक

 क्विटल  था  |  एक  विशेष  माह  मे  वह  10  क्विटल  बोरे  नहीं  बेच  सका  और  इस  बीच  उसने  जिस

 सप्लाई  के  लिए  आडँर  दिया  था  वह  माल  आ  ऐसे  समय  में  जब  उसके  पास  10  क्यिटल  से

 अधिक  माल  इकट्ठा  हो  गया  तो  उसका  चालान  हो  गया  था  ।

 आपराधिक  न्यायशास्त्र  की  एक  मूल  अवध:;रणा  यह  है  कि  दोषी  व्यक्ति  के  दोष  को  सिद्ध  करने

 के  लिए  अपराधिक  मन:स्थिति  आवश्यक  तत्व  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसे  अनेक  गामले  हो  सकते  हैं  ।

 इसके  आंकड़े  दिए  गए  थे  |  मैंने  आंकड़े  इकट्ठे  नहीं  किए  परन्तु  उनसे  विद्यमान  स्थिति  को  बहुत
 भीषण  तसवीर  उभरती  है  क्योंकि  हम  देते  हैं  कि  95%  से  अधिक  जिन्हें  छोटे  अधिकारियों

 द्वारा  प्रारम्भ  में  पकड़  लिया  जाता  वे  अन्ततः  दोषी  सिद्ध  नहीं  हो  पति  ।

 हमें  अवश्य  दे'ना  चाहिए  कि  उपबन्ध  में  कुछ  गलती  इस  समय  इस  मामले  में  हप।रे  पास

 घारा  ।2  कक  मैं  बहुत  सक्षप  में  इस  धारा  ।2  कक  का  उल्लेख  करना  उपधारा

 इस  प्रकाः  2

 कोई  व्यक्ति  *  **'दोपी  है

 मैं  यह  समझ  सकता  हूं
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 /  ह*  अध्िननयम  के  अम्तर्गत  अण्राध  करने  का  सदेह  होने  पर  उसे  गि-फ्तार  करने  वाले

 द्वारा  के  पाम  भेजा  जाता  हैਂ  वह  मजिरदेंट  क्या  करता  है  ?  वहू  उसबी

 नत  के  लिए  ठाबेदन  पष्द  नट्रीं  ले  सका  ज॑सा  कि  अन्य  अपराधिक  मामलों  में  किया  जाता  है  !  वह  उसे

 15  दिन  के  लिए  तजनवन्द  र्वने  का  आदेश  देता  है  और  विशेष  न््यायालग्र  में  भेज  देता  है  ।  मुझे  खशी  है
 कि  1981  में  विशेष  न््य'यालथ  बताने  की  व्यवस्था  को  गई  थी  ।  इसमें  कुछ  अच्छे  उपबन्ध  भी  क्योकि

 विशेष  न्यायालय  में  एक  पीठासीन  अधिकारी  होता  है  जो  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  होने  के  लिए
 सक्षम  है  या  कम  से  क्रम  एक  वर्ष  तक  सेशन  स्वायाघधीश  या  अतिरिक्त  सेशन  न्यायाधीश  रहा  हो  |

 बरिप्ठ  न्यायिक  अधिकारी  मामले  पर  ध्यात  देता  लेकिन  इस  अवधि  स  पहले  क्या  होता  है  /”  कोई

 व्यक्रिद  किसी  जिसने  केवल  सन्देह  होने  पर  उसे  गिरफ्तार  किया  की  सनक  के  कारण

 अपराध  करने  का  मन्दह  होने  ५५  15  दिन  के  लिए  काराबास  में  रहता  उसको  कितनी  मार्क

 यातता  सनी  पड़सी  होगी  ?  जंधाकि  पहले  भी  ध्यात  दिलाया  गया  था  कुछ  भामलों  में

 व॒ठ्ध  महिलाएं  गिरफ्तार  को  जा  सकती  यदि  ऐसे  मामले  हमार  ध्यान

 मआते  है  ता  मै  समझता  हूँ  हम  इस  बारे  म  कुछ  करना  चाहिए  ।

 आपने  अपना  भाषण  देते  हुए  बहुत  ठीक  कहा  था  कि  कुछ  कमियां  हैं  जिनके  कारण

 भठिनाई  हु  झदि  हम  खले  मस्तिश्क  से  उन  कमियो  को  दूर  कर  सकते  है  तो  हमें  कानून  के  बारे  मे

 बहुत  निश्चित  होने  को  आवश्यक्रता  नहीं  कानून  की  विषयवस्तु  महत्वपृर्ण  है  ।  हमने  दे  है  कि  कुछ
 उपबन्धों  जो  198 '  में  जोड़े  गए  ईमानदार  ब्यक्तितयों  को  क्षति  पहुंची  ईमानदार  ब्यापारी

 परेशान  हुए  है  और  इन्हे  निकाल  दिया  जाना  चाहिए  ।  यदि  कुछ  जो  हम  समझते  है  कि  कसौटी
 पर  खरे  उतरें  अस्थाई  तोर  पर  सविधि  पुस्तिका  में  रखने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ओर  उन्हें  इसमें
 नियमित  सबिधि  सशोधन  द्वारा  शामिल  किया  जा  सकता  है  |  इन्हें  भावश्यक  वस्तु  1955
 मे  शामिल  किया  जा  सकता  है  ओर  इसे  अधिनियम  के  मुख्य  भाग  बन  सकते  हैं  ।

 मैं  यह  जैफरसन  के  कथन  कि  अच्छी  सरकार  वह  है  जो  क्रम  से  कम  शासन  करती  है  की

 क्रिया  स्वरूप  कह  रहा  हूं  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  सरकार  की  मशा  किसी  व्यक्त  को  परेशान  करने  की  नहीं  कानून  किसी

 सामाजिक  उद्देश्य  के  लिए  होते  हैं  |  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकारे  तंग  किए  जाने  के  प्रत्येक  मामले  की
 कारो  नहीं  रक्त  सकती  |  इस  तरह  सरकार  व  यह  जिम्मेदारों  होती  हैं  कि  कुछ  मामलो  को  ध्यान  में

 लाए  जाने  जब  किसी  प्रकार  के  कदाचार  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  जाते  हैं  दब  कुछ  उपचारात्मक
 उपाय  fair  जाते  सरकार  को  यह  जिम्मेदारी  है  और  मैं  माननोय  मन्त्री  से  निवेदन  करूगा  कि  वे
 व्यापारियों  के  प्रतिति  यों  को  बुलाएं  उनके  मन्ज्रालय  से  सम्बद्ध  संसद  सदस्यों  बी  परामशंदात्री  समिति
 शौर  इस  विषय  में  शव  ररूने  वाले  लोगों  की  बेठक  बुलाए  और  किसी  निर्णय  पर  पहुंचे  जिसमे  उचित
 निर्णय  लिया  जा  सके  ।

 अपनी  ब्राट  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  फिर  एक  कारण  पर  जाना  चाहता  हुं  जिससे  1981  में
 विशेष  उप&्स्त्र  कातून  बनाना  ५डा  ।  जेसाकि  हम  जानते  है  कि  आवश्यक  वर्तुओं  की  सूती  में  वे  वस्तुए
 शामिल  है  जिनके  मूल्य  किसी  व्यक्ति  व्यापारी  द्वारा  नि्भारित  नहीं  होते  बल्कि  सरकार  द्वारा

 ry
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 निर्धारित  होते  हैं  ।  हमने  यह  भी  देखा  है  कि  »षध  ज॑सी  बस्तुओं  के  मामले  में
 का  निर्णय  हो-ा  है  जिसमें  समय-समय  पर  इनमे  मूल्य  ब॒द्धि  हुई  है  ।  यदि  हम  उसी  प-्प्रेक्ष्य  में

 काय  कर  रहे  है  तो  यह  हमारे  लिए  विवेकपृर्ण  नहीं  होगा  और  मुझे  सभा  के  विभिन्न  बर्गों  से  को  जा

 बुछ  टिप्पणियों  के  लिए  खेद  है  जो  कि  विवेकपूर्ण  नहीं  होगा  और  सम्पूर्ण  व्यापारिक  समुदाय  को  एक  ही

 दृष्टि  से  देखना  टोक  नहीं  है  ।  हम।रा  यह  कहना  ठीक  नहों  है  कि  समाज  की  सभी  बुराइयां
 व्यापारिक  समुदाय  के  कारण  मैं  किसी  पर  दोष  मढ़ना  नहीं  चाहता  ।  एक  सरकारी  सगठन  भारतीय

 खाद्य  निगम  का  उल्लेख  किया  गया  था  |  हम  जानते  है  कि  कहा  क्या  हो  रहा  हम  यह  भी  जानते  है
 कि  यह  देखते  के  लिए  कोई  भी  स्पष्ट  या  ठोस  कदम  कभी  भी  नहीं  उठाया  गया  कि  कोई  भी

 चाहे  वह  कितना  भी  बड़ा  लिए  उत्षकी  स्थापना  को  जाती  अपना  उदं  श्य  पूरा  नहीं
 रदि  ऐसी  सस्थति  में  हम  कायं  कर  रह  हैं  शोर  जब  हुम  जानते  है  कि  व्यापारी  समुदाय  ने  इसमे  सहयोग
 दिया  है  देश  की  अधंव्यवस्था  के  विकास  के  लिए  कम  नही  ६  ।  इस  बात  पर  बल  देते  हुए  अपनी

 बात  दोहराऊगा  कि  हमारे  लिए  यह  बुद्धिमत्तापृर्ण  नहीं  कि  व्यापारी  समुदाय  पर  दोष  ड'ला

 हमे  उनको  भूमिका  को  पहचाना  चाहिए  ।  हम  हमेणा  शत।ाब्दियों  से  चीन  और  भारत  के  बीच  होने  वाल

 बढ़ें  हुए  व्यापार  पर  गब  करना  व्यापार  के  महत्व  को  स्वीकार  करन  को  भावना  जारी  रखनी

 होगी  ।  हमें  इसी  भावना  से  चीजो  को  देखता  होगा  और  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हम  सभी  चाहते  है  कि

 दुश्चरित्र  लोगों  के  लिए  साविधि  पुस्तिका  में  कठोर  कानून  शामिल  किया  जाना  लेक्नि  इसी
 मैं  हूं  कि  कानून  में  एसी  कमियां  नहीं  होनो  चाहिए  जिसस  बेईमान  छाटे  अधिकारी  द्वारा

 श्मानदार  व्यक्ति  को  पकड़ा  जा  तग  किया  जाएया  मानविक  भावना  दी  जाएं  ओर  बाद  में  उस

 ब्यक्ति  को  छोड़  दिया  जाए  ।

 इन  के  साथ  मैं  इन  विश्वयथक  का  समर्थन  करता  लेकिन  साथ  ही  माननीय  मन्त्री  महोदय
 से  यह  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वह  नए  सिरे  से  इस  मामले  पर  विचार  ताकि  इस  विषय
 चर  एक  समेकित  विधेयक  लाया  जा  सके  ।

 ]

 थो  रामाश्रय  प्रधाव  सिह  :  सभापति  यहां  आवश्यक  बरतु  संणोधन

 1993  पर  बहुस  चल  रही  उसक  साथ  थी  नीतीश  कुमार  का  भी  प्रस्ताव  है  ||

 सबसे  पहले  तो  मैं  यह  +हना  चाहुगा  कि  जो  नियम  बने  हुए  उसमे  सशोधन  किया  जा  रहा
 इसमें  अधिक  दण्ड  वा  प्रावत्रान  रा  गया  बार-बार  दण्ड  बढ़ाते  जा  रहे  इसका  कारण  कया  यह
 में  जानना  चाहता  हूं  ।  इस  कानून  में  दण्ड  चाह  छोटा  या  बड़ा  बह  तभी  लागू  होता  जब  इसको
 बनाने  वाल  या  सत्ताधारीपक्ष  इमानदारी  स  इस  लागू  थदि  दुनिया  में  कह्टी  लाकतन्त्र  पथ्रप्ट  हुआ
 ह  तो  उसकी  जगह  प्रपचतन्त्र  को  ब्यवस्था  बन  जाती  है  ओर  यहां  भी  लोकतन्त्र  पथम्रष्ट  हा  गया  है  ओर

 यही  प्रपत्र  व्यवस्था  के  जरिए  राज  चला  रहे  हैं  ।

 सभापति  जमाखोरो  पर  आप  चोट  कर  रहे  हम  आपके  साथ  लेकिन  यह
 खोरी  कम  क्यों  नही  हो  रही  है  ?  यह  तो  ओर  बढ़  रहों  अभी  एक  माननीय  सदस्य  ने  कि  हम
 लमाखोरों  के  पक्षधर  है  तो  ये  भआापकी  मदद  कर  रहे  है  और  आप  भी  बड़े  व्यावा-यों  के  पक्षधर  है  ।  कभी
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 एक  तरफ  से  ओर  कभी  दूसरी  तरफ  से  सपोर्ट  मिल  रही  आप  स्त्रयं  उसका  बचात्र  के  ते  अगर

 भाप  बचाव  नहीं  तो  उसका  काला  धन  देश  में  इतना  नहीं  बढ़ता  ?  यदि  हमारा  सही  लोकतस्त्र

 रहता  तो  आदशे-हीनता  और  परम्परागतहीनता  नहीं  रहती  लेकिन  आज  आपका  लोकतन््त्र

 पथश्रष्ट  हो  गया  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  सत्ताधारी  पक्ष  जाज  बड़ें-बढ़े  सेठो  से  सम्बन्ध  रखे  हुए  है
 भौर  इसलिए  रखे  हुए  हैं  कि  चुनाव  में  पैसा  मिले  ।  चुनाव  इतना  खर्चीला  हो  गया  है  कि  काते  धन  की

 थाह  नहीं  है  ।  यहू  सब  कहां  से  आता  इसका  जवाब  आपको  देना  होगा  क्योंकि  काजूत  लायू  नहीं  हो

 रहा  है  |  हम  अधिक  दण्ड  बनाए  हुए  है  |  यद्यपि  आई०  परी०  सी०  में  302  के  अन्तगंत  फासो  को  सजा  है
 लेकिन  इसमे  आदमी  डरता  नहीं  है  और  दिन  प्रतिदिन  ह॒त्पायें  हो  रही  इसका  कारण  क्या  यदि

 लोगों  को  गुमराहू  कर  दिया  अखबारो  में  प्रचार  होगा  कि  आवश्यक  वरतु  संशोधन  अधिनियम  ऐसे
 बना  है  तो  उसका  भी  वही  कारण  होगा  जो  आई०  पी०  सी०  30?  का  इसलिए  रवयं  को  शुद्ध
 कीजिए  तो  शुद्ध  होगा  ।  लोकतन्त्र  सत्य  पर  आधारित  होता  धर्म  पर  आधारित  होता  है  न

 कि  अधम  पर  ।  इसलिए  जब  तक  ठीक  नहीं  कानून  लागू  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 सभापति  महोदय  एक  बात  और  बहुंगा  कि  देश  में  नकली  दवाएं  धड़लल  से  बन  रही  हैं  ओर

 बिक  रही  कानून  तो  आपने  बना  दिया  कि  दवा  फी  जांच-पड़ताल  की  जाएगी  लेकिन  फिर  भी  नकली

 दवाएं  बनती  जा  रही  हैं  |  यह  सब  क्यों  होता  इसका  कोन  जवाब  देगा  ?  मैं  कहता  हूं  कि  जब  कानून
 से  फायदा  नहीं  तो  कागज  खर्च  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  इससे  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  है  ।

 तोसरी  बात  यह  है  कि  आप  जो  १  नून  लाए  जमाखोरी  काला  धन  को  रोकंगे  लेकिन  जन

 वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  जो  दुकान  बनाए  वहां  गरीबों  बा  5  प्रतिशत  भी  समय  नही  मिल  रहा

 उसके  लिए  क्या  सोचते  है  ?  मैंने  एक  मीटिंग  मे  कलेक्टर  से  कहा  तो  वे  बोलेर्चक  हम  गरोबो  तक

 लाएंगे  ?  कंसे  पहुचा  जब  एक  गरीब  आदमी  लाइसेस  लेता  है  तो  वह  अपनी  पत्नी  का  झुमका
 कर  पैसे  देता  अगर  वह  ऐसा  नहीं  करता  तो  उसके  पास  कोई  चारा  नहीं  हैं  ।  आपने  44  वषं  में

 जो  देश  को  बरबाद  किया  है  थह  उसी  का  परिणाम  है  ।  आज  कल  ये  सब  बमबारी  बगेंरह  भी  उसी  का

 दूसरा  परिणाम  पहले  आप  अपने  लोकतन्त्र  को  ठीक  करें  जो  पथश्रष्ट  हो  गया  बिना  कानून
 बनाए  हुए  पुराने  कानून  से  ही  अगर  डर  पैदा  हो  जाएगा  तो  नए  कानून  की  आवश्यवता  नहीं  पड़ती  ।

 जब  पुराने  कानून  से  डर  खत्म  हो  जाता  है  तभी  नए  कानून  बनाए  जाते  हैं  डराने  के  लिए  |  टाडा

 ऐक्ट  आपने  इसालए  बयोंकि  पुराने  कानून  से  लोगों  को  डर  नहीं  था  ।

 तीसरी  हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  देणग  में  बड़े-बड़े  बिजनेतमेन  छोटे  उद्योगपति  भी  हैं  जो

 सप्री  टेक्स  देते  हैं  । मगर  कभी-कभी  कुछ  ईमानदार  लोगों  के  साथ  उचित  बर्ताव  नहीं  होता  ।  हमारे  यहां

 एक  घटना  हुई  ६  ।

 एक  आदमी  जिसका  नाम  महेश  प्रसाद  वह  ईमानदारी  से  अपना  बिजनेस  कर  रहा  था  लेकिन

 उसको  झूठा  फेस  बताकर  फंसबा  दिया  ।  अब  आप  सोच  सकते  हैं  कि  वह  कंसे  ईमानदारों  से  काम  करेगा  ।

 राज्य  सरकार  इस  पर  कोई  ध्यान  नही  दे  रही  यह  सेह्स  टंक्स  का  मामला  है  लेक्नि  आप  राज्य

 सरकार  से  पूछें  कि  उम्त  ईमानदार  ब्यापारी  को  क्यों  या  जा  रहा  है  ?  इस  प्रकार  से  अगर

 दार  व्यक्तियों  को  तंग  किया  जाएगा  तो  वे  कैसे  रह  अगर  वह  ईमानदार  रहना  चाहता  है  तो

 अधिकारी  उसको  बचने  नहीं  देते  ।  उनको  दस  लाग्व  रुपया  एक  एक  करोड़  एपया  चाहिए  ।  क्यों

 के
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 ऐसा  होता  है  ?  जब  तबः  इस  द्पवस्था  को  आप  तब  तक  आपका  भाषण  देना  को  धोखा

 देता  आप  बार-बार  देश  को  धोखा  मत  इसके  भयकर  परिणाम  हो  रहे  रोज  समाचार

 आ  रहे  इसलिए  इस  कानून  का  तो  हम  विरोध  नहीं  करेंगे  लेकिन  कहेंगे  कि  यह  कानून  वास्तविक  रूप
 में  लागू  नहीं  होगा  ।  यह  कानू+  तो  अ'पने  बनाया  है  सिर्फ  ,  झूठे  प्रकार  के लिए  अपनाया  है  तथा

 छोटे  व्यापारियों  को  परेशान  करने  पुलिस  को  पैसा  कमाने  का  हथकडा  होगा  पएससे  न  ७४:७०

 काले  धत  में  कमी  न  नकली  दवाए  बनने  में  कमी  होगी  जब  तक  कि  आप  स्वयं  ईमानदार  नहीं
 आप॑ोी  सरकार  ईमानदार  नहीं  बनेगी  तब  तक  यह  लागू  नहीं  हो  सकता  ।  अगर  सचमृच  आपने

 शपथ  ली  उमर  पर  नहीं  चल  सके  तो  इस  वजह  से  यह  कानून  लागू  नहीं  यही  कहुकर  मैं  अपनी

 बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  मोहन  सिह  :  सभापति  मैं  बहुत  सारे  मुद्दों  पर  जो  व्यथा  के  रूप  में  यहां
 श्याम  बिहारी  मिश्र  जी  ने  प्रस्तुत  किए  बहुत  कुछ  हृद  तक  अपने  को  सहभागी  मानता  हूं  ।

 समापति  मैं  हस  विधेषक  के  कारण  और  उद्देश्यों  पर  बहुत  गम्भीरतापूर्वक  विचार  कर

 रहा  था  ।  किन  परिस्थितियों  में  अल्पकालिक  व्यबस्था  को  अस्थाई  बनाया  जा  रहा  है  बिकल्प

 झारत  मरकार  ने  बताने  का  कष्ट  नहीं  जिया  जब  यह  कानन  पास  हो  रहा  था  1982  उस  समय

 इस  सदन  में  भारत  सरकार  की  भोर  से  कहा  गया  कि  1980  में  इस  देश  में  भयंकर  सूखा  4.२

 करीब  60  प्रतिशत  सूखे  की  बजह  से  फसल  क्षतिग्रस्त  हुई  जिसके  कारण  आवश्यक  उपभोक्ता  बस्तुओं  का

 सम्पूर्ण  अभाव  हो  गया  ओर  ऐसी  परिस्थिति  में  चोरबाजारो  और  मुनाफाशोरी

 बढ़ने  लगी  और  1955  का  जो  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  था  उस  चनौतों  का  मुकाबला  करने  में  सक्षम

 नहीं  इसलिए  इस  एक  जिशेष  परिस्थिति  में  पांच  वर्ष  के  लिए  हम  सशोधन  करके  विशेष  प्राबधान

 लागू  किए  जा  रहे  है  और  लप्यू  कमना  आवश्यक  है  लेकिन  फिर  1907  में  यह  तक  दिया

 और  कहा  गया  कि  इस  देश  में  अभी  भो  आवश्यक  वस्तुओ  को  कमी  है  इसलिए  और  5  वर्ष  की  अवधि

 के  इसे  लागू  बरने  हम  श्स  विधेयक  को  सदन  में  लाए  है  ।  लेकिन  क्राज  जब  1992  मे  इस

 विधेयक  १२  चर्चा  हो  रही  है  तो  भःग्त  सन्कार  बड़े  जोरो  से  अपनी  पीठ  धपथपा  रही  है  कि  हिन्दुस्तान
 आज  दुनिया  का  सवाधिक  चीनी  उत्पादक  देश  हो  गया  हमारे  दश  में  एक  करोड़  33  लाक्ष  टन

 चीनी  इम  ८  बनी  है  ।  बड़  दावे  के  तीन  दिन  भान्त  के  प्रधान  मन्त्री  जो  इसी  सदन  मे  कह

 थे  कि  इस  वर्ष  इतनी  अच्छो  बरसात  ओर  मौसम  हुआ  है  कि  हमे  बाहर  से  गेहूं  मगाने  बी  आवश्यव.-ता

 नहीं  >  ।  हमारे  पास  गेहूं  का  पर्याप्त  भण्डार  जब  सभी  चोजे  हमारे  यहां  भरी-पूरी  हैं  तो  ऐसी  कौन

 सी  परिस्थितियाँ  आ  गयी  कि  एक  अल्वकालिक  आकस्मिक  व्यवस्था  को  आप  स्थायित्व  प्रदान  करने  आा

 रहे  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्पष्टीकरण  मन्त्री  जी  ने  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  इस  सदन  मे  नहीं

 दिया  ।

 में  कहना  चाउता  हूं  कि  इस  अल्पकालिक  व्यवस्था  को  आप  अल्पकाजिक  हो  रहने  इसे

 स्थायित्व  प्रदान  न  जिया  जाए  क्योंकि  मेरी  राय  में  यह  व्यापारियों  के  शोषण  का  एक  ओजार  है  ।

 पारी  भी  हमारे  यहां  दो  तरह  के  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  श्याम  बिहारी  जी  जिन  व्यापारियों  की

 बक,लत  कर  रहे  पैं  उन  व्यापारियों  के  नुमाइनदे  को  हैसि०त  से  बात  नहीं  बहुना  चाहता  हूँ  |  कंबल  दो

 फोसदी  ही  ऐसे  व्याप।रों  हो  सरते  हैं  जो  जमाखोरी  और  मुनाफाणोरी  में  सल्ग्न  होंगे  ।
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 98  फीसदी  ऐसे  कारोबारी  जिन्हें  मैं  व्यापारी  नहीं  ब्रल्कि  कारोबारी  कहता  हूं  जो  केवल
 अपना  पेट  पालने  के  अयनी  बेरोजभारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  वह  काम  कर  रहे  हैं  ।

 इस  आवश्यक  वस्तु  कानुत  के  सर्वाधिक  शिकार  वे  98  प्रतिशत  काराबारी  ही  होते  हैं  जो  अपना  पेट
 पालने  के  लिए  कोई  कारोबार  कर  रहे  हैं  ।

 पहले  ही  11-12  इन्सपेक्टर--सेनेटरी  इन्क्रम  टेक्स  लेबर  इन्सपैक्टर
 '*

 '*  आप  मेरी  बात  मैं  हस्तक्षेप  नहीं  कर  रहा  हुं  और  न  आपका  विरोध  कर  रहा  हूं  ।

 दुनिया  भर  के  इन्सर्पक्टर  व्यापारिक  कार्यों  में  हुस्तक्ष  प  करने  के  लिए  पहले  से  ही  थे  और  कवल

 एक  ही  इन्सपेक्टर  इससे  मुक्त  था  ।  वह  पुलिस  इन्सपंक्टर  उस  इन्सपक्टर  को  भी  आपने  इस  कानून
 के  जरिये  व्यापारिक  कार्यों  में  हस्तक्षेप  करने  को  इजाजत  दे  पूरे  अधिकार  दे  दिए  |  यदि  ममाज  का

 बड़ा  आदमी  किसी  छोटे  व्यापारी  से  नाराज  तिसी  ने  उसके  साथ  बेअदबी  से  सलूक  किया  या  झगड़ा
 किया  तो  वह  दरोगा  से  मिलकर  उभका  चालान  करा  किसी  दूसरे  में  तो  तुरन्त  उसको

 जमानत  हो  जाएगी  लेकिन  भआावश्यक  वस्तु  अधिनियम  कानून  के  तहत  उसको  जमानत  भी  नहीं

 हाई  कोर्ट  तक  उसको  जाना  पड़ेगा  |  हाई  कोट  तक  अपने  मामले  को  ले  जाने  के  लिए  छाटे  उ्यापारी  के

 पास  इतना  पंसा  कहां  से  आएगा  ताकि  उसकी  जल्दी  से  जमानत  हो  सके  ।  इतना  ही  उसकी  सारी

 सामग्री  जब्न  कर  ली  जाएगी  और  थाने  मे  रख  ली  थाने  में  पड़  पढ़ें  उसका  सारा  सामान  शड़
 घोरोी  कर  लिया  सामान  निकाल  लिया  यदि  बाद  में  उसे  बापस  करने  को

 नोबत  आएगी  तो  थाने  में  जो  सामान  बही  उसे  दे  दिया  जो  भी  आधा  चौथाई  उसका

 सामान  वह  लौटा  दिया  व्यापारी  के  सामान  आदि  की  ये  ऐसी  समस्याएं  है जिनका  निदान

 इस  विधेयक  में  नहीं  ब्यापारी  को  बचाने  की  कोई  व्यवस्था  इसमे  नट्टी

 इसलिए  मैं  मम्त्री  जी  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  आप  इस  विधेयक  के  जर्यि  जो

 कालिक  व्यवस्था  को  स्थायित्व  प्रदान  करने  जा  रहे  आप  इस  पर  फिर  से  विचार  वर्ष  .955

 का  अधिनियम  भारत  की  तध्तकालीन  परिस्थितियों  मे  |वशेष  तौर  से  साया  गया  उस  जमाने  में  इस

 देश  में  आवश्यक  वस्तुओं  का  अभाव  था  ।  पहनने  के  लिए  कपड़ा  नहीं  था  और  बाहर  से  वस्तुजों  बने

 मंगाकर  सस्ते  गहले  या  राशन  की  दुकानों  के  जरिए  आप  लाॉगों  को  खाने  का  सामान  पहुचात  थे  ।

 इस  वर्ष  आपने  खुली  चीनी  60  फीसदी  कर  करीब  78  लाख  टन  चीनी  खुले  वाजार  मे  आ

 जाएगी  और  यह  सरकार  की  मौजूदा  नीतियों  के  चलते  हो  रहा  है  |  देश  म  पिछले  साल  केवल  95  ला +
 टन  चीनी  खायी  गयी  थी  ।  अभी  एक  माननीय  सदस्य  सही  कह  रहे  थे  कि  हमारे  देश  को  घीनी  किसी

 दूसरे  देश  में  नहीं  ख़पती  ।  उसके  खरीदार  इस  देश  के  बाहर  नहीं  कथा  इसकी  जरूरत  नहीं  कि  हम
 अपने  देश  में  इतनी  चीनी  बनाएं  जितनी  हमारो  जरूरत  जितनी  हमारी  खपत  फिर  आपने  कौन

 सा  ऐसा  अहसात  इतनी  चीनी  पैदा  करके  इस  देश  पर  कर  दिया  कि  उसकी  जम्तादोरो
 या  मुनाफाखोरी  इस  देश  में

 इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  आपका  यह  विधेयक  किसी  अच्छी  सोच  की  उपज  द  नहीं  आया

 उसकी  यह  विचारधारा  नहीं  है  ।  अतः  मैं  चाहुता  हूं  कि सरकार  इस  विधेयक  पर  नये  से  विचार

 विचार  करे  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सदन  की  एक  ऐसी  कम्रेटी  बनाई  जाए  जो  आवश्यक  वस्तु  कानून  1955  की
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 जो  बहुत  मारी  धाराओं  पर  पुनविचार  कर  के  आज  की  बदली  हुई  परिस्थितियों  में  नये  मिरे  से  एक  नए

 कानून  को  प्रस्तुत  करे  क्योंकि  श्रीमत  सरकार  कहती  है  कि  हम  उद्यरवादी  नीतियों  का  अनुसरण  कर  रहे
 हैं  और  उदारबादी  नीतियों  के  अनुसरण  के  चलते  जो  कोफेपोशा  एबट  जो  बाहर  से  स्मगलिग  करने

 था  या  इस  देश  में  विदेशी  पृद्रा  के  कंजवेंशन  का  कानून  था  उसको  आपने  तिरथंक  कर  दिया

 मुद्रा  को  परिवतेनीय  कजरवेशन  आफ  फारेन  एक्सचेंज  एक्ट  को  आपने  निःथंक
 कर  दिया  ,'  बःहर  से  कोई  आदमी  किसी  भी  स्रोत  से  धन  अर्जन  कर  के  5  किलो  तक  साना  इम  देश  मं

 ला  सकता  है  ओर  एक  किवेटन  लक  चांदी  g4  देंग  में  ला  सक्कता  लेकिन  इसी  देश  का  जो

 उसको  निर्धारित  सीमा  उससे  जिबेटल  दो  किबिटल  भी  अपने  थोक  व्यापारी  की  ट्रेसियत  से  अपन
 गादाम  में  राशन  रख  ले  या  कोई  वस्तु  रख  तो  उसका  चातान  करने  के  लिए  आपके  पास  बहुत  स

 कानून  बने  हुए  हैं  ।

 इसलिए  मैं  कहता  चाहुता  हुं  कि  कोई  भी  कानून  की  मंशा  यहू  होती  चाहिए  कि  समाज
 में

 जो कालाधन  चल  रहे  उस  पर  न्ाक  लगाई  जाए  और  जहा  तक  कानून  यह  मशा  है  कि  गलत

 त्नीर-तरोके  पर  रोक  लगाई  व्यापारियों  द्वारा  जा  उल्टे  तोर  तरीक  स  समाज  का  शाषण  तो

 उस  पर  रोक  लगाई  इस  मशा  का  मैं  समथक  लेकिन  इसक  बह़ान  जो  साधारण  व्यापारी  अपना

 पेट  पालन  करने  के  लिए  व्यापार  करते  उनको  गन्दे  कानूनों  क  काले  कानूनों  क  उनका

 उत्पीड़न  किया  उस  गिविधि  वा  मैं  विरोधी  हूं  और  विरोध  करता  हूं  ।

 इसलिए  मैं  चाहता  हुं  कि  सरकार  अगर  यह  समझती  है  कि  आज  बदली  हुई  परिस्थितियों  मे

 सारी  उदारवादी  नीतियों  का  अनुसरण  कर  रहे  बाहर  से  विदेशी  मुद्रा  मतमान  ढंग  से  बिना

 किसी  भी  लाइसेंस  के  कोई  भी  एन०आर०आइ०  इस  देश  में  अपना  एक  उद्योग  चला  सकता  यह

 भापने  नियम  बना  दिया  है  ।  उमसे  इस  बात  की  पूछताछ  नहीं  होगी  कि  अप  कस  क्षोत  से  इस  देश  म

 विदेशी  मुद्रा  लाए  इस  बात  की  कोई  भी  पूछताछ  भारत  सरकार  नहीं  आपको  उदारवादी

 नीति  के  लेकिन  इसी  का  रहने  वाला  ब्यापारी  जो  अपने  अर्जन  से  आपको  सही  ढंग  से

 टंक्स  देता  सब्र  तरह  के  टक््स  दता  आपके  बनाए  हुए  सभी  कानूनो  का  अनुसरण  करता  उसका

 उत्पीड़न  करने  सम्बन्धी  कानून  में  प्रावधान  है  ओर  उसके  उत्पीडन  जा  कानून  है  उस  पर  कृपण

 पुनविचार  बदलो  हुई  परिस्थितियों  में  नये  कानून  की  आवश्यकता  है  ओर  मैं  समझता  हू  कि  इस

 सशोधन  विधेयक  के  जग्ए  मैं  यह  माग  करता  हु  और  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूँ  सभापति

 महोदय  आपको  भी  धन्यवाद  देता  हू  जो  आपने  मुझे  अपने  2  सुझाव  रखने  के  लिए  समय  दिया  ।

 श्री  ए०  बेकट  रेड्डी  :  सभापति  मैं  1993  मे  बिधेयक  का  समथन  करता  हूं

 तथा  मैं  1981  क  विशेष  उपबन्ध  अधिनियम  पर  कुछ  सुझाव  देना  रहता  बःमजोर  तबकः  को
 काफी

 आसान  और  उचित  तरीक  से  अवश्यक  वस्तु  उपलब्ध  कराने  के  प्रति  सरकार  वचनेबद्धता  वे

 नजर  सरकारी  वितरण  प्रणाली  को  पूरी  तरह  समाप्त  नही  किया  जा  सकता  ।

 मे  ।  विवार  है  कि  जज्ती  आदेणों  के  खिलाफ  अपीलीय  शक्ति  न्यायपालिका  से  छीन  ली

 गई  है  तथा  कार्यपालिका  अर्थात  राज्य  सरकार  को  दे  दी  गई  है  ।  कार्यपालिका  इस  शक्ित  का  दुशपयोग
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 करती  है  और  इन  शवितयों  का  इतना  दृरुषयोग  करती  #  कि  इसको  निष्पक्षता  पर  जनता  का  विश्वास

 उठ  गया  है  ।  1955  के  अधिनियम  की  धारा  कार्यपालिका  को  जब्ती  की  शक्ति  प्रदान  करती  [

 जिसमें  न्यायपालिका  के  समक्ष  अपील  का  प्रावधान  है  ०्रन्तु  1981  के  अधिनियम  द्वारा  इसका  लोप  कः

 दिया  गया  है  तथा  इसमें  एक  अन्य  कार्यपालक  प्रशधिकारी  अर्थात  राक्षय  सरकार  के  समक्ष  अपील  का

 प्रावधान  यह  उचित  नहीं  है  तथा  कानून  का  पालन  नहीं  होता  जनता  का  विश्वास  खत्म  हो  गया

 है  तथा  जनता  को  पुन  विश्वास  दिलाना  होगा  |  साधारण  वस्तुओं  सम्बन्धी  अधिनियम  के  विपरीत

 कारी  सभी  खाद्य  पदार्थों  को  जब्त  कर  रहे  हैं  जो  उचित  नहीं  1955  के  अधिनियम  में  यह  प्रावधान

 है  किये  अप्राध्र  जमानत  योग्य  है  परन्तु  1981  के  ध्ंशोधन  के  अनुसार  इस  गेर-जमानती  बनाया  भया

 प्रव्तंन  अधिका  यों  ढारा  डीलरों  को  काफी  परेशान  क्या  जाता  इस  उपबन्ध  को  समाप्त

 करना  हा ॥  |  अनेक  सदस्यों  न  1981  अधिनियम  में  सशाधन  के  बारे  में  कहा  है  ।  यदि  ।98।  के

 अधिनियम  में  सशोघन  हाता  है  तो  हमें  कोई  नुकसान  नही  होगा  ।

 मेरा  विचार  है  कि  आगामी  सत्र  मे एक  अलभ  संशोधन  विधेयक  लाकर  1981  के  अधनियम
 के  विशेष  तथा  कड़े  उपबन्धों  में  सशोधन  किया  जाये  ।  मुझे  आशा  ओौर  विश्वास  है  कि  सरकार  उन

 सुझावों  पर  विचार  करंगी  तथा  भविष्य  भ  आवश्यक  कार्यवाह्ी  करेगी  ।

 थी  गमान  मल  लोढ़ा  :  सभापति  एसेशियल  कमोडिटीज  बिल  सम्बन्ध  में
 भब  तक  जो  विचार  भ्रस्तु+  हुए  मैं  समझता  हूं  कि एक  अपवाद  को  दलों  के  विभिन्न  विचार
 वेदों  को  छोहरूर  भी  समस्त  मदस्यों  ने  इस  बात  की  भत्सना  की  है  कि  इस  बिल  में  जो  विशेष
 नॉन-बेलेबत  समरी  जूदीशिशल  अथारिटी  के  पास  अपील  का  टोटल  कनसफिके /
 इन  विशिष्ट  भ्र.वधानों  अब  समय  आः  गया  है  जब  और  अबिक  पांच  बषं  के  लिए  बढ़ाने  की
 कला  नहीं  लगभग  सब  सदस्यों  ने  इस  बात  की  स्त्रीकृति  की  है  कि  आज  के  सन्द्भ  मे  सरकार  की  जो
 उदार  लिबन्लाईजेशन  की  फ्री  फ्री  फ्री  बिजनस  और  पिछले  युग  में  जो
 समाजवादी  नीतियों  के  द्वारा  सोशल  कंट्रोल  जिसका  कम्प्लीट  रिवसंल  करके  अब  सरकार  ने
 टीटिव  बिजनस  ओर  फ्री  इकोनोमी  के  विचार  को  स्वीकृति  दी  उसके  संदर्भ  में  यह  बिल  अब  मेरे
 विचारों  क  अनुरूप  नही  मैं  यह  समक्षने  मे  इसके  पश्चात्  असमर्थ  हु  कि  जबकि  बसल  ओर  कांग्रेस
 क  मानतोय  अन्य  श्री  शरद  जनता  दल  के  समस्त  सदस्यों  ने  एकमत  होकर  भाजपा  के  इस
 विचार  का  समथन  किया  है  कि  अब  कम  से  कम  अगले  पाच  वर्षों  के  लिई  इन  तीन  प्रावधानों  को  आपने
 डिटरेंट  हैं  इसम  जो  इंरीटेंट  है  उनको  दूर  करने  की  आवश्यकता  में  नहीं  समझता  कि  मन्त्री
 महोदय  इसकी  प्रेसटिज  का  विषय  बनाकर  पांच  साल  के  लिए  फिर  लागू  करने  के  लिए  जिद  पर  क्यों  भड़े
 हुए  है

 पहु  भी  एक  है  कि  कहा  यह  जाता  है  कि  हम  उनके  प्रोबीजन्स  को  रिट्रजुट  करना  चाहते
 है  लेकिन  क्रिनिनल  श्रासीजर  कोड  में  यह  लिखा  हुआ  है  कि  जहा  समरो  ट्रॉयल  होता  है  वहां  तं।न  महीने
 से  अधिक  सजा  नहीं  दी  जा  सकती  है|  आपका  जो  ओटोजनल  एसेशियल  कमोडिटीज  एक्ट  1५55
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 उसमे  आपने  प्रावधान  रखा  उनमें  #  2  7  साल  तक  की  सजा  रखी  है  और  समरो  ट्रॉयल
 करके  आपन  स्वयं  एक  ओर  तो  मैंनडंटरी  सनर्टस  तीन  महीने  का  रख  दूसरी  ओर  जो  प्रोवीअन्स

 पहले  उन  प्रोबीजन्स  के  कट्राडिक्शन्स  में  लीगल  ऐनामली  क्रिएट  कर  दी  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  मनन््त्री  महोदय  इस  पर  विद्यार  करें  कि  क्या  यह  लीगल  ऐनॉपली  समटेनेबल  है
 कि  जब  आप  सजा  ओरीजनल  संत्रशन  37  के  अन्दर  7  साल  की  रखे  हुए  हैं  तो  फिर  उसको  समरी  ट्रॉयन
 की  सकी  है  और  अपील  के  अभाव  में  जो  हमारी  न्यायपालिका  का  वच॑स्व  हमेशा  रहा  उसकी

 ममरी  ट्रॉयल  के  द्वारा  केवल  मारांश  जहां  पर  स्टेटमेट  रिकार्ड  नहीं  गबाह  कण  बोलता

 उमका  वेवल  सब्रसटेन्ग  रिकाई  नहीं  होता  है  और  समरी  जजप्ैंट  दो  जाती  अपील  का  अभाव

 २हता  यह  सब  हमारी  सर्ववातिक  न्याय  प्रणाली  के  विकद्ध  है  ।

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  कि  समरी  ट्रायल  के  प्राधीजन  को  समाप्त  किया  यह

 भी  कंसी  विडम्बना  है  प्रियंशन  ऑफ  क-प्णन  ऐक्ट  से  लाखों  रुपए  सरकारी  अधिकारी  या  पब्लिक

 सर्वेट  खाएगे  ।  वहां  का  ऑफेस  बेलेब्ल  है  |  यहां  पर  एक  छोटा  सा  ब्यापारो  एक  माचिस  कम  बना  दे

 या  अपनी  प्राइस  लिस्ट  में  या  स्टाक  में  माजिस  कम  रखे  या  उसका  मूल्य  ज्यादा  लिख  दे  तो  उसको  सजा

 तक  हो  जायेगी  ।  ऐसा  गरीब  छटा  व्यापारी  अलग  से  स्टाफ  नहीं  रख  सकता  है  और  फॉरमेलिटिज  को

 पूरा  नही  कर  सकता  वहुन  तो  रजिस्टर  रख  सकता  न  पूरा  रिकार्ड  रख  न  ही  स्टाफ

 चेकिंग  के  लिए  रख  सकता  है  जोकि  उसको  प्राइस  लिस्ट  में  सुबह  शाम  ऐमन्ट्री  को  चेंज  इसमें

 इसनी  अधिक  कागजी  कार्रणाई  है  कि  छोटा  इ्यापारी  उसको  कर  नहीं  सकता  80  परसेट  छोटे

 वारियों  को  इसके  द्वारा  सजा  देने  का  प्रावधान  है  और  उनका  ऑफेस  नॉन  बेलेबल  ऐसे  मे  उसको

 जेल  में  रहना  पड़ेगा  |  यह  सामाजिक  न्याय  के  भिद्धांतो  के  खिलाफ  है  ।  सविधात  में  किए  गए  प्रावधानों

 के  खिलाफ  आप  छोटे  व्यापारियों  के  ऊपर  बुत  बड़ा  थोज्ना  लादना  चाहते  हैं  ।

 एक  और  एनॉमली  को  तरफ  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इसमें  अपने  सम  से

 नॉन  बेगबल  ऑफेंस  के  साथ  कनफिनकेंटरी  प्रावीजन  रखा  अगर  एक  व्यापा  री  अपनी  दुकान  में

 साबुन  या  कपड़ा  आदि  रखता  हांगा  तो  उसका  पूरा  का  पूरा  स्टॉक  कनफिसकेट  हो

 यह  होने  के  बाद  उसकी  अपील  न्यायिक  अधिकारी  नहीं  सुन  सकदा  है  ।  उसको  अपील  सरकारों

 कारी  ही  सुनेगा  ।  प्रशासनिक  तरीके  से  अधिनायकवाद  लाने  का  यह  तरीका  है  |  मैं  ऐतसा  समझता  हूं  कि

 यहु  एक  ग-त  चीज  मन्त्री  महोदय  ने  जो
 अभी  यह  चार्ज  लिया  है  उनसे  मैं  िवेदन  करना  चाहुंगा

 कि  इस  टेम्परेरी  प्रावीजन  वो  बार-बार  अनावश्यक  रूप  से  एक्सटेंड  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 अगर  आवश्यकता  है  तो  पः्म:नेट  स्टेच्युट  लाइए  ।  जैसा  कि  हारे  मित्रो  ने  कहा  है  कि  ज्वायट

 घटरी  कमेटी  या  सिलेक्ट  ब  मेटी  बना  दीजिए  ।  उसमें  सारे  प्रावधानों  की  नथे  मन्द्भ  नये  नई  नीति  के

 दुष्टिकोणों  से  आप  रिएग्जामित  कर  लीजिए  ।  उसके  बाद  कोई  के  नून  इए  ।

 आपने  ]1।  आस  मिकाले  यह  कंट्रोल  आडसे  एसेशियल  क्यो  के  3  से।४न  के  नीचे  |  |

 है  ।  इसके  हरेक  आहर्स  मे  1",  5,  20,  25  संब्शन  हैं  ।
 उसके

 नोचे  रूल्म
 बन  है  ।  उन  रूल्स  में

 मिनिस््ट्रेंटिब  नोटिफिके०न्स  है  ।  इत  सब  का  एक  छोटा  व्यापारी  किस  प्रकार  मे  पालन  करेगा  |  यदि

 अनजाने  में  फिसी  प्रकार  बी  कोई  गलती  हो  गई  या  ईमानदारी  से  छोटा  मा  बॉगलेशन  हो  गया  यानी  कि

 प्राइस  चैंकिंग  के  ऐसे  में  उसका  जीवन  हमेशा  के  लिए  बर्बाद  हो
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 मै  उपभाषता  ब  नाते  बुछ्  निबेच्न  बम्ता  चाहता  हूं  ।  एक  व्यापारी  बो  कितमसा  नुकसान
 होता  है  यਂ  फायदा  होता  #,  थहै  एव  अछ्ग  बात  है  लकिन  उ  भोकक्ता  को  क्या  मिलता  रह  आप  देखे  ।
 जो  आंक्ड  दिये  गग्र  व  बोलने  वाल  एक  लाख  86  हजार  लोगों  में  से  केवल  200  के  करीब
 कनविवबशन्स  हुए  ।  ।  1.०0  9५1  ओर  1992  के  जो  आंकड़े  वह  स्पेशल  प्रावीजन  के  नीच  आंकड़े
 सरकार  ने  उपलब्ध  ब  रवाये  हैं  ।  उसमें  कतविब्शन  की  संख्या  .05  परसेट  सब  मिला  कर  इसके  लिए
 इतना  बड़ा  इतता  बड़ा  सरकाी  इतमा  बड़ा  इतना  बड़ा  इन्स्पेक्टर  इटना
 बढ़ा  कट्रोल  का  राज  स्थापित  कर  अन्ततोगत्वा  व्यापारी  और  उपभोक्ता  को  आप  नुकसान  पहुच  रहे
 आप  यह  नु+सान  उपभोवता  से  पूरा  करने  की  कोशिश  मैं  भाग्त  के  उपभोकक्टाओ  १३)  ओर२  से
 अपील  करना  चाहता  हूं  कि  इस  काले  कानन  के  हु  कोनियन  प्रार्वीजन  को  आप  घापस  जो

 डटिड  हो  च॒के  आज  के  सन्दर्भ  में  जिनका  कोई  रेलेबेस  ही  नहीं  उनको  समाप्त  क्यि।०ह

 कहना  कि  सारी  स्टेट  गवर्ममेण्ट्स  ने  एइसकी  सपोर्ट  किया  यह  अपने  आपमे  कोई  तक॑  नही  मैं  इस
 बात  को  जानता  आप  भी  ₹भाषपति  महाँल्य  जान्ते  है  और  मन्त्री  महोदय  भी  जानते  है  कि  जितने
 सस्ती  लोव,प्रियता  के  कानून  हो  बारे  में  आब्जेक्टिजिटी  नहीं  यह  पोपुल्स  अपील  के  लिए
 पास  कर  दिए  जाते  है  लॉ  न  कम  से  कम  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  पोपुलस  अपील  से  उठकर
 विटी  पदटितुलब्ली  दि  केसज  नम्बर  अधिक  से  अधिक  लोगों  का  अधिक  से  अधिक  भला  कंसे  इस  पर
 विचार  करना  चाहिए  |

 मैं  निवेदन  करना  चाहुूंगा  कि  जंसे  श्री  बंसल  ने  कहा  है  और  अन्य  सदस्यों  ने  +हा  इस  पर
 सारा  सदन  लगभग  का  केवल  हमारे  एक  जो  कम्युनिस्ट  मित्र  बोले  उन्होंने  व्यापारी  को
 काले  जह॒-ीले  सांप  की  सज्ञा  दो  वह  टीक  है  कि  कहने  के  लिए  यहां  बहा  जा  सकता  है  लेकिन  जब  में
 कजकत्ता  जाता  हूं  तो  वहा  के  बड़-बड़  ६०इस्ट्रियलिस्ट्स  यह  कहते  हैं  कि  ज्योतिਂ बसु  क  स.थ  हमारा  जिस

 का  सम्त्नन्ध  उसमे  हम॑  किसो  प्रकार  का  कोई  कष्ट  नहीं  हाता  ।  अभी  आपने  बम्बई  का  बताया
 कि  कल्याण  के  अन्दर  बिड़ला  थी  इण्डस्ट्री  मे ंएक  हजार  लोग  अभी  अभी  शफादान  में  भेज  दिए  गए
 गंस  लीकेज  के  कारण  ओर  उनमे  से  करीब  40-50  मर  चके  उसके  बारे  मे  स-कार  को  चिन्ता  नहीं
 है  ।  भोपाल  गेस  लीकेज  का  इतना  बड़ा  काण्ड  वहा  नॉन  बेलेबल  ऑ्फेत  नही  उसके  मालिक
 को  अमेरिका  जाते  दिया  वह  आज  अमेरिका  में  जाकर  बेंठा  हुआ  उसकी  अःज  तक  लाने  नही
 दिया  गया  लेकिन  एक  छोटा  सा  मासिस  बचने  पान  बेचने  बेस ने  हल्दी
 बेचने  उसके  ऊपर  दुनिया  भर  के  कानूतों  को  लादकर  जो  अन्याय  किया  जा  रहा  बह  सामाजिक
 न्याय  के  अनुकूल  नहीं  अतः  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सामाजिक  न्याय  सोशल  जस्टिस
 जो  हमारे  कास्टोटयूणन  के  प्रिएम्बल  में  यह  तकाजा  यह  समय  की  मांग  जंसा  मिश्रा  जी  ने

 कि  उसके  अनुकूल  उपभोक्ताओं  के  भारत  की  आम  दनता  के  आम  कन्ज्यूमर  के  लिए
 बह  जो  काला  कानून  इसको  समाप्त  किया  जाय  ।

 है  कानून  aT  चलाने  को  बात  नहीं  विदहा  करने  की  बात  नही  वह  तो  नया  बनाया  जा
 नहा  1981  म  5  माल  का  बनाया  1987  मे  समाप्त  होना  1987  में  समाप्त  होने  के
 बाद  में  फर  5  धाल  लाया  गया  |  आज  यहू  बिल  लाया  गया  है  जिससे  कि  पात्र  साल  के  लिए  फिर
 इसका  बढ़ाया  यट्  उसी  प्र+र  का  मोडस  ओपरेण्डी  जैस  हमने  आटिकल  340  में

 336



 26  19  4  आवश्यक  बस्तु  संशोधन  विधेण्क

 बार  टेम्परेरी  एिख्रा  हुआ  आपके  प्रिएम्बल  स्टेचुटरी  कानून  में  यह  टैम्परेरी  मंजर  है  लेकिन

 यह  कैसा  टंम्  रेरी  है  fe  हर  पांच  साल  के  बाद  में  बड़ा  दिया  जाता

 स्थिति  सामान्य  हो  चाबन  का  हम  निर्यात  गेहूं  का  निर्यात  शक्कर  क्रा  निर्यात
 देश  की  भुता  का  ढोल  पीटते  हुए  हम  सारे  विश्व  में  जाये  और  जब  यह  काला  कानून  आए  7)  ८ए

 समय  कह  दें  कि  यहां  पर  फार्टेज  यहां  पर  ब्लैक  मार्कोटिग  यहां  पर  प्रोफिटियरिंग  इसको
 रोकने  के  लिए  यह  आवश्यक  मेरा  निवेदन  है  कि  ब्लेक  मार्केटिंग  और  प्रोफिटियरिंग  क  खिलाफ  हम
 सब  हैं  लेकिन  यह  कंची  यह  अद्रंबिटव  यह  पोपुलस  सस्लोगन  भारत  के  लाखों  करोड़ों

 डाक्तियों  के  ऊपर  अन्याय  थोपने  के  लिए  काम  में  नहीं  जिया  जाता  इसलिए  सामाजिक  न्याय

 के  नाम  पर  मैं  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  यह  ड्ुकोनियन  बानन  के  चार  इसमे  से  समरी

 ट्रायल  नान  अपील  जो  इममें  जपीन  प्रोवाहड  नहीं  को  गई  है  और  जो  नान  बेलेबल  बनाया  गया

 इसमें  से  इस  सब  को  समाप्त  कर  दिया  जाए  और  इसमें  एक  कमेटी  बनाकर  इस  पर  विश्यार  किया

 जाए  ।  मैं  समझता  हुं  कि  यह  प्रेश्टीज  की  बात  नहीं  है  ।

 सदन  में  लगभग  मारे  ही  दल  इस  पर  एकमन  होकर  यहां  पर  विबार  व्यक्त  कर  हे  हैं  ओर  इस

 बिल  का  समर्थन  करने  वाल  मानदोीय  सदस्नों  ने  जो  नीतीश  भाई  ने  कहा  या  जो  मिश्र  जी  ने  बहा  या

 जो  मैं  आ+के  सामने  बता  रहा  उनको  जापने  स्टिन  करके  समर्थन  किया  उनको  बन्द  करने  के  लिए

 उन  इटण्टस  न  मिटा  दिया  कम  से  कम  उसमे  एमेंइमैंट  कर  दिया  जाए  ।

 इसलिए  मैं  नीतीश  भाई  का  जो  आई्िनेत  के  विर!ध  का  प्रस्ताव  उसका  समर्थन  करता  हूं  और

 इस  बिल  का  विरोध  करता  हूं  ।  एसेशियल  कमोडिटीज  1961  को  जो  आज

 एक्सटेंड  क्रिया  जा  रहा  उसका  विरोध  करता  हूं  ।

 मुख  विश्वास  है  हि  नए  माननीय  मन््त्री  महोदय  जो  वहां  पर  आए  बह  नए  डायमेशंस  नए

 होराइजस  खोलेंगे  सौर  सोशल  जह्डित  के  िए  औडजक्टिविटी  के  साथ  इस  पर  विश्वार  करेंगे  ।

 |

 थ्री  ए०  अशोकराज़  सभाषति  सभाषति  में  अपनी  अद्विल  भारतीय  अस्न
 द्रमुक

 पार्टी

 फी  ओर  से  कुछ  शब्द  कहना  चाटूंगा  ।

 आवश्यक  वस्तु  अधिनिग्रम  1955,  उपभोक्ताओं  को  आवश्यक  बस्वुए  सुलभ  कराने  तथा  बे६मान

 विक्रेताओं  हारा  उन्हें  शोषण  से  बचने  के  लिए  लागू  किया  गया  था  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  सरकार

 उपभोक्ताओं  के  हिलों  को  सुरक्षा  के  लिए  अधिनियम  को  लाग  करने  के  लिए  वचनबद्ध  है  !

 यहां  दो  ग्रुप  पहुणआ  उपभोक्ता  ग्रप  है  जो  कालाबाजारियों  तथा  जमाखोरों  के  खिलाफ  कड़ी

 कार्यवाही  का  समर्थक  है  और  दूररा  व्यापारी  समुदाय  है  जो  यह  शिकायत  करता  है  कि  यह  अधिनियम

 काफी  कड़ा  है  और  रॉज्य  सरकार  उन्हें  परेशान  करने  के  लिए  इसका  इस्तेमाल  कर  रही  है  ।  पिछले  दस

 पर्षों  के  कार्यकरण  के  दोगान  इस  अधिनियम  से  सरकार  को  विशेषत्तौर  पर  विभिन्न  कारणों  से  कमी  अथवा
 विन  दि  ३  0  का  af:

 बाजार  में  गबबड़ी  होते  क ेसमय  जनता  को  निर्बाध  रूप  से  आवश्यक  स  मगग्नी  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने
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 में  मदद  मिली  ऐसी  स्थिति  का  कुछ  व्यापारी  समुदाय  द्वारा  लाभ  उठाने  कीं  प्रवुत्ति  है तया
 नियम  सिफं  कानूनी  पुस्तकों  में  दबा  रहता  बास्तव  में  सावंजनिक  वि+रण  प्रणाली  सम्बन्धी
 कार  समिति  ने  अधिनियम  के  उपबन्ध  को  कड्ढडाई  से  लागू  करने  की  मांग  की  है  ।

 अधिनिषम  के  कुछ  कड़े  उपब्रन्धों  को  उदार  बनाने  का  मामला  जिसका  सरकार  तथा

 कारियों  ने  दुरुपयोग  किया  है  ।  अधिनियम  के  खिलाफ  ज्यादातर  शिकायतें  अद्वालतों  में  सक्षिप्त

 कम  से  कप्र  तीन  महीने  का  कारावास  व्यापारी  बे  सभी  रटाक  को  जब्त  यद्यपि  सिर्फ  एक  ही

 वस्तु  में  अधिनियम  का  उललघन  हुआ  अधिनियम  में  अपराध  को  गेर-जमानती  घोषित  कनना  तथा

 न््यायिव्र  अपील  के  अधिकार  से  वजित  करने  सम्बन्धी  अनेक  समस्याएं  कार्यान्वयन  स्तर  पर  हैं  |  उपबन्ध

 में  परिवर्तत  करके  इन्हें  दूर  नद्टीं  किया  जा  सकता  बल्कि  सिफं  प्रणासनिक  उपायों  से  किया  जा  सकता  है  ।

 आवश्यक  वस्तु  ध्षणोधन  1993  का  उद्देश्य  मून  अधिनियम  को

 5  बष्  तक  और  लागू  करना  है  ।  इसका  उहूँ  ध्य  यह  प्रावधान  करने  के  लिए  नई  धारा  का  अस्तःस्थापन

 करना  है  कि  किसी  भी  थाना  के  प्रभारी  स्तर  से  नीचे  का  अधिकारी  अथवा  उसके  द्वारा  +िछित  रूप  से

 प्राधिकृत  कोई  भी  पुलिस  अफसर  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  दण्डनीय  अपराध  करने  वाले  अपराधी

 व्यक्ति  को  गिरफ्तार  नहीं  जमातोरी  तथा  काला-बाजारी  तथा  मुल्य  बुद्धि  जँंत्ी  असामाजिक

 गतिविधियों  में  शामिल  व्यक्षितयों  से  ज्यादा  प्रभावकारी  ढगसे  निपटने  के  उहूं  श्य  से  आवश्यक  बस्तु

 1981,  5  वर्षों  को  अवधि  के  लिए  सितम्बर  1982  को  लागू  किया  गया

 था  और  बाद  में  उसे  5  ब्षों  के  लिए  और  बढ़ाया  गया  !

 जानकारी  की  कमी  के  कारण  विद्यमान  अधिनियम  में  पहले  ही  प्रदत्त  तीब  स्तरीय  निब।रक  तंभ्र

 का  पूरा  लाभ  उपभोगता  नही  उठा  पा  रहे  उपभोक्ता  को  निवारक  तन्त्र  के  बारे  में  जानकारी  देना

 काफी  जरूरी  था  ।  इस  तथ्य  से  कि  पूरे  देश  में  कायंरत  उठा  जिला  मंचों  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  में  82

 प्रतिशत  मामले  उपभोक्ताओं  के  पक्ष  में  गए  हैं  जो  यह  दर्शाते  हैं  कि  उपभोक्ताओं  क  हितों  की  निवारक

 अभिकरणों  द्वारा  प्रभाव+री  सुरक्षा  की  जा  रही  है  ।  सिफं  एक  ही  बात  को  बढ़ावा  देना  है  और  बह  यह

 है  कि  उपभोक्ताओं  में  और  जागरूकता  बढ़ाई  जाए  ।

 मैं  समझता  हूं  कि भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मडल  ने  सुझाव  दिया  है  कि  आवश्यक  वस्तु
 अधिनियम  के  उपबन्धों  को  5  वर्ष  तक  और  लागू  करने  वाले  विधेयक  को  संसद  की

 प्रवर  समिति  को  भेज  देना  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  विधेयक  से  व्यापारी  समुदाय  में  काफी

 अमन््तोष  है  क्योकि  वे  यह  महसूस  करते  है  कि  यह  विधेयक  काफी  कड़ा  है  तथा  इससे  व्यापारियों  को  ऐसी

 परेशानी  हुई  है  जिससे  बचा  जा  सकता  था  ।

 छोटे  तकनं।की  के  माप्ले  में  भी  इसे  लायू  किया  गया  ।  आपराधिक  मन:स्थिति  से

 टने  के  लिए  कोई  उपबन्ध  न  होने  से  ब्यापारी  समुदाय  की  परेगानियां  और  बढ़ो  श्री  बंसल

 मे  भी  इस  पर  ध्यान  दिलाया  ज्यादातर  मामलों  में  दुकान  की  जांच  के  तत्काल  बाद  व्यापारो

 गिरफ्तार  किए  जाते  हैं  और  उन्हें  |  से  7  दिनों  या उससे  भी  अधिक  दिनों  के  लिए  जेल  जाना  पढ़ता

 उन्हें  सभी  से  मुक्त  किया  जा  सकता  है  परन्तु  उन्हें  काफी  मानसिक  यन्त्रणा  तथा  परेशानियों  स

 गुजरना  पड़ता  मत्री  भद्दोदव  को  इन  सभी  बातों  पर  ध्यान  देना  च।हिए  ।
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 अन्न  में  चावल  अत्यावश्यक  वस्तु  मुझे  यहू  ध्यान  दिलाते  छेद  है  कि  बे  *द्र!य  सरकार  ने
 चावल  का  मूल्य  पहले  ही  बढ़  दिया  और  इसी  कारण  राज्य  सरकार  को  भी  उसके  अनुरूप  मूल्य

 ब॒द्धि  करनी  पड़ी  ।  अत  तमिलनाड़  सरवार  को  55  करोड़  रुपए  के  अतिरिक्त  58  करोड़  रुपए  अलग
 से  खर्च  करने  पड़े  ।  यही  कारण  है  कि  तमिलनाडु  के  हमारे  माननीय  मुख्य  मन्त्री  ड०  पुरात्वी  घलायबी
 ने  यह  कहते  हुए  जोर  दिया  है  कि  जब  कभी  भी  केन्द्र  सरकार  मूल्य  बढ़ातो  है  उसके  पहले  उस  राज्य
 सरकारों  से  परामश  करता  चाहिए  ।

 मैं  यह  बात  विशेषद्प  से  कहना  चाहता  हूं  कि  संसद  सदस्य  और  कांग्रेस  के  सदस्य  भी  यह
 हहे  हैं  तमिलनाड़  में  सरकार  के  मृत्यों  में  वद्धि  की  थी  जबकि  केन्द्रीय  सरकार  यहां  पर  पहले  ही  ng
 वृद्धि  कर  चकोी  थी  ।  अत  मैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदत  करूंगा  कि  भविष्य  में  मुल्यों  मे  वाद्ध  करने  से
 कम  से  कप्र  राज्य  सरकारो  से  सनाह  अवश्य  ले  लनी  चाहिए  ।

 1५) हि

 =
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 प्रो०  उम्मारेडित  बेक्टेस्बरल  :  सभापति  आवश्यक  वस्तु  विशेष  प्रावधान  अधिनियम
 1991  |  को  |  सिम्बर  से  $  वष  के  लिए  प्रभात्री  रखने  सम्बन्धी  विधेयक  को  पारित  करने  में  पहले
 व्यापक  चर्चा  करने  की  जरूरत  1955  में  लाग  होने  के  बाद  ही  अधिनियम  वस्तुओं  के

 मूल्य  निर्धारण  में  उनभाकताओं  का  कल्याण  देखने  के  लिए  भत  मूलतः  यह  इस
 वर्ग  विशेष  के  €िए  एक  कल्य!णवारी  उपाय  हू  |  किन्यान्वयन  व  प्रत्रिया  के  दौरान  हम  यह  देख  हे  हैं
 और  अब  इस  माननीय  सभा  के  अनेक  गाननीय  वक्ताओं  बे  यह  कहते  हुए  सुना  गया  कि  पहले  वर्षों  में  जो

 हो  रहा  था  उसके  मुकाबले  किस  प्रकार  इसने  एक  दूसरों  दिशा  लो  है  यह  अधिनियम  उपभोक्ताओं  के

 हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  बनाथा  ने  विश्योष+र  नागरिक  पूर्ति  जिभाग  में  नौकरणाहों  का  नया  बर्ग

 तेयार  कर  दी  अधिकतर  पदों  में  बहुत  अधिक  शक्तिया  निहित  हैं  और  उनके  धारकों  का  कत्तेब्य  इस

 अधिनियम  के  प्रावधानों  की  रक्षा  कर्ता  8  परस्तु  प्रत्येक  पद  वा  मुल्य  निर्धारित  हो  गया  और  बह  बध

 गया  है  |  नागरिक  पूर्ति  विभाग  मे  तेनाती  के  लिए  राजनीरिक  दबाव  होता  है  क्योंकि  हसे  प्रतिष्ठित  और

 मुल्य  वाला  पद  समझा  जाता  है  ।

 इस  अधिनि:म  के  पूर्ण  प्रावधानों  के  क्रियान्वयन  की  क्रक्रिया  में  यद्यपि  अधिनियम  मे

 ब्यापारी  वर्गों  के  विव्द्ध  कठोर  कार्यवाही  करने  का  प्रावधान  हैं  जो  अवांछनीय  व्यापारी  परन्तु

 क्रियान्वयन  मे  इसने  एक  आयाम  ग्रहण  कर  लिया  है  ।  इससे  सम'ज  में  भी  बहुत  गड़  बढ़ी  फल

 रही  है  जबकि  इसका  सह  श्य  उतभोकताओं  के  द्वितो  की  रक्षा  करना  वास्तव  उपभोवताओ  ने

 हितों  की  रक्षा  करने  की  बजाय  यहू  व्यापारियों  को  हैरान-परेशान  करने  के  लिए  रह  गया  है|  व्यापारियों

 और  उपभोक्ताओं  के  दो  विभिरन  वर्षों  के  रूप  में  नहीं  जाना  जाहिए  कणतेकि  प्रत्येक  बगं  एक  दूसरे

 जब  तक  व्यापारी  उपभोक्ताओं  की  कुछ  प्रदान  नही  करते  है  तो  रम्पूर्ण  तन्त्र  व्यापक  रूप  से  कायें

 नहीं  कर  पाएगी  ।

 इस  विधेयक  में  कुछ  आपत्तिजनक  व्यवस्थाएं  है  जिनके  बारे  में  हमारे  माननीय  भिन्रों  ने

 बार  बताया  है  ।  जहां  तक  बिना  भेदभाव  के  गर  जमानती  अ्रभियोजन  सम्बन्धी  धाराओं  का  सवाल

 आंकड़ों  से पता  चलता  है  कि  कुल  लोगों  के  मुश्किल  से
 0  05%,  लोगों  जिन  पर  «नेक  वार्णों  से

 अभियोग  चलाया  गया  दण्डित  किया  गया  है  ।  अन्त  में  0.05  प्रतिशत  लोगों  के  जिन्हें  अन्त  में
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 द  ऐडत  किया  लगभग  99.95  प्रतिशत  को  भी  परेशान  किया  गया  है  |  इसस  2  00  में  स  एक
 व्यकिं  को  दण्डित  किया  गया  है  ओर  इस  एक  व्यक्ति  को  तलाश  में  लगभभ  1999  ५  क्तियों  को  परेशान
 किया  गया  ।  यह  व्यापार  और  आपूर्ति  प्रक्रिया  के  हित  में  नहीं  इसको  बारीकोी  से  जांच  को  जाए
 और  अधिकारियों  को  इतनी  शक्षित  देगा  ठीक  नहीं  माल  को  जड्त  करने  के  म!मल्ले  में  कुछ
 अशिक्षित  लोगों  और  निर्दोष  व्यापारी  यदि  मामूली  सी  गड़बड़ी  में  शामिल  भी  होते  तो  भी  उनका
 सारा  माल  जब्त  कर  लिया  जाता  है  और  कई-कई  महीनों  तक  एक  ही  स्थान  पर  रख  दिया  जाता  है
 जिसमे  माल  की  गुणवरी  में  कमी  आती  है  और  उसका  मूल्य  कम  हो  जाता  यह  नहीं  पता  कि  माल

 के  मूल्य  और  गुणवत्ता  के  कम  होने  भीर  माल  के  पूर्ण  मूल्य  के  नुकसान  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  किस
 जिम्मेदार  ठहराया

 तीसरी  बात  पूरी  प्रक्रिया  के  प्रचार  की  बात  है  ।  जब  कोई  व्यापारी  कोई  छोटा  अपराध  करता

 तो  उसे  गिरफ्तार  करके  उस  पर  मुकदमा  चलाया  जाता  है  और  प्रेस  में  उसका  व्यापक  प्रचार  क्या

 जाता  है  ।  अधिकारियों  को  प्रैस  में  इतना  अधिक  प्रचार  करने  और  व्यापारियों  को  बदवाम  करने  का

 अधिकार  किसने  दिया  है  ?  व्यापारी  वर्ग  को  बदनाम  किया  जाता  यह  पता  नही  जब  तक  उन्हें
 अन्तिप्त  रूप  से  अपराधी  नहीं  ठहराया  जाता  है  और  प्रावधानों  का  उल्लघन  साबत  नही  हा  जाता

 जब  तक  द्वाता  प्रच!र  करने  ओर  उन्हें  अपराधी  कहने  की  काई  जहूरत  नही  है  ।  इस  विधेयक  में  एक

 समोधत  के  इसमें  कद्दा  गया  है  :

 ४ध******'*  शाता  प्रभारी  से  कम  स्तर  का  कोई  पुलिस  अधिकारी  कोई  अन्य  पुलिस
 लिसे  उसकी  भोर  से  लिखित  में  ऐता  करने  का  अधिकार  मिला  किसी  ऐसे  व्यक्त

 को  गिरफ्तार  नहीं  क  सकता  जिसे  इस  अधिनिण्म  के  अन्तगंत  किसी  दण्डनीय  अपराध  के  लिए
 अभियोजित  किया  हू  ।

 इसके  दो  पहलू  हैं  जिन्हें  मैं बताना  एक  तो  वे  कहते  हैं  कि  वह  अधिकारी  जिसे  थाना

 प्रभारी  द्वारा  लिखित  में  अधिकृत  किया  हो  ।  सिपाही  के  पास  हमेशा  उसकी  जेब  में  पर्ची

 जिसमें  थाना  प्रभारी  से  प्राप्त  अधिकार  होगा  ओर  वह  इन  लोगो  को  गरफ्तार  करता  चला  जायेगा

 और  गैर-जमानती  धाराओं  क  अन्तगंत  मुकदमे  दज  करता  चला  जाएगा  ।  इस  गेर-जमानती  प्राबधान

 को  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ओर  तुरन्त  जमानत  कर  देनी  चाहिये  और  अपीलीय  अधिकारी  को  न्यायिक

 शक्रितर्षा  प्राप्त  होनी  चाहिए  न  कि  सरकारी  ।

 इसमें  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  कोई  पुलिस  कांस्टेबल  भो  संदेह  के  तहत  किसी  को

 भी  गिरफ्तार  कर  सकता  है  ।  यहां  यह  दोषारोपण  नहीं  पहली  नजर  में  ही  यद्द  एक  आरोप

 आरोप  लगाये  जाते  समय  भी  वे  इन  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  रहे  हैं  और  इन  पर  मुक्दभा  चल  रहे

 यह  वांछनीय  नहीं  है  ।  चूंकि  इस  विधेयक  में  कई  खामियां  अतएब  मैं  सरकार  से  इस  सम्पूर्ण

 नियम  पर  एक  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाने  का  अनुरोध  करता  हू  ओर  यदि  आवष्यक  हो  तो  इस  विधेयक

 को  चयन  रूमिति  के  पास  भेजकर  और  उसे  एक  व्यापक  विध्रान  सहित  सभा  में  फिर  से  लाया  जाए

 शो  शरत  चन्द्र  पटनायक  :  सभापति  मैं  आवश्यक  वस्तु  संशोधन

 1993  का  समर्थत  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  इस  विधेयक  में  समाज  के  सभी  वर्गों  विशेष  रूप  से
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 कमजोर  वर्गों  को  आवश्यक  वस्तुओं  का  वितरण  सुनिश्चित  करने  की  सरकार  ै  दढ़तिश्चयता  को
 दर्शाया  गया  है  ।  आवश्यक  वस्तु  संगोघतन  विधेयक  के  साथ-सथ  सार्वजनिक  तितरण  प्रगाली  को  नया
 रूप  देते  से  ति:सन््देहु  कमजोर  वर्गों  के  हिलों  की  देखभाल  हो  सकेगी  ।

 इस  विधेयक  के  उतपब्ंधों  पर  आते  हुए  यह  आमनकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि  सरकार  जपाशरों  और
 बाय  उठा  तारी  करने  वालों  के  खिलाफ  कड्  कदम  उहाने  के  लिए  बचमबद्ध  जमासीतें  के  छिलाफ
 चनाये  जा  रहे  अभियान  पर  निगरनी  रखना  अत्यन्त  आवश्यक  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  का
 सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  है  ।  राज्य  सरकारों  को  ही  उचित  कदम  उठाने  के  लिए  राजी  किया

 चाहिए  ।  उदाहरण  के  लिए  मावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तगंत  राज्य  सरकार  को  सब्नाई  जिये
 गये  चावल  का  रण  ग्रामीण  क्षेत्रों  में उपभोक्ताओं  के  पास  पहुचने  तक  बदल  है  ऐल॥  मेरे
 चम  क्षेत्र  बोलगीर  में  ही  सरकार  को  इस  पर  हयान  देता  चाहिए  ।  मै  म।ननीय  मन्त्री  जी  से  इस

 बारे  में  ध्यात  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह  देखें  कि  उन्हें  मा्िटोंਂ  में  दुछाने  बआालनी

 मुझे  माननीय  प्रधानमन्त्री  और  नागरिकब-्यूति  मन्त्री  को  ऐसे  अत  से  निपटने  के  लिए  विशेष

 अदालत  की  व्यवस्था  करने  के  जिए  अवह्य  बचाई  दनो  आवश्यकता  इस  बात  को  है  कि  मुऋदम
 का  निर्णय  जल्दी  किया  जाना  चाहिए  |  इसके  लिए  समयवबद्ध  प्रक्रिया  होती  ऐनी  अदालतों  में

 शिकायतें  दर्ज  करते  की  प्रक्रिया  सरल  होनी  चाहिए  ।

 उपभोक्षता  प्तरक्षण  ततिविधियों  में  लगे  स्वेस्छिक  संगठतों  को  मदद  को  प्रोत्साहित  किया  जाना

 चाहिए  ताकि  अदालत  की  स्थापना  करने  का  उद्देश्य  पृणंतया  साथंक  हो  सके  |  जहा  तक  दण्ड  देने  के

 प्रावधान  का  सम्बन्ध  इसे  और  अधिक  मस्त  होता  चाहिए  |  जँताकि  इन  विधपर  में  सुझाव  दिया

 गया  न्यूनतम  काराव।स  की  अवधि  तीन  माह  के  स्थान  पर  पाह  होनी

 अधिनियम  के  उर्हृश्य  से  सरकार  का  दद्डसंबल्प  स्वष्ट  है  हि  इस  अधितियम  के  अन्तर्गत

 गिरफ्तार  किए  गए  अपराधी  की  जमासगतठ  नहीं  हो  सकती  ।  इस  सच्बन्ध  में  जमानत  याचिका  पर  सुनवाई

 राज्य  उच्च  न्यायालय  द्वारा  पदनामित  एक  विशेष  मजिस्द्रेंट  द्वारा  ही  की  जानी  चाहिए  '  उसके  अलावा

 यदि  इस  अधिनियम  के  विभिन्न  उपबन्धों  के  अन््तगंत  यदि  किसी  व्यक्ति  को  दो  बार  हाती  उसे

 दीर्घायधि  के  लिए  जेल  होनी  चाहिए  ।

 जिन  कारणों  से  इस  अधिनियम  को  पहले  बनाया  गा  वे  अब  भी  वध  जब  देश  का

 बाहर  से  श्रौर  अन्दर  से  खतरा  है  और  विकास  और  परिवतंनों  के  सम्बन्ध  में  वंमान  सरकार  को

 सिक्र  पहल  को  चुनौती  दी  जा  रही  देश  के  सामाजिक-आर्थिक  विशास  थी  प्रक्रिया  को  सशवत  बनाने

 के  लिए  इस  विधेयक  के  प्रावधानों  के  ल'गू  रहने  की  अवधि  को  बढ  ते  का  यही  उचित  समय  है  ।

 भरो  सु  नारायण  यादव  .  सभावति  मैं  इस  बिल  का  सम्थत  कर्ता

 समर्थन  इसलिए  करता  हू  कि  जब्र  यह  बिल  सबसे  पहले  आथा  था  और  सदन  में  कानूम  बना  तो  हम  लोग
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 गाव  में  इस  कानून  की  चर्चा  लोग  बरते  थे  कि  यह  एक  अच्छा  कानत  बना  है  जिससे  कम  से  कम

 हम  लोग  लिखेंगे  तो  काला  घवा  करने  बालो  पर  बारंब  ई  हो  ब्लाक  स्तर  जिला  स्तर  पर
 मे  तरह  के  कानून  उपयोग  होने  तो  काले  धन्ध  पर  राक  लगी  थी  ।  यह  बात  ठीक  है  कि

 क!तून  की  लम्बी  जाने  क  कारण--जैसा  कि  हमार  माननीय  सदस्य  बता  रहे  दुरुपयोग
 मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि  कानूत  बरते  हैं  लेकिन  कानून  के  उपयोग  और  दुरुपयोग  में  व्यक्ित  क्या

 करता  ०ह  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  अगर  ये  नहीं  बने  तो  देश  कंसे  चले  ?  इस  सविधान  के  अन्तगंत  ऐसा
 कौत  सा  कःतून  है  जिसका  दुष्पयोग  न  हुआ  हो  ?  क्या  इसलिए  कानून  को  हटा  नही  ।  इसलिए  कानून
 बी  आवश्यव-ताएं  यहु  बिल  आप  5  वर्ष  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिए  लाए  इसलिए  इसका  समर्थन

 करता  हूं  ।

 अभी  साहब  बोल  रहे  थे  कि  सामाजिक  न्याय  के  तहत  इस  कानून  को  हटाया

 जाये  |  लेकिन  मैं  बहता  हूं  कि  सामाजिक  न्याय  के  तहत  यह  कानून  अस्यत  महत्वपूर्ण  यह  देश  के

 ग्रामीण  क्षेत्रों  लिए  अति  कावश्यक  है  ।  अगर  यह  कानून  नहो  तो  बड़े  बड़े  व्यापारी  बर्ग  गांव  में  रहने
 वाले  छोटे  व्यपारियों  को  मझने  तक  नहीं  दे  सकते  है  ।  जब  कानून  बना  है  तो  उससे  डरोगे  ता  मैं  चोर

 कहुंगा  |  यदि  चोर  यह  बहे  कि  यह  कानून  मेरे  लिए  है  तो  बहुत  गलत  है  |  इसलिए  यह  कानून  बनाना

 आवश्यक  है  और  मै  सीछ-सीधे  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  इम  बिल  का  महत्व  है
 क्पोकि  यदि  बड़ा  व्यापारी  कोई  गद्त  काम  करता  है  तो  वह्ठ  जेल  जाएगा  तो  उनकी  जमानत  नहीं  होगी  ।

 इसलिए  जब  हम  चोर  नहीं  तो  डरने  वी  कोई  आवश्यक ता  नहीं  है  ।

 सभापति  मैं  अपनी  बाल  समाप्त  करते  हुए  इस  बिल  का  समर्थत  करता  हूं  ।

 श्री  सेपद  मसूदल  हुसेन  :  सभापदि  मेरी  समझ  के  बाहर  है  कि  श्री  नीतीश

 कुमार  जी  इस  विधेयक  का  विरोध  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  हर  पार्टी  की  कहीं  न  कहीं  राज्य  में  सरकार  है  ।
 स्यपि  बिल  केन्द्रीय  सरकार  बनाती  ह  लकिन  इम्प्लीमेटेशन  एजेंसी  स्टेट  गवनंमेट  है  ।  बी०जै०पी ०
 भले  इगका  विरोध  कर  सकती  है  इमलिए  कि  जब  इसका  सपोर्ट  किया  था  तो  इनकी  राज्य  सरकारों  की

 सद्षया  4  अभी  उनमें  से  कोई  सरकार  नही  इसलिए  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  |  यदि  वे  सरकारें

 रह  जातीं  तो  शायद  इस  बिल  का  समर्थन  करते  ।

 एक  साननोय  सदस्य  :  हम  तो  पिछले  साल  से  इसका  विशोध  कर  रहे  हैं
 *'

 रो  सेयद  मसूदल  हुसेन  :  लेकित  मैं  सरकार  से  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  मेरी  समझ  के

 बाहर  है  कि  सचमुच  इस  कानुत  की  क्तिनी  जरूरत  है  ?  आप  सबको  मिलाकर  एक  काम्प्रहेंसिह  एक्ट

 बनाएं  क्य।क  अभी  आवश्यक  बरतु  अधिनियम  मे  16-17  कानन  बना  इन  सबको  एक  जगह  लाईये

 और  एक  कानून  के  अन्दर  रज्यि  ताकि  सरकार  का  काम  भी  इसमे  आसान  हो  और  जो  व्यापारी

 उनका  भी  काम  आमान  हो  ।

 सभापति  बीन्जे०्पी०  के  मिश्र  श्री  मिश्र  ने  अपने  विचार  रखते  हुए  जिन  व्यापारियों  की

 बात  मैं  उत  व्यापारियों  का  सख्त  विरोधी  इसलिए  यह  कानून  होना  जरूरी  है  ।
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 मिश्रा  जी  ने  अपने  बिचार  र4ते  हुए  यहां  कहा  कि  जो  !8  लाइसेंस  देने  पड़  है  इगके  लिए
 दस  हजार  शपए  घूस  एक  लाइसेंग  पर  देना  पड़ता  एक  लाख  अस्सी  दृजार  घूत  में  चने  गए  और

 बाद  जनता  जनादेंन  की  वह  पूजा  भी  करते  सेत्रा  भी  करते  स्कूल  भी  बनाते

 मन्दिर  भी  बनाते  हैं  इसी  पैसे  से  औप  वढ़  भी  सही  धन्धे  के  वैसे  मे  इतना  कुछ  नहीं  बन  धकता  है  ।

 एक  इंस्पेक्टर  को  दस  हजार  रूपए  घप  देते  हुए  18  लाइवेंस  लेना  भौर  उमके  बाद  हर  महीन  उसको

 पैर  देता  है  उसके  बाद  मन्दिर  बताना  इतना  सब  कुछ  सही  परम  से  नहीं  होठा

 है  ।  उनके  लिए  यह  कानून  बहुत  जछूरी  हकीकत  तो  यह  है  कि  यह  कानन  छोटे  ट्रेंडर  के  ऊपर  ज्यादा

 लागू  होता  है  ।  आपके  जो  आंकड़े  है  इनसे  यह  साबित  हो  जाएगा  कि  जो  छोटे  व्यापारी  उनको  जो

 पकड़ते  है  और  इसको  अमेड  करते  हुए  खत्म  कर  सकते  लेकिन  फिर  भी  आपने  एक  छोटा-सा  शब्द

 इसमें  जोड़  दिया  है|  में  आपसे  एक  विनज्न  निवेदत  कुरूगा  कि  आय  इत  सपरकी  दुटा  दीजिए  ।

 अथवा  अ्राधिकृत  व्यवित  के  रैक  से  नीचे  का  नहीं  हो  /”'

 इप्तमें  ऑधर।इज्ड  परसनਂ  हटा  दीजिए  ।  अगर  पहला  भाग  रहे  तो  इस्पेश्टर  के  लिए

 छोटे-छोटे  ट्रेडर  के  पास  जाना  बेइज्जती  की  बात  होगी  और  बह  बड़े  ट्रेदर  के  पास  बड़-बड़  पंस

 लने  जाएंगे  ओर  छोटे-छोट  दुकानदार  जैसे  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  बताया  कि  एक  माचिस  भी  कम

 हो  गई  ता  उसके  लिए  प्रासोक्यूणन  हा  ऊाएगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पांच  साल  बाद  शाप  इसको  लागू  करत  कानून  तो  परमानेंट  होना
 अगर  चारी  खत्म  हो  जाएगी  तो  क्या  आई०  पी०  सी०  स  379  सक्षशन  खत्म  हो

 5.31  भ०  प०

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।)

 चोरी  खत्म  हो  गई  तो  क्या  पटिकुलर  सेक्शन  ऐप्जिकेबल  नहीं  जो  कानून  आप  बार-बार  लाते

 हैं  पह  तरोक्का  ठाक  नहीं  है  |  इसे  परमानेंट  बताइए  और  परप्तनਂ  को  हटा  इतना

 कहकर  हम  अपनी  बात  ममाप्त  करते  हैं  ।

 को  तेज  नारायण  सिह  :  माननोय  सभापति  यह  बिल  कालाबाजारी  रोकने  के

 लिए  लाया  गया  है  और  यह  बिल  पांच  वर्ष  के  लिए  स्थायी  तौर  वर  प्रास  हुआ  था  और  फिर  इथकों

 समय  बढ़ाने  के  लिए  यहां  पेश  किया  गया  है  |  एक  बात  साफ  है  कि  जिस  तरहें
 से

 आई०  पी०  सी  ०  और

 सी०  आर०  पी०  सी०  परपानेंट  उसी  नरह  से  इस  कानूत  वो  भी  पे  मानेट  रहता  हर  पांच

 वर्ष  बाद  इसको  लाता  ठीक  नहीं  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यह  कानून  जिस  पर  लागू  होगा  यह  सवाल  उठता  है  ।  बढ़े  व्यापारियों

 पर  लागू  दो  या  छोटे  व्यावारियों  यह  भी  बड़ा  प्रश्न  है  क्योंकि  हमारे  देश  में  बहुत  छोटे-छोटे  ध्यावारी

 हैं  और  छोटे  ब्यापाल््यों  को  अगर  इस  कानून  के  तहत  रथा  जाएगा  तो  उसमे  देश  में  तकलीफ

 लेकित  अगर  बड़े  ठयावारियों  के  डिलाफ  इस  कानूत  को  लाया  जाएगा  तो  उसवे  समस्याएं  हल  होंगी  ।

 लेकिन  यह्  कानून  ऐमा  बन  गया  है  था  जो  वेश  हुआ  है  बह  ऐमा  है  कि  इससे  अधिक  मात्रा  में  छोटे
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 व्यापारी  ही  मारे  बड़े  व्यापारियों  पर  हाथ  नहीं  लवाया  जा  इसलिए  मेरी  समझ  से  बह

 क।नृ्न  फंल  इसे  टीक  तरह  से  सुधारकर  लाना  यह  बिल  अगर  पास  किया  जाएगा  तो

 इम+  देश  में  बड़ी  सपस््या  पंदा  हो  जाएगी  ।  इस  कानूत  के  मुताजिक  पांच  कौड़ी  चीती  रखने  वाला  भी

 जेल  चला  इस  के।जूत  के  मुताबिक  दस  टिते  डालडा  रब्ने  वाना  भी  जैल  चला  जाएगा  ।  यह

 स्थिति  हो  जाएगी  लेफित  यह  झानतने  अगर  केवल  बड़े  व्यापारियों  पर  ल'गू  होगा  जो  दस  हजार  टन

 डालडा  रखते  हैं  गा  दो  हजार  क्विटल  सामान  रछते  उन्ही  तक  इसकी  सीमित  रखा  जाए  तो  इससे

 देश  में  समस्याएं  हलत  हो  सकती  हैं  ।  लेकिन  जहां  तक  बात  मेरी  समझ्न  में  आ  रही  यह  कानून  छाटे

 व्यापारियों  थो  ही  तबाह  करेगा  इसलिए  इस  कानून  को  ठीक  ढग  से  लाने  की  जरूरत

 मनी  हम  किसान  लोग  जो  साप्रान  पंदा  करते  हैं  और  '5  एकड  तक  जमीन  रखने  का  अधिकार

 लेंड  सीतिंग  एक्ट  के  मुताबिक  एक  किसान  को  है  !  इस  हिसाब  से  300  किवेटल  के  लगभग  अ>ाज  एक
 किसान  पंदा  इसमे  कम  नहीं  होगा  |  यदि  300  क्श्टल  सामान  रखने  बले  किसान  को  इस

 जिघेयक  के  तहत  ले  लिया  जाएगा  सो  इससे  किसानों  की  हालत  खराब  हो  जाएगी  ।  इसलिए  आवश्यकता

 इस  बात  की  है  कि  विधेण्क  में  आप  कोई  सीमा  बांध  दें  कि  इतनी  सीमा  तक  श्लामान  रखने  वाले

 किसान  पर  यह  कानन  लागू  नहीं  मैं  +मझता  हूं  कि  ऐसी  कोई  सीमा  इस  विधेयक  में  नहीं  बांधी

 गयी  है  इसलिए  इस  को  पास  करने  से  कोई  फायदा  होने  वाला  नहीं  है  ।

 जहां  तक  गरीब  लोगों  के  सामान  रखने  का  सवाल  बंसे  तो  देश  में  जन  वितरण  प्रणाली  है
 और  बसा  सामान  यदि  कोई  दुकानदार  बेचता  है  तो  बतंमान  कानून  के  मुताबिक  एक  निश्चित  सीमा  से

 अधिक  बेचने  वादे  वह  अमीर  दुकानदार  हो  या  गरीब  दुकानदार  उस  पर  मुकदमा  चलता

 लेकिन  मैं  हुवि  इसमें  भो  वर्ग  छट  जाता  है  जो  बर्ग  30  या  40  रुपया  प्रति  बोरी  चीनी  मे

 बगना  हिस्मा  लेता  है  या  एक  ड्म  तेल  के  ऊपर  200  रुपया  लेता  वह  बर्ग  साफ  छूट  जाता  है  और

 फहीं  परकार  के  हाथ  नहीं  चढ़ता  +योकि  बह  उस  सामास  थी  रखवाली  करने  बाला  है  ।  वास्तव  में  दे  खा

 जाए  तो  वहीं  आदमी  हावश्यक  सामान  की  ब्लैक  मार्कट  कराने  में  अपना  हाथ  रखता  जिम्मेदार

 होता  है  ।  इसलिए  उस  को  पकड़ने  के  लिए  भी  वतंमान  विधेयक  मे  आवश्यक  व्यवस्था  करना

 बहुत  जरूरी  है  और  इसमें  सशोधन  करना  आवश्यक  है  ताकि  वह  व्यक्ति  भी  इसमें  फस  सके  ।  यदि  कोई

 कहता  है  कि  छाटा  व्यापारी  ही  क्िरात्तिन  तेल  में  ब्लैक  मार्केटिंग  करता  लेकिन  छोटा  ब्यापारी  खुद
 ब्लेक  मार्केटिंग  नहीं  करता  है  बल्कि  उससे  ब्लैक  मार्केटिंग  कर'यी  जाती  है  और  नाचे  से  लेकर  ऊपर
 तक  आपके  जितने  अध्विका  री  इसकी  रोकथाम  के  लिए  बंठे  उन  सबका  इसमें  हिस्सा  बंधा  हुआ
 किसी  को  lu  किसी  को  20  रूपए  और  किसी  «ो  30  रुपए  उसे  णहुंचाने  पड़ते  कोई  100

 रुपए  बोर  तऊ  लेता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  आपका  एक  भी  अधिकारी  ऐसा  नहीं  है  जो  अपना  हिस्सा  तन

 लता  घृत  न  लेता  हो  ।  इसलिए  में  चाहता  हूं  कि  एक  छोटे  व्यापारी  पर  अगर  मुकदमा  चलाया  जा
 सकता  उसका  प्रावधान  पहलिस  है  तो  केवव  डीलर  को  ही  इसका  शिकार  क्यों  बनाया  जाए  बल्कि
 जितने  अधिकारों  और  कमंचारी  उस  साभात  को  पप्लाई  के  लिए  जिम्मेदार  होते  हैं  अचलों  मे  अंचल
 अधिकारी  और  जिला  मे  डिस्ट्क्ट  सप्लाई  अधिकारी  और  सोल  हैड  डी०  होता  इन  तीनों
 अधिकारियों  को  भी  इसमें  करना  चाहिए  ।  लेकित  वे  इसकी  परिधि  मे  नहीं  लाए  जाएगे  क्योंकि
 वे  ही  ता  इस  कानून  को  रखवाली  करने  वाले  इसलिए  वर्तमान  कानून  में  और  संशोधन  लाने  को
 जरूरत  इन  कनियों  को  दूर  करन  बे  जरूरत
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 एक  और  बात  मैं  कहता  चाहुता  तु  कि  इस  कानून  को  अगर  बड़े  ब्यापारियों  तक  ही  सीमित
 रखा  जाए  तो  भी  हमसे  नोन-बेलेबल  रखਂ  जा  सकता  है  लेकिन  यह  कामून  सरकार  द्वारा  आम  व्यापारी  के

 लिए  लाया  गया  इसलिए  भरे  मत  के  अनुसार  इसे  मौम-बेलेबल  रख्ने  की  जहरत  भही  बल्कि  इसे
 बेलेक्ल  होना  बेलेबल  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  इस  कानून  में  अपील  का  प्रावधान  भी  रहता  जहूरी  अपील  का

 धान  न  रहने  से  संविधान  का  हनन  होता  संविधान  के  मुताजिक  नीचे  से  लेकर  ऊपर  तक  तमाम

 लोगों  को  प्रोसीअर  के  मुत।बिक  अपील  में  जाने  का  अधिकार  रहना  चाहिए  ।  वर्तमान  विधेयक  में

 सरकार  ने  यहू  अधिकार  नहीं  दिया  है  और  अपील  करने  पर  रोक  लगा  दी  जिसे  मैं  सविधान  की

 भावनःभों  का  हनन  मानता  इसलिए  भी  यहू  बिल  पास  करने  लायक  नही  है  ।

 इसमें  एक  ओर  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  समरो  ट्राएण्ल  के  लिए  पहले  ज्यूडीशियल  मजिस्ट्रेट  कौ

 विवा  जाता  था  या  ढी०  एम०  को  वह  भधिकार  लकित  बत॑सान  विधेयक  में  ये अधिकार  सैशन  जज

 को  दिए  जा  रहे  हैं  ।  सेशन  जज  जिले  में  बंठता  एदि  कोई  गरीब  जावमी  इस  कानूल  के  शहत  पकड़
 लिया  जाता  किसी  छोटे  व्याथारी  को  यदि  इसमें  फंसा  दिणा  जाता  है  तो  आप  जानते  हैं  कि  डिस्ट्क्ट

 कोर्ट्स  के  बकीलों  की  फोस  स्थानीय  बकीलों  को  तुल्नना  में  दो  गुबा  या  तीन  गुना  अधिक  होती  है  यानी

 अब  उसे  पहले  से  दो-तोन  गुना  ज्यादा  फीम  के  रूप  में  बकीलों  को  देता  पड़ेगा  |  मैं  तममता  हूं  कि  इससे
 छोटा  व्यापारी  तबाह  हो  जाएगा  ।  इसलिए  मेरा  म्रत  है  कि  जो  व्यवस्था  फुल  समरी  ट्रायल  के

 लिए  ज्यूडीशियल  मजिस्ट्रेट  आदि  को  आपने  अधिकार  दिए  वही  इस  विषयक  में  ब्यवस्था  रहनी
 इससे  अधिक  यदि  आप  बढ़  जाएंगे  तो  इसके  दुश्पयोग  की  सम्मावनाएं  अधिक  हो  जाती  हैं  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  कानून  केदल  ब्रड़ें  ब्यापारियों  पर  ही  लागू  होना  छोटे

 व्यापारियों  पर  लागू  नहीं  होना  चाहिए  |  दूसरी  इस  कानून  को  फिर  से  विनार  करके  नये  प्लिरे

 से  लाने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  सभ्य  जो  पिधेधक  पेश्य  किया  गया  उसमे  फई  कर्मियां  मुझे  दिलाथी

 देवी  बह  पास  कराने  योग्य  नहीं  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 की  दा  मेथे  :  सभापति  सबसे  पहले  तो  मैं  सिविल  हप्लाईज  मिनिस्टर  श्री

 एन्टनी  साहब  बे  जिन्होंने  इस  विधेयक  को  सदन  के  श्लामने  पेश  किया  बधाई  देना

 नन््दन  करता  हूं  क्योकि  हमने  देखा  है  कि  पूरे  दश  के  लिये  जब  भी  यहां  कानून  बनते  हैं  लेकिन  उनको

 इम्पली  पटेशन  का  हर  राज्य  में  वहां  की  राज्य  सरकारों  को  करना  पड़ता  है  और  आज  के  हालात
 के  गाबो  से  लकर  शहरों  तक  में  जो  छोटे  बड़े  व्यापारी  गुनाह  करते  चोरी  करते

 उनको  कानूत  का  डर  होना  बहुत  जरूरी  है  ।

 उप!ध्यक्ष  हमने  इसके  पहले  भी  कानून  बनाया  लेकिन  हमने  देखा  +  जब  यह  कानून
 अम्ल  करते  का  समय  तो  क्रेश्नेस  तो  हमने  पकड़  लिए  और  लोगों  को  पकड्ट  लेकित  उनको

 सजा  देते  का  उतकोी  कोड  में  ले  जाने  का  काम  नहीं  हुआ  |  जो  कानून  को  अमल  में  लाने  का  काम

 जो  उनके  इम्पलीमेटेशन  का  कानून  वह  नहीं  होता  चुंकि  मै  महाराष्ट्र  मे सिविल  सप्लाईज

 मिनिस्टर  रहा  इसलिए  मुझे  इसके  बारे  में  माशूब  इस  बारम  जो  कमिया  रहती  वे  हमारी

 ढ्यूरोक्रेती  क  कारण  रहती  है  ।  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  ब्यूरोक्रेसी  के  लिए  भी  इसमे  सजा  का  प्रावधान

 करता  चाहिए  ।  जो  इन्सपेबटर  जाता  उसको  भी  यदि  केस  कोर्ट  में  न  ला  तो  सजा  का  प्रावधान

 होना  चाहिए  ।
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 उपाध्यक्ष  जो  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  इस  पर  हमारी  सरकार  करोड़ों  रुपया

 ख्ंकरती  सस्ते  दर  पर  चावल  व  अन्य  खाद्यान्न  उपलब्ध  करवाने  पर  हमारी  सरकार  पूरे  देश

 में  करोड़ों  दपए  खर्च  करती  है  ओर  बड़े  पैमाने  पर  इस  टि.स्टम  के  माध्यम  से  लोगों  को  भावश्यक

 खाद्चान्य  उपलब्ध  करवाती  लकिन  हमारे  जो  एम्पालाइज  हु।ते  उनकी  वजहु  से  यह  सिस्टम  गड़बढ़ा
 जाता  है  ।  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  जो  हमारे  अधिकारी/कमंचारो  इस  काम  को  देखते  उनको  भी

 सजा  के  प्रावधान  में  सहभागी  बनाया  जाना  चाहिए  ।  जिस  प्रकार  से  ब्यापारी  को  3  महीने  की  सजा

 होती  तो  इन्सपेक्टर  को  भी  3  महीने  की सजा  होनी  चाहिए  |  यह  बात  मैं  मानता  हूं  कि  जो  बड़े

 व्यापारी  जो  कानून  का  उल्लधत  करते  उनको  सजा  होना  बहुत  जरूरी

 उपाध्यक्ष  हमने  तो  बम्बई  में  देखा  जो  लोग  गोदाम  में  से  ट्रांसपोर्ट  करने  का  काम

 करते  वही  लोग  हजारों  बोरे  गायब  कर  देते  हैं  और  हालत  यह  है  कि  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  के

 लिए  माल  पहुंचता  ही  नहीं  वह  ब्लैक  में  ही  चला  जाता  लेकिन  किसी  भी  बड़े  व्यापारी  को  कोई

 भी  सजा  नहीं  होती  इ  सपेक्टर  चाहे  तो  उसको  अरंस्ट  कर  सकता  एक  कानून  में  तो  दूमरे
 में  अरेस्ट  कर  सकता  लेकिन  उसको  कोई  सजा  नहीं  होती  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इसका

 मेंटेशन  हो  और  यह  जो  5  साल  की  अवधि  बताई  गई  है  कि  यह  5  साल  के  लिए  मैं  चाहता  हूं  कि

 यह  तो  परमानेंटली  रहना  चाहिए  कि  बड़े  व्यापारियों  में  इस  कान्न  की  दहुशत  बनी  रहे  और  जो

 चार  होता  वह  बन्द  हो  ओर  भ्रष्टाचःरी  पकड़ा

 उपाध्यक्ष  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  का  माल  ब्लंक  में  जाता  है  इसके  लिए  सजा

 तहसीलदार  देता  फिर  उसके  ऊपर  एस०  ढी०  ओ०  देता  है  और  फिर  धीरे-धीरे  बढ़ते-बढ़ते  इस  प्रकार

 के  केसेस  स्टेट  के  मिनिस्टर  के  पास  जाते  अब  होता  क्या  है  कि  नीचे  के  अधिकारी  सजा  देते  हैं  उस

 सजा  को  स्टेट  के  मिनिस्टर  माफ  कर  देते  हैं  और  उसको  छोड़  देते  यह  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  वह

 वास्तव  में  दोषी  है और  उसको  नीचे  के  अधिकारी  ने  सजा  दी  है  जबकि  उसे  मन्त्री  या  कंबीनेट  के  मनन्त्री

 छोड़  देते  हैं  क्योंकि  उनके  पास  आकर  आमदार  कहेगा  और  दूमरे  लोग  प्रभाव  तो  बह  उस

 ब्यापरी  को  जो  वास्तव  में  दोषों  होता  है  छोड़  देते  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  तो  चाहटा  हूं  कि  इसमें

 कानून  ही  अन्तिम  अस्त्र  होना  इसमें  राज्य  के  किसी  मन्त्री  को  आवश्यकता  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 मैं  निविदन  करना  चाहता  हुं  कि  इपमें  राजनीतिक  आदमी  को  बिलकुल  इंटरफीयर  नहीं  करना

 मैंने  ऐसा  कई  बार  देखा  है  कि  जो  कलंबटर  होता  वह  व्यापारी  को  दोषी  ठहराता  लेकिन

 मन्त्री  उसको  छोड़  देता  है  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  कानून  में  जो  कमी  उसको  दूर  करना

 जो  ईमानदार  ध्यापारी  द्वोता  उसकी  इज्जत  सभी  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  जो  व्यक्ति  गरीबों  पर  अत्याचार  करता  आवश्यक  वस्तुओं  को

 बाजारी  करता  श्रष्टाचार  करता  उसको  सजा  मिले  और  जो  इहृम्पलीमेंट  करने  वाली  अध्वारिटी

 उमको  भी  सजा  मिले  क्योंकि  यहां  सदन  में  बताने  के  लिए  तो  हमें  बता  दिया  जाता  है  कि  हमने  एक

 हजार  केस  पकड़े  ,  लेकिन  सजा  एक  को  भी  नहीं  होती  मेरा  कहना  है  कि  हम  25  केस

 लेकिन  20  में  सजा  होनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  हो  और  जो  भ्रष्टाचारी  तथा  कालाबाजारी

 करने  वाले  उनको  सजा  होनी  चाहिए  तथा  यह  जो  बिल  लाया  गया  इसका  मैं  सपोर्ट  करता

 घन्यवाद  ।
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 भरी  तारायभ्य  खषप्डेलबाल  :  उपाध्यक्ष  मैं  आवश्यक  बस्तु  अधिनियम

 का  विरोध  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  साथ  ही  मैं  श्री  नीतीश  कुमार  के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता

 बह  अधिनियम  सबसे  अधिक  भयंकर  यह  अधिनियम  सबसे  बढ़ा  घातक  यह  अधिनियम  व्यापारी

 विरोच्री  है  ।  अगर  मैं  यह  कहूँ  कि  यह  अधिनिवम  व्यापार  विरोधी  है  तो  भी  अतिश्योक्ति  नहीं  होगी  ।

 यह  अधिनियम  भ्रष्टाचार  और  इन्सपेक्टर  राज  को  बढ़ावा  देने  वाला  है|

 मैं  विरोधी  पक्ष  से  खड़ा  हुआ  हूं  इसका  मतलब  यह  नहीं  लगाना  चाहिए  कि  मैं  सरकार  की  हर

 बात  का  विरोधी  हूं  ।  हमने  सरकार  की  कुछ  नीतियों  का  पक्ष  भी  लिया  पिछले  वर्ष  हमारे  वित्त  मत्री

 ने  इन्हस्ट्रीज  पर  लाईसेंध  की  छूट  हमने  उसका  स्वागत  किया  |  एक  ओर  लिबरलाईजेशन  की  नीति

 और  दूसरी  ओर  अ्रप्टाचार  को  बढ़ाने  बाली  यह  विरोधाभासी  नीति  हमारी  सरकार  को  बयों  है  ?

 मैं  सरकार  का  ध्यान  12  वर्ष  पहले  की  ओर  ले  जाना  चाहता  1981  में  जब  1955

 एक्ट  में  संगोधन  किया  गया  तो  उस  समय  कहा  गया  कि  यह  पांच  वर्ष  के  लिए  अस्थायी  रूप  से  बताया

 जा  रहा  है  ।  हम  सरकार  की  नीतियों  सरकार  की  घोषणा  पर  किस  प्रकार  विश्वास  क्या

 ऋषिविलिटी  है  सरकार  को  ?  उस  समय  यह  नियम  तब  बनाया  गया  था  जब  देश  में  अन।ज  की  कमी

 सूखा  पड़ा  था  ।  सप्लाई  लाइन  जारी  रखने  के  ब्लैक  मार्कट  को  रोकने  के  उपभोक्ताओं  को

 आवश्यक  बस्तु  दिलाने  के  लिए  यह  अधिनियम  बनाया  गया  था  ।  आज  सरकार  ने  स्वय  गेहूं  का  निर्यात

 हमारे  देश  से  कर  दिया  यह  सिद्ध  करता  है  कि  हमारे  देश  में  अनाज  की  कमी  नहीों  है  ।  जब  खुद
 निर्यात  करते  आज  की  बदली  हुई  परिस्थिति  में  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  इस  नियम  को  हम  दुबारा
 चाल  करें  ।  हमारा  1955  का  जो  अधिनियम  उसके  अन्तगंत  सारे  नियम  हस  प्रकार  के  हैं  जो  हन
 सब  चोजों  को  रोक  सकते

 मिश्रा  जी  ने  कहा  था  कि  हमारे  देश  में  दस  करोड़  व्यापारी  अगर  सही  कहा  जाए  तो  हमारे
 देश  में  सबसे  बड़ा  समुदाव  व्यापारियों  का  आठ  करोड  व्यापारी  मध्यम  और  बड़  बग्गं  के  हैं  ।

 अगर  एक  परिवार  के  तीन  ष्य'क्त  भी  गिने  जाएं  तो  90  करोह  की  जनता  में  25  करोड़  ब्यापारी  इस
 देश  में  हैं  ।  ब्यापारी  इस  देश  की  आधिक  व्यवस्था  की  रीढ़  की  हुड्डों  व्यापारी  देशभक्त  .

 ब्यापारों  वितरण  प्रणाली  को  बिह्कुल  सुरक्षित  करता  व्यापारी  ईमानदार  है  ।  आज  भगर  देश  में

 व्यापारी  न  हो  तो  जो  चीज  मद्रास  कलकत्ता  बम्बई  में  पंदा  होती  घर  की  डयोढ़ी  के  बाहर  हर
 समय  उपलब्ध  होती  बह  न  सरकार  की  राशन  की  दुकानों  पर  केबल  4-5  चीजें  होतो
 दिवाली  की  चीनी  एक  महीने  बाद  मिलती  है  ।  कहीं  गेहूं  नहीं  कहीं  चावल  नहीं  है  ।  अगर  ओर  सारी
 चीजें  सरकारी  तन्त्र  में  बली  जाएं  तो  इस  देश  का  बंटाधार  हो

 भी  भोकांत  जेना  :  मुझे  लगता  है  कि  सिविल  सप्लाई  डिपार्टमेंट  को  ऐबालिश  करना

 क्रो  ताराच-द  लण्डलबाल  :  वहू  तो  करना  ही  पड़ेगा  ।

 हमारे  एक  मानतीय  सदस्य  ने  कहा  कि  लोक  सभा  में  व्यापारियों  की  लाबो  है  इ्सलिए  इस  बिल
 का  विरोध  किया  जा  रहा  है  |  हमारे  व्यापारियों  का  दुर्भाग्य  यही  आजादी  के  45  साल  बाद  भी
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 इतने  बड़े  देश  में  इतना  बड़ा  व्यापारी  समुदाय  होते  हुए  भी  लोक  पता  में  ठेयांपारियों  को  लॉबी  नहीं

 है  |  जो  व्यापारियों  ने  यह  सोचा  कि  हम  वेशभक्त  इतने  हैं  कि  देश  के  राजस्व  में  सारा  पैपा  हमारा
 चित  होता  है  और  हमारे  व्यापारियों  की  लॉबी  नहीं  है  ।  इस  लोक  सभा  में  16-17  व्यापारी  चुनकर
 आये  मैं  लोक  सभा  सदस्यों  को  बता  देना  चाहता  हूँ  कि  अथ  तक  व्यापारियों  को  बेई  मान

 ओर  चूसने  वाला  जो  कहा  जाता  अब  यह  कहना  सम्भश  नहीं  बिहकुल  नहीं  होगा  ।  जब  मिश्र

 जी  बोल  रहे  थे  ''  आत्मा  की  आवाज  बोल  रहा  हूं  |  उन्होंने  कहा  कि  व्यापारी

 धर्मशालायें  ओर  मन्दिर  बनाते  आज  मैं  सच्ची  दात  कहने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  उधर  से

 आवाज  आई  कि  कालेधन  की  वजह  से  ये  सब  बनाया  जाता  है  ।  मैं  पूछता  हुं  कि किसी  भी  लोक  सभा  के

 सदस्य  की  कालाबाजारों  कहने  का  क्या  अधिकार  है  ?  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  हमारी  लोव  सभा  की

 नींव  काले  प्रन  से  शुरू  होती  है  ?  हम  सर्टिफिकेट  देते  हैं  कि  50  हजार  और  एक  लाख  रुपए  इलेक्शन  में

 खत  हुए  |  मैं  पूछता  हुं  कि  कया  10  20  लाख  या  30  लाख  से  कम  किसी  लोक  संभा  चुनाव  में

 खच्च  हुआ  है  ?  पहले  अपनी  अन्तर्मुख्व  पहले  अपने  गिरेबान  में  झांकिए  ।  कौन  चूसता  है  ?  पुलिस

 चूसती  सरकारी  अधिकारी  चूसते  मेल्स  टंब्स  वाले  चमते  इनकम  टैक्स  आफिसर  चूसते
 सरकार  चूमती

 एक  रिक्शा  वाला  अपने  पसीने  की  कमाई  है  छेढ-दो  रुपए  में  चाय  पीता  है  और  हम  लोक  सभा

 के  सवस्य  35  पैसे  में  चाय  पीते  वह  चार  रुकश  में  काफी  पीता  है  और  हम  65  पंसे  में  काफी  पीते

 हैं  ।  डेढ़  सो  रुपए  में  फाइव  रटार  में  जो  खाना  मिलता  है  वह  हमें  यहां  ]।  ढपए  में  मिल  जाता  कोन

 अऋूस  रहा  तै  ?  हम  लोग  जूस  रहे

 पहली  बार  मानव  अधिकार  पर  कुठाराघात  किया  गया  एक  कलभ्रिट  किसी  का  मडंर  करके

 आता  है  तो  उसकी  बेल  हो  जाती  इसमें  जमानत  नहीं  हो  सकती  ।  आप  अपील  नहों  कर

 सकते  ।  यह  क्या  है  ?  अगर  किसी  के  पास  200  बोरी  गेहूं  अगर  रजिस्टर  में  199  था  201  बोरी

 मिलेगा  तो  जेल  हो  जाएगी  ।  यहू  क्या  नियम

 5  53  म०  १०

 (  भी  शरद  दिघे  पीठासीन  हुए  ।  )

 अब  दूसरे  सभापति  जी  को  नमस्कार  ।  स्टॉक  उसका  जब्न  हो  जाता  है|  उसके  जितने  भी

 नं  वे  अल  में  चले  जाते  हैं  ।  स्टॉक  जब्त  होने  से  परिशेबल  आइटंम्स  सड़  जाती  6-6  महीने  जेल

 में  रहने  के  बाद  भी  केस  का  निर्णय  नहीं  हो  पाता  जब  तक  वह  स्टाक  सरकार  के  कब्जे  में  रहेगा
 तो  नुक्सान  तो  होगा  ही  ।  इससे  राष्ट्र  की  कितनी  क्षति  इसका  अनुमान  लगाया  जा  सकता  ये

 सब  चोजें  इमके  अन्दर  अनाज  जब  सड़  जाता  है  तो  वह  किसी  के  उपयोग  की  वस्तु  नहीं  रहती  है  ।

 इससे  पैसे  का  भी  राष्ट्र  का  भी  नुक्सान  होता  है  और  जनता  को  भी  लाभ  नहीं  होता  है
 सम्बन्ध  में  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  हूं  कि  नीतीश  जी  ने  भोर  श्याम  बिहारी

 मिश्र  जी  ने  जो  आंकड़े  बह  आंकड़े  मेरे  पास  भी  हैं  लेकिन  उन  को  दोहराकर  मैं  समय  बर्बाद  नहीं
 करना  चाहता  |  आप  भदाजा  एक  लाख  60  हजार  छापे  लगभग  6000  लोगों  पर  '

 मुकदने  चले  और  उनमें  से  कलप्रिट  हैं  288  ।  तो  एक  लाख  60  हजार  छावे  पड़ने  में  कितना  खर्चा

 6000  मुकदमों  के  चलने  पर  सरक।र  और  व्यापारी  का  कितना  खर्चा  हुआ  और  केवल  288  लोगों  को
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 सजा  हो  तो  यहू  सोचने  वाली  बात  है  ।  एक  आदी  बोलने  वाला  ज्वलन्त  उदाहरण  में  देना  चाहता  हूं  कि
 इस  नियम  का  कितना  दुरुक्योंगे  होता  8  ।  पिछते  बंध  !992  में  इंटी  नियम  के  अस्तगंत  दिल्ली
 के  यावल  व्यापारियों  और  अनांज  व्यापारियों  के  ऊपर  छापे  डाले  समाचार  पत्रों  में  एक  सप्ताह  तक
 बड़े-बढ़े  कालम्स  भरे  भरे  चीफ  यैक्रेटरी  और  दिल्ली  के  उपराज्यपाल  महोदय  फे  बयान
 तीन  पेज  के  आते  वह  आंकड़े  मैं  देना  चाहता  3  लाय  658  बोरियां  पकड़ी  क्योंकि  बह

 लींगली  पड़ी  थीं  तो  दो  महीने  के  बाद  2  लाख  75  हुजार  बोरियां  छोड़ी  क्योंकि  इस  कानून  के
 अनन््तग्रत  उनकी  अधिकार  नहीं  था  और  जब  वह  हाई  कोट  में  गये  तो  बाकी  सारीबोरियां  भी  उनको

 छोड़नी  पड़ी  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  तीन  ताख  बोरियां  पकड़ी  उसमें  एक  ढश्क्त  पर  भी  जुर्म
 कायम  नहीं  हुआ  लेकिन  उससे  यह  हुआ  कि  वहू  एक्सपोर्टंस  उससे  हमारे  देश  की  छवि  विदेशों  में

 बिगड़ी  ।

 मुझे  व्यक्तिगत  रूप  से  मालूम  हहुत  से  देशों  के  ब्यापारियों  मे  हिस्दुस्तान  को  ब्लेंक  लिस्ट  कर

 इतनी  छवि  हमारे  देश  की  बिगड़ी  क्गेकि  एल  ०सी०  एक्सपायर  हो  गई  वह  उसका  उपयोग

 नहीं  कर  तक  इसलिए
 *  भी  आये  हैं  इसलिए  आपने  देखा  नहीं  हागा  कि  मैं  कितने

 मिनट  से  बोल  रहा  हूं  ।  में  एक  भिनट  और  बोलना  चाहता  हू  ।

 सभापति  महोदय  :  यहां  सारा  रिकार्ड  है  |  हमें  6-30  बजे  तक  इस  विधेयक  को  पारित  करना

 है  |  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 थी  ताराचन्द  सण्डेलबाल  :  मैं  मन््त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसको  प्रंस्टीज  का

 फा  प्रश्न  सरकार  को  यह  बिल  पास  करना  है  तो  यहु  जरूर  पास  होना  आपको  सब  की

 भावना  देखते  हुए  एक  उदार  दृष्टि  लेनी  चाहिए  ओर  इस  बिल  को  त्रिदढ़ा  करना  यह  मेरी  अपील

 है  ।

 )

 श्री  अंकुशराब  टोपे  :  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए

 खड़ा  हुआ  हूं  ।

 इस  विधेयक  में  क्षावश्यक  वस्तुओं  के  आपूर्ति  और  मूल्यों  के  विनियमंत  की  प्रावधान

 किया  गया  है  ।  इसके  अलावा  इस  विधेयक  में  जमाखोरी  और  कालाबाआरोी  इत्यादि  जँप्ती  समाज  विरोधी

 गतिविधियों  में  लगे  हुए  व्यक्तियों  से  अधिक  प्रभावी  ढंग  से  निपटने  का  भी  प्रावधान  किया  गया

 मातनोय  मन्त्री  जी  से  मेरा  यह  प्रश्न  है  कि  अधिनियम  में  किए  गए  इन  सभी  उपबन्धों  के

 जूद  भी  क्या  आवश्यक  वस्तु  अधितियम  में  उल्लिज़ित  यें  सारी  बंह्तुएं  क्या  वास्तव  में  आम  आदमी  में

 वितरण  के  लिए  उचित  दर  दुकानों  पर  पहुंच  पाती  है  ओर  सरकार  द्वारा  नि्ररित  मूल्यों  पर  उपलब्ध

 होती  हैं  ।  क्योंकि  केवल  निधंत  व्यक्तियों  के  ही  काम  में  आने  वाला  मिट्टी  का  तेल  भी  वहां  उपलब्ध  नहीं

 होता  ।  हमारे  क्षेत्र  में  हम  देखते  हैं  कि  मिलाबंट  के  लिए  सभी  टैंकर  सीधे  पेट्रोल  पम्प  में  जा  रहे
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 मिट्टी  का  तेल  उचित  दर  दुकानों  पर  बिल्कुल  पहुंचता  ही  नहीं  यह  गरीब  व्यक्तियों  तक  पहुंच  ही

 नहीं  इस  कार्य  को  देखने  बाले  नौकरशाही  के  सभी  अधिकारियों  और  उचित  दर  दुकानों  के  सभो

 एजेंटों  की  आपस  में  सांठगांठ  होती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  मिट्टी  का  तेल  गरीब  व्यक्षियों  तक  नहीं

 पहुंच  पाता  ।

 6.00  मनप०

 उसे  केवल  पेट्रोल  में  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जाता  उप्त  पर  भी  विचार  किया

 जाना  चाहिए  ।

 चीनी  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  ।  यह  सच  है  कि  40  प्रतिशत  चीनी  को  गरीब  लोगों

 के  लिए  लेवी  चीनी  के  रूप  में  सीधे  तोर  पर  खरीदा  जाता  है  तथा  जिसके  लिए  सरकार  करोड़ों  रुपए
 का  निवेश  करती  है  ताकि  गरीब  लोग  इसे  उचित  मूल्य  को  दुकानो  से  सस्ते  दामों  पर  ले  इस  चीनी

 को  व्यापारियों  द्वारा  सीधे  तौर  पर  थोक  में  खरीदा  जता  है  ।  अतः  यह  सारी  चीनी  गरीब  लोगों  तक

 नहीं  पहुंचती  ।  इसलिए  यदि  ये  सारी  जोकि  गरीब  लोगों  के  लिए  होती  उचित  दर  दुकानों  के

 माध्यम  से  उन्हें  न  भिले  तो  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  हागा  कि  जिस  अधिनियम  का  हप  उपयोग
 कर  रहे  हैं  वह  उपयोगी  है  या  नहीं  |  चूंकि  अधिनियम  हैं  इनमे  दण्ड  की  ब्यवस्था  भी  है  लेकिन  ६स  बात

 को  देखना  है  कि  क्या  इसका  क्रियान्वयन  हो  रहा  है  या  नहीं  ।  इस  अधिनियम  की  धारा  भे

 प्रवधान  है  कि  यदि  किसी  सरकारी  कमंचारी  के  जिक्षद्ध  कायंवाही  की  जाती  यदि  वह  कमंचारी  राज्य

 सरकार  का  है  तो  राज्य  सरकार  की  और  यदि  वह  कमरचारी  केन्द्र  सरकार  का  है  तो  केन्द्र  सरकार  की

 इजाजत  लेनी  होती  ऐसी  इजाजत  कभी  भी  नहीं  ली  गई  और  इसलिए  सरकारी  कमंचारियों  को
 कभी  दण्डित  नहीं  किया  गया  इन  सभी  अपराधों  के  बावजूद  मैंने  कभी  नही  सुना  या  देखा  है  कि
 किसी  अधिकारी  को  दण्ड  दिया  गया  या  इन  कार्यबाहियों  में  सलिप्त  किसी  भी  एजेंट  को  सजा  दी  गई  ।
 अतः  यदि  अधिनियम  मौजूद  हैं  लेकिन  इसका  क्रियान्वयन  नहीं  होता  हैं  तो  इस  पर  विचार  किया  जाना

 है  किं  क्या  अधिनियम  उपयोगी  है  या  नहीं  ।  पह  मेरे  प्रश्नों  में  से  एक  है  जिस  पर  माननीय  मम्त्री  जी  को
 वियार  करना

 सक्षिप्त  रूप  से  मुकदमा  चलाए  जाने  के  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  जा  चुका  मैंने  विधेयक  में

 पढ़ा  &  कि  उच्च  न्यायालय  या  सब-न्यायालय  के  समकक्ष  पद  का  जज  उसके  लिए  होता  यदि

 यह  मुकदमा  सक्षिप्त  रूप  स  मुकदमा  चलाए  जाने  का  भी  म।मला  है  तो  भी  इस  पद  का  जज  निश्चित
 रूप  से  बेहतर  विनिणंय  देगा  ।  अतः  मैं  सक्षिप्त  रूप  से  मुकदमा  चलाए  जाने  सम्बन्धी  उपबन्ध  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 गेर-जमानती  अपराष्ठों  के  बारे  में  एक  उपबन्ध  है  ।  हम  देखते  हैं  कि  यदि  अपराध  जमानत  योग्य
 है  तो  पुलिस  को  जमानत  देने  की  इजाजत  मैंने  ऐसा  हृत्या  के  मामलों  में  भी  देखा  न्यायालय
 हमेशा  जमानत  देदेते  अतः  गेर-जमानती  अपराधों  के  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  होना  अपराध
 जमानत  योग्य  नहीं  होने  चाहिएं  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  अपील  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  लेकिन  जिस  आदमी  पर  मुकदमा
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 चलाया  गया  है  वहु  उच्च  न्यायालय  में  जा  सकता  है  और  उसके  घिरुद्ध  जो  भी  कारंबा।ई  की  गई  है  उसके

 खिलाफ  रिट  याचिका  दायर  कर  सकता  है  |

 अतः  विधेयक  में  जो  भी  उपबन्ध  हैं  वे  अच्छे  मेरी  शिकायत  केवल  इसके  क्रियान्वयन  के  बारे

 में  है  क्योंकि  आपने  जो  ब्यवस्थाएं  की  हैं  इनके  बावजूद  यदि  इसका  क्रियान्वयन  नहीं  होता  है  तो

 नियम  अपने  आप  में  उपयोगी  नहीं  है  ।  अतः  मेरा  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  बनुरोध  है  कि  अधिनियम  के
 क्रियान्वधन  के  लिए  भी  कुछ  आवश्यक  उपबन्ध  होने  चाहिएं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  फिर  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 करी  गिरधारों  लाल  भागंब  :  सभापति  यह  जो  भत्यावश्यक  वस्तु  अधिनियम
 1955  इससे  कही  कोई  मेरा  बिरोध  नहीं  इस  काधून  में  ।98।  में  जो  2  वर्ष  पहले  जो  6

 संशोधन  किए  गए  उनसे  मेरा  बिरोध  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  ।8  कानून  पहले  से  बनाए  हुए
 1955  एक  कानून  ओर  बन  जाएगा  तो  ये  19  कामून  हो  जायेगे  ।  ब्यापारी  19  कानूनों  के

 लाइसेंस  की  फोटो  अपनी  दुकान  में  भले  ही  भगवान  की  फोटो  न  व्यापारी  इन

 लाइसेंसों  के  दर्शन  पहले  करता  भगवान  के  दशंन  बाद  में  करता  जो  अधिकार  पुलिस  आफिसर
 को  दिए  गए  वे अधिकार  अगर  लाइरसेधिग  अथारिटो  के  पास  ही  रढते  और  1955  वाला  कामून  बना

 रहुता  तो  कहीं  किसी  प्रकार  की  डिब्क्रत  नहीं  आती  ।  ये  6  जो  संशोधन  किए  गए  इनसे  मेरा  विरोध

 इसके  अनुसार  मामलों  की  सुनवाई  विशेष  अदालतों  में  नहीं  क्यों  नहीं  होगी  ।  यह  बहुत

 साधारण  सी  बात  है  |  इसी  तरह  से  कम्त  मे कम  3  माह  और  अधिक  से  अधिक  7  ब्ं  की  सजा  का

 प्रावधान  तो  किया  गया  लेकिन  गिरफ्तारी  गर-जमानती  इससे  भी  मेरा  सख्त  बिरोध  है  ।

 मामलों  की  सुनवाई  किसी  न्यायालय  में  नहीं  हो  इससे  भी  मैं  विरोध  प्रकट  करता  हूं  ।  दोषी

 पाए  जाने  वाले  प्रतिष्ठान  का  सारा  का  सारा  जब्ती  बाले  माल  के  साथ  वह  दूसरा  सामान  भी  हो
 सकता  सब  जब्त  कर  लिया  यह  प्रावधान  भी  उचित  नहीं  है  ।  रीटेल  प्राइम  जो  कलेक्टर  तय
 कर  उस  कीमत  पर  सारा  सामान  बेचा  जाएगा  ।  प्रतिष्ठान  के  सम्बन्ध  में  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  प्राप्त

 होते  ही  पुलिस  अधिकारी  व्यापारी  को  पकड़  कर  ले  इन  सारी  चीजों  से  समस्या  और  बढ़
 जाएगी  ।  स्टाक  जब्ती  का  काय  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  हाथो  में  सौंत  देने  से  कोई  समाधान  नहीं
 हगा  ।

 इसके  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  शंकड़े  प्रस्तुत  करना  चाहता  |अभी  तक  !  0,40,0..0  रडसत  पढ़ी

 जिसके  तहत  5046  गिरफ्तारियां  हुई  है  और  केवल  267  लोगों  को  सज़ा  हुई  अर्थात्  केवल  5

 प्रतिशत  द्वी  अपराधी  पाए  गए  हैं  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  से  हमको  इस  कानून  को  और  आगे  नहीं  बढ़ाना  इससे

 ब्यापारियों  को  राहत  मिलने  वाली  नहीं  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  <8  19५2  को  थ्यापारियों  ने  रेली

 भी  निकालो  है  और  9  अगस्त  से  19  अगस्त  1992  तक  घरना  दिया  गया  इस  सम्बन्ध  में  24

 नवम्बर  को  भारत  बन्द  रखा  परन्तु  सरकार  ने  इस  ओर  कोई  ध्यात  नही
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 सभापति  श्याज  व्यापारी  वर्य  बहुत  परेशान  लेकिन  उसको  हमेशा  अयराधी  समझा

 जाता  है  |  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  तिवेदन  है  क्ति  आप  30  लोगों  की  एक  सम्रिति  बना  जिसमें  10

 राजनेताओं  को  ले  10  3  मंचारियों  को  ले  लीजिए  और  10  व्यापारियों  को  ले  लीजिए  और

 एक  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज  ले  लीअिए  और  जांच  करा  आपको  पता  चल  जाएगा  कि  कोन  बेईमान

 भाज  कारग्रेस  पार्टी  ब्यापारियों  को  बेईमाल  म/नती  भाज  यह  माना  जाता  है  कि  सारा  व्यापारी

 तबका  बेईमान  लेकिन  मेरा  मानना  है  कि  ब्यापारी  तथका  बेईमान  नहीं  व्यापारी  को  बदनाः
 करने  का  मतलब  है  भारतीय  जनता  को  बवेईमान  कहना  ।

 क्रो  प्रोकान्त  जगा  :  आप  अपनी  पार्टी  का  नाम  भारतीय  जनता  पार्टी  से बदल  कर  व्यापारी

 जनता  पार्टी  रख  लीजिए  |  (व्यक्ध/म )

 श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  :  किसी  भी  बर्ग  को  तकलीफ  विसी  भी  वर्ग  की  समस्याओं  को

 उठाना  हमारा  धर्म  इसमें  मैं  कोई  बुराई  नहीं  समझता  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  1955  का  कासन  रहमे  दिया  उसी  को  खलने  दिया  जाए  और

 जो  संभोधन  प्रस्तुत  किए  गए  इनको  वापिस  लिया  हसके  साथ  ही  नीतीश  कुमार  जी  मे  णो

 निरनुमोदन  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  में  सम्रथंन  करता  सभापति  भापने  मुझे  बोलने

 का  समय  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 ]

 सागरिक  और  साथजनिक  वितरण  मंत्री  ए०  के०  :  सभापति
 मैं  धेयेपृवंक  उत  सभी  माननीय  सदस्यों  के  भाषणों  को  सुन  रहा  था  जिन्होंने  चर्चा  में  भाग

 लिया  ।  मैं  उन  सभी  का  आभारी  हूं  क्योंकि  मैंने  कि  माननीय  सदस्यों  से  बहुत  से  बहुभूहप  सुझाव
 भाए  फिर  भी  मैं  आज  उनको  स्वीकार  करने  की  स्थिति  में  नहीं  मुझे  बिश्वास  है  कि  दिए  गए

 बहुत  से  सुझाव  सरकार  के  लिए  भविष्य  में  दिशा-निर्देश  का  काये

 :  वास्तव  में  आज  मुझे  विस्तृत  उत्तर  में  जाने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।  ऐसा  मेरा  मानना

 है  क्योंकि  इस  विधान  में  कुछ  भो  तया  नहीं  है  ।  वास्तव  में  यह  पहल  से  चला  आ  रहा  विधान  है  ।  यह
 पिछक्के  वर्षों  से  प्रचलन  में  है  |  हम  केवल  एक  बढ़  भो  व्यापारों  समुदाय  वी  कुछ  आशंकाओं
 को  दूर  करते  के  लिए  कर  रहे  असंद्य  अधिकारियों  से  उत्पीड़न  को  टालने  की  दुष्टि  से  हम  उनका

 क्षेत्र  केबल  पुलिस  अधिकारी  तक  सीमित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  जोकि  स्टेशन  का  प्रभारी  होगा
 या  उसके  द्वारा  प्राधिकृत  कोई  व्यक्ति  इसके  बाद  केबल  वही  हिरासत  में  ले  सकता  इसी
 कारण  हम  किसी  संभावित  उत्पीड़न  को  टालने  की  कोशिश  कर  रहे  जंसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  पक्ष
 तथा  विपक्ष  के  अधिकांश  वक्ताओं  ने  बहुत  से  बहुमूल्य  सुझाव  दिए  है  ।  मैं  सभा  को  आश्वासन  देता  हूं  कि
 सरकार  की  ओर  से  मैं  इस  पर  गम्भोरता  से  विचार  कछूगा  तथा  इसकी  जांच  हम  दिश्ला-निर्देशों
 को  भी  पुन  जांच  हम  यह  देखने  की  कोशिश  करेंगे  कि  बया  हम  कुछ  कर  सकेते  हैं  या  नहीं  ।
 लेकिन  इसके  साथ  हो  मैं  कुछ  दु  वी  मन  से  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  कुमार  जी  और  अन्य

 माननीय  सदस्यों  के  भाषणों  को  बड़ी  तत्परता  से  सुन  रहा  था  ।  उनमे  से  कुछ  ने  यहां  तक  कह  विया  कि
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 यह  गागरिक  स्थतस्जता  पर  हमला  मैं  इसे  नं  समझ  सकता  और  यह  वबतथ्य  उत्त  सदस्थों  पर

 प्रतिक्षेप  होषग  जिनके  दलों  को  कुछ  राज्यों  में  सरकारें  मैं  इस  घामले  को  राजनीसि  का  शग  नहीं  देना

 चाहता  लेकिन  मैं  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  बर्तेभान  सरकार  ने  सभी  लोकतांत्रिक  मानद"्ह  तंथा
 ये  सनी  जितका  सथधीय  प्रणाली  में  एक  सरकार  को  पालन  करना  बनाए  रखने  के  लिए
 बअधिकाधिक  प्रयास  किए  हैं  ।

 यह  विधान  अचानक  ही  नहीं  लाया  गया  ।  जंसाकि  मैंने  आपको  बताया  है  कि  यह  पिछले  11
 बर्षों  से  प्रचलन  में  जब  इसको  अवधि  समाप्त  हो  रही  थी  लो  वतंमाम  सरकार  ने  सोचा  कि  चंकि
 पहू  विवान  देश  के  एक  बड़े  सभी  व्यापारियों  लथा  अन्य  सभी  वर्गों  को  प्रभावित  कर
 रहा  है  इसलिए  हमें  सभी  समुदायों  के  लोगों  के  साथ  विस्तृत  चर्ना  करती  चाहिए  |  अतः  1991  मे  ही
 क्षर्थात  1991  में  केन्द्र  सरकार  ने  वत्तमास  विधान  की  इसका  प्रभाव  तबा  त  केवल
 विधान  की  श्रवधि  को  बढ़ाने  पर  बहिक  जिधान  के  सभी  उपब/्धों  की  अवधि  बढ़ाने  के  लिए  भी  राज्य
 सरकारों  को  उनके  विचार  आनने  के  लिए  एक  पत्र  सिल्धा  ।  राज्य  सरकार  फो  इस  पर

 हैरानी  नहीं  राज्य  सरकार  को  नियंत्रित  करने  वाली  किसी  भी  राजनैतिक  पार्टी  को  हैरानी  नहीं

 हुई  ।

 एक  मानसोय  सदस्य  :  क्या  किसी  शाज्य  सश्कार  ने  इसका  विरोध  किया  ?

 शी  ए०  के०  एन्टली  :  मैं  उस  मुद्दे  पर  आ  रहा  हैं  ।

 28  1991  को  लिखे  गए  एक  पत्र  में  हमने  राज्य  सरकारों  से  मिम्नलिबित  पूछा

 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  पिछले  9  वर्षों  के  दौरान  उपबन्धों  के
 म्वयन  में  उनके  अनुभव  तथा  अन्य  कारणों  की  बे  पुनरीक्षा  करें  और  राज्य  सरकारों/यू०  टी०
 प्रशासनों  के  सुविचारित  विचारों  के  बारे  में  हमें  अक्षणत  क्या  मे  उपबन्धश्न  जारो  रहने

 क्या  समाज  में  असामाजिक  तत्त्रों  से निपटने  के  लिए  सी०  1955  के
 विद्यमान  उपबन्ध  ण्याप्त  हैं  तथा  राज्य  सरकारें/धू०  टी०  प्रशाप्तन  अश्विनियम  के  विशेष  उपबन्धों
 में  कुछ  संगोधनों/जोइने  का  सुझ्नाव  देना  चाहते

 अतः  शाज्य  सरकारों  को  यह  कहने  का  अवसर  दिया  गया  था  कि  क्या  वे  इस  अधिनियम  की
 अवधि  बढ़ाना  चाहते  कया  वे  इसकी  अवधि  बढ़ाने  का  विरोध  करते  हैं  या  वे  उपबन्धों  में  कोई  संशोधन
 थाहते  राज्यों

 में
 किसी  भी  राजनीतिक  दल  को  सरकार  होने  पर  उनके  कोई  भ्रेदभाव  किए  बिना

 सी  राज्य  मरकारों  को  ये  सभी  अवसर  दिए  हमें  केवल  तीन  जम्मू  और  कश्मीर
 तथा  बिहार  की  राज्य  सरकारों  से  कोई  उत्तर  महीं  मिला  ।  इन  तीन  राज्यों  ने  इसका  कोई  जदाब  नहीं
 दिया  लेकिन  किसी  राज्य  सरकार  ने  इसकी  अवधि  बढ़ाए  जाने  का  बिरोध  नहीं  किया  ।

 मैं  सधा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि
 न  केवल  ओेन्द्र  में  सत्तारुढ़  दल  वाले  राज्यों

 बल्कि  पश्चिम  तमिलनाडु  और  उड़ीसा  जंस्ती  अन्य  राज्य  सरकारों  तथा  उत्तर
 मध्य  प्रदेश  ओर  हिमाचल  प्रदेश  की  भाजपा  शाप्तित  राज्य  सरकारों  ने  भी  अनुरोध

 कि  इस  काबून  को  और  पांच  ब्ष  के  लिए  बढ़ाया  जाना  कांहिए  ।  माननीय  सद के
 किया  था

 स्पों  को  इस
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 बात  का  विश्वास  करना  चाहिए  कि  उत्तर  मध्य  प्रदेश  तथा  हिमाचल  प्रदेश  की  राज्य
 सरकारें  न  केबल  इस  विधान  का  इस्तेमाल  कर  रही  जश्कि  वे  सत्ता  में  बल्कि  वे  इस  विधान  के

 अ्रन्तगंत  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  रही  उसके  बाद  जब  विधान  की  अवधि  समाप्त  होने  वाली  थी
 तब  उन्होंने  इसे  और  पाच्र  वर्ष  तक  बढ़ाने  ढ्वा  केरद्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  क्योंकि  उन्होंने  कहा  था
 कि  यदि  हस  विधान  को  बढ़ाया  जाता  है  तो  काला-बाजारी  और  जमाखोरी  करने  वालों  के  साथ  वे
 अधिक  प्रभावी  ढंग  से  निपट  सकंगे  ।

 इसलिए  न  सिफं  कांग्रेस  पार्टी  बल्कि  सभी  राजनीतिक  जिनका  लोक  सभा  में  प्रतिनिधित्व

 जैसे  जनता  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  तथा  अखिल  भारतोय  अन्ना
 का  एक  मत  था  कि  कालाथाजारी  ओर  जमाठोरी  रोकने  के  लिए  यह  एक  बहुत  प्रभावी  विधान

 अतः  पहले  तो  इस  कानून  के  लागू  रहने  की  अवधि  बढ़ाने  पर  सहमत  होना  भौर  अब  यह  कहना  कि  यह
 नागरिक  अधिकारों  पर  हमला  है  सही  नहीं  इसका  मतलब  है  कि  आपकी  राज्य  सरकारें  जब  सत्ता

 में  थीं  तो  वे  इस  विधान  का  उपयोग  उन  राज्यों  के  लोगों  के  नागरिक  अधिकारों  पर  हुमला  करने  के

 लिए  करती

 यह  कानून  कांग्रेस  पार्टी  क ेलाभ  के  लिए  नहीं  है  तथा  यह  विधान  भाजपा  या

 जनता  दल  या  किसी  अन्य  दल  के  लाभ  के  लिए  नहीं  बल्कि  यह  कानून  राष्ट्रीय  हित  में  है  भोर  यह

 कानून  भारत  की  आम  जनता  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  क्योंकि  आपने  अनुभव  के  द्वारा  हमने

 यह  महसूस  किया  कि  1955  का  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  पर्याप्त  नहीं  है  तथा  प्रभावकारी  नहीं

 यही  कारण  है  कि  उस  अधिनियम  में  1981  में  संशोधन  किया  गया  तथा  यह  पिछले  11  वर्षों  से  जारी

 था  |  अब  हम  इसे  सिर्फ  और  पांच  साल  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  सुझाव  दिपा  था  कि  संक्षिप्त  रूप  से  मुकदमा  चलाए  विशेष

 जब्त  करने  सम्बन्धी  शक्तियां  तथा  राज्य  सरकारों  को  अपील  सम्बन्धी  जैसे  कुछ  उपबन्धों  को

 लोप  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  यदि  इन  सभी  उपबन्धों  को  लीप  किया  गया  तो  इसका  अथ  है  हम  पुनः
 उसी  स्थिति  में  पहुंच  हम  आवश्यक  वस्तु  1955  की  स्थिति  में  फिर  पहुंच
 जो  कालाबाजारी  तथा  जमाखोरी  रोकने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  यही  कारण  है  कि  हमने  यह  संशोधन

 पेश  किया  इसलिए  कृपया  स्थिति  को  समझिए  |  यह  राजनीतिक  विधान  नहीं  है  ।  इससे  किसी  पार्टी

 को  फायदा  नहीं  सरकार  आाती-जाती  रहती  है  ।  बतंमान  परिस्थितियों  में  हमें  इसे  जारी  रखना

 मुझे  यह  जानकर  खुशी  है  कि  सभी  दलों  के  सदस्य  अब  इस  बात  पर  सहमत  हो  रहे  हैं  कि  इस

 समय  सारे  देश  में  कुल  मिलाकर  सप्लाई  की  स्थिति  बढ़िया  इससे  मैं  प्रसन्न  उस  हृ्द  तक  कोई

 क्रीमतों  में  बुद्धि  की शिकायत  नहीं  कर  रहा  है  |  आप  बता  रहे  थे  :  “1981  में  सूखा  पड़ा  तब  कमी

 थी  तथा  कालाबाजारी  होती  थी  ।  बब  चीनी  की  अधिकता  गेहूं  की मधिकता  चावल  तथा  सीमेंट

 की  अधिकता  है  ।  हम  इन  बस्तुओं  का  निर्यात  कर  सकते  इसलिए  इस  कानून  की  आवश्यकता  क्या

 आप  अप्रत्यक्ष  रूप  पें  यह  बता  रहे  हैं  कि  हम  वस्तुओं  की  अच्छी  तरह  ध्यवस्था  कर  रहे  एक

 सरकार  के  नाते  हम  मात्र  इस  कानून  स  सन्तुष्ट  नहीं  हो  सकते  हम  बेहतर  स्थिति  में  इस  बर्ष

 आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  हम  बेहतर  स्थिति  में  परन्तु  हमें  सावधान  अवश्य  रहना

 हम  एक  बार  के  आधार  पर  लम्बी  अवधि  के  निर्णय  नहीं  ले  सकते  हमें  भविष्य  के  लिए
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 सोचना  होगा  |  यह  विधान  अगले  पंच  बर्षों  क ेलिए  इसे  जारी  रखना  एकमात्र  शिकायत

 जिसमें  श्री  नीतीश  कुमार  ने  कहा  है  कि  |!  वर्षों  बी  अवधि  के  बावजूद  हमें  अब  तक  इसमें  ज्यादा

 सफलता  नहीं  मिली  है  ।  आंशिक  रूप  में  यह  मेरा  भी  मत  है  ।  परन्तु  कृपया  समझें  कि  हम  यहापि  कानून
 पारित  करने  के  लिए  शुरुआत  कर  रहे  भन्ततोगत्वा  इसे  लागू  करना  राज्य  सरकार  का  दायित्व

 केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  बार-बार  असुरोध  किया  है  कि  वह  इसको  ज्यादा  प्रभावकारी  ढंग  से

 लागू  ज्यादा  राजनीतिक  इच्छा  दिखाएं  तथा  कालाबाजारी  करने  वालों  और  जमाखोरों  से  अत्यधिक

 दृढ़ता  से  अतः  हमारे  साथ  सहयोग  कोजिए  ।  हम  सभो  राज्य  सरकारों  से  अब  से  अधिक

 कारी  होने  का  अनुरोध  करते  इसका  भर्थ  यह  नहीं  है  कि  यहु  कानून  पर्याप्त  नहीं  यह  आवश्यक

 है  ।  परस्तु  हम  उनसे  यह  भी  अनुरोध  करेंगे  कि  संसद  का  यह  मत  है  कि  चीजें  आशानुरूप  तेजी  से  आगे

 नहीं  बढ़  रही  फ्राया  कठिनाई  समझें  ।  इन  सब  शक्तियों  के बावजुद  कालाबाजारी  करने

 खोर  तथा  मृतनाफाखोर  इस  कानून  के  उहं श्यों  को विफल  करने  में  अत्यधिक  भागे  हमें  यह  कानून
 बनाने  हमें  इसे  लागू  करने  में  अधिक  सफल  बनाने  के  लिए  इसे  एक  साथ  पारित  करता  चाहिए  |

 आपके  सुझाव  नोट  कर  लिए  गए  हैं  ।  हम  ईमानदारी  से  उन  पर  विचार  करेंगे  ।

 राज्य  सरकारों  को  दिशा-निर्देशों  बेः  बारे  में  हम  ध्यान  रखेंगे  कि  अनावश्यक  उत्पीड़न  न  किया

 ईमानदार  ईमानदार  ठपवसायी  तथा  लोग  जो  अपना  व्यवसाय  कानून  के  अनुसार  कर

 रहे  धन  लेने  के  लिए  उत्पीड़ित  नहीं  किए  जाने  इसके  साथ  ही  मुनाफाणघोर  तथा
 कालाबाजारी  करने  बालों  पर  दया  न  को  जाए  तथा  उन्हें  दण्ड  देना  होगा  ।

 श्री  नीतीश  कुमार  मेरा  अनु  रोध  है  कि  आप  क्ृण्या  अपना  प्रस्ताव  वापस  ले  लें  तथा  हमें  इसे
 सबंसम्मति  से  पास  करने  दीजिए  ।

 ग्दो

 श्री  नीतीश  कुमार  सभापति  माननीय  मन्त्री  जी  की  बात  मैं  मान  ये

 बहुत  अच्छे  आदमी  लेकिन  खराब  सोहबत  में  हैं  ।

 ]

 एक  अच्छा  आदमी  बुरी  संगत  में  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  कृपया  व्यवधान  मत  डाले  ।  इस  विधेयक  को  6.30  म०  प०  तक  भाज  ही
 पारित  करना  होगा  ।

 )

 ]

 थी  नोतोश  कुमार  :  यदि  आप  व्यवधान  डालते  रहेंगे  तो  इससे  मन्त्रियों  के लिए  परेशानी  पैदा

 होगी  ।  उन्हें  फिर  फोन  करना  पड़ेगा  ओर  उन्हें  सदन  में  पुनः  आना  पड़ेगा  ।
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 ]

 सन्त्रियों  की  भी  दुर्गंति  देख  अन्तिम  समय  में  आना  पड़ता  है  |  मनन््त्री  जी  ने  हमारी  बातों  का

 सन्सोष  जनक  जव्य  नहीं  दिया  |  अब  मेरी  शिक्रायत  तो  इनमें  है  ही  लेकित  जिन्होंने  इसका  समर्थन  किया

 उनसे  भी  क्रम  नहीं  है  ।  अब  यह  बिन  जिस  उदुंश्य  के  लिए  था  कि  लोग  हरास  न  हो  और  कंज्युमर  के

 इन्ट्रेह्ट  का  प्रोटेकशन  कामन  मंत  इन्ट्रेस्ट  का  प्रोटेक्शन  हो  ओर  पुलिस  राज़  कायम  न  हो  ।  हमारी
 सझ्िकायत  इस  बात  को  लेकर  थी  कि  इन्होंने  कहा  कि  सब  सरकारें  हुती  हैं  ओर  मैंने  भी  ५४।रम्भ  में  यही

 कहा  था  कि  इस  प्रकार  के  एक्ट  को  सब  सरकारें  चाहती  चाहे  उसका  पॉलिटिकल  कल्लर  कुछ  भी

 याहे  तिरंगा  या  भगवा  सब  सरकारें  चाहती  हैं  ।  भारतीय  जनता  पार्टी  समेत  चारों  सरकारों

 ने  इसके  पक्ष  में  लिखा  हम  तो  इस  मामले  स्रे  भलग  हमारे  बिहार  सरकार  ने  अपनी  कोई  शाय

 नहीं  दी  ।  इसलिए  हम  लोग  इसका  कन्टीन्यूशव  नहीं  जाहते  थे  ।  जो  संकल्प  निरनुमोदन  के  लिए  इसके
 खिलाफ  वह  कितना  जस्टीफाईड  है  कि  बिहार  के  एम०  पी०  का  ही  मॉरेल  राईठ  है  इस  बात  को

 रखने  का  कि  इसको  आगे  कंटीन्यू  न  किया  बिहार  सरकार  ने  जन  भावनाओं  को  देखते  हुए  अपनी

 राय  नहीं  दी  ।  बी०जे०पी०  को  इसका  विरोध  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  जब  चारों  राज्य  सरकारों

 ते  पक्ष  में  राय  दो  थी  ।  मेरी  अपनी  पार्टी  के  श्री  श्रीकांत  जनता  ने  ठीक  कहा  है  कि  बी०  जे०  पी०  को

 अपनी  पार्टी  का  नास  व्यापारिक  जनता  पार्टो  रख  लेना  चाहिए  ।  हम  तो  आम  आदमी  के  इन्ट्रेस्ट  को

 रिप्रेंजट  करने  के  लिए  आए  हम  लोग  व्यापारियों  के  खिलाफ  नहीं  हमने  यह  संकल्प  है'*ਂ
 ''  जिस  प्रकार  से  इस  देश  में  जम्मू  कश्मीर  के  लिए  धारा  370  संविधान  में  उसी  तरह  से

 जनता  दल  के  संविधान  में  उड़ीसा  के  जनता  दल  के  लिए  धारा  370  इसलिए  क्पा  करके  बार-बार

 उड़ीसा  के  बारे  में  मत  पूछिये  ।

 ]

 बीजू  बाबू  कुछ  बातों  से  ऊपर  हैं  ।  आप  बीजू  बाबू  को  जानते  बीजू  बाबू  राजनीतिश

 हैं  । आप  नियमित  रूप  से  उन  पर  क्यों  टीका-टिप्पणी  करते  रहते  हैं  ?

 हम  लोगों  की  दैत्तियत  है  बीजू  बाबू  पर  बोलने  की  ?  यह  तो  उड़ीसा  का  सोभाग्य  है  कि  उन्होंते

 वहां  का  मुश्यमम्त्री  पद  स्वीकार  किया  है  ।  ऑफ्टर--नेहरू  हूं  ?  तो उनका  नाम  आता  आप  किताब

 पह  उसमे  नाम  ऐसे  बात  समझा  करिये  ।

 सभापति  हमारा  विरोध  करना  बिल्कुल  जस्टीफाईड  है  हमने  इसीलिए  इस  संकल्प  को

 रखा  लेकिन  इन्होंने  हमारी  एक  भी  शिकायत  पर  ध्यान  नहीं  इनको  कुछ  बातों  को  कभी-कभी

 स्वीकार  करना  अब  एक  जिस  में  गड़बड़ी  हुई  तो  पूरा  स्टॉक  ही  जब्त  कर  यह  नहीं

 करना  चाहिए  यह  गलत  है  ।  फिर  आपको  समय  कम  हम  अपनी  बात  को  सूत्र  में  रख  देते  हैं  ।

 दूसरी  बात  यहु  है  कि  ज्युडिशियल  भपील  का  राईट  यह  कम  से  कम  जरूर  होना

 ये  दो  बातें  ऐसी  हैं  कि  जब  किसी  राज्य  में  किसी  व्यापारी  को  तंग  करमा-है  तो  उसके  पास  चन्दा  लेने
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 के
 लिए  चले  गए  ।  आपने  कहा  कि  यह  कानून  कंटीन्यू ग  लेजिस्लेशन  है  ।  अगर  जरूरत  है  तो  परमानेन्ट

 स्टेचुअरी  बुक  में  डालिये  घिफं  पांच  साल  के  लिए  नहीं  ।  यदि  1955  का  एक्ट  सफिशियंट  नहीं  है  तो

 उसमें  कम्प्रीहेंसिव  बिल  लाब-र  अमेंडमेट  कर  इससे  पेनिक  क्रिएट  होता  है  और  जैनुअल  द्वेड्स  हैरास
 होता  है  ।  यह  बात  हम  और  आप  अलग-अलग  बैठकर  डिबेटिग  प्वायंट  स्कोर  करने  के  लिए  कर  लें

 लेकिन  जो  फंबट्स  नोगों  को  हरास  और  फसिल्ञ  किया  जाता  मैं  आंकड़ों  को  दोहराना  नहीं  बाहुता
 कि  एक  लाख  64  हजार  रेड्स  में  मात्र  200  से  कुछ  अधिक  लोगों  को  ही  सजा  मिली  ।  इसका  मतलब

 साफ  है  +  या  तो  घूंस  लेकर  छोड़  दिए  जाते  हैं  या  घूँत  के  लिए  प्रकड़ा  जाता  है  ।  इसमें  कोई  और  बात

 नहीं  हो  सकती  हम  इस  बात  को  जानते  है  भौर  इस  बात  को  उठा  रहे  हैं  कि  हमारे  बिहार  में

 व्यापारी  वर्ग  के  लोग  सामाजिक  न्याय  में  आते  मण्डल  में  आते  हैं।'*

 ]

 सभापत्ति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  सदन  का  समय  तब  तक  बढ़ाने  के  लिए  सहमत  है  जब

 तक  कि  विधेयक  पारित  नहीं  हो  जाता  है  ।

 कई  माननीय  सवस्य  :  हां  ।

 ]

 क्रो  नोतोश  कुमार  :  जंसा  खण्ड  लवाल  मिश्रा  जी  बोल  रहे  ऐसे  लोग  व्यापारियों  सें

 नहीं  भाते  हैं  ।  हमारे  यहां  व्यापारी  लोग  पिछड़े  वर्ग  में  आते  बनिया  लोग  पिछड़े  वर्ग  में  भाते  हैं  ।

 इसके  नेता  श्री  सीता  राम  बेसरी  हैं  ये  पिछड़े  वर्ग  मे  आते  उनको  ज्यादा  हैरेसमेट  न  हो  इसलिए

 बिहार  में  आपको  नहीं  भेजा  हम  भी  उसका  विरोध  कर  रहे  भाप  बताइए  कि  मिश्रा  मी  कह  रहे
 थे  कि  हम  जमाबोरों  के  अध्यक्ष  हैं  |  मैंने  कहा  कि  आप  ऐसा  मत  कहिए  ।

 थी  श्याम  बिहारो  सिथ  :  मैंने  नहीं  कहा  कि  मैं  जमाण्रोरों  का  अध्यक्ष  भापने

 टिप्पणी  की  तो  मैंसे  कहा  कि  जाप  मुझ्ने  ऐसा  कह  रहे  हैं  ।

 थो  गोतोश  कुमार  :  मुझे  मालूम  नहीं  मिश्रा  जी  कहां  के  ब्यापारी  ये  व्यापारियों  के  अध्यक्ष

 इन्होंने  ही  चार  वर्ण  वेश्य  और  शूद्र  ।  और  बेश्यों  के  भी  अध्यक्ष  ये  ब्राह्मण

 बन  गए  ।  मगर  क्या

 क्री  श्याघ  बिहरी  छिक्ष  :  बंए्य  अलम  है  और  व्यापारी  अलग  व्यापारी  में  हर  वर्ग  के  लोग

 भाते  हैं  ।  उसमें  हमारे  अनुसूचित  जाति  जनजाति  के  लोग  भाते  पिछड़े  वर्ग  के  लोग  आते  सारे  लोग

 उसमें  आते  आपको  पार्टी  हमेशा  देश  को  इसी  प्रकार  से  बांटती  रही  है  और  व्यापारी  समाज  को

 भी  बांटने  का  प्रयास  आप  कर  रहे

 ]

 सभापति  महोवय  :  श्री  नीतीश  कृपया  सुक्य  कत  से  इधर-उधर  मत  भटकिए  ।  अब  आप

 अपनी  बात  को  समाप्त  करें  ।
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 ]

 थी  नोतीश  कुमार  :  सभापति  आपने  देख  लिया  मिश्रा  जी  अपनी  बात  छिपा  नहीं  *

 मैंने  तो  यही  कहा  कि  वर्ण  व्यवस्था  है  लेकिन  दसके  भी  अध्यक्ष  ये  ही  बन  गए  ।  इसलिए  अब

 व्यापारियों  का  क्या  होगा  हम  नहीं  जानते  ।  इतना  कि  एक  तरफ  बंठकर  नरसिहराव  जी  ऐसे

 कानून  बमाते  हैं  ओर  चन््दा  नहीं  दें  तो  पकड़कर  बन्द  कर  देते  हैं  और  दूसरी  तरफ  उसके  अध्यक्ष  मिश्रा

 जी  बन  जाते  हैं  ।  इस  चकक्को  के  पाट  में  बचारे  व्यापारी  वर्ग  को  पिसना  है  हृसलछिए  उसको  निजात  के

 लिए  हम  यह  संकल्प  लाए  और  बिहार  सरकार  ने  इस  पर  अपनी  राय  नही  दी  ।  इसलिए  दोनों  एक-दृ्षरे

 के  साथ  ट्यूण्ड  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आपने  सब  पाइंट्स  कबर  कर  दिए  हैं  ।

 भ्रो  मोतोश  कुमार  :  मैं  अन्तिम  बात  कहकर  समाप्त  करूंगा  |  ऐंटोनी  साहब  ने  अपने  में

 सिविल  लिबरटोज  की  बात  कही  ।  हम  ऐंटोनी  साहब  को  जानते  ऐटोनी  साहब  ने  उस  समय  के  उतने  बड़े
 नेता  की  तानाशाह  स्वीकार  नहों  की  थी  और  इस्तीफा  दे  दिया  था  |  हम  जानते  हैं  कि  आपका  विएवास

 सिविल  लिबर्टीज  में  है  इसलिए  ऐसा  बोल  रह  हमे  ऐसा  लग  रहा  है  कि आप  उसका  वॉयलेशन  नही  होने

 हमें  आप  पर  विश्वास  अगर  सचमुच  सिविल  लिबर्टी  की  बात  कभी  आपके  सामने  आई  तो  आप

 मन्त्रिमण्डल  से  त्यागपन्र  दे  देंगे  इसलिए  हम  इस  पइंट  को  इफंसाइज  कर  रहे  हैं  भौर  स्पष्ट  कर  देना

 चाहते  हैं  कि  आपको  इस्तीफा  देने  को  नौबत  न  आए  ।  आपके  मुश्य  मन्त्री  पद  से  इस्तीफा  दिया  और

 इतना  समय  लगा  आपको  यहां  क॑बिनेट  में  आने  तो  हम  नहीं  सोचते  कि  आप  फिर  से  यहां  से

 इस्तीफा  करके  चले  इसलिए  हम  हस  पाइट  को  बार-बार  इम्फंसाइज  कर  रहें  हैं  कि आप  इस

 कानून  के  स्थान  पर  एक  काथ्हेन्सिव  बिल  लाएं  ओर  हस  बिल  को  छोड़  ऐसेन्शियल  कमोडिटीज

 एक्ट  में  अमेंडमेट  कर  कांप्रिहेंन्सिव  बिल  लाए  और  आइ्िनेन्स  को  लेप्स  हो  जाने  दें  या  इसे  किसी  जाइंट
 पालियामेंटरी  कमेटी  को  रेफर  १२रदे  और  उसमे  हर  पाइट  पर  तय  हो  जाए  और  बाद  में  एक  अच्छा

 बिल  आ  जाए  जिसमें  आम  लोगों  के  हित  की  रक्षा  हो  और  सचमुच  जो  ईमानदार  ट्रेंडिंग  कम्यूनिटी  के

 लोग  हैं  उनको  किसी  भी  प्रकार  से  परेशान  न  किया  जाए  ।  वह  प्ली  समाज  के  अग  उनका  हम  जितना

 मजाक  उड़ा  जितनी  गाली  दे  लें  लेकिन  उनके  बिता  काम  चलने  वाला  नहीं  अगर  उनके  बिना

 किसी  छा  काम  चलता  है  तो  बह  हम  जनता  दल  और  कुछ  वामपंथी  ऐसा  न  हो  तो  चन्दा  इनको  भी

 देना  है  और  उनको  भी  देना  इनमे  और  उनमे  फर्क  यह  है  कि  चन्दा  देकर  ये  लोक  सभा  में  उनकी
 बात  बोल  रहे  हैं  लेकिन  चन्दा  देने  के  बाद  उन  पर  दमनचक्र  चलाते  उससे  अलग  हम  ही  लोग  हैं
 जो  उनके  खिलाफ  होने  वाले  अन्याय  के  खिलाफ  आव।ज  उठा  रहे  हैं  और  चाहते  हैं  कि उनकी  लिबर्टीज

 पर  कोई  आक्रमण  नहीं  हो  और  आम  जनता  का  हित  हो  ।  चूंकि  मन्त्री  जी  ने  किसी  बात  का

 जनक  उत्तर  नहीं  दिया  इनकी  पूरी  बात  मैंने  सुती  इनके  व्यक्षितत्व  को  छोड़कर  इनकी  कोई  बात

 हमको  प्रभावित  करने  वालो  नहीं  इसलिए  मैं  मजबूर  हूं  और  पूरे  भदब  के  मेरे  हृदय  में  मन्त्री

 जी  के  लिए  पूरा  सम्मान  लेकिन  इस  सबके  बावजूद  मैं  अपने  संकल्प  को  वापस  लेमे  की  स्थिति  में  नहीं

 हूं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  बरता  हूं  ।
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 सभापति  भहोदय  :  अब  मैं  श्री  नोतीश  कुमार  द्वारा  प्रस्तुत  सांविधिक  सकल्प  को  सपभ्ा  में  मतदान

 के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  2  1993  को  राष्ट्रपतिद्वारा  प्रख्यापित  आवश्यक  वस्तु
 संशोधन  1993  (1993  का  संख्या  |)  का  निरनुमोदन  करती  है  ।”

 प्रस्ताव  अस्थोक्ृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  बिचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  पर  विचार

 परिच्ालित  करने  के  लिए  यही  सशोधन  दिए  गए  हैं  ।

 ]

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  सभापति  मुझे  निवेदत  करना  है  कि  चूंकि  यहां
 मानतीय  भन््त्री  जी  ने  चर्चा  का  उत्तर  देते  हुए  हमारी  किसी  बात  का  स्पष्टीकरण  नहीं  आश्विर  इस
 बिधेयक  में  5  बषं  की  अवधि  बढ़ाने  की  आवश्यकता  क्यों  पड़ी  और  क्या  वे  कोई  काम्प्रीहेंसिव  बिल

 लायेंगे  या  इतने  मारे  कानन  पहले  से  होते  सामाजिक  न्याय  की  दृष्टि  इस  बिल  की

 योगिता  क्या  है  ।  इसलिए  हमारा  मत  यह  है  कि  इससे  किसी  भी  प्रकार  उपभोक्ताओं  का  हित  होने  वाला

 नहीं  है  और  न  इससे  ब्यापारी  समाज  को  कोई  लाभ  मिलने  वाला  वंसे  मन्त्री  जी  ने आम  जनता  को

 लाभ  मिलने  बानी  बात  कही  लेकिन  उनके  उत्तर  से  वह  भी  सही  सिद्ध  नहीं  हो  पाती  ।  पहले  से  ही

 हमारे  देश  में  इतने  कानन  उनके  रहते  इस  नये  कानून  के  द्वारा  पांच  वर्ष  की  वद्धि  का  प्रस्ताव  को

 लाने  को  आवश्यकता  नहीं  माननीय  गुमान  मल  लोढा  जी  ने  जो  स्वय  एक  विधिवेत्ता  हैं  कि  इस
 बिल  से  कोई  उद्देश्य  पूरा  नहीं  इसकी  आवश्यकता  नहीं  जिस  प्रकार  समरी  ट्रापल  और  अधिकार

 ट्रांसफर  करने  बाली  बात  कही  गई  उससे  भ्राम  जनता  का  हैरेसमैंट  उनका  हित  इससे  सिद्ध

 नहीं  होता  है  अत  हम  इस  बिल  के  पारित  होने  में  भागीदार  नहीं  होना  चाहते  और  सदन  से  वाक-आउट

 करते  हैं  ।

 6.37  Ho  प०

 इस  समय  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्ड  भरी  श्यास  बिहारी  मिश्र  तथा

 कुछ  अम्य  सदस्प  सभा  भवन  से  बाहर  चले  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  भ्व
 में

 श्री  गिरधारी  लाल  श्री  मोहत  श्री  दाऊ  दयाल  जोशी

 तथा  श्री  राजेन्द्र  अग्निद्वोत्री  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  सस्या  ।,  4,  7  तथा  8  को  सभा  में  मतदान  के  लिए

 रखता

 संशोधन  रखे  गए  तथा  अस्वोकृत  हुए  !
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 आवश्यक  वस्तु  1981  में  और  संशोधन  करने  ओर

 भावश्यक  वस्तु  1955  में  संशोधन  करके  विशेष  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  भहोश्य  :  अब  सभा  विधेयक  १२  खण्डवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह

 खण्ड  2  और  3  विधेयक  के  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सखक्ड  2  और  3  विधेयक  में  जोड़  विए  गए  ।

 सभ!पति  महोदय  :  अब  खण्ड  4  |

 श्री  संयद  शझाहाबुद्दीन--अनुपस्थित

 श्री  गिरघारी  लाल  भागेव

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  5  में  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  में  खब्ड  4  तथा  5  को  एक  साथ  सभा  में

 मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  4  तथा  5  विधेयक  का  अंग  बसे  ।/

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  ।

 खण्ड  4  और  5  बिजेयक  में  जोड़  विए  गए  ।!

 छण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अग  बने

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुला

 भरी  ए०  के०  एल््टनो  :  मैं  प्रस्ताब  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 सभापत्ति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।
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 आधे  धंट  को  चर्चा

 विद्यत  क्षेत्र  में  विदेशों  निवेश

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  आध  घण्टे  की  चर्चा  के  बिधम  को  लेंगे  ।  अब  डा०  लक्ष्मी  नागायण

 पाण्हेव  बोलेंगे  ।

 डा०  लक्ष्मी  माशायण  पाण्डेय  :  सभापति  दिनांक  मार्थ  विद्वुत  सन््त्री  जी

 मे  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  जो  उत्तर  विया  जो  सूचना  वहू  उत्तर  अपूर्ण  तथा  सदन  में  जो  जानकारी

 मांगी  गई  वह  जानकारी  हमे  नहीं  दी  उद्त  प्रश्त  के  सदल  में  जिन  अन्य  माननीय  सदस्यों

 ने  उसमें  सप्लीमेंटरी  प्रश्नों  क ेजाए  भाग  उन  सदस्यों  के  भी  पूरक  प्रश्नों  का  उत्तर  मन््त्री  जी

 द्वारा  समुचित  कप  से  नही  दिब्रा  गया  ।  इसी  कारण  यहां  पर  आज  भाधे  घण्टे  की  चर्चा  के  इस
 विषय  को  फिर  से  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 ]

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  निशेदन  करता  हूं  कि  कुपया  इस  तरह  मार्ग  में  खड़े
 न  हों  ?  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  या सभा  से  बाहर  लें  जाय  ।

 )

 ]

 डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :  समापति  में  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  देश  में
 सर्वागीण  बिकास  की  दुष्ट  से  विद्युत  का  उत्पादन  बढ़ाया  जाना  बहुत  भांवश्वक  मात्रा  जिस
 जाम  में  हमारे  यहां  विद्युत  का  उत्पादन  होना  यह  गहीं  हो  रहा  है  और  इसके  कारण  किसान
 जिस  प्रकार  से  उन्नति  करना  चाहते  बह  उस  प्रकार  से  उन््मति  नहीं  कर  पा  रहा  है  और  न  ही  उद्योग
 जिस  प्रकार  से  बिजली  चाहते  हैं  उसको  उस  प्रकार  से  बिजली  मिल  रही  है  ओर  इसके  कारण  देश  की
 अथंठयवस्था  पर  भी  आगे  भी  प्रतिकूल  प्रभात  पड़ते  की  निश्चित  सभावता  है  और  पड़ा  भी  बतंमान
 में  जो  विद्युत  उत्पादन  है  बह  केवल  हमारी  मांग  की  पूर्ति  में  60  था  65  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  है  और
 हमारी  जितनी  उत्पादन  की  क्षमटा  उसका  भी  पूरा  उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  है  और  कई  ऐसी
 परियोजनाएं  हैं  जिमको  राज्य  सरकारों  मे  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजा  है  लेकिन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनको
 अब  तक  स्वीक्ृति  नहीं  दी  इस  कारण  वे  अधूरी  यह  भी  उत्पादन  की  दिशा  में  इस  प्रकार  से
 अवरोध  की  स्थिति  पैदा  कर  रहा  मध्य  प्रदेश  की  कई  योजनाएं  केन्द्र  के पास  विचाराधोत  हैं  ।

 मैं  प्र  को  तरक  ध्यान  दिलाना  चाहुंगा  कि  मैंने  विद्युत  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूष्ठा  था  कि  विदेश
 की  कितती  ऐसी  कस्पनिया  है  लिन  को  आपने  इस  बात  का  ठेका  दिया  है  कि  वे  भारत  म  आकर  विद्यूत
 परियोजथाओं  को  हाथ  में  ले  ठेका  बेस  ऐसी  कई  परियोजनाए  लेकिन  उत्तर  में  केबल  5  का  ही
 उल्लेख  दिया  गया  है  जिनमें  से  एक  तामिखनाडु  में  एक  आध्र  प्रदेश  में  ओर  एक  महाराष्ट्र  में  है  ।  एक
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 कम्पनी  को  750  करोड़  का  ठेका  दिया  गया  दूसरी  को  7  हजार  800  करोड़  का  ठेका  दिया  गया

 है  ।  इनमें  दो  यू०एस०ए०  की  कम्पनी  है  और  एक  दूपरी  कम्पनी  है  जो  भारत  की  वह  भी  विदेशी
 कम्पनी  के  साथ  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  भारत  में  भी  ऐसी  कम्पनियां  हैं  या  ऐसे  उद्योग  हैं  जो  इस  काम
 को  पूरा  करते  भोपाल  स्थित  हैवी  भेल  तथा  हैवी  इन्जीनियारिग  ये  दोनों

 हमारी  ऐसी  कम्पनियां  जो  विद्यत  उत्पादन  की  दिशा  में  हमे  पूरी-पुरी  मदद  कर  सकती  हैं  ओर

 पूरा  काम  भी  कर  सकती  हैं  |  दोनो  कम्पनियां  ऐसी  कम्पनियां  जो  न  केवल  भारत  की  आवश्यकता

 की  बिजली  के  उत्पादन  में  जो  संयत्र  लगते  है  या  जिस  प्रकार  के  अन्य  उपकरण  लगते  भपितु
 विश्वभर  में  बिजली  के  उपकरणों  की  सप्लाई  भी  इसने  की  है  और  अभी  भी  विदेशों  मे  भेल  और  हैवी
 इजीनियरिंग  कारपोरेशत  द्वारा  संगठनों  का  उपकरणों  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 मैं  माननीय  मन््त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  अभी  ऐसी  कौन  सी  आवश्यकता  पड़  गई  कि

 हमारी  देश  के  कम्पनियों  पर  हमें  विश्वास  नहीं  रहा  और  विदेशी  कम्पनियों  को  ठेका  देना  पड़ा  और  वह  भी

 बहुत  बड़े  परिणाम  में  ?  क्या  यह  कहा  जाए  कि  विदेशों  से  ऋण  प्राप्त  करने  क  लिए  विदेशी  कम्पनियों

 को  ठेके  देना  आवश्यक  था  या  आई०एम०एफ०  की  कुछ  ऐसी  अनिवाय॑  शर्तें  थीं  जिनके  कारण  विदेशी

 कम्पनियों  को  ठेका  देना  आवश्यक  हो  गया  है  या  हमारे  स्वदेशी  तन्त्र  में  बह  क्षमता  नहीं  रही  है  ओर

 वह  इतना  दुबंल  हो  गया  है  कि  वह  इसको  नहीं  कर  सकता  है  या  हमारे  इन्जीनियर  और  विद्युत
 उत्पादन  करने  बाले  अन्य  लोगों  के  ऊपर  आपका  भरोसा  नही  है  और  इस  कारण  इस  प्रकार  से  विदेशी

 कम्पनियों  को  ठेका  देकर  हमारे  यहां  के  स्वावलंबन  पर  चोट  कर  रहे  ये  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  भा

 रही  हैं  ।  एक  नहीं  3  तो  इन्होंने  अपने  उत्तर  में  बताई  ऐसे  कई  है  जिनसे  चर्चा  चल  रही  है  ।

 माननीय  सभापति  मेरे  हाथ  में  यह  30  अप्रैल  की  नवभारत  टाइम्स  की  कटिंग  है  जिसके

 अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  के  विद्यूत  मत्रालय  ने  एक  साथ  6  विदेशी  कम्पनियों  को  विद्युत  निर्माण  का

 ठेका  देने  का  निर्णय  किया  इसमें  6  के  नाम  झा  गए  पहले  अपने  उत्तर  में  3  बता  ही  चुके  हैं  ।

 विश्व  बेंक  से  14  परियोजनाओं  में  हमें  सहायता  मिलनी  है  ।  इस  संभावना  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  कितनी  परियोजनाएं  हैं  जिनको  आप  विदेशी  कम्पनियों  को  देने  जा  रहे
 यह  स्पष्ट  नहीं  इसलिए  इसको  स्पष्ट  करें  |  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  हैवी  इन्जीनिर्यारिंग

 कारपोरेशन  रांची  या  भेल  क्या  अक्षम  कया  उनको  उपकरण  बनाने  का  या  संयंत्र  की  सामग्री  का

 काम  नहीं  दिया  जा  सकता  था  ?  कया  कोई  निजी  कम्पनी  ऐसी  नहीं  जो  काम  को  भाकर  कर

 इस  काम  को  हाथ  में  लेती  ?

 जहां  तक  मेरी  जानकारी  है  मध्य  प्रदेश  में  विद्युत  परियोजना  को  हाथ  में  लेने  के  लिए  महेश्वरी
 परियोजना  की  एक  निमी  कम्पनी  ने  हाथ  में  ले  लिया  उसको  उन्होंने  हाथ  में  लिया  है  ओर  पूरा
 करने  का  काम  प्रारम्भ  किया  इस  प्रकार  की  कई  ऐसी  निजी  कम्पनियां  भी  हो  सकती  हैं  जो  स्वदेशी

 वह  भी  काम  पूरा  कर  सकती  आपको  विदेशों  के  सामने  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  पढ़ेगी  ।

 हमारे  यहां  ऐस  विशेषज्ञ  कम्पतनियां  वे  काय्यं  कर  सकती  हैं  ।

 मैं  मन््त्री  महोदय  से  यह  भी  जानता  चाहता  हूं  कि  जब  आप  समझौता  करने  जा  रहे  हैं  तो  उससे

 हमारे  यहां  का  कितना  विद्यूत  उत्पादन  बढ़ेगा  और  हमारी  कितनी  आवश्यकता  की  पूर्ति  होगी  ?  जो

 टेके  दिए  जा  रहे  उसमें  एक  बात  कह्टी  गई  हैं  कि  50  वर्ष  तक  उनको  पूरी  स्वायतता  दे  दी  गई
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 जो  जंसा  चाहे  करें  |  जेसा  मैंने  नेशनल  थमेल  पावर  जिसका  बिल  स्वीकार  हुआ  उस
 सम्बन्ध  में  बोलते  हुए  कहा  था  कि  यहां  पर  नो  मेन  पावर  स्टेशन  सारी  तकनीक  उनके  पास

 .  रहेगी  ।  आपके  पास  कोई  तकनीक  भी  नहीं  रहेगी  ।  उनके  हाथ  में  सोचकर  सारी  विदेशी  कम्पनियों  को

 ठेका  जो  विद्युत  जाल  उसके  अन्तगंत  विदेशी  कनीक  लाकर  देश  के  भविष्य  को  भी  उनके

 हाथ  मे  देना  चाहते  हैं  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  दम  प्रकार  से  बिदेशी  कम्पनियों  को  ठेका

 देना  हमारे  स्वरावलंबन  पर  सीध  आघात  नहीं  है  ?  विदेशी  कम्पनियों  के  साथ  आपने  जो  ठेका  किया

 उनके  टम्स  एण्ड  कन्डीशन  क्या  कित-कित  आआधारों  पर  समझौता  किया  गया  कितने  समय  के

 लिए  किया  गया  किस  स्थिति  में  किया  गया  है  ?  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  विदेशी  कम्पनियों  को  जो

 ठेका  दिया  गया  थे  सारे  उपकरण  अपने  ही  लाकर  लगाएंगे  और  हमारे  स्वदेश  में  जो  उत्पादित  हो
 रहा  बहू  माल  नहों  लगाएगे  |  वे  कहेंगे  कि  यह  तो  लो  क्यबालिटी  का  ठीक  नहों  हमारे  स्तर  का

 नहीं  है  ।  ऐसा  कहकर  हमारे  माल  को  रिजेक्ट  करके  अलग  कर  देंग  और  साया  माल  बाहर  से  आयात

 होगा  ।  हमारे  यहां  के  उद्योग  विशेषश  या  कम्पतियां  जिनके  बारे  मे  मैंने  बाहुर  निर्यात  कर  रहे

 बाहर  के  ठेके  ले  रहे  वहां  पर  जाकर  विद्य  त  योजनाओं  और  अन्य  योजनाओं  में  काम  कर  रहे  हैं  ।

 यहां  पर  बड़े-बड़े  कार्य  कर  रहे  हैं  लोकोमोटिव्ज  देकर  रेल  परिचालन  में  काम  कर  रहे  हैं  भौर  यहां  हम

 फह  रहे  हैं  कि  वे  अक्षप  हमें  उनके  ऊपर  भरोसा  नहों  इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इस  बारे  में

 स्पष्ट  जानना  चाहूंगा  कि  वे  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  क्या  यह  सही  है  कि  आजकल  विदेशों  में  भयंकर  मंदी  विद्युत  क्षेत्र

 के  उद्योग  में  इसलिए  वे  विद्युत  कम्पनियां  हमारे  यहा  आकर  घुटने  टेक  रही  हैं  और  आप  उनसे

 प्रभावित  होकर  कि  चलो  अच्छा  है  पैसा  आ  रहा  उदारता  बरत  रहे  है  ।  आपकी  वह  उदारता  देश

 की  स्वायतता  और  स्वावलंबन  को  सीधा  धोखा  दे  रही  सीधा  आघात  कर  रही  है  )

 समाप्ति  महोदय  :  जिन  सदस्यों  ने  अपने  नाम  सुबह  10.00  बजे  से  पहले  दे  दिए  केवल
 व  ही  प्रश्त  पूछ  सकते  और  कोई  नहीं  ।

 )

 यह  कषध  घण्टे  की  चर्चा  पूर्ण  चर्चा  नहीं  ।

 श्री  गिरघारी  लाल  भागंव  सभापति  मैं  भी  श्री  पाण्डेय  ने  जो  बातें  उठाई

 उन्ही  को  दोहराना  चाहता  हूं  ।  विद्यत  परियोजना  का  जो  समझौता  विदेशों  से  किया  जा  रहा
 बह  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?  ज॑ंसा  आप  बता  रहे  थे  कि  50-50  वर्ष  तक  वे  जंसा  चाहें  बंता  में
 समझता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  विद्युत  मन्त्री  बताएंगे  |  मेरा  निवेदन  है  कि  भारतवर्ष  में  जब  भेल  और

 हैबी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  मौजूद  उनको  आइंर  नहीं  मिल  रहे  हैं  और  हम  विदेशों  को  आइेर  दें

 यह  उचित  नहीं  है  |  दोनों  संगठन  आज  भूले  मर  रहे  उनकी  हालत  है  और  विदेशों  को  यहां  पर
 ला  रहे  मेरा  सवाल  है  कि  हम  फोरन  कम्पनियों  से  समझोता  क्यों  करते  हैं  ?  समझीता  उस  समय

 किया  जाए  जब  भारतवर्ष  में  कोई  सामान  उपलब्ध  नहीं  हो  या  कोई  सामान  सस्ता  मिलता  टी  |
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 हम  विदेशों  से  जो  सामान  लेते  हैं  बह  20  गुना  महंगा  मिलता  यह  हमारे  स्वावलम्बन  को
 चोट  पहुंचाता  भारत  में  बिशुत  का  उपयोग  उस  पर  ध्यान  न  देकर  बिदेशों  को  वे  सारे  उद्योग
 देंगे  ओर  विदेशों  से  केबल  कर्जा  लेते  के कारण  ओर  दूसरे  दबाव  के  कारण  कुछ  करेंगे  तो  यह  मुनासिक
 नहीं  होगा  ।  देश  में  जो  विद्युत  का  उत्पादन  हो  रहा  उसकी  और  मानतीय  मन्त्री  जी  ध्यान  दें  ।  अगर

 बहां  विदेशों  में  कोई  चीज  सस्ती  मिलती  है  तो  समझोता  कीजिए  ।  निश्चित  रूप  से  माननीश  मन्त्री  जो

 हू  बारी  इम  बातों  का  उत्तर  देंगे  ।

 झोमतो  भावना  बिल्ललिया  :  सभापति  मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से  यह्ढ  पूछना

 चाहती  हूं  कि  इस  समय  कितने  शिजली  परियोजवायें  अधूरी  पड़ी  हुई  द्वे  ?  उसके  बया  कारण  है  ?  कुल
 कितनी  ब्िदेशी  कम्पनियों  से  किननकेत  परियोजनाओं  के  जिए  कर्ज  लिए  गये  ?  बा  हसक्रे  लिए  विवेशों

 से  उधार  लिया  जाता  है  ?

 हुमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  आज  किखसाव  इतने  ब्रेहाहल  हो  गए  हैं  उसका  कारण  है  कि

 उनको  अपनी  उपज  की  उचित  कीमत  नहीं  मिल  रही  है  |  इसका  एक  कारण  यहो  है  कि  हम  स्वावलम्बी

 बनना  नहीं  चाहते  माननीय  मन्ची  जी  ने  जिस  तरह  से  बिद्वेशो  कम्पनियों  को  आकर्षित  किया

 बहु  हमारे  देश  के  लिए  सही  नहीं  है  ।  किसानों  को  आज  मारने  वाली  हालल  हो  रही  अगर  किसानों

 को  सही  तोर  से  बिजली  और  पानी  थजिलेगा  तभी  वे  उत्पादन  ठीक  से  कर  सकेंगे  भौर  हमारा  देश

 स्वावलम्बी  बन  सकता  मेरा  कहना  यहू  है  कि  केन्द्र  गुजरात  के  साथ  और  गुजरात  ने  सौराष्ट्र  के

 साथ  हुमेशा  अन्याय  द्वी  किया  है  ।  बह  ज्यादा  देर  तक  सहन  नद्टीं  किया  जा  भमयर  ऐस्ताही

 रहेगा  तो  लोग  अलग  से  एक  स्टेण्ड  लेंगे  ।  बहू  मैं  अभी  नहीं  बता  सकंगी  ।

 गुजरात  में  ऐसी  कई  योजनाये  हैं  जिनको  अब  तक  पूरा  नहीं  किया  गया  है  जैसे  पिपाबाप  गैस

 आधारित  विद्युत  योजना  ।  इसको  केन्द्र  ने  मान्यता  तो  दे  दी  है  लेकिन  गैस  नहीं  मिलने  के  कारण  वह  पूरी

 महीं  हो  पायी  है  ।  क्या  सरकार  इसको  पूरा  कराने  के  लिए  जल्दी  से  जल्दी  कोई  स्टंण्ड  लेने  वाली  है

 या  नहीं  ?

 थरो  बसुदेव  आश्ायं  सभापति  हम  यह  चाहत  हैं  कि  जो  विदेशी  पूंजी  निवेश

 हमारे  देण  में  हो  रहा  है  ओर  पब्लिक  सेक्टर  में  बिदेशी  पूंजी  निवेश  जिस  तरह  से  हमारे  देश  मे  करने  का

 जो  कार्यक्रम  चल  रहा  उसके  बारे  में  मंत्री  जो  स्थिति  पूरी  तरह  से  स्पष्ट  सबाल  के  जबाव  में

 मन्त्री  जी  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  तीन  प्रोजेक्ट्स  के  लिए  समझौता  तीन  कम्पनियों  के  साथ  हो  गया

 है  ।  दो  अमेरिकत  कम्पतियां  हैं  और  एक  दूसरी  कम्पमी  हमारे  देश  में  जितनी  बिजली  की  जरुरत

 बह  अवश्य  ही  पूरी  होमी  अगर  बिजली  नहीं  होगी  तो  हमारे  देश  की  उन्नति  भी  नहीं  होगी
 लेकिन  बिजली  का  उत्पादन  हम  करना  नहीं  चाहते  हमारे  देश  में  जो  कारखाने  हैं-"-भारत  हेथी

 इले  क्टिकल्स  |[लमिटेड  और  हैवी  इन्जीति4रिंग  कारपोरेशम  ये  पावर  पर  निर्भर  एक
 खाना  है  एम०  एम०  सी०  |  कहा  जाता  है  कि  एक  कारखाना  जो  कि  निजी  क्षेत्र  में  ह ैजबकि  बहु  निजी

 क्षत्र  में  कहीं  उसके  शत-प्रतिशत  सरकारी  शेयर  आा  रहे  जो  ए०  सी०  सी०-बेबकाक  जितने

 ढायरेक्टर  फाइनेंशल  इंस्टीट्यूशन्स  के  ढायरेबट्स  पश्लिक  अण्डरटेकिरस  में  डायरेक्टर्स  वहां  की
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 क्या  हालत  इसका  अश्दाजा  आपको  भी  कूल  ही  एक  सवाल  छेड़ा  गया  कि  बी०  एच०  ई०

 एल०»  जो  डमारे  देश  का  इतना  बड़ा  प्रतिष्ठान  जहां  पर  लाखों  मजदूर  काम  कर  रहे  जो  एशिया
 का  सवसे  बहा  कारथानगा  उसको  अाइंर  बुक  पोजीशन  क्या  है  ?  आडेर  बुक  की  स्थिति  बहुत  अनिश्चित

 1994-95  में  हरिद्वार  में  कंप्रेश्नतो  की  7  परसेंट  आइंर  बुकिय  हैदराबाद  में  12  परसेंट

 भोपाल  में  निल  ट्रिची  में  केवल्ल  4  पर्सेंट  उठ्के  बाद  हाइड़ो  इलेक्ट्रिक  की  जो  पोजीसन

 द्वार  में  तीत  भोपाल  में  पांच  हैदराबाद  में  10  परसेंट  ।  ।  95-96  में  हरिद्वार
 पें  हेवराबाद  में  भोपाल  मे  द्विल्वी  में  भोताल  में  44  19  63

 परवेंट  और  हैदराआद  हरिद्वार  में  निल  दो  साल  बाद  भारत  हैवो  इलेक्ट्रिकल्स  की  यह  पोजोशन  है  ।

 [  अनुवाद  ]

 दो  वर्ष  धाद  इस  एकक  को  बन्द  कर  दिया  जाएगा  और  वे  तमाम  श्रमिक  जिन्होंने  इस  भा०  है०
 डू०  लि०  को  बनाथा  जो  हमारे  देश  का  गौरव  वे  अपने  परिवारों  क ेसाथ  सड़कों  पर  आ

 इसके  अतिरिक्त  बी०  आई०  एफ०  आर०  द्वारा  एक  पैक्रेजे  प्रस्तुत  किया  गया  ।  जब  ए०  बी०  एल०  को

 18  महीने  के  लिए  बन्द  किया  गया  तब  भी  एक  पंक्रेज  की  पेशकश  की  गई  थी  ।  बी०  आई०  एफ०
 आर०  ने  इस  पैकेज  को  तैयार  किया  था  और  भारत  सरकार  को  इस  पैकेज  को  लागू  करता  उसकी

 वचनबद्धता  और  एर्त  क्या  बचनबद्धता  1988-89  के  प्रत्येक  ब  के  लिए  800  मेगावाट  की  थी

 भोर  तत्पश्चात  के  आडंर  थे  विद्युत  भारत  सरकार  के  माध्यम  से  प्रत्येक  वर्ष  800  मेगावाट  के

 बायलरों  के  लिए  आइंर  प्राप्त  किए  जाने  थे  ।  1988-89  में  क्या  थी  ?  यह  दो  यूनिटों  के  लिए

 310  अर्थात  2X  210  मेग।वाट  था  और  1989-90  के  लिए  यह  3»  210  मेगावाट  धरा

 और  1990-93  के  लिए  यह  2»  250  मेगावाट  उनके  पूव॑वर्ती  मत्री  श्री  कल्पनाथ  राय  ने  मेरे

 पत्र  के  उत्तर  में  और  सभा  में  भी  एक  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  था  कि  ऊचाहा  र  ओर  यमुनानगर  में  दो  विद्युत

 परियोजनाओं  के  लिए  ए०  बी०  एल०  को  आडंर  दिया  जाएगा  ,  अब  मुझे  पता  चला  है  कि  ए०  बी०

 एल०  को  आडंर  नहीं  मिल  रहा  ए०  बी०  एल०  का  घाटा  हुआ  है  ।

 यह  कम्पनी  जो  18  महीने  तक  बन्द  रही  इस  बर्ष  लाभ  परन्तु  दो  वर्ष  बाद

 इसे  आई  र  नहीं  मिले  और  यह  यूनिट  फिर  से  बन्द  हो  मंत्री  विदेशों  से  ऋण  ले  सकते

 परन्तु  राष्ट्रीय  हितों  को  नुकसान  पहुंचाते  हुए  नहीं  |  हमारी  अपनी  स्वदेशी  कम्पनियां  बन्द  न  हो  जेसे

 7.00  त्०  प्०

 भा०  इ०  एच०  सी०  एम०  एम०  सी०  एल०  .  और  ए०  बी०  एल०  |  मैं  मंत्री  महोदय

 से  एक  बात  जानता  चाहता  हुं  ।  कल  उन्होंने  बहुत  ही  स्पष्ट  रूप  से  बताया  था  कि  बे
 अस्तर्राष्ट्रीय

 बोलियों  में  भाग  ले  सकते  परन्तु  यदि  बे  प्रतिस्पर्धा  में  आगे  न  भा  पाए  तो  सरकार  उनकी  मदद  नहीं

 कर  सकती  है  |  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के लिए  कोई  मूल्य  अधिमान  नहीं  है  ।

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  पो०  बी०  रगेया  यह  सही  ।  ही  है  ।

 श्री  बसुदेव  आधा  :  क्या  10  प्रतिशत  मूल्य  अश्विमाल  दिया  जाना  अभी  भी  जारो
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 श्री  पी०  घो०  रंगेया  नायड़  :  यह  15  प्रतिशत  10  प्रतिशत  नहीं  ।

 क्रो  बसुदेव  आश्ाप॑  :  आज  भो  मैं  मन््त्री  महोदय  से  आश्वासन  लेना  चाहता  बिदेशी

 कर्ताओं  से  बातचीत  करते  समय  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हमारे  स्वदेशी  जैसे  बायलर

 बिनर्माण  विद्युत  उपकरण  विनिर्माण  उद्योग  आदि  के  हितों  की  रक्षा  की  जाएगी  ।

 आप  बकरेश्वर  के  बारे  में  जानते  होंगे  ।  इस  परियोजना  के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 में  बहुत  संघर्ष  चल  रहा  है  |  क्या  भारत  सरकार  बकरेश्बर  परियोजना  के  लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्त

 करने  पर  विचार  करेगी  ?  बकरेश्वर  ने  पहले  ही  ए०  बी०  एल०  को  आड्डर  दे  दिए  हैं  ओर  ए०  बी०

 एल०  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  धन  नहीं  मिल  रहा  है  क्पोंकि  पश्चिम  बगाल  में  धन  की  बहुत  कमी

 धन  की  कमी  अड़चन  बनी  हुई  फिर  पश्चिम  बंगाल  में  एक  और  परियोजना  है  ।  यह

 पुरलिया-अयोध्या  पम्प  स्टोरेज  योजना  यह  जापानी  प्रौद्योगिकी  से  बनने  वाली  पत्बिजली

 योजना  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  परियोजना  पर  भी  विचार  करेगी  और  उसको

 स्वीकृति  प्रदान  मैं  इसका  जिक्र  इसलिए  कर  रहा  हूं  क्योंकि  यह  भी  विदेशी  सहायता  और  जापानी

 सहयोग  पर  निभर  है  ।  क्या  सरकार  इसे  स्वीकृति  दे  यह  परियोजना  भी  पश्चिम  बगाल  के  लिए

 बहुत  महत्वपूर्ण

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मन्त्रो  महोदय  यह  स्पष्ट  करेंगे  कि  विदेशी

 कर्ताओं  से  बातचीत  करते  समय  हमारे  स्वदेशी  जँसे  बायलर  विनिर्माण  विद्यत  उपकरण

 विनिर्माण  उद्योग  आदि  को  कोई  नुकसान  नहीं  होगा  ।  कया  मन्त्री  महोदय  सभा  को  इन  पहलुओं  के  बारे  में

 आश्वस्थ  करेंगे  ?

 |

 थभो  अनिल  बसु  :  सभापति  देश  के  धिकास  के  लिए  बिजली  का  उत्पादन

 बटुत  ही  महत्वपूर्ण  हमारी  जो  आधिक  स्थिति  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  क्षाठवीं  पंचवर्षीय  योजना

 में  फारन  इन्वेस्टमैंट  के  लिए  चौदहु  हजार  मेगाबाट  का  आइडेंटिफिकेशन  किया  गया  है  |  मैं  यह  मानता

 हैं  कि बिजली  के  विकास  के  लिए  फारन  इवैस्टमेंट  की  जरूरत  उसको  लेना  इसमें  कोई

 डिस्प्यूट  ध्हीं  है  ।  सवाल  यह  पेदा  होता  जिस  क्षेत्र  मे ंफारन  इन्वेस्टमेंट  की  जरूरत  नहीं  जिस  क्षेत्र

 में  कारक  लोन  लेने  की  जरूरत  नहीं  उस  एरिया  में  भी  लोन  लिया  जाता  हम  लोग  ऐसी  स्कीम

 लेते  जिनका  हमारे  विकास  के  राथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होता  ।  जो  हमारे  देश  के  लिए  जरूरी  फारन

 इन्बेस्टमेट  की  जरूरत  वहू  लना  है  ।  लेकन  जिसकी  जरूरत  नहीं  उसको  हम  लोग  क्यों  लेते  हैं  ।
 मैं  आपसे  यह  एक  बहुत  ही  स्पैसिफिक़  सवाल  पूछना  चाहता  हूं  ?  एक  बहुत  ही  सुनिदिष्ट  सवाल  पृछ
 रहा  हूं  |  विर्यानल  में  जो  मिस्टम  वह  भी  फारन  एसिस्टैंस  लेकर  हुआ  था  और  उसका  निर्माण

 1989  में  हुआ  था  ।  क्या  यह  सच  है  कि  इसका  यूटीलाइजेशन  7  परसेंट  जब  इसका  यूटीलाइजेशन
 7  परसेंट  है  तो  इसको  कमीशन  करना  क्यों  जरूरी  यह  काये  सीधा  लोन  लेकर  1989  मे  किया

 लेकिन  इसका  यूटीलाइजेशन  7  परलैेंट  फिर  इसको  कमीशन  क्यों  किया  गया  ।
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 ]

 बाद  में  इसे  क्यों  छोड़  दिया  गया  ?

 सभापति  महोदय  :  आप  अपनी  बात  समाप्त  करें  ।

 भरी  अनिल  बधु  :  मैं  केवल  प्रश्न  पूछ  रहा  मैं  किसी  विषय  पर  चर्चा  नहीं  कर  रहा

 सभापति  भरहोवय  :  आप  केवल  एक  प्रश्न  पूछने  के  लिए  अधिकृत  हैं  ।  आप  पहले  ही  दो  प्रश्न  पूछ
 चुके

 थ्री  अमिल  बसु  :  सभापति  यहू  जो  चन्द्रपुर  एच०  बी०  जे०  के  लिक  है  एल्तसम  के  साथ

 कोलाबरेशन  करके  लोन  लेकर  यह  काम  हो  रहा  है  |  गवर्नमेंट  आफ  का  क्या  कहना  है  कि  वेस्ट

 रीजन  से  सदन  रीजन  में  पाकर  एच०बी  ०जे०  लिए  के  लेकिन  गव्नमेंट  का  जो

 इलेक्ट्रिकल  पावर  सर्वे  2,  इसमें  क्या  बशाथा

 ]

 पंचवर्षोथ  योजना  के  अन्त  में  पश्चिमी  क्षेत्र  में  619  लाख  यूनिट  बिजली  की  कमी

 होगी  ।"

 वहां  एक  लाइन  एक  परेषण  प्रणाली  जो  सम्पूर्ण  प्रणाली  का  धयान  रख  सकती  हैं  ।

 )

 वेस्टर्न  रीजन  में  पावर  का  घाटा  ही  होगा  और  और  एच०  बी०  डी०  सी०  लगा  रहे  हैं  वेस्टर्न

 रोजन  से  सदन  रोजन  में  पावर  लेने  के  इसका  जस्टीफिकेशन  क्या  इलेक्ट्रिकल  पावर  सबब  रिपोर्ट

 में  यह

 अनुवाद ]

 आठवीं  पंचवर्षीय  यजना  के  अन्त  में  पश्चिमी  क्षेत्र  में  बिजलो  की  कमी  होगी  ।  तो  आप  यह  क्यों

 बर  रहे

 )

 दूमरा  जो  एच०  बी०  डी०  सी०  सिस्टम  आठवीं  पंचवर्षीय  में  रहा  एच०  बी०  डी  ०

 सी०  पिस्टम  हो  रहा  यह  भी  एक  कांसपीरेशी  इसमें  इस्टनं  रोजन  से  नादन  रीजन  में  पावर

 एक  दूमरा  एचन्बी०डी०सी०  सिस्टम  जयपुर  एच०बी०डी०सी०  इमसे  ईस्टर्न  रोजन

 से  सदन  रीजन  में  पावर  जाएगा  और  प्लानिंग  कमीशन  की  क्या  रिपोर्ट  प्लानिंग  कमीशन  की  रिपोर्ट

 है  कि  ईस्टर्न  रीजन  में  पावर  एक्सेस  होगा  5-6  मिलियन  यह  5-6  मिलियन  यूनिट  द्वांसफर  करने

 के  लिए  अभी  एग्जीस्टिग  सिस्टम  ईस्ट  टू  नाथं  डिहरी-मुगलसराय  करमोतासा-पुगलसराय

 कटवा  रो-बिहान  ईस्ट  साउथ  में  सिस्टम  बालीमेला  उसलर  सिस्टम  और

 लायडिबू  सिस्टम  ।  ईस्ट  से  वेस्ट  लाने  के  लिए  मचकुस्द  सदन  कोरबा  यह  सिस्टम
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 लेकिन  आप  फिर  भी  ईस्टने  इण्डिया  ऐसे  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  बनाई  16  मिलियन  यूनिट  सश्प्लस

 आठवीं  योजना  में  उसी  के  लिए  नया  मिस्टम  है  ।  जब  इलेक्ट्रिकल  पावर  स्थे  की  श्पोर्ट  में  उस

 कडीएन  में  इतनो  बिजली  पैदा  नहीं  प्लानिंग  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  भी  है  कि  इतनी  बिजली  पंदा

 नहीं  होगी  फिर  बढ़ें  मल्टीनेशनल  के  इक्वीपरमेंटस  लाने  के  लिए  जो  प्रोजेक्ट  रिपोर्ट  बनाई  गई  यह
 गलत  बात  है  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता  हुं  कि  यहू  बात  सच  है  या

 मेरा  एक  और  प्रएन  है  कि  यह  800  फेबी  सिस्टम  किशानपुर-मोगा  आपका  लोड  नहीं

 20  वर्ष  में  आपका  लोड  नहीं  फिर  भी  आप  800  के०  वी०  सिस्टम  को  लाते  फोरन  से

 लोन  लेकर  लाते  इसका  कोई  लाभ  नहीं  आने  वाले  20  वर्ष  में  आपको  इसका  कोई  लाभ  नहीं
 मिलेगा  ।

 वे  देश  तक  जो  विद्युत  का  निर्यात  करते  उत  तक  के  पाध  800  के०्बी०सी०  प्रणाली  नहीं
 और  हम  800  कै०बी०सी०  प्रणाली  बनाने  वाले  जिस  री  आगे  आने  वाले  20  वर्षों  तक  कोई

 जरूरत  नहीं  होगी  ।

 यदि  यह  जरूरी  है  तो  आप  ऋण  ले  यदि  यह  जहूरी  है  तो  आप  प्रौद्योगिकी  का  आपात  कर

 सभापति  महोदय  :  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  मंत्री  उत्तर  दें  तो  आप  अपनी  बात  समाष्त

 मनन््त्री  महोदय  !

 दिद्युत  सन््त्रो  एन०  के०  पो०  :  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  के  प्रति  आभारी  हूं

 जिन्होंने  इस  आधे  घण्टे  की  चर्चा  में  भाग  लिया  ।

 सभापति  महोदप  :  कृपया  पहले  मन्ज्री  महोदथ  को  उत्तर  देने  यदि  कुछ  बाकी  रह  जाता
 तो  मैं  आपको  अनुमति  दे  दूंगा  ।

 को  एन०  के०  पी०  साहबे  :  मैं  उन  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  यह  चर्चा  शुरू  की  और

 जिन्होंने  इसमें  भाग  लिया  ।

 मैं  कुछ  माधारधूत  बातों  की  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  सबसे  पहली  और  महत्वपूर्ण
 बात  तो  यह  है  कि  हमने  निजी  क्षेत्र  को  भागीदारी  के  लिए  निमन्त्रण  दिया  विद्यत  क्षत्र  में  सरकारी
 क्षेत्र  कों समाप्त  करके  चालाकी  से  निजी  क्षत्र  को  स्थापित  करने  के  लिए  बल्कि  सरका  क्षेत्र  के

 पूरक के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  ।

 एक  ओर  बात  है  जिसको  मैं  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  कह  देना  चाहता  हूं  भा०  है०  इ०  लि०  के
 बारे  में  हम  भी  उनने  ही  चिन्तित  हैं  जितने  कि  माननीय  सदस्य  ।  मैं  आपको  बताऊंगा  कि  हम  क्या  कर

 रहे  हैं  ?

 सबसे  पहले  जहां  तक  माननीय  सदस्य  डा०  नारायण  पांडेय  का  सवाल  वे  कह  रहे  थे  कि  हम
 निजी  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  क्यों  कर  रहे  मैं  समझता  हूं  कि  उन्हें  भारत  में  मिजी  क्षत्र  में  निवेश
 करने  पर  कोई  आपलि  नहीं  है  ।  आप  निजी  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  क्यों  कर  रहे  हैं  जब  भा०  है०  इ०  चि०

 हमें  आवश्यक  उपकरण  प्रदान  करने  के  लिए  मौजूद  सबसे  पहले  मैं  मातनीय  सदस्य  से  बह  कहूँया
 कि  उपकरणों  की  सप्लाई  बिद्युत  उत्पादन  से  भिन्न  भा०  है०  इ०  लि०  बिद्युत  उत्पादन  नहीं  करता
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 है  ।  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  और  अन्य  कम्पनियां  विधुत  उत्पादन  करती  कृपया  हम  दो

 बातों  को  एक  साथ  न  मिलाए  |  मैं  इस  पर  आ  रहा  कृपया  मेरी  बात  सुने  ।  भा०  है०
 हु०  लि०  के  सम्बन्ध  में  मैं  आपको  बताता  हूं  ।  मैं  आपके  दबाब  में  अपनी  बात  कहना  नहीं

 छोड़ ेगा  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  उत्तर  दे  रहा  मेरे  लिए  इस  तरह  भपतनी  बात  जारी  रखना  असंभव

 हा  जाएगा  ।  यदि  आप  अन्त  में  असन्तुष्ट  हों  तो  आप  मुझसे  पूछ  सकते  हैं  ।

 जहां  तक  भा०  है०  इ०  लि०  का  सवाल  मैं  भापकोी  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  उसके  बारे  में

 क्या  क्रशने  जा  रहे  हैं  और  हमारी  चिन्ता  कितनी  गहरी  है  क्योंकि  बायलरों  और  टरबाईनों  की  सप्लाई  के

 लिए  हम  भी  भा०  टै०  इ०  लि०  पर  निर्भर  करते

 सभापति  महोदय  :  कृपया  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  में  विध्न  न  डालें  कृपया  उन्हें  उत्तर  देने

 दें  ।  उसके  बाद  आप  प्रश्न  पुछ  सकते  हैं  ।

 थो  एन०  के०  पो०  साल््बे  :  मैं  मानतीय  सदस्य  को  उत्तर  दे  रहा  हूं  ।  कृपया  मेरे  साथ  सहयोग
 करें  और  मेरे  प्रति  न  सही  उनके  प्रति  तो  शिष्टाचार  मैं  उनको  अध्यक्षपीठ  के  माध्यम  से  उत्तर
 दे  गहा  हूं  ।

 डा०  लक्ष्मी  माशायण  पाण्डेय  मैंने  आपको  महेश्वरी  परियोजना  का  उदाहरण  देते

 हुआ  कहा  कि  मध्य  प्रदेश  में  निजी  हाथों  में  आपने  ठक्ना  दिया  निर्जा  कम्पनी  वहां  आ  कर  काय  कर

 रही  है  ।  जहां  तक  सप्लाई  करने  और  उपकरण  का  मामला  डो०  एच०  ई०  एल»  करे  या  हैवी
 इन्जीनियरिंग  करे  ।  लेकिन  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  निजो  कम्पनी  यहां  पर  करने  के  लिए  तैयार  नहीं
 है  ।  उपकरण  सप्लाई  करने  बाले  यहां  उद्योग  भी  उनको  न  देकर  आप  बाहर  क्यों  जा  रहे  है  ?  बाहरी
 कम्पनियों  को  प्राथमिकता  क्यों  दे  रहे  हैं  ।

 करी  एन०  के०  पी०  सालल्बे  :  वह  दूसरा  प्रश्न  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  था  कि  निजी

 क्षेत्र  की  45  कम्पनियों  ने  अपनी  रुचि  दिखाई  है  ।  हम  उनक  पास  जा  रहे  हैं  जंसा  मैंने  कहा

 हम  विद्युत  उत्पादन  के  क्षेत्र  मे सावंजनिक  क्षेत्र
 के  उत्पादन  के  बाद  रह  गई  कमी  को  पूरा  करना  चाहते

 इसकी  काफी  कमी  मैं  आपको  हमारो  भावी  आयोजना  के  बारे  में  कुछ  बता  दू  ।  कृपया  इस  बाल  को

 ढपान  में  रखें  कि  मुझे  आपको  जो  बताना  है  वह  उसी  के  सन्दर्भ  मे  है  जो  मैं  आपको  उत्तर  में  ।

 अगले  15  वर्षों  के  लिए  हमें  !,48,0,0  मेगावाट  त्रिजली  की  जरूरत  होगी  और  इस  समय  की  लागत

 के  हिसाब  से  देश  को  इसको  लागत  5  लाख  करोड़  <०  से  कम  तहीं  पड़ेगी  ।  समस्या  की  गम्भीरता  के
 बारे  मे  विचार  अपेक्षित  ध्रमाधनों  की  भारो  मात्रा  के  बारे  मे  विचार  कोजिए  और  हसबारे  में
 भी  विचार  कीजिए  कि  क्या  हम  इस  कमी  को  पूरा  कर  पायेंगे  अथवा  मैं  नहीं  जानता  ।  ये  म्रस्या

 इतनी  बढ़ी  है  |  यदि  सावंजनिक  क्षत्र  म  इतनी  अधिक  धनराशि  हमे  उपलब्ध  हो  तो  मैं  आपको

 अभी  एक  आश्वासन  दे  दूं  कि  मैं  कभी  सावंजनिक  क्षेत्र  का  मुझापेक्षी  नहीं  मैं  एन०  टो०  पी०
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 सी०  ओर  अन्य  कम्पतियों  से  ऐसा  करने  के  लिए  कहूंगा  ।  परन्तु  चुंकि  ससाधनों  की  अत्यधिक  कमी  है

 इसी  कारण  बी०  एच०  ई०  एल०  कठिनाई  में  चल  रही  है  |  हम  इस  समय  कठिनाई  में  हैं  ।  अ

 मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  निजी  क्षेत्र  में  ऐसी  45  कम्पनियां  हैं  जिन्होने  इसमें  अपनी  रुचि

 दर्शाई  है  और  सभी  पांच  परियोजनाएं  जोकि  इस  समय  निर्माणाधीन  वे  भारतीय  कम्परनियां  हैं  ।

 यहाँ  पर  प्राप्त  आवेदनों  में  से  जिनका  मैंने  जिक्र  किया  14  4  कम्पनियां  भारतोय  हैं
 !

 हम  उनका  हादिक  स्वागत  करते  हैं  |  इसमें  कुछ  और  भारतीय  कम्पनियों  को  आने  दीजिए  ।  यहू  ऐसा
 नहीं  है  कि  हम  विदेशी  कम्पनियों  को  अधिक  बरीयतापूर्ण  शर्तों  के  आधार  पर  आमन्त्रित  कर  रहे  हैं  ॥,
 प्रत्येक  के  लिए  शर्तें  एक  समान  हैं  ।  हम  उत्सुक  इस  बात  में  है  कि  वे  आगे  तो  आएं  ।  कड्ठे  ब्यक्षित  अपनी
 रुचि  दिखाएंगे  परन्तु  आखिर  में  वे  आते  नहीं  आप  जानते  हैं  कि  यह  एक  अत्यधिक  पू  जी  प्रधान
 उद्योग  व्यक्तियों  का  मिल  पाना  आसान  नहीं  अतएव  मैंने  एक  बात  पर  आश्वासन  दिया  है

 श्री  अनिल  बसु  :  मामला  यह  नहीं  परन्तु  द्विपक्षीय  अनुदान  और  ऋण  सम्बन्धी  समझौते

 मुख्य  कारण  हैं  ।

 थी  एन०  के०  पी०  साल्वे  :  मैं  माननीय  भरी  पाण्डे  जी  के  प्रश्न  में  पूछी  गई  बात  का  उत्तर  दे

 रहा  हूं  ।

 मो  अभिल  बसु  :  आप  किसी  एक  व्यक्ति  को  इसके  बारे  में  स्पष्टीकरण  नहीं  दे  सकते  ।

 थो  एन०  के०  पो०  साले  :  मैं  किसी  एक  व्यक्ति  को  इसके  बारे  में  नहीं  बता  रहा  हूं  बल्कि  मैं

 किसी  ब्यक्तित  को  उत्तर  दे  रहा  हूं  । आपको  समझ  भा  गया  ?

 श्री  अभिल  बसु  :  यह  एक  व्यवस्था  का  प्रएन  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  नियम  बिल्कुल
 स्पष्ट  है  ।  जब  कोई  मन्त्री  कोई  विवरण  दे  रहा  होता  है  अथवा  प्रश्न  का  उत्तर  दे  रहा  होता  तो  वह

 पीठासीन  अधिकारी  के  माध्यम  से  सभा  को  सम्बोधित  कर  रहा  होता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आपको  कुछ  गलतफहमी  हो  गई  है  ।  बह  उनके  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का

 उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 )

 क्री  अनिल  बसु  :  उन्होंने  कहा  कि  बहू  किसी  एक  सदस्य  के  प्रश्न  का  उत्तर  दे

 रहे  थे  |

 श्री  बसुदेब  आशा  :  उन्हें  तमा  को  उसर  देना  चाहिए  न  कि  किसी  एक  सदस्य  को  ।

 श्रो  एन०  के०  पो०  सालवे  :  मैं  लम्बे  अर्से  से  सांसद  के  रूप  में  कायं  कर  रहा  मैं  ससद  के

 विषयों  को  काफी  कुछ  जानता  हूं  ।

 भ्रो  अनिल  बसु  :  जी  आप  काफी  वरिष्ठ  सदस्य  हैं  ।
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 भरो  एन०  के०  पो०  साहबे  :  अतः  मैं  आप  से  विनम्र  निवेदन  करता  हूं  कि  माननीय  सदस्य

 द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  उत्तर  देने  की  अनुमति  दें  क्योंकि  मैं  उनके  इस  प्रशन  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  स्पष्ट
 कर  चाहता  हूं  कि  हम  इस  कम्पनी  को  वरीयता  क्यों  दे  रहे  वास्तव  उनके  द्वारा  किए  गए
 प्रश्न  में  इस  बात  को  प्रमुखता  दी  गई  है  और  यह  अत्यन्त  महत्व१ृर्ण  उनका  यह  कहना  है  कि  इस

 प्रश्त  में  इन  विदेशी  कम्पनियों  को  अपने  देश  में  आमन्त्रित  करने  के  कारण  नहीं  बताए  गए  यहां  कई
 कम्पनियां  हैं  जो  इस  प्रकार  का  बड़ा  काय॑  प्रारम्भ  कर  सकती  हैं  ।  हमें  बहुत  प्रसन्नता  होगी  ।  यदि  सभी

 भाग्तीय  कम्पनियां  निजी  क्षेत्र  मे  आती  हैं  तो  मुझे  सबसे  अधिक  प्रसन्नता  होगी  परन्तु  उनके  पास

 घन  नहीं  हैं  ।  मैं  थी  पाण्डे  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  अनिल  यह  प्रश्न  का  महत्वपूर्ण  भाग

 इसीलिए  मैं  इसका  उत्तर  इतने  विस्तार  में  देना  चाहता  हुं  ।

 अब  दूसरा  प्रग्न  यह  है  कि  इसकी  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी  ।  इस  समय  जैसा  कि  आप
 जानते  हैं  हमारी  क्षमता  लगभग  75,000  मेगाबाट  की  है  परन्तु  हम  लगभग  35,000  मेगावाट  विद्युत
 का  उत्पादन  कर  रहे  आठवीं  योजना  के  अन्त  तक  हम  चाहते  हैं  कि  कम  से  कम  35,535  मेगावाट

 डिद्युत  का  उत्पादन  किया  जाए  और  इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  हमारे  पास  योजना  आयोग  से
 लगभग  70,000  स्रोत  3.5  करोड़  भथवा  3  करोड़  प्रति  मेगावाट  की  दर  पर  यह  मुश्किल  से
 20,000  से  22,000  मे०  वा०  के  लिए  पर्याप्त  हमारे  विचार  से  इसका  शेष  भाग  निजी  क्षत्र  से

 आएगा  और  आठवों  पंचवर्षीय  घोजना  के  अन्त  मुझे  यह  आशका  है  कि  इसकी  कमी  उतनी  ही  रहेगी
 जितनी  कि  इस  समय  अतः  आत्मनिभंरता  प्राप्त  करने  के  लिए  यह  नितान्त  आवश्यक  है  कि  हमें
 साथंजनिक  क्षेत्र  को  अनुपूरित  करने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  को  इसमें  लाना  होगा  ।

 मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  केवल  आत्म-निम्भरता  की  प्राप्ति  के  उदेश्य  से  हम
 विदेशों  स ेऋण  लेकर--द्विपक्षीय  बहुपक्षीग  ऋण  भोर  तीसरे  प्रकार  के  ऋण  लेकर  साव॑जनिक
 क्षेत्र  की  निधियों  को  अनुपूरित  कर  रहे  हैं  ।

 क्रो  अनिल  वसु  .  विश्व  बेंक  से  देश  की  कीमत  पर  ऋण  '*

 शो  एन०  के०  साल्वे  :  जी  परन्तु  हम  देश  के  हितों  के  बदले  देश  की  कीमत  पर  ऐसा

 नहीं  कर  रहें  हैं  ।

 तीन  प्रकार  के  ऋण  और  निजी  क्षेत्र  के  ।  इन  तीनों  स्रोतों  से  ही  हम  ऋण  ले  रहे

 हैं  ।  इसकी  कीमत  पूरे  देश  को  चुकानी  परन्तु  यह  व्यर्थ  नहीं  उसके  बदले  में  हम  बिजली  का
 उत्पादन  करेंगे  |  यह  कोई  फिजूल  व्यय  नहीं  है  ।  हम  व्यर्थ  व्यय  नहीं  कर  रहे  हम  इसे  अत्यन्त

 धान  परिसम्पत्ति  में  लगा  रहे  हैं  क्योकि  विद्युत  क्षेत्र  एक  क्षेत्र  वास्तव  में  दश  की  सम्पूणं  आथिक  शवितर
 अन्त  में  प्रदूषण  मुक्त  विशुत  क्षेत्र  की

 चिमनियों  से  प्रवाहित  होगी  |  मैं  हमेशा  से  यही  कहता  आ  रहा  हूं

 अतएव  आत्मनिर्भर  बनने  के  लिए  यह  भावश्यक  है  कि  हमारे  पपस  अधिक  इसका  अधिक

 उत्पादन  होना  चाहिए  और  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  हमें  निवेश  की  आवश्यकता  पड़ती  है  और  जब  तक

 हम  विद्युत-उत्पादन  हेतु  पर्याप्त  धनराशि  अजंन  हेतु  सभी  स्रोतों  का  उपयोग  नहीं  तब  तक  विद्युत
 ब्राप्त  करना  हमारे  लिए  सम्भव  नहीं  होगा  ।
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 कली  अभिल  बसु  :  इसके  अलावा  आपको  एक  पावरफूल  कैबिनेट  मन्त्री  को  जरुरत

 कक

 थ्री  एन०  के०  पी०  साहये  :  आत्मनिर्भर  बनने  के  लिए  समय-नीमा  क्या  है  ?  मेरे  लिए
 सीमा  बताना  अत्यन्त  कठिन  माननीय  सदस्य  को  मेरे  प्रति  थोड़ा  और  अधिक  उदार  होना  चाहिए  ।

 मैं  आपको  कोई  समय-सीमा  नहीं  बता  सकता  ।

 उनका  अन्तिम  प्रश्न  काफो  रोचक  उन्होंने  पृछा  कया  विदेशों  में  मन्दी  आने  के  कारण  ही
 ये  कम्पनियां  यहां  पर  आ  रही  हैं  |  मैं  चाहता  हु  कि  माननीय  सदस्य  को  यह  महसूस  करना  चाहिए  कि

 यह  उतना  आसान  नहीं  इस  समय  यहा  पर  निवेश  पाना  आसान  नहीं  इन  लोगों  के  लिए  विश्व

 में  कई  बड़े  क्षेत्र  खुले  पड़े  हैं  जहां  कि  ये  जा  सकते  हैं  और  निवेश  कर  सकते  इसीलिए  हमें  उन  लोगों

 के  लिए  इन्हें  आकर्षक  बनाना  है  ।  अन्त  मै ंमाननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  भारत  में  हमें

 एक  अत्यधिक  पूजी  प्रधान  उद्योग  के  लिए  पर्याप्त  संसाधन  प्र!प्त  नहीं  हम  अरबों  र०  के  हिसाब
 से  बात  कर  रहे  हैं  और  इसीलिए  हमें  विदेशों  से  धनराशि  प्राप्त  करनी  होगी  और  यदि  विदेशों  से  पंसा
 आ  रहा  ऋण  लेने  वाले  प्रतियोगियों  में  से  हम  भी  एक  होंगे  हम  ही  अकेले  प्रातयोगी  नहीं  यदि

 कोई  दबाव  नही  तब  यदि  भारत  ही  अकेला  एक  ऐसा  देश  होता  जहां  पर  उनके  लिए  विद्युत  क्षेत्र

 में  निवेश  करना  सम्भव  तो  मैं  सर्वाधिक  प्रसन्न  व्यक्ति  होता  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  हमे  अन्य  देशों

 के  साथ  स्पर्धा  करनी  है  और  इसीलिए  हम  अक्रषंक  शर्तों  पर  उनसे  पेशकश  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  यहां  पर  नहीं  उनका  अश्न  यह  था  कि  हम  उन  उपकरणों  का

 आयात  क्यों  कर  रहे  हैं  जोकि  उनके  अनुसार  भारतीय  उपकरणों  को  तुलना  में  कहीं  अधिक  महंगे  हैं  ।

 मैं  उन्हें  भाश्वासन  देता  हूं  कि जब  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बोलियां  आमन्त्रित  करते  तो  हम  15

 मूल्य  अधिमानता  केबल  भारतीय  कम्पनी  बी०  एय०  ई०  एल०  को  देते  है  ओर  किसी  अग्य  को  नहीं  और

 यदि  ऐसी  स्थिति  में  हम  पाते  हैं  कि  बी०  एच०  ई०  एल०  की  बोली  अपेक्षाकृत  कम  तो  निश्चित  रूप

 से  यह  मूल्यांकन  के  लिए  आ  रही  हम  उन  उपकरणों  का  आयात  क्यों  करें  जोकि  विदेशों  में  अधिक

 महगे  हैं  ?  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  बोली  है  और  अम्तरप्ट्रीय  बोली  का  एक  नियम  यह  है  कि  हमें  सर्वोत्तम  सम्भव

 मूल्य  पर  उपकरण  खरोदमे  चाहिए  ताकि  द्रम  जनता  को  सस्ती  और  प्रतिस्पर्धी  दरों  पर  नियमित  रूप  से

 पर्याप्त  विद्युत  प्रदान  कर  सके  ।  मेरे  विचार  से  यह  प्रश्न  ही  गलत  है  ।

 श्रीमती  भावना  चिखलिया  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  बारे  में  जानना  चाहती  थीं  ।  मुझे

 आशंका  है  कि  मुझे  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  के  बारे  में  उन्हें  लिखना  पड़ेगा  ओर  उन्हें  सूचित  करना

 पड़ेगा  ।

 उन्होंने  एक  और  अन्य  महृत्वपूर्ण  प्रश्त  उठाया  धा--वह  इस  समय  यहां  पर  नहीं  हैं--कि  विदेशों

 से  धन  आ  रहा  वे  विद्युत  उत्पादन  करेंगे  और  बिजलो  इतनी  महंगी  हो  जाएगी  कि  अन्त  में  किसान

 उसका  पृल्य  वहन  नहीं  कर  सकेंगे  ।  मेरे  विचार  से  उनके  प्रश्न  का  घूल  अंश  यही  मेरे  विचार  से

 इसका  पूरी  तरह  से  गलत  अथ  लगाया  जा  रहा  ये  कम्पनियां  विद्युत  उत्पादन  करेंगी  भीर  इसे  राज्य

 विद्युत  बोर्डों  को  बेचेंगी  और  विद्यत  मूल्य  निर्धारित  करना  राज्य  विद्युत  बो्डों  और  विद्युत  ग्रिड  निगम

 का  काय  होगा  ।  इम्र  समय  राज्यों  ने किसानों  से  50  प्रतिशत  सूहय  वसूल  करने  का  निर्णय  किया  क्या
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 इस  बारे  में  विश्वार  किया  जाएगा  कि  राज्य  विद्युत  बोर्ड  अथवा  विद्युत  ग्रिड  निगम  इन  कम्पनियों  से  कितना

 मूल्य  बसूल  करेंग  ?  मैं  आपके  दबाव  में  आकर  अपनी  बात  कहना  नहीं  छोडंगा  ।  आजिरकार

 विभिन्न  क्षेत्रों  क ेलिए  कितना  विद्य  त  मूल्य  शुल्क  होने  जा  रहा  यह  निर्धारित  करना  राज्य  विद्युत
 बोर्डों  का  कार्य  है  तथा  तथा  विद्व  त  उत्पादन  और  विद्यु  स  शुल्क  जो  उपभोक्ता  को  अदा  करना  इसका
 निर्णय  विभिन्न  स्तर  पर  लिया  जाता  अतः  ऐसी  ब्यथं  आशका  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  कि  किसी
 न  किसी  रूप  में  जिसान  तबाह  हो  जाएंगे  ।

 गुजरात  में  गैस  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं

 यदि  आप  इसके  प्रति  गम्भीर  हैं  तो  इस  तरह  की  टीका-टिप्पणी  बन्द  होनी

 शो  अनिल्त  बसु  :  आप  पूरे  उत्तर  नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :  उन्हें  सभी  प्रश्नों  के  उत्तर  देने  होंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  इस  तरह  की  टीका  टिप्पणी  नहीं  ।  उन्हें  अपनी  बात  समाप्त  करने

 दीजिए  ।  यदि  कोई  चीज  बच  जाती  तो  आप  उनसे  अन्त  में  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  एन०  के०  पो०  साल्वे  :  कटिनाई  यह  है  कि  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  सोचता  है  कि  रूसार

 का  समस्त  ज्ञान  एक  व्यक्ति  में  निहित  है  तो  इससे  ससद  की  कार्यंथाही  बहुत  कठिन  हो  जाती  है  ।

 )

 मैं  यह  दावा  नहीं  करता  कि  मैं  बहुत  जानकार  हूं  ।  मैं  इस  थिषय  में  नया  हूं  |  मैं  प्रतिदिन  सीख

 रहा  हू  |  ठीक  बात  तो  यह  है  कि  इस  मामले  में  दूभरे  ब्यक्ति  को  जो  भी  कहना  उसका  प्रश्येक

 व्यक्ति  को  आदर  करना  साखना  चाहिए  जितना  कि  आपको  जो  कहना  है  उसका  मैं  आदर  करता  हूं  ।

 मेरे  बिछार  में  उसके  प्रश्न  बिल्कुल  अर्थहीन  हैं  ।  देखने  से  ही  बह  अ्थंद्वीन  हैं  और  मैं  इसे  मिद्ध  कर  सकता

 हूँ  |  परन्तु  मैं  आदरपूर्वक  हूं  कि  उन्हें  कया  कहना  है  |  मेरा  विचार  है  उनका  ज्ञान  बिल्कुल  अधूरा
 अपरिपक्व  परन्तु  कम  से  कम  मैंने  ध्यानपूवंक  सुना  ।

 अब  अपर्याप्त  गैस  के  बारे  में  प्रश्न  उठता  है  ।  मेरे  विचार  से  उनको  यह  प्रश्न  कप्टेन  सतीश  शर्मा

 से
 पूछना  चाहिए--गैस  की  अपर्याप्तता  मेरे  हाथ  में  नहीं  है  ।

 श्री  बसुदेव  आधाष॑  द्वारा  के  बारे  में  उठाया  गया  प्रश्न  अति  महत्वपूर्ण  है  ।  हमें  भल  के

 बारे  में  बहुत  अधिक  चिन्ता  भेल  ने  हमें  बताया  है  कि  बह  3.500  मेगाब।ट  क्षमता  के

 न्वाइल  प्रतिवर्ष  सप्लाई  करने  की  क्षमता  रखता  है  ।

 भरो  भ्रीकाम्त  6,000  मेगाबाट  ।

 थी एन० के० पो० साल््के : धैद्धान्तिक रूप में 6,000 बह क.ते हैं भाप हमें 3,500 पूरे समय के कार्य के लिए पर्याप्त होगा । 373
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 थी  बसुदेष  जाचायें  :  उनकी  क्षमता  6,000  मेगाबाट  प्रतिवर्ष  है  इसलिए  क्या  उन्होंने  भापको

 लिखा  है  ?

 थी  एन०  के०  साहथे  :  चूंकि  उन्होंने  प्रश्न  पूछा  है  इसलिए  मुझे  जवाब  देनाहोी  है  ।

 सामान्यतया  मैं  नोकरणाही  को  बीच  में  नहीं  लाता  आज  अपनी  मुलाकात  के  हमने  भेलਂ  के

 एक  अधिका  थी  को  बुलाया  है  और  जब  मेरे  मंत्रालय  के  अधिकारी  ने  कहा  कि  वे  3,500  मेगावाट  से

 ज्यादा  नहीं  दे  मैंने  भेल  के  उस  अधिकारी  से  पूछा  और  उसने  यह  3500  मेगाब।ट  से

 ज्यादा  नही  हा  सकती  है  ।  फिर  यदि  यह  सत्य  नहीं  है  तो  जिम्मेदारी  मेरी  होंगी  उस  अधिकारी

 की  नहीं  ।  परन्तु  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  स्वयं  कहा  है  कि  उन्हें  3,500  मेगावाट  से  अधिक  नहीं

 चाहिएਂ

 थी  भ्रीकास्त  जेना  :  क्षमता  ०,000  की  वे  3,500  कैसे  कह  रहे

 श्री  एन०  के०  पी०  झाल्वे  :  मैंन  बता  दिया  है  और  आप  उनसे  मालूम  कर  सकते  यदि  मैं

 गलत  हूं  तो  मैं  स्वयं  को  ठीक  करके  बहुत  प्रश्न  होऊंगा  ।  परन्तु  हमे  यही  बताया  गया  है  और  मुझ  दी  गए
 जानकारों  के  आधार  पर  ही  मैं  बता  रहा

 जहां  तक  भेल  का  सम्बन्ध  मैं  ६ताना  चाहता  हूं  कि  हम  के  लिए  क्या  कर  रहे  यह

 बहुत  महत्वपूर्ण  है  भौर  अपनी  पूरी  क्षमता  से  हम  प्रयास  करते  रहेंग  कि  को  कठिनाइयां  न  हो  ।

 प्राननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  हैदराबाद  तथा  त्रिची  में  कठिताई  में  है  ।  परन्तु  बह  इसलिए

 है  क्योकि  हम  कठिनाई  में  हमारे  पास  धत  नहीं  यदि  भाप  चाहते  हैं  हूम  उधार  न  तो  क्या

 होगा  ?  न  सिर्फ  विद्युत  नहीं  मैं  देश  को  अन्धकार  में  ल  जा  रहा  होऊंगा  ।  प्ररन्तु  इसस  पहले  कि

 मैं  दश  को  अन्धकार  में  ले  भेल  ही  समाप्त  हो  भापके  अपने  हित  के

 जिसमे  मरा  हित  भी  है  मतलब  भेल  के  डित  क  यह  अत्यधिक  आवश्यक  है  कि  मैं  बहुपक्षीय  तथा

 द्विपक्षीप  उधार  यहां  तक  कि  बकरेश्वर  के  लिए  भी  यह  आवश्यक  है  ।  ज्योति  मुझसे  हृरबार

 पूछते  हैं  ।

 थरो  बसुदेव  आजायं  :  परन्तु  बकरेश्वर  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकार  ने  ए०  बी०

 बी०  एल०  को  पहले  ही  आइडंर  दे  दिया  है  ।

 भरी  एन०  के०  पो०  साहथे  :  उनके  साथ  आदेश  की  समस्या  नहीं  ए०बी०ब्री०एल०  के  साथ

 भुगतान  की  समस्या  कृपया  मन्त्री  तथा  सरकार  को  राजी  करें  '  |  कृपया  ए०  बी०  बी०

 एल०  को  भुगतान  करते  के  लिए  धन  की  ब्धवस्था  करें  ।  कृपया  अपने  अधिकार  का  प्रयोग  करें|

 थी  बसुदेव  आचाय॑  :  मुझे  समस्या  का  पता

 को  एन०  के०  पी०  साल्बे  :  यदि  आप  मुझसे  भी  अच्छी  तरह  समस्या  से  अवगत  तो  मुझे
 बहुत  प्रसन्नता  है  ।  आप  उनकी  सहायता  कीजिए  ।  परन्तु  मुझे  आशा  है  वही  समस्या  है  ।  मुझसे  भेल  की

 सहायता  करन  को  कहना  व्यथं  जब  वास्तविक  सहायता  की  आवश्यकता  उस  क्षेत्र  में  ह ैजिसमे  सिर्फ
 भाप  ही  सहायता  कर  सऊते  मैं
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 को  असुदेव  आचार्य  :  भोद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्तिर्माण  बोर्ड  आई०  एफ०  तथा

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  त॑यार  किए  गए  पैकेज  में  जो  भूमिका  केन्द्र  सरकार  को  अदा  करनी  वह  उनके

 द्वारा  अदा  नहीं  की  गई  800  मेगावाट  का  आड््डर  जो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दिया  जाना  उसके
 +  द्वारा  दिया  नहीं  गया  राज्य  सरकार  ने  ए०  बी०  एल०  को  ब्लाइलर  निरम्तित  करने  का  आइर  पहले

 ही  दे  दिया  है  ।  A

 ऊचाहार  तथा  यमुनानगर  के  बारे  में  क्या  कहता  है  ?

 मेसर्म  ए०  बी०  एल०  ने  सी०  ई०  एफ०  सी०  बज-बज  ब्वाइलर  को  हेथिया  लिया  सरकार

 इसके  प्रति  पूरी  तरह  कटिबन्ध  हमें  आशा  है  पश्चिम  बंगाल  बकरे>वर  को  जारी  रखेगा  जिस  हमने
 इस  समय  ओ०  ई०  सी०  एफ»  के  सामने  रखा  यह  स्थिति  है  जिसे  आपने  स्वीकार  किया  है  ।  मेरे

 पास  मंत्रालय  का  एक  नोट  है  जिसमे  कहा  गया  है  कि  यदि  ए०  बी०  एल०  कठिनाई  में  है  तो  ऐसा  इस
 समय  आइंर  की  कमी  से  नहीं  यह  आने  वाले  बर्षों  क ेलिए  हो  सकता  है  |  परन्तु  जो  कठिनाई  मैं  इस
 समय  बतला  रहा  हू  बह  संसाधनों  की  करे  से  सम्बन्धित  है  ।  पश्चिम  बगाल  सरकार  +  जो  कुछ
 सप्लाई  किया  गया  वह  उसका  भुगतान  नहीं  कर  रही  आप  कृपया  इस  ओर  ध्यान  दीजिए  ।

 भ्रो  घसुदेव  आचाय  :  जब  तक  राज्य  सरकार  घन  न  वे  कंसे  दे  सकते  हैं  ?

 धो  एन०  के०  पी०  साएवे  :  हम  इस  तरह  कंसे  कर  सकते  हैं  ।  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  बमुदेव  हम  अनिश्चित  कान  तक  इस  तरह  बहस  नहीं  कर

 सकते  हैं  ।  मन्त्री  कृपया  अपना  उत्तर  पूरा  कीजिए  ।  हम  इसे  सभाप्त  करना  चाहते  हैं  ।

 थी  एन०  के०  पो०  साल्बे  :  मैं  विद्युूत  भेल  के  भारी  उद्योग  विभाग  तथा

 योजना  आयोग  के  मध्य  हुई  बंठक  के  कार्यवाही  साशांश  के  एक  भाग  से  पढ़  रहा  श्री  पाण्ड

 इससे  आपको  अनुमान  भी  हो  जाएगा  कि  हम  भेल  पर  क्या  कर  रहे  मैं  अद्धत  करता  हूं  :

 सन्दर्भ  में  देखते  हुए  आठवीं  योजना  में  लाभ  देने  वान्नी  परियोजनाओं  तथा

 योजना  के  बाद  नवी  योजना  में  जारी  रहने  बाली  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  एक  मूल्यांकन
 किया  गया  था  तथा  उसके  लिए  आडंर  अभी  दिए  जाने  यह  अनुभव  किया  गया  कि

 चन्द्रपुरा  और  आमगुड़ी  जंसी  परियोजनाओं  के  लिए  जिनको  बहुपक्षीय
 एजेंसियों  द्वारा  घन  दिए  जाने  की  सम्भावना  भेल  को  इसके  प्रतिस्पर्धी  प्रस्तावों  को  दृष्टि  से

 इन  परियोजनाओं  के  लिए  उपकरणों  की  सप्लाई  के  आइंर  प्राप्त  क*ने  की  उम्मीद  थी  ।

 अन्य  पत्योजनाओों  के  सम्बन्ध  आर्डर  प्र/प्त  करने  के कम  अवसर  है  क्योंकि  या  तो

 वह  कम  प्राथमिकता  वाली  परियोजनाएं  हैं  या  उन्हें  लागू  कपने  वाली  एजेन्सियों  क  पास  धन

 नहीं  है  ।  सचिव  ने  विचार  व्यक्त  किया  कि  भेल  को  ओर  ज्यादा  आडंर  मिल  सकते  हैं
 यदि  यह  निजी  क्म्पतियों  समेत  विभिन्न  कम्पनियों  के  बोली  प्रस्ता+  को  मान  ले  ।

 भारी  उद्योग  विभाग  के  सयुक्त  सचिव  ने  इच्छा  ब्यकत  की  कि  पी०  एफ०  सी०  के  धन

 देने  के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  की  सम्मावनाएं  खोजना  उचित  यदि  पी०  एफ०  सी०  विद्युत
 परियोजनाओं  को  धन  दे  भेल  को  अच्छे  आइंर  मिलने  की  आशा  हो  सकती  है  ।
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 वास्तविक  समस्या  यह  है  कि  हमारे  पास  संसाधनों  की  कमी

 श्री  बसुरेव  आजाय॑  :  यह  बे5क  कब  हुई  थी  ?

 एन०  के०  पो०  साल्थ  :  बंठक  हाल  ही  में  29-1-1993  को  हुई  भाप  इसको  पुष्टि
 कर  सकते  हैं|  मैं  सभा  के  समक्ष  बयान  दे  रहा  हूं  ।

 मेरे  विद्युत  मंत्रालय  के  अन्तगंत  न  आने  बाले  स्वदेशी  उद्योगों  के  संरक्षण  के  लिए  भी  कुछ  उपाय

 उपलब्ध  जिनमें  से  प्रथम  है  अभ्तर्राष्ट्रीय  प्रतित्पर्धी  बोलो  प्रक्रिया  ।  अभ्तिम  रूप  से  यह  स्व॑/कार  कर

 लिया  गधा  है  कि  निविदाओं  के  मूल्याबन  में  मूल्यों  का भिलान  आयातित  उपकरणों  से  किया  जाएगा  ।

 प्रिलान  की  मुल्य  स्थापना  लाय्श  तथा  15  प्रतिशत  तथा  प्राप्तियों  का  एक  चौथाई  होगा  |  स्वदेशी

 उपकरणों  के  मिलान  का  सूहझथ  कछतना  रखा  जाएगा  जो  उपयुक्त  आधार  पर  आबकारी  तथा  बिक्री

 कर  फो  छोड़कर  होगा  ।  यह  निश्चित  किया  जाएगा  कि  इसक  मूल्यांकन  के  लिए  कोन  सी  दर  बम  है  ।

 हम  यही  कर  सझते  यहां  तक  हम  जा  सकते  हम  स्वदेशी  उपकरण  सप्लाई  करने  वालों  को

 पूर्णतया  प्र८स्पर्धा  से  मुक्त  नहीं  कर  सकते  हम  जो  कर  सकते  है  वह  यह  है  कि  हम  उन्हें  निश्चित

 रूप  से  कीमतों  में  वरीयता  देंगे  ।  हम  इस  प्रकार  स्वदेशी  उद्योव  को  अच्छी  स्थिति  मे  रखना  चाहते  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  सहित  स्वदे"ी  उद्योगों  को  संरक्षण  देने  के  लिए  कई  उपाय  किए
 गए  हैं  ।  हाल  ही  में  आयात  शुल्क  में  20  कमी  को  गई  है  |  आयात  शुल्क  में  अभवरोधन  ही  स्वदेशी

 उद्योगों  का  संगक्षण  कोमत  जो  भी  ही  ।  अन्ततोगत्वा  वे  जो  बुछ  भी  यहां  लाते  हैं  उस  पर  20

 प्रतिशत  अतिरिक्त  देना  यह  दूसरा  निवारक  स्वदेशी  निर्माताओं  को  20  प्रतिशत  शुल्क

 नहीं  देना  होता  है  ।

 भौर  अन्त  में  जब  हम  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  साथ  तकनोकी-आर्थिक  रूप  से  जांच  करते

 तो  वे उपकरण  की  उपयुक्तता  का  मूल्यांकन  करते  यदि  भारतीय  उपकरण  उपयुक्त  नही  है  तो

 हम  इस  स्वदेशी  सप्लाई  करने  बालों  को  दे  देते  हैं  ।

 अतः  मैं  माननीय  सदस्यों  से  सहयोग  करने  का  अनुरोध  करूगा  कि  हम  सब  इस  क्षेत्र  में  स्वदेशी

 उद्योगों  के  लिए  हैं  परन्तु  यह  सुनिश्चित  करना  भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण  है  कि  हमें  समाधन  प्राप्त  हों  और

 हम  उन  शर्तों  पर  उधार  म  लें  जो  देश  के  हितों  के  लिए  धातक  मैंने  कल  भी  यह  कहा  हम
 भपनी  शर्तों  पर  उधार  लेंगे  जिसमे  हमें  विद्युत  उत्पादन  में  सहायता  सबसे  उचित  कीमत  पर

 उपल  ध  उपकरण  खरीदेंगे  तथा  इस  प्रक्रिया  में  स्वदेशी  उद्योग  को  अधिकाधिक  वरीयता  देंगे  ।

 मैं  यहां  इस  समय  स्पष्ट  स्थिति  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ।

 ब्रोजजों  इन  सभी  मुद्दों  से  जुडी  हुई  है  बहू  विद्युत  परियोजनाओं  को  धन  देने

 से  सम्बन्धित  स्वदेशी  सप्लायरों  को  अ।इंर  देने  की  हमारी  साभथ्यं  हमारी  अपती
 योजनाओं  को  धन  देने  को  हमारी  क्षमता  क  सीधे  अनुपात  में  होती  है  ।  ब्रिगत  में  विद्युत
 योजनाओं  के  एक  महत्वपूर्ण  भाग  को  बजट  समथंन  के  द्वारा  धन  दिया  जाता  था  ।/

 अब  यह  मुख्य  अन्तर  है  जो  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  सदस्य  डॉ०  पाण्डेय  के  ध्यान



 26  1914  आधे  घण्टे  की  चर्चा

 में  लाना  चाहता  कि  पिछले  वर्षों  में  विद्युत  परियोजना  भों  के  एक  महत्वपूर्ण  भाग  को  बजट  समर्थन  वारा
 घन  दिया  जाता  अब  बजट  समर्थत  नहीं  आ  रहा  है  तथा  हमें  विद्युत  उत्पादन  बढ़ाने  की  जावश्यकता

 है  |  स्थिति  यह  है  कि  अब  हन  संस्थानों  को  अपने  साधनों  पर  निभंर  रहना  पड़ता

 एजैन्सियों  द्वारा  धन  दिए  जाने  वाली  परियोजनाओं  में  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिस्पर्धी

 छंटनी  प्रक्रिधा  के  कारण  स्वदेशी  सप्लाई  को  प्रतिस्पर्धा  करनी  पड़ेगी  तथा  सफलतापूर्वक
 स्पर्धा  करनी  मूल्यों  में  अन्तर  होमे  के  कारण  तथा  आयात  शुल्क  प्रतिबन्धों  के  कारण
 उनकी  परियोजनाओं  को  द्विपक्षीय  धन  की  सक्षायता  का  सहारा  लेना  पड़ेगा  ।  कोई  अन्य  विकल्प

 न  होने  के  कारण  उपकरणों  की  सप्लाई  घरेलू  उद्योगों  की  पहुंच  से  बाहर  हो  जाती  है  |ਂ

 हम  असहाय  हैं  ।  एक  देश  बहुत  आकषंक  प्रस्ताव  के  साथ  आता  कभी-कभी  वे  सीधे

 बनुदान  तथा  सहायता  लेकर  आाते  तब  बह  निश्चित  रूप  से  अपने  देश  को  आगे  लाना  वह

 चाहेंगे  कि  उनके  देश  को  आर्डर  यह  मार्ग  भारतीय  उद्योग  के  रास्ते  में  निश्चित  हृप  से  रोड़ें  नहीं
 अटकाता  है  ।  वास्तव  यह  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  सावजनिक  क्षेत्र  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकारी

 क्षेत्र  के  पर  उखाड़ने  के  लिए  भतः  यह  भारतीय  उच्योग  को  उसके  सिद्ध  तुलमात्मक  लाभों  के

 आधार  पर  उसे  आडइंर  प्राप्त  करने  के  नये  अवसर  देती  इन  सभी  पहलुओं  पर  विद्युत  मन्त्रालय

 तपा  भारी  उद्योग  मन्त्रालय  के  मध्य  निरन्तर  तथा  रचनात्मक  से  सामंजस्य  पूरी  तरह  ध्यान  रखा  गया  है  ।

 मुझे  आशा  है  इससे  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  सभी  प्रश्नों  का  समाधान  हो  जाएगा  ।

 भो  बसुदेब  आचायं  :  आपने  जमुनानगर  तथा  ऊंचाह्वार  के  सम्बन्ध  में  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं

 दिया  है  ।

 क्षी  एन०  के०  पो०  साहबे  :  यह  निवेश  के  बारे  में  एक  सामान्य  प्रश्त  है  ।  अन्य

 जो  कुछ  विशेष  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  श्री  अनिल  बसु  द्वारा  गए  हैं  ।

 क्रो  अनिल  बसु  :  मैंने  कोई  विशेष  प्रश्न  नहीं  पूछा  मैंने  सामान्य  सिद्धाग्तों  पर  पूछा

 आपने  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण  लिया  है  जिनकी  भावश्यकता  नहीं  है  ।  यहू  एक  साधारण  प्रश्स

 )

 श्री  एन०  के०  पी०  साहथे  :  प्रश्न  १  जोर  इस  बात  पर  है  कि  वे  इन  विदेशी  कम्पनियों  को

 आमत्रित  करने  का  कारण  नहीं  समझ  पा  रहे  हैं  क्योंकि  देश  में  ही  कई  ऐसी  कम्पनियां  हैं  जो  इस  प्रकार

 का  बढ़ा  कार्य  करने  में  समर्थ  अब  उनका  प्रश्न  हम  उधार  के  घन  से  कुछ  परियोजनाए  क्यों

 चला  रहे  जो  परियोजनाएं  उनके  अनुसार  व्थथ॑  तथा  अनावश्यक  हैं  ।  मैं  इसके  बारे  में  कल  बता  रहा

 परन्तु  यदि  वह  उत्तर  चाहते  हैं  मौर  कहते  हैं  किसी  विशेष  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  ।

 श्री  अनिल  बसु  मैं  आपके  लिए  उपलब्ध  मैं  आपकी  लिखकर  बहुत  प्रसन्न  होऊगा  ।

 मुझे  सूचना  की  आवश्यकता  इस  प्रश्न  के  लिए  सूचना  को  आवश्यकता

 )

 झो  अनिल  बसु  :  मैंने  सरकारी  जांच  प्रतिबेदन  तथा  योजना  आयोग  को  रिपोर्ट  की
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 भाघे  धण्टे  को  चर्चा  17  1993

 नी  नीयत  जकं७₹२७छ७ओ  न >>  ++ न नी  मनन नननन+-नननननन++-नन++-क-ननकननननननननन-ाना नमन  नम  अद

 ओर  ध्यान  दिलाया  है  ।  एक  जानकार  आदमी  जिसको  कि  जानकारी  बह  उस  जानकारी  को  सभा

 को  नहीं  दे  रहा  है  ।

 भरी  बसुदेब  आधा  :  मैंने  जमुनानगर  तथा  ऊचाहार  के  संबन्ध  में  अतिविशिष्ट  प्रश्न

 पूछा  इनके  पूर्वाधिकारी  ने  आश्वासन  दिया

 थ्री  अभिल  बसु  :  परन्तु  मेरे  विशेष  प्रश्नों  का  एक  भी  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  कहता  हूं
 उनमें  लिखने  का  शिष्टाचार  तो  होना  चाहिए  |

 थी  एन०  के०  पो०  साल््वे  :  मैं  आपकी  वह  जवाब  चाहते  मैं  जवाब  उनको

 भेज  मैं  उन्हें  उत्तर  देने  से  इन्कार  नहीं  कर  रहा  हूं  |  वह  इसे  यहीं  और  इसी  सप्य

 चाहते  हैं  ?

 थी  बसुबेय  आशचाय॑ं  :  मैं  आपके  पूर्वाधिकारी  द्वारा  दिए  गए  आश्वासन  के  बारे  में  उत्तर  चाहुता

 हूँ  ।

 शो  एन०  के०  पो०  साहथे  :  मुझे  दुख  में  इसे  देखंंगा  ।  आप  दिए  गए  भाश्वासन  का  उल्लेख

 कर  रहे

 जहां  तक  दिए  गए  आश्वासन  तथा  इसके  लागू  होने  का  सम्बन्ध  इस  समय  मेरे  पास  कागजात

 नहीं  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  मैं  आपको  बिएवास  दिलाता  हूं  कि  मैं  देखूंगा  कि  आश्वासन  क्या

 है  तथा  मैं  आपको  स्थिति  को  जानकारी  दूंगा  ।  मुझे  खेद  जहां  तक  मामले  के  उस  पहलू  का

 सम्बन्ध  यह  मेरा  भारी  कतंव्य  मैंने  उसकी  अनदेखों  की  ।

 बाकी  प्रएनों  का  मैंने  पहुल  ही  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 सभापत्ति  महोदप  :  भव  आधे  घण्टे  की  चर्चा  समाप्त  होती  है  ।

 सभा  कल  18  को  11.00  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 07.39  भ०  १०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  18  1993/27  1914  के  ग्यारह  बजे
 तक  के  लिए  स्थाणित  हुई  ।

 मुद्रक  :  दि  इण्डियन  प्रैस  दिल्ली  ।
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